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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत हुई

 महोदय  पोठासोन

 पाला

 अध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  To  सी०  दास

 श्री
 अटल

 बिहारी  वाजपेयी
 :

 अध्यक्ष  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न है

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैंने  आपको  बता  दिया  है  ।

 थो  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  आज  विदेश  मंत्रालय  के  सारे  सवाल  आगे  की  तारीख के  लिए  भेज

 दिए  गए  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्होंने  मुझ  से  स्पेशल  रिक्वेस्ट
 की  थी  ।

 थ्रो  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :  लेकिन इस  सम्बन्ध  में  जो  प्रक्रिया अपनाई  गई  उस  पर  मुझे

 आपसे  शिकायत  है  ।
 '  "  '

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  क्वैश्चन  के  बारे  में  हैं  ।  आप  सुनिए  ।

 **  *

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  पता है  |  आडंर-आडेर

 "+:  '  *  *

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैंने  अपने  तरीके  से  नेशनल  ester को  ध्यान में  रखते  हुए  किया है

 उन्होंने  मुझसे  दरख्वास्त  की  थी  कि  ऐसा  किया  जाए  ।  इसमें  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 श्री
 अटल  बिहारी  बाजपेयी

 :  मैम्बरों  से  सम्यक  करना  चाहिए था

 अध्यक्ष  महोदय :  आप  यहां  नहीं  थे  मैंने  बहुत  चेष्टा  करवाई
 आप

 बाहर  गए  हुए

 थे
 ।  अगर  इसमें  आपको  कोई  आपत्ति  तो  हम  मापकों  खेद  व्यक्त  करते  किसी  के  विरुद्ध  कोई

 बात  नहीं  है
 ।  न

 उनको  जबाव  देने  में  कोई  दिक्कत  थी
 ।  उन्होंने  बिल्कुल  नहीं  कहा कि  मुझे  जबाब देने

 में  कोई  RTF  है  ।  बात  इतनी  उन्होंने  कहा
 कि

 मैं
 4  तारीख  से  उधर  इसलिए

 आप
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 कृपा  इसको  करवा  दीजिए  ।  आप  यहां  नहीं  मैंने पुरी  चेष्टा  करवाई  ।  आप  अहमदाबाद या

 पता  नहीं  कहां  गए  हुए  थे  ।  इसमें  और  कोई  बात  नहीं  थी
 ।

 et  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  हम  बाद  में  आ  गए  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसके  पहले  प्रक्रिया  हो  चुकी  थी  ।  हमने  आपके  दफ्तर  में  भी

 हमने  पूरी  चेष्टा  हमारी  नियत  बिल्कुल  साफ  है  ।  किवी  बात  को  छिपाने  या  ढकने  वाली  बात

 नहीं  है  ।

 भी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अगर  विरेश  मंत्री  नहीं  आ  सकते  तो  हम  उनकी  कठिनाइयों

 को  समझ  सकते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इतनी  सी  बात  थी  ।

 थी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  आपका  सचिवालय *

 अध्यक्ष  महोदय  :
 सचिवालय  का  कोई  दोष  नहीं  मैं  उनको  बिल्कुल  नहीं  कहूंगा

 क्योंकि  उन्होंने मुझ  से  दरख्वास्त  की  थी
 मैंने  नेशनल  इन्टरेस्ट  में  सोचकर  ऐसा  किया  इसमें

 आपकी  प्रायोरिटी  लूज  नहीं  होने  देंगे  ।
 आपको  अपनी  प्रायोरिटी  आगे  सिल  जाएगी  ।  वही  प्रश्न

 वही  प्राथमिकता  क्रम  होगा  ।  आपकी  प्राथमिकता  समाप्त  नहीं  होगी  ।  केवल  यही  एक  तरीका  है  यदि

 मैंने  कुछ  किया  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  महोदय ,  अगर  मैं  17  तारीख  को  यहां  नहीं  ह  तो  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  बता  दीजिए  ।  जिस  तारीख  को  उस  तारीख  को  करवा

 दूँगा |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्वैश्चन  बैलेट  किया  जाता  उसकी  तारीख  तय  होती  है  ।  इस

 लिए  मंम्बसं  से  सम्पर्क  करना  जरूरी  था

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  मैं  आपको  कहता  जिस  दिन  आप  उस  दिन  मैं  उस  सवाल  को

 करवा  दूँगा  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  इसको  थोड़ा  आगे  खिसका  दीजिए

 अध्यक्ष -  महोदय  :
 मैं  उनकी  मजबूरी को  समझ  सकता  तो  आपकी  भी  समझ  सकता  मेरे

 लिए  दोनों  बराबर  हैं  ।  मैंने
 तो

 नेशनल  इन्टरेस्ट  की  बात  करके  किया  है  ।  मेरे  दिमाग  में  कुछ  नहीं है

 और  न  उनके  दिमाग  में  है  और  न  आपके  दिमाग  में  है  ।  जिस  दिन  आप  मैं  उस  दिन  करवा

 देता
 gt
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 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :

 अध्यक्ष  आपका  सचिवालय  सरकार  की  मदद  करता

 अध्यक्ष  महोदय
 :  सवाल

 ही  पैदा  नहीं  होता  है  भाप  कहें  तो  मैं  इतवार  को  करवा

 a

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 रेलवे  स्टेशनों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 चली  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टेशनों  का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  के  दिशा  निर्देश  क्या  ओर

 दक्षिणी  पूर्वी  रेलवे  में  1982-83  तथा  1983-84 के  दौरान  दर्जा  बढ़ाये  जाने

 वाले  स्टेशनों  का  ब्यौरा क्या

 रेल  मंत्री ‘ott  एज  बी०  ए०  गनी  खान  :  और  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रख  दिया गया  है
 ।

 विवरण

 हाल्ट  स्टेशनों  को  फूले  स्टेशनों  के  रूप  में  अपने
 ड
 किया  जाता  बशर्ते  यातायात

 का  पर्याप्त  औचित्य  हो  तथा  अतिरिक्त  आय  तथा  अतिरिक्त  खच  के  आधार  पर

 प्रस्ताव  वित्तीय  दृष्टि  से  औचित्यपूर्ण  हो  ।

 दक्षिण-पूर्व रेलवे  पर  हाल्ट  स्टेशनों  को  फ्लैग  स्टेशनों का  रूप  देने  के  लिए  कुछ

 प्रस्ताव  विचारधीन  ऐले  यात्री  हाल्ट  स्टेशनों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है

 क्रम  सं०  यात्री  हाल्ट  का  नाम  राज्य

 पश्चिम  बंगाल हौर  और  पांसकुड़ा  के  बीच  खिलाई  खड़  गपुर

 2  सरोहा  और  झाड़ग्राम  के  बीच  बाँस तला  खड़गपुर  पश्चिम  बंगाल

 3  गारबेटा  और  पीआर  डोबा  के  बीच  बोरो  रोड  आगरा  बंगाल

 4  बुरा मारा  और  बागरोपोसी  के  बीच  TAT  HST  उड़ीसा

 5  साखी  गोपाल  और  मालतीपतपुर  के  बीच

 जानकी  देवपुरा

 मध्य  प्रदेश ढाडापाड़ा  भर  बिल्हा  के  बीच  चक् ता भाटा  बिलासपुर

 अक़ल तरा  और  जयराम  नगर  के  बीच

 कोटमी  सोनार  मध्यप्रदेश
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 ण  अ  ———————_—  णाणाएणयल्‍ययुयएत

 ज्योंही  जांच  पूरी  हो  जाएगी  दक्षिण-पुर्व  रेलवे  द्वारा  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर

 कारवाई की  जायेगी  |

 अनादि  चरण  दास  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  केवल  हाल्ट  स्टेशनों को  अलग  स्टेशन  बना

 देने  से  समस्या  समाधन  नहीं  होगा  ।  आपको  मालूम  होगा  कि  उड़ीसा  के  फ्लैग  स्टेशन  उचित  स्तर  के

 नहीं  यहां  पर  अच्छे  प्रतीक्षालय  तथा  अन्य  मुल  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  कयों  मैं  यह

 जान  सकता  हुं  कि  फ्लैग  स्टेशन  बना  देने  से  यात्रियों  को  समुचित  सुविधाएं  उपलब्ध हो  सकेंगी  ?  इस

 सम्बन्ध  में  रेलवे  द्वारा  कया  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  बनाये  गये

 श्री ए०  बी०  Yo  गनी  खान  चौधरी :  हाल्ट  स्टेशनों  को  फ्लैग  स्टेशन  दर्जा  तभी  दिया  जाता

 है  जब  पर्याप्त  ट्रेफिक  ar  ओचित्य हो  तथा  प्रस्ताव का  अतिरिक्त  आय  और अतिरिकत व्यय  के  आधार

 पर  वित्तीय  दृष्टि  से  औचित्य  ati  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे के  अन्तर्गत  हाल्ट  स्टेशनों  को  फ्लैग  स्टेशनों  में

 परिवर्तित  करने  सम्बन्धी  कुछ  प्रस्ताव  विचाराधीन  इस  प्रकार  के  यात्री  हाल्ट  स्टेशनों  का  ब्यौरा

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 ज्यों  ही  जांच  पूरी  हो  जाएगी  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  गुणावगुण  के

 आधार  पर  कारवाई  की  जाएगी  ।

 eft  अनादि  चरण  दास
 :

 मेरा  प्रश्न  दूसरा था  ।  आप  जानते हैं  कि  उड़ीसा  बहुत ही  पिछड़ा

 राज्य  है  और  आजकल  हमारी  प्रधान  मंत्री  के  प्रयासों  से  तथा  हमारे  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिखाई  जा  रही

 गहरी  रुचि  के  कारण  वहां  पर  नये  उद्योग  स्थापित  किए  जा  रहे  यहां तक  कि
 मेरे  निर्वा

 चन  क्षेत्र

 जाजपुर  में  के  ओझर  रोड़  एवं  धार  मंडल
 अब

 औद्योगिक  क्षेत्र बन  गए  किन्तु  ये  स्टेशन  अभी  भी  उसी

 स्थिति  में  हैं  उनमें  कोई  सुधार  नहीं  किया  गया  क्या  सरकार  इन  स्टेशनों  पर  यात्रियों  की  सुविधा  के

 लिए  शेड  तथा  अन्य  सुविधाएं  तथा  उन  पर  फ्लाई  ओवर  बनाना  चाहती  है  |

 श्री  बोए  गनी  खान  चौधरी :  मैं आपको बता  चुका हूं  कि  इस  सम्बन्ध में  हमा  रा  एक  मानदंड

 है  और  हमें  उसके  अनुसार  चलना  होता  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  मैं  इस  बारे  में  अपवाद  नहीं  कर

 सकता  ।  यदि  मैं  यहां  अपवाद  कर  दूँ  तो  कई  व्यक्ति  मेरे  पास  आकर  कहेंगे  कि  चूँकि  मैंने  के  बारे में

 ऐसा  फिया  है  तो  के  बारे
 में  ऐसा

 कों  tit  क्रिया  जा  सकता  आदि  आदि  ।  मुझे  माननीय  सदस्य  के

 साथ  सहानुभूति  किन्तु  मुझे  इस  पर  विचार  करने  दीजिए  ।  मैं  केवल  उन्हें  यही  आश्वासन  दे  सकता

 ह  कि

 उनको  बातों  पर  सदारत  दे  पियार  फिगर
 जाएगा  |

 श्रीमती गीता  मुखर्जी  :
 मुझे  यह  जानकर  हर्ष  हुआ  है

 कि
 क्रमांक  में  पहला  स्टेशन  वह  है  जो  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र में  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  को  इस  स्टेशन  से  दिए  गए  अनेक  अभ्यावेदन याद

 होंगे
 ।  इन  अभ्यावेदनों पर  विचार  करते  हुए  तथा  इस  तथ्य  पर  विचार  करते  हुए  कि  यह  हाल्ट  स्टेशन

 पिछले  20  वर्षों से  हाल्ट  स्टेशन  हो  रहा  इस  तथ्य  पर  विचार  करते हुए  कि  साथ  क ेक्षेत्रों में  काफी

 सब्जियां उगाई  जा  रही  यह  तथ्य  भी  कि  इस  स्टेशन
 से  बुकिंग  नहीं

 की
 जाती  है  और  तकनीकी  दृष्टि
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 से  यह  वित्तीय लाभ  भी  नहीं दे  क्या  वे
 आश्वासन

 देंगे  कि  वें  इसकी  जांच  करेंगे और  उसके  लिए

 बजट  में  वित्तीय  व्यवस्था  करेंगे  ?

 श्री ०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  इस  स्टेशन  को  नम्बर  एक  पर  इसलिए रखा  गया  क्योंकि

 उन्होंने  अभ्यावेदन  दिए  हैं  और  इसमें  कुछ  ऐसे  आधारभूत  तथ्य  हैं  जो  विचार  करने  योग्य  हैं
 ।

 यह

 स्वतः  ही  उसमें  शामिल  हो  जाएगा  ।  आपको  अनावश्यक  ही  उत्तेजित  नहीं  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वे  उत्तेजित  नहीं  नक  किन्तु  उनका  नजरिया  आंदोलनकारी  है  ।

 थ्री ए०
 बी०  ए०  mat  खान  चौधरी

 :  मैं  भी  उनके
 निर्वाचन

 क्षेत्र
 को  भली

 भाँति  जानता  हूं
 ।

 मैं  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता
 ।

 श्रीमती  कृष्णा  शाही  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  हाउसिंग  स्टेशन  से  फ्लेग  स्टेशन

 में  कंवशेन  के  लिए  कुछ  गाइडलाइंस  हैं  उसका  पर्याप्त  औचित्य  हो  और  पर्याप्त  अतिरिक्त  आय  हो  ।

 तब  आप  हाल्ट  स्टेशन  से  फ्लैग  स्टेशन में  कंवर्शन  करते  बहुत  से  ऐसे  हाल्ट  स्टेशंज  हैं  जहाँ  ठेकेदारी  प्रथा

 के  द्वारा  टिकट  काटते  हैं
 और

 सारी  व्यवस्था  इनके  द्वारा  स्टेशनों  पर  की  जाती  है  उनके  यहां  से  जो  रिपोर्ट

 मगायी  जाती है  वह  रिपोर्ट  संबद्ध  स्थानीय  कर्मचारी  ठेकेदार से  मिलकर  रिपोर्ट  भेजते  जैसा कि

 हमारी  माननीय  सदस्या  ने  कहा  कि  यह  forte  तीन-तीन  वित्तीय  वर्षों  तक  एक-सी  ही  आती

 रहती  हैं  जिससे  कि  उन  पर  कोई  एक्शन नहीं  हो  पाता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार  या  रेल

 मंत्री जी  इस  टिकट  कटवाने  की  ठेकेदारी प्रथा  को  समाप्त  करके  रेल  विभाग  द्वारा  टिकट  कटवाने  की

 प्रथा  चलायेंगे  ताकि  वहां  ठीक  से  कार्य  संचालन  हो  सके  और  करेक्ट  रिपो  आ  सके  ?

 एक  साननीय  सदस्य
 :

 ठीक  है  |  अच्छा  प्रश्न  है  ।

 श्री ए०  बी०  ए०  गनी
 खान  चौधरी

 :
 अध्यक्ष  लम्बे  अरसे  से  एक  परम्परा चली  भा

 रही  है  कि  हाल्ट  स्टेशन  पर  ठेकेदार  ही  कार्य  करता  है  और  वह  केवल  यात्रियों  की  बुकिंग  के  लिए  खुलता

 है  और  जो  फ्लैग  स्टेशन  होता  हैं  उस  पर  रेलवे  कर्मचारी  कार्य  करते  हैं  और  यह  यात्री  सामान

 यातायात और  कुछ  मामलों में  माल  यातायात का  कार्ये भी  करते  हैं  ।  अब  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 वास्तविक  शिकायत  हो  तो  अध्यक्ष
 मैं  उसकी  निश्चय  ही  जाँच  करूंगा  भर  समूची  पद्धति  में  ही

 परिवर्तन कर  दूंगा

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 चौधरी  कल  हमने  उद्योग  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रथा  को  तोड़ा  था

 आप  भी  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 श्री Yo  ato ०  गनी  खान  चौधरी
 :

 अध्यक्ष  मैं  निश्वय  ही  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 किन्तु मेरे
 पास  कुछ  शिकायतें  तो  आनी  चाहिए  ।

 श्रीमती  कृष्णा  शाही
 :
 मैंने  एक  अनेक  शिकायतें  भेजी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  अनन्त  मल्लु
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 थी
 अनन्त  नज  मल्लु

 :
 प्रश्न  165  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कल  कहाँ  थे  ।

 श्री  अनन्त  भय  मल्ल
 :
 मैं  बराबर  यहीं  था  ।

 Mo
 मधु  दंडवते :  वह

 भी
 '”'

 ।

 युवा-बिकलांगों  के  लिए  शिक्षा

 165.  को  अनन्त  रमल चक च्  मल्ल  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे कि
 :

 क्या  सरकार  ने  wir  साये इस  बार a  कोई  अनुसंधान  किया  है  कि  युवा-विकलांगों  को  किस  प्रकार

 की  शिक्षा  दी

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  सहयोग  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  गया

 और

 क्या  विकलांगों  को  अन्य  बच्चों  के  साथ  सामान्य  स्कूलों  में  शिक्षा  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 ताकि  वे  एक  विशेष  वर्ग  के  रूप  में  अथवा  एक  वर्ग  के  रूप  में  अन्य  लोगों  से  अलग-अलग  अनुभव  न

 करें ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  क े०  थुंगन) ्य  से

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कोई  विशिष्ट  अनुसंधान  नहीं  किया  गया  तथार्पि

 राष्ट्रीय  विकलांग  वर्ष  के  दौरान  शिक्षा  मंत्रालय  में  विकलांग  बच्चों  की  शिक्षा  के  संबंध  में  एक  कार्यदल

 स्थापित  किया  गया  था  ।  कार्यदल  ने  सिफारिश  की  थी  कि  विकलांग  बच्चों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  को

 बढ़ावा  दिया  जाए  ताकि  विकलांग  बच्चों  को  और  अधिक  संख्या  में  सामान्य  स्कूलों  में  शिक्षा  दी  जा  सके  ।

 इसने  यह  भी  सिफारिश  की  थी  कि  गंभीर  रूप  से  विकलांग  जिन  बच्चों  को  शिक्षा  की  मुख्य  में  नहीं

 लाया  जा  सकता  है  उनके  लिए  विशेष  स्कूलों  और  विशेष  शिक्षा  को  जारी  रखा  जाए  |

 नहीं  ।

 विकलांग  बच्चों  की  समेकित  शिक्षा  के  लिए  केन्द्र  हारा  प्रायोजित  एक  योजना  1974  से

 चल
 रही  है

 ।
 यहं  योजना  सामान्य  स्कूलों  में  विकलांग  बच्चों  के  प्रवेश  को  बढ़ावा  देती  है  ।

 थी
 अनन्त  राहुल  मगलू

 :
 सदन  के  सभापटल पर  रखे  गए  विवरण  में  यह  बताया  गया

 है  कि  इस  राम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  अनुसंधान  नहीं  किया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि

 जब  भारत  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  विकलांग  वर्ष  मनाने  की  मेहरबानी की  है  तो

 6
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 इस  संबंध  में  विशिष्ट  अनुसंधान  क्यों  नहीं  किया  गया  और  मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  बात  और  भी

 जानना  चाहता  ऐसे  संगठनों  में  से  एक  ऐसा  संगठन  है
 जो

 बच्चों  को
 अपना  सहयोग  और

 सेन  दे  रहा  है  ।  क्या  सरकार  इंस  संबंध  में  से  कोई  सहायता  ले  रही  है
 ?

 थ्री  पी०  के०  awa  :  जेसा कि  मैंने  सदन  के  सभा पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में

 बताया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विकलांग  ag  में  अपंग  बच्चों  क़ी  शिक्षा  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  बनाया

 गया  था  और  इस  Haas  दल  ने  अपंग  बच्चो ंके  लिए  समेकित  शिक्षा  के  लिए  उठाए  जाने  वाले

 उपायों  सम्बन्धी  कुछ  सुझाव  दिए  थे  ।

 जहां  तक  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन का  सम्बन्ध  हम  उससे  कोई  सहायता  नहीं  लेते  जेसा कि

 माननीय  सदस्य  ने  अपने  अनुपूरक  प्रश्न  में  बताया  हम  यूसुफ  से  सहायता  अवश्य  लेते  हैं  ।  किन्तु यह

 सहायता  केवल  अपंग  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  ही  नहीं  होती  अपितु  यह  एक  सामूहिक  प्रकार  की  सहायता

 होती है  ।

 थी  उन्नत  मल  मल्ल
 :  मेरा  प्रश्न  एकदम  विशिष्ट  मैंने  यह  पूछा है  कि  इस  संबंध  में

 अनुसंधान  कार्य  कयों  नहीं  किया  गया  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  अनसंधान  कार्य  न  करने  का  क्या  कारण  था

 क्योंकि  अपंग  बच्चों  की  संख्या  में  दिनोंदिन  वृद्धि  हो  रही  है  ।  मैं  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  उठाए  जाने

 वाले  विशिष्ट  कदमों  के  सम्बन्ध  में  कठिना  इयों  के  बारे  में  नहीं  जानता  हूं  ।

 रोजगार  कार्यालय  में  काफी  अपंग  व्यक्ति  रोजगार  के  लिए  दर्ज  समय-समय  पर  सरकार  के

 विशिष्ट  निर्देशों  के  बाव  जद  दुर्भाग्य  से  आज  तक  हजारों  अपंग  व्यवितयों  को  जो  रोजगार  कार्यालयों

 में  पंजीकृत  अभी  भी  रोजगार  का  इन्तजार  क्या  सरकार  अपंग  व्यक्तियों  के  लिए  कुछ  करने  के

 लिए  विचार  कर  रही  क्या  सरकार  बेमानी  आरक्षण  कोटे  के  अतिरिक्त  उनके  लिए  कुछ  प्रतिशत

 नौकरियां  आरक्षित  करेगी  ?

 थ्रो  पी०  के०  यंगन  वास्तव  प्रशन  रोजगार  के  सम्ब्नत्ध  में  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्यों  की

 सुचना  के  लिए  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  कुल  नौकरियों  का  3  प्रतिशत  अंगों  के  लिये  आरक्षित  होना

 चाहिए  ।  यह  बात  सदन  को  मालूम है  |

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती :  यहं  बड़ा  महत्वपूर्ण  प्रश्न  आप  समस्या  के  महत्व  और  उसके

 आकार  से  परिचित  हैं  विश्व  स्वाथ्य  संगठन  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  के
 अनुसार

 विश्व  आबादी  में  10

 से  13  प्रतिशत  शारीरिक  रूप  से  तथा  मानसिक  रूप  से  अपंग  व्यक्ति  हैं  ।  भारत  में  उनकी  संख्या  लगभग

 सात  करोड़  है  ।  शारीरिक  दृष्टि  से  अपंग  व्यक्तियों  की  समस्या  ग्रामीण  पुनर्वास

 विधान  तथा  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  देना  जहां  तक  विधान  सम्बन्धी  समस्या  का  सम्बन्ध  है

 1981  में  भारत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  चाक्षुष  अपंग  संस्थान  के  निदेशक  श्री  लाल  अडवानी  की  अध्यक्षता

 में  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  समिति  ने  चाक्षुष  और  अन्य  अंगों  के  लिए  रोजगार  एवं  अ  निवाले  शिक्षा

 की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  संसद  द्वारा
 विधान  सहित  कुछ  बातों  के  बारे में  सुझाव  दिये  थे  ।
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 विधान  बनाने  की  बात  का  क्या  क्या  सरकार  द्वारा  नियुक्त
 की

 गई  स्मिति  की  सिफारिशों
 को

 कार्यान्वित  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  यदि  किया  शा  रहा  हे  तो  इस  सदन  में  विधेयक  कब  पेश

 किया  जाएगा
 ?

 थी  पी०  के०  थूथन  :  जहां
 तक

 विश्व  में  कुल  अपंग  व्यक्तियों
 की

 प्रतिशतता  का  सम्बन्ध  यह

 10  प्रतिशत  है  और  भारत  के  मामले  में  यह  20  प्रतिशत  है  ।  जहां  तक  लाल  अडवानी  समिति  की  रूप

 को  लागू  करने  का  सम्बन्ध  चूंकि  यह  प्रश्न  उससे  सम्बद्ध  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  उसका  ब्यौरा

 जानना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  एक  नया  नोटिस  देना  होगा  |

 श्री  सत्यसाधन  चक्रबर्ती  :  क्या  मन्त्री  महोदय  ने  उस  समिति  का  नाम  सुना  है
 ?

 कृपया  प्रश्नों  का

 उत्तर  देने  के  लिए  पुरी  तैयारी  करके  आया  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ही  उनकी  सहायता  क्यों  नहीं  करते
 ?

 आप  उनके  पड़ोसी  हैं  ।

 att  मोती  भाई  आर०  चौधरी  अध्यक्ष  विकलांग  बच्चों  के  कल्याण के  लिए  1974

 से  जो  स्कीम  चल  रही  है  उससे  कितने  प्रतिशत  लाभ  हुआ  है  ।  मेरे  ख्याल  से  इस  क्षेत्र  में  काम  नहीं  हो

 रहा  है  ओर  जो  स्वैच्छिक  संस्थाएं  इस  क्षेत्र  में  काम  करना  चाहती  हैं  उनको  भी  सरकार  द्वारा  सहायता

 नहीं  दी  जा  रही  समय  पर  इनको  ग्रांट  नहीं  दी  जाती  इसलिए  इस  काय  में  काफी  रुकावट  आ  रही

 क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  इसको  देखेंगे

 श्री  पी०  के०  कंगन  यह  सच  है  कि  यह  स्कीम  1974  से  चालू  है  इस  स्कीम  के  अन्तरगत  जिन

 स्कूलों  में  डीसी-एण्ड  स्टूडेंट्स  पढ़ते  उन  स्कूलों  को  सहायता  दी  जाती  है  ।  उन  स्कूलों  के  जो  टोचसे

 उनके  वेतन  और  भत्तों  का  15  परसेंट |  बच्चों  के  लिए  ट्रांसपोर्ट आदि  की  सहायता  दी  जाती

 att  राम  विलास  पासवान  1977 के
 बाद  देश

 में  कितने  अन्धे  लंगड़े  कुष्ठ रोग  से

 पीड़ित  टी
 ०  बी०  से  बीमार  हैं  और  कितने  विकलांग हैं

 ?
 क्या  इन  तमाम  चीजों  पर  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  नहीं  किया  गया  है  तो  सरकार  बताए  कि  पिछले साल  कब  सर्वेक्षण  हुआ  था  और  पुरे देश  के

 स्तर  पर  सरकार  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  कब  जायेगी  जिससे  लोगों  को  सही  चित्र  का  पता  लगे  ?

 थी
 पी०  के०  थुंगन  :  जैसा  मैंने  सदस्य  महोदय  के  जवाब  में  कहा  था  कि  करीब  12  परसेंट

 पापुलेशन  डीसी-एण्ड  स्पेसिफिक सर्वेक्षण  अभी  तक  किया  नहीं

 श्री  राम  विलास  पासवान :  स्वास्थ्य  मंत्री  जी  यहां  बैठे  हुए  हैं
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 यह  सही है  कि

 पिछले  पांच
 वर्षों  में  सर्वेक्षण  नहीं  कराया  गया  है  ।

 आपने  कहा  है  कि  टू  ऑलਂ

 सबके  लिए स्वास्थ्य  ।  सर्वेक्षण  कब
 होगा  fas  इतना  ही  बता  दें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कब  होगा ?

 ड
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 श्री  पी०  के०  थूथन  हैल्थ  के  बारे  में  पूछा  जा  रहा  है  ।  मिनिस्ट्री  के  द्वारा  सर्वेक्षण  किया

 जाता हैं  ।

 eft  राम  स्वरूप राम
 :

 अध्यक्ष  सेन्सस  के  मुताबिक  डीसी-एण्ड  पापुलेशन  एक

 18  948  ब्लाइंड  लोगों की  संख्या  4  78  697  है  ।  इस  तरह  आप  पता  लगा

 सकते हैं  कि  डीसी-एण्ड  लोगों  की  संख्या  कितनी  ज्यादा  बढ़  गई  मैं  सरकार से  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  यह  सेन्ट्रल  eras  स्कीम  1974 से  चल  रही
 इसकी

 क्या
 प्रगति

 कितने  स्कूल  खोले  गए  हैं

 और  कितने  डीसी-एण्ड  पर सन्स  को  सरवाइवल  के  लिए  फिट  किया  गया

 श्री  पी०
 के०  थूंगन  :

 सर्वे  के  बारे  में  ऑनरेबल  मेम्बर  ने  पूछा है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 1981-82  में  एक  प्रेलीमिनरी  सर्वे  किया  गया  उसकी  रिपोर्ट  अभी  तक  नहीं  आई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  इनका  जवाब  था  ।

 इण्डियन  रेलवे  ana  फेड  रेडान  का  मांग  पत्र

 *  166.  श्री  रामावतार  शास्त्री
 :

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया यह  सच  है
 कि  इण्डियन रेलवे  छह

 फेडरेशन
 का  तीसरा  सम्मेलन  मुगलसराय  में

 1982  के  दूसरे  सप्ताह  में  हुआ  था

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  उनका  मांग-पत्र  तथा  उक्त  सम्मेलन  में  पारित  संकल्प  की

 प्रति  प्राप्त हो  गई  है

 यदि  तो  क्या  तत्संबंधी  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखा  और

 उन  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 रेल  मंत्री  ए  ०  खां  एण्  नौ  खान  :  से  इंडियन  रेलवे  ६. भ  फेडरेशन

 से  1982 और  जनवरी  1983  में  प्राप्त  पत्रों  से  यह  पता  चलो  है  कि  इस  फेडरेशन ने

 90  से  11  1982  तक  मुगलसराय  में  अपना  वार्षिक  सम्मेलन  आयोजित  किया  था  और  उसमें

 कुछ  संकल्प  पारित  किए  थे  जिनमें  से  कुछ  संकल्प
 रेल  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों

 तथा  कुछ  सामान्य

 जिनका  संबंध  रेलों  से  नहीं  से  संबंधित  थे
 ।

 2.  जहां तक  रेलों  से  संबंधित  संकल्पों  का  संबंध  यह  उल्लेखनीय  है  कि  वे  अन्य  बातों

 के  निम्नलिखित  से  संबंघित  हैं  :--

 (i)  सरकारी  क्षेत्र  के
 कर्मचारियों

 के  समान  मजूरी  ;

 (ii)  महंगाई  भत्ता  फामूंले  में  संशोधन तथा  महंगाई  भत्ते  के  विलिय  का  आधार
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 (iii)  रेल  क्यारियों  को  सांविधिक  बोनस  की  स्वीकृति  ;

 (iv)  रेल  कमंचारियों  के  लिए  समयबद्ध  पदोन्नति  की  नीति  ;

 (४)  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  स्थायी  करना  ;

 (vi)  रेल  कर्मचारियों की  ड्युटी  के  घंटे  ;

 (vii)  रेल  कर्मचारियों का  कथित  उत्पीड़न  आदि

 3.
 इन  मांगों  की  जो  सामान्य  किस्म  की  सभी  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  पर  लागु  सेवा

 शर्तों  की  परिधि  में  जांच  करनी  होगी  और  रेल  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  एक  तरफा  निर्णय
 नहीं

 लिया

 जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  की  मांगों  पर  मान्यता  प्राप्त
 फो

 जैसे  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  जो  सभी  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  उपलब्ध  में  विचार-विमर्श  किया  जाता  है  ।  जहां  Up  रेल  कर्म चा  रियों

 की  विशिष्ट  मांगों  का  संबंध  है  ।  तमंचा  रियों  के  सभी  वर्गों  की  आवश्यकताओं  और  मांगों  के  संबंध  में

 एकीकृत  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  सुस्थापित  स्थायी  वार्ता  तंत्र
 और  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  फोरम  उपलब्ध

 हैं  और  रेल  कम  वारी  इन  फोरमों  के  माध्यम  से  अपनी  ATT  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं
 ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  इंडियन  रेलवे  वकर्स  फेडरेशन  की  wip  a9  से

 दिसम्बर  तक  मुगलसराय  में  हुई  ।  वहां  स्वीकृत  मांग  पत्र  के  सिलसिले  में  यह  सवाल  पुछा  गया  है
 ।  मंत्री

 जीने  7  मांगों  की  चर्चा  की  है  इस  वक्तव्य  में  जिनमें  सरकारी
 क्षेत्र

 के  कर्मचारियों की  समान

 नैमित्तिक  श्रमिकों  को  स्थाई  करना  आदि  मांगें  शामिल  हैँ  जिनका  सम्बन्ध  रेल  मजदूरों  से  होने  का  संकेत

 है  ।  बाकी  का  कहते  हैं  रेल  मजदूरों  से  सम्बन्ध  नहीं
 तो

 इस  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि  इस  प्रकार  की

 मांगों  पर  मान्यता  प्राप्त  फोरम  जेसे  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  जो  अभी  केन्द्रीय  क्मेचारियों  के  लिये  उपलब्ध

 हैं  में  विचार  विनिमय  किया  जाता  है  ।  तो  इस  तरह  की  मांगें  मज़दूर  यूनियनें  उठा  रही  हैं  या  REVIT

 जो  रेलवे  के  अन्दर  हैं  ?  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  मांगों के  बारे  में  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  में  विचार  किया

 गया  है  या  नहीं
 ?  यदि  किया  गया  तो  वह  समिति  में  किस  निर्णय  पर  पहुंच  इस  बात  की

 कारी  सदन  को  मंत्री  जी  दें  ।

 शी  ए०  ato  ए०  गनी  खास  चौधरी  :
 ये  सुविधाएं  सभी  मान्यता  प्राप्त  अखिल

 भारतीय  महासंघों  को  प्रदान  की  जाती हैं  ।  दो  मान्यता  प्राप्त  अखिल  भारतीय  अर्थात  अखिल

 भारतीय  रेलवेमेन  फेडरेशन  तथा  भारतीय  रेलवेमंन  राष्ट्रीय  महासंघ  के  अन्तर्गत  लगभग  80  प्रतिशत  रेल

 कर्मचारी  आते  हैं  ।  इन  महासंघों से  सम्बद्ध  यूनियनों  को  मान्यता दी  जाती है  ।  रेलवे  SHAT की  70

 एसोसिएशनें  हैं  और  उन  सब  को  मान्यता  देना  हमेशा  सम्भव  तथा  उचित  नहीं  होता  |

 थ्री  रामावतार  शास्त्री  :  यह  सवाल  का  जवाब  नहीं  हुआ  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  आ  रहे  धीरे-धीरे  ।  अभी  स्टेशन  पर  पहुंचे  नहीं  ।

 aft  ष्  ato
 न  गनी  खान  चौधरी  :  रेलवे  aaah  यो  तथ

 ma
 उपक्रमों  के  तमंचा  रियों
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 के  दैनिक  भत्ते  में  समानता  नहीं  है  काम  तथा  भर्ती  की  शर्तों  तथा  दोनों  क्षेत्रों  के  कम  चोरियों  के

 अधिकारों  में  अन्तर  के  कारण  तकंसंगत  नहीं  हे  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  की  तुलना  में  रेलवे  कर्मचारियों

 को  पदोन्नति  तथा  उच्च  वेतन  स्तरों  के  अवसर  भिन्न  हैं  ।

 थ्री  रामावतार  मैंने  यह  नहीं  पूछा  था  ।  इन  मांगों  के  बारे  में  जे०  सी ०  एम० में

 ग्नाईज्ड  यूनियनों  के  साथ  विचार  किया  गया  है  कि  नहीं  ?  यदि  तो  किस  नतीजे पर  पहुंच  गया

 इसका  जवाब  दिलाइय े।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 छोटे  जवाब  से  आश्वस्त  होंगे
 ?

 श्री ए०  बी०  एण्  गनी  खान  चौधरी  :  इनमें से  कुछ  मांगों  पर  विशेष  तौर  पर  जे  सी ०  एम ०

 में  विचार  नहीं  किया  गया  था  ।  वे  उन  पर  विचार  करेंगे  ।  कठिनाई  यह  है  कि  वे  बिना  मान्यता  प्राप्त  संघों

 से  सम्बन्ध  रखते  .  .  ।  आप  रेलवे
 प्रणाली  जानते  हैं

 ।
 हम  उस  प्रणाली के  अनुसार  चलते

 मैं  आपकी  इस  बात
 से

 सहमत  हूं  कि  कर्मचारियों  से  बात  करने  में  कोई  नुकसान  नहीं  है  ।

 यदि  आवश्यक  हो  तो  हम  उस  बारे  में  बात  करने  के  लिये  भी  तैयार  हैं  ।  मैं  निश्चय

 ही  उस  पर  ध्यान  दूंगा
 ।

 लेकिन  मैं  केवल  रेलवे  में  प्रचलित  प्रथा  की  ही  बात  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  मेरा  दूसरा  सवाल  कैजुअल मजदूरों  से  संबंधित  है  ।  नैमित्तिक  श्रमिकों

 को  स्थायी  करने  की  मांग  उठाई  जा  रही  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  के  अन्दर  नैमित्तिक

 मजदूरों की  कुल  संख्या  क्या  है  ?

 1980  में  सरकार  ने  तय  किया  था  कि  उनको  नियमित  करने  का  सिलसिला  शुरू  किया  जा

 रहा है  ।  इस  पृष्ठभूमि  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 अब  तक  कितने  लोगों

 को
 नियमित  किया

 गया  है

 और  जो  बचे  हुए  उनको  नियमित  करने  के  बारे  में  सरकार  के  सामने  कया  कार्यक्रम  है
 ?

 श्री ए०  बी०  क्०  नौ  खान  चौधरी  :
 इस  बारे में  दूसरा  प्रशन  यदि  माननीय  सदस्य  उसी

 प्रश्न  का  वही  उत्तर  चाहते  हैं  तो  मैं  देने  को  तथा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस प्रश्न को  आने  दें

 श्री ए०  लो ०  ए०  गनी  खान  चौधरी
 :

 उस  बारे  में
 एक

 विशेष  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसके  साथ  में  जोड़ दें  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  उसको  अभी  ले  लीजिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कया  है  ?  हम  इसे  अभी  लेंगे  |

 श्रीਂ  Yo  बी०  ए०
 गनों  खान  चौधरी :  खुली

 लाइन  का  काम  रेलवे  के  दैनिक  कार्य  के  लिए

 जरूरी  परियोजना  वह  काम  जिसके  द्वारा
 रेलवे  के

 भराव-लदान
 क्षमता  में  सुधार के  लिए

 रिक्त  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  आजकल  खुली  लाइन  पर  1.3  लाख  तथा  परियोजनाओं  में  नेमैतिक

 श्रमिक हैं  ।
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 sit  रामावतार  शास्त्री  :  जोड़  कितना  है  ।

 श्री ए०  ato  ए०  गनी  शान  चौधरी :  जोड़  1.3  लाख  तथा  80,000

 थी  रामावतार  शास्त्री
 :

 श्रम  मंत्री  ने  बताया
 था  2  लाख  3  हजार  और  ये  कुछ  और  बता  रहे

 हैं  ।  अब  दोनों  में  फक  हो  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 बराबर  ही  आ  गया
 |

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कितनों  को  रेगुलर  किया  गया  ।  ag  तो  जवाब  दिया  ही  नहीं  ।  संख्या

 केवल बता  दी  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आपने  संख्या  ही  है  ।

 ait  रामावतार  शास्त्रो  :  इसमें  से  रेगुलर  कितने  किए  गए  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  सवाल  कौन  सा  है  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  प्रश्न  संख्या  177

 श्री  रामविलास  पासवान  :  मंत्री  जी  रेगुलर  हैं  या  कैजुअल हैं  ?

 श्री  रामावतार  शास्त्री
 :  रैगुलर  कितने  बनाये  हैं  यह  तो  जानकारी  दे

 दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  किस  प्रश्न  का  उत्तर  111 ? ?

 कृष्णचन्द्र हाज़िर  :  आप  प्रश्न  संख्या  172  को
 भी  ले  सकते हैं

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा
 ।

 श्री ए०
 बी०  (0  गनी  स्वान  चौधरी :  नेमेसिस  श्रमिकों

 को
 कुछ  अस्थायी  दर्जा  दिया  गया  है

 ।

 उन्हें कुछ  अस्थायी  दर्जा  दिया  गया  है
 ।

 थी  रामावतार  शास्त्री  :  कितन े?

 श्री ए०  बो०  ए०  गनी  खान  चौधरी
 :

 खुली  लाइन  के  1.3  लाख  श्रमिकों  को  हम  अस्थायी

 | न्
 (|

 ona,  ि  Ge
 दर्जा  देते

 आप
 अस्थायी  दर्जे  के  लाभ  जानते  हैं

 और
 यदि  आप  जान  चाहते  हैं  कि  हम  उन्हें  क्या  लाभ

 देते  हैं  तो  मैं  इन  लाभों  के  विवरण  को  पढ़  सकता  हूं
 ।

 परियोजना  के  80,000  श्रमिकों को  हम  अस्थायी

 दर्जा नहीं  देते  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव
 |

 थी  सत्य  साधन  चक्रवर्ती
 :

 इस  प्रश्न  के  बारे  में  एक  मिनट  मेरी  बात  सुनें  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  जी  नहीं  ।
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 शी  सत्य साधन  चक्रवर्ती
 :

 मैं  इसे  केसे  उठा  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  बाद  में  ।

 ot  सत्य साधन  चक्रवर्ती
 :

 उत्तर  क्यों  देखें  ।  सारे  प्रश्न  को  खराब  कर  दिया  गया है  क्योंकि

 इन्होंने  समझ  से  काम  नहीं  लिया  ।

 नहीं नति  राना  ने  हीं  किया  जायेगा  ।

 *  )

 अध्यक्ष महोदय  :  अस्वीकृत  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  क्या  आप  संतुष्ट  ये  भी  नेमेसिस  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो ०  पढ़े  लिखे  आदमी  ऐसा  नहीं  करते  ।

 श्री  सत्य सा घन  चक्रवर्ती
 :  एक  संतुष्ट

 की
 अपेक्षा  एक  संतुष्ट  सुकरात  होना  अच्छा है  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आपका  अपना  देन  है  ।

 श्री  राजेश  प्रसार  यादव  :  अध्यक्ष  मन्त्री जी  ने  बताया  और  वह  सही  भी  हैं  कि  रेलवेज में

 दो  रिकगनाइज्ड  फंडरेशन्स  हैं--एन ०  एफ०आई०आर०  और  आईआरएफ  |  यह  दोनों  फेडरेशन्स

 मान्यता  प्राप्त  हैं  ।  ये  फडरेशन्स  ऐसे  डाक्टर  हैं  जिनके  पास  बहुत  सी  दवाइयां  हैं  लेकिन  उनके  पास  मरीज

 पहुंचते  नहीं  बार  बार  इस  सदन  में  बात  आई  कि  क्यों
 न

 सीक्रेट  बैलट  के  माध्यम  से  एक  रिप्रेजेंटेटिव

 यूनियन  चुनी  जाए
 ।

 बार  बार  यह  बात  यहां  पर  उठती  रही  है  लेकिन  पता  नहीं  मंत्री  जी  को  इसमें  क्या

 दिक्कत  है  ?  एक  इण्डस्ट्री  में  एक  युनियन  की  बात  बार  बार  कही  गई  है  और  सीक्रेट  बैलट  के  माध्यम  से

 उसका  चुनाव  होना  यह  मांग
 की

 गई  हैं
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  इसकी  व्यवस्था  रेलवे  में  मन्त्री

 जी  करना  चाहते  हैं
 या

 नहीं
 ?

 श्री ए०  11.0  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कह  चुका  हूं  कि  हम  मान्यता

 यूनियनों  से  बात  नहीं  करते  हैं  ।  अन्य  यूनियनों  से  बात  करने  तथा  उनकी  मांगों  के  बारे  में  जानने  में

 कोई  नुकसान नहीं  है  ।

 जो  कि  परम्परा  तथा  नियम  हैਂ

 att  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  मैं  परम्परा  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  परम्परा  के  बारे  में  जानता

 त   ुहं  यह  अच्छी  तरह  से  जानते  हुए  मैं  पूछता  हूं  कि  एक  उद्योग  में  एक  यूनियन  तथा  गुप्त  मतदान  की  क्या २  ्

 स्थिति  यह  मेरा  wet  हैं  ।

 श्री ए०  बी० Uo  गनी  खान  चौधरी
 :
 मेरे  विचार  में  मैंने  इसका  उत्त  र  दे  दिया है

 ए

 *
 कायंवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 कुणाल  wn

 ett  राजेश  प्रसाद  यादव  :  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया  आप  पीठासीन  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इन्होंने  प्रश्न  को  चतुरता  से  टाल  दिया  है  |

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  आप  न्यायाधीश  हैं  ।  क्या  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया  है  मे  रे

 प्रश्न  का  उत्तर  देना  होगा  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  नहीं  दे  सकते  ।  इसके  लिए  आप  दूसरा  सवाल  करिए

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव
 :

 मैं  तो  रेलवे  ज  के  सम्बन्ध  में  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता हूं  कि  वे

 सीक्रेट  बैलट  के  माध्यम  से  एक  रिप्रेजेंटेटिव  यूनियन  का  चुनाव  करना  चाहते  हैं  या  नहीं ?  मैं  दूसरी

 मिनिस्ट्री  के  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा  हुं  ।  आप  कृपया  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  दीजिए  ।  उन्हें  उत्तर  देना

 होगा  ।  कृपया  उन्हें  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  देने  का  आदेश  दीजिए  |

 प्रो०  मधु  देण्डवते
 :  वह  यह  कयों  नहीं  कह  देते  कि  मामला  विचाराधीन  है  ?

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  मैंने  रेलवे  के  बारे  में  सवाल  पुछा  आप  उसका  जवाब

 दिलवाइये  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  यह  श्रम  मंत्रालय  के  लिए  है  अथवा  उनके  मंत्रालय  के  लिए  है
 ?

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  मैं  तो  रेलवे  की  बात  कर  रहा  लेकर की
 बात  कहां  कर  रहा हूं

 ?

 मैं  तो  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  रेलवेज  में  मंत्री  जी  सीक्रेट  बैलट  के  द्वारा  यूनियन  का  चुनाव  कराना

 चाहते हैं  या  नहीं  ।  मैं  लेवर  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  यह  सवाल  इसमें  उठता
 है  इसलिए  आप मुझे

 इसका  उत्तर  दिलवाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  देखने  दीजिए  ॥

 श्री  राजेंद्र  प्रसाद  यादव
 :

 इस  प्रश्न  को  क  से  निकलने  दिया जा  सकता  उन्हें  जवाब  देना

 होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  यह  श्रम  मंत्रालय  के  लिए  है  तो  मैं उन  पर  दवाब  नहीं  डाल  मैं

 इसका  पता  लगाऊंगा  |

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  यह  अनुपूरक  प्रश्न  इस  प्रश्न  से  पैदा  होता  है  ।

 श्री  गुप्त
 :

 इससे  श्रम  मंत्रालय  का  कोई  संबंध  नहीं  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अच्छा  ठीक  आप  जिस  ढंग  से  चाहें  जवाब  दीजिए
 ।

 श्री ए०  बी०  To  गनों  खान  चौधरी  :  मैं  पहले  ही  उत्तर  दे  चुका हुं  मैंने  बताया है  किं
 न्याय  हम  मान्यता  प्राप्त  मजदूर  संघों  से  बातचीत  करते  हैं

 ।
 मैंने  यह

 भी
 कहा  है  कि  अन्य  मजदूर  संघों  से

 अन्य  कुछ  मामलों  पर  विचार  करने  में  कोई  बुराई  नहीं  है  ।
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 डा

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  उनकी  एक  यूनियन  है  या  नहीं  ।  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  ।  इसका  उत्तर

 श्रम  मंत्रालय  द्वारा  दिया  जाएगा  |  मैंने  इसका  पता  लगा  लिया  है  |

 थ्रो  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव
 :

 यह  प्रश्न  रेलवे  के  लिए  उन्हें  उत्तर  देना  कृपया  उन्हें

 उत्तर  देने  का  आदेश  दीजिए  |

 प्रो०
 मधु  दण्डवते

 :
 यह  इस  बेलट  के  रण  हुआ  है

 |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 वह  भी  गुप्त  बैलट  द्वारा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  और  मैं  आपको  श्रम  मंत्रालय से  उत्तर  दिलवाता हूं  ।

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव
 :

 भाप  रेलवे  में  गुप्त  मतदान  के
 माध्यम

 से  एक  यूनियन  बनाने  का

 विचार रखते  हैं  या  नहीं  ?

 श्री  ए०  बो०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  महोदय  हमें  श्रम  मंत्रालय से  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  प्राप्त

 करने  होते  हैं  ।

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  का  पुनरीक्षण

 क
 160.  श्री  त्रिलोक चन्द्र  :

 श्री  छोटे  सिह  यादव
 :

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  कार्यकरण  में  यदि  कोई  कमियां  हो  तो  उनका

 पता  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उस  योजना  के
 कार्यकरण  का  कोई  पुनरीक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कब  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ;  और

 सरकार  द्वारा  उसके  कार्यकरण  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये
 हैं

 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंद्री  पी०  Fo
 :

 हां

 योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ने  हाल  ही  में  समेकित  बाल  विकास  सेवा  के

 विस्तृत  मूल्यांकन  अध्ययन  तैयार  किए  हैं  ।  उनकी  अन्तिम  रिपोर्ट  प्राप्त  होनी  अभी  शेष  है  ।  साही  देश  के

 मेडिकल  कालेज  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  मार्गदर्शन  में  परियोजनाओं  में  बे सश लाइन

 और  सर्वेक्षण  कार्यक्रम  चला  रहे  हैं  ।  इन  अध्ययनों  के  फलस्वरूप  समेकितਂ  बाल  विकास  सेवा

 योजना  क्षेत्रों  में  बच्चों  और  माताओं  का  स्वास्थ्य  और  पोषण  की  सेवाएं  प्रदान  करने  में  महत्वपूर्ण  सुधार

 हुआ  है  जिससे  स्वास्थ्य  और  पोषण  स्तर  में  सुधार  आया  है  ।

 (7)  मूल्यांकन  अध्ययनों
 में  दिखाई  गई  कुछ  निश्चित  कमियों  के  बारे  में  उन्हें  दूर  करने  के  उपाय

 करने  के  लिए  राज्य  केन्द्र  प्रशासित  प्रदेश/प्रशासनों  को  सुचित े
 a.  far
 रच  Qa]  गया

 डि
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 थी  त्रिलोकचन्द
 :

 अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  जवाब  दिया  शायद  aaa  उसको

 नहीं  सुना

 अध्यक्ष महोदय  :  मैंने  पढ़ा  है

 श्री  त्रिलोकचन्द  :  मेरा  प्रश्न  दूसरा  है  और  मंत्री  महोदय  ने  जवाब  दूसरा  दिया  है  ।  बाल  विकास

 सेवा  योजना  1975  से  चली  है  ।  यह  आज  की  योजना  नहीं  मंत्री  जी  जवाबਂ  दे  रहे  हैं  कि उसकी

 अंतिम  रिपोर्ट  प्राप्त  होनी  अभी  शेष  है  ।  दूसरे  पोर्शन  में  कहते  हैं  कि  निश्चित कमियों  के  बारे  में  उन्हें दूर

 करने के  उपाय  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों को  सुचित  कर  दिया  गया  है  ।

 मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  रिपोर्ट  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई
 तो

 उन्होंने  क्या  सुचित  किया  है
 ?  जो

 सुचित  किया  वह  हमें  भी  बताना  चाहिए  ।  इसमें  क्या  कमियां  इसका  हवाला  इसमें  नहीं  दिया

 गया  है  ।  fash  यह  गया  है  कि  सरकारों  को  निर्देश  दे  दिए  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  पूछ  कौन  से  अपनी  तरफ  से  भेजे  हैं
 |

 श्री  त्रिलोकचन्द
 :

 वही  मैं  पुछ  रहा  हूं
 ।

 यह  योजना  1975  से  चली  बच्चों  की

 माताओं  को  बच्चों  की  चा  इल्म-लेबर  के  विषय  में  यह  योजना  चलाई  गई  थी  ।

 इस  पर  1979  में  33  प्रोजेक्ट्स  पर  काम  होता  था  ।  एक  प्रोजेक्ट  पर  सात  करोड़  रुपया  खर्चें  होता

 लेकिन  अब  उसको  बढ़ाकर  42  करोड़  रुपया  कर  दिया  है  ।  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  योजना

 पर  अब  तक  कितना  पैसा  खर्चे  हुआ  क्या  उपलब्धियां  हैं  और  क्या  कमियां  हैं
 ?

 श्री  पी०  के०  थू  गन
 :

 अध्यक्ष  माननीय
 सदस्य  ने  रिपोर्ट के  बारे  में  कहा  है  मैं  फिर

 दोहराना  चाहता  हूं  कि  फाइनल  रिपोर्ट  मेरे  पास  नहीं  जो  अंतरिम  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  थी  ।  उसके

 मुताबिक  जो  कमियां  उन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  हमने  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  i  यदि

 आप  डिजिट्स  जानना  चाहेंगे  तो  वह  भी  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।

 (1)  प्रभावी  समन्वय  की  समस्या  ;

 (2)  समुदाय  को  सहयोजित  करने  का  अभाव  ;

 (3)  आंगनबाड़ियों के  लिए  अपर्याप्त  आवास  ;

 (4)  स्वच्छता  आदि  बुनियादी  सुविधाओं  का  अभाव  |

 श्री  त्रिलोक
 चन्द  :  अध्यक्ष  अभी  आप.ने  सुना  मंत्री  जी  ने  दो  योजनाओं  को  इस  में  और

 जोड़  दिया--संख्या  3  और  सं०  4  बिजली  और  मकान  बिजली  और  मकान  का  प्रश्न  इस  योजना  के

 अंतगर्त  नहीं  आता  है  और
 न

 ही  इनसे  कोई  विकास  होता  gt  इसमें  बच्चों  की  माता
 की  शिक्षा-दीक्षा  के  विषय

 हैं
 तथा  इसके  अंतगर्त  जो  न्यू ट्री टिव  फूड  एफ०  To  ओ०  तथा  केअर  से  आते

 वे  इसके  माध्यम  से  बच्चों  को बांटे जाते  हालांकि वे  भी  बच्चों  तक  पुरी  तरह  से  नहीं  cea  पाते

 लेकिन  बिजली
 विकास  एवं

 घर  की  बात  इसमें  कहीं  नहीं  आती  है
 ।  यह  स्कीम  तो  बच्चों की  TAHAT

 के  लिए  हैं--इस  में  बिजली  कहां  से  जोड़  दी  ?

 bs
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 शिपि पी  ०  Fo  थुंगन  :  इसमें  बिजली  और  मकान  भी  आते  जैसा  मैंने  आंगनवाड़ी का  जिक्र

 किया  है--पहां  मुख्य  सेविका  या  प्रोजेक्ट  आफिसर  के  लिए  एकोमोंडेशन  की  ज़रूरत  .  .  .  .

 इसके  साथ  ही  बच्चों को  ठीक  प्रकार से  दवा  इयां  देने के  लिए  रेफ्रीजरेटर की  ज़रूरत  पड़ती  है  और

 रेफ़ीजरेटर को  चल।ने  के  लिए  बिजली  की  ज़रूरत  पड़ती  है--इसलिए  बिजली  को  इसमें  जोड़ा

 गया  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  को  कहाँ  से  लिया  जाता  है  ?

 श्री  पी०
 के०

 थुंगन  इसे  से  ही  लिया  जाता  से  तीन  वर्ष  तक  के  बच्चों को

 समुचित  इलाज  नहीं  मिल  रहा  इन  कमियों  के  सुधारने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  अवगत  करा  दिया

 गया  है  ताकि  उन्हें  सुधारा  जा  सके  ।

 श्री  अनन्त  राहुल मल्लु  :  यह  देश  में  बच्चों  के  लिए  सर्वोत्तम  योजना  परन्तु  इस  समय

 देश  में  कुछ  ही  उपनगरों  में  यह  योजना  चल  रही  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 कया  सरकार  इस  योजना  को  देश  के  सभी  प्र  खण्डों  में  लागू  करने
 पर

 विचार  कर  रही  यदि  at  तो  इसे

 कब  लागू  किया  जाएगा  ?  यदि  नहीं  तो  इस  योजना  को  लागू  करने  में  क्या  कठिनाई

 श्री  पी०  Ho  कंगन :  यह  उन  पददुलित  लोगों के  लिए  सर्वोत्तम  योजनाओं में  से  एक  है  जिनकी

 आय  बहुत  कम  है  और  जो  गरीब  रेखा  से  नीचे  रहते  प्रारंभ  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना में  हमारा

 प्रस्ताव  केवल  600  परियोजनाएं  प्रारम्भ  करने  का  था  |  परन्तु  आपको  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  20

 सूत्री  कार्यक्रम  के  लागू  होने  के  बाद  इनकी  संख्या  1,000 हो  गई  31  मैचों  1983 तक  300

 परियोजनाएं  काम  कर  रही  होंगी  ।  इसके  अतिरिक्त  320  से  अधिक  परियोजनाएं  स्वीकृत  हो  चुकी  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  इन  परियोजनाओं  की  संख्या  1000  तक  बढ़ा  दी  जाएगी  ।  इसरो  लाभ

 उठाने  वालों  की  संख्या  1.30  करोड़  हो  जाएगी  जो  कि  समाज  के  निचले  स्तर  के  लोग  हैं  ।

 श्रीमती  गुरविन्दर  कौर  अनार
 :

 अध्यक्ष  यह
 जो

 चाइल्ड  डवलपमेंट  सर्विस  स्कीम  यह  रूरल

 एरियाज के  लिए  सबसे  बढ़िया  प्रोग्राम  इसके  अन्दर  जीरो  से  तीन  वर्ष तक  की  उम्र  के  बच्चों की

 देखभाल  की  जाती  जीरो  से  यह  मतलब  है  कि  जो  प्रेगनेंट  मदर्स  हैं  उनको  भी  लुकआफ्टर  किया

 उनमें
 भी

 अगर  आयरन
 और

 विटमिंस
 की

 कमी  हो  तो  वह  टाइम  पर  दूर  की  जीरो से  तीन  वर्ष

 तक  के  बाद  आंगनवाड़ी  से  बच्चे  रेगुलर  स्कूल  में  चले  जाते  हैं  ।  बालवाड़ियों  को  चलाने  और  हमारी  कुछ

 हेल्‍थ  स्कीमों  के  चलाने  के  अलावा  हमारे  यहाँ  आंगनवाड़ियों  की  भी  बेहद  जरूरत  है  ।  इन  आंगनबाड़ियों

 केस  की  ट्रेनिंग  का  काम  आपने  कुछ  इंस्टीट्यूशन्स  को  सौंप  रखा  आंगनवाड़ी  के  कुछ  दी  ट्रेन्ड  हो

 गए  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  कितने  वकर्स  बर्न्ड  हो  गए  हैं  और  क्या  उनको  एम्प्लाएमेंट गयी

 है  या  नहीं ?

 जो
 बच्चे  बालवाड़ियों  में  होते  हैं  उनके  हैल्थ  कार्ड  बने  होते  हैं  जिससे  कि  हरेक  पन्थ  उनको  देखा

 जाए  ताकि  उनकी  मेनटेन  करने  में  मदद  मिल  सके  ।  मैं  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि  क्या  हिन्दुस्तान  के

 रूरल  एरियाज  के  हरेक  ब्लॉक्स  में  यह  स्कीम  लागू  हो  गयी  या  कुछ  एरियाज  अभी  रह  गए

 | है |
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 कला

 थो पो०  के०
 आनरेबल  मेम्बर  ने  पूछा  है  कि  आंगनवाड़ी के  कितने  विकास  एन्ड

 किए  गए

 मैं  सिफ  आंगनवाड़ी ही  नहीं  आई०  सी०  डी०  uae  मुख्य  सेविक्राज और  आंगनवाड़ी तीनों  के  बारे

 में  बताना  चाहता

 वह  1982-83  तक  स्वीकृत  620  भाई०  स
 डी०  एस०  परियोजनाओं में  से  प्राप्त  346

 परियोजनाओं  के  प्रतिवेदनों  के  अनुसार  277  बाल  विकास  परियोजना  952  प्रशिक्षित  मुख्य

 सेविका और  16,520  आंगनवाड़ी  कार्यकर्ताओं  को  पहले  ही  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका  है  ।  0-3  वर्ष

 के  600,743  बच्चों  को  अनुपूरक  पोषाहार  उपलब्ध  कराया जा  रहा

 दुसरा  जो  सवाल  मेम्बर  महोदय  ने  पूछा  है  उसके  बारे  में  मेरे  पास  अभी  सुचना  नहीं  वह मैं

 बाद  में  दे  सकता  हूं  ।

 श्रीमती  गुरब्रिन्दर
 कौर

 art  :  अध्यक्ष  मे  रा  बहुत  महत्वपूर्ण  सवाल  आपने  यहं  नहीं

 बताया  कि  कितने  आंगनवाड़ी  वकर्स  को  ट्रेनिंग  मिल  चकी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दुबारा  सवाल  डाल  दीजिए  |

 श्री  रामलाल  राही  :  बालवाड़ी  योजना  के  अन्तर्गत  एक  बाला हार  योजना  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  जो

 छोटी-छोटी  पाठशालाएं  हैं  उनके  बच्चों  को  अच्छा  आहार  देने  के  लिए  चलायी  गयी  थी  ।  यह  कई  प्रदेशों

 में  जिसमें  कि  उत्तरप्रदेश  भी  शामिल  चलायी  गयी  थी  लेकिन  अगर  आप  पता  लगाएं  तो  आपको

 मालूम  होगा  कि  बच्चों  की  बालाहार  योजना  में  अच्छी  खुराक  देने  के  लिए  जो  ऐसा  जाता  संभवत

 उसका  दुरुपयोग  हो  रहा  है  और  इस  तरह  से  जितनी  आपकी  योजनाएं
 हैं  चाहे  वे  बाल  विकास  के  संबंध

 में  बाल  पोषण  के  सम्बन्ध  में  बच्चों  के  स्वास्थ्य के  लिए  हों  या  उनके  रहन-सहन  को
 सुधा  रने

 के

 लिए  इन  सब  योजनाओ ं  के  ata  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कोई  रचनात्मक  कायें  नहीं  हो  रहा  केवल

 कागजों पर  काम  हो  रहा

 मंत्री  जी  कुछ  इस  तरह  की  व्यवस्था  करेंगे  जिससे  इन  योजनाओं  का  वास्तविक  लाभ  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  बच्चों  को  मिल  सके  ?  ऐसे  बच्चे  जो  बे-सहारा  बे-रोजगार  किताबें  नहीं  कपड़े  नहीं  हैं

 चीथड़े  पहनकर  जाते  खुराक  नहीं  ऐसे  बच्चों को  वास्तविक  रूप  में  ये  सुविधाएँ  उपलब्ध

 सकें  ?  अगर  अपने  स्तर  से  नहीं  कर  सकते  तो  क्या  राज्य  सरकारों को  निर्देश  देंगे  कि  वे  इस  तरह  की

 व्यवस्था  करें  जिससे  इन  योजनाओं  दुरुपयोग
 न

 हो
 ।

 श्री  पी०
 क्

 मैं  माननीय  सदस्य  को  बताता  चाहता  g  कि  ये  योजनायें  ग्रामीण  क्षेत्रों के

 लिए ही  बनाई गई  हैं  ।  इनके  दुरुपयोग  के  बारे  में  अभी  तक  हमारे  पास  कोई  रिपोर्टे नहीं  अगर

 माननीय  सदस्य  को  कोई  स्पेसिफिक  कंप्लेंट  होगी  तो  उसे  जरूर  देखा  जाएगा  |

 अध्यक्ष महो  दय  :  अगला  प्रश्न--श्री  रास  बीमारी  बहेरा-अनुपस्थित  ।  अगला  प्रश्न--श्तरी नन्‍जे aft  ay

 ॥
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 लि

 विदेशों  में  भार तोष  बच्चे  गोद  किए  जाने  की  होती  तेयार  करने  के  लिए  कार्यदल

 थो  एच०  एन०  क... स  गौड़ा
 :

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  भारतीय  बच्चे  गोद  लिए  जाने  की  नीति  तैयार  करने  के  लिए  मंत्रालय के

 अधीन  एक  कार्यदल  बनाने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  यह  कायंदल  कब  तक  बनाए  जाने  की  संभावना  और

 इसके  निर्देश  पद  कया  होंगे  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  के०  :

 से  दत्तक-ग्रहण  विधेयक  लोक  सभा  में  1980  में  पेश  किया  गया  था  ।  यह  मामला  सर्वोच्च

 न्यायालय  विविध  याचिका  संख्या  1171  के  सम्मुख  भी  उठाया  गया  मंत्रालय ने

 11  ara  1982  को  सर्वोच्च  न्यायालय  के  सामने  प्रस्तुत  करने के  लिए  दिशानिदेशों  के  मसौदे पर

 विचार  करने  के  लिए  एक  बैठक  बुलाई

 श्री  एच०  एन०  गौडा
 :

 प्रश्न  भोर  है  तथा  उत्तर  कुछ  और  है  ।  मेरा  प्रश्न  ae
 है

 कि  ऐसा  कोई  आदि  है  और  वह  इसका  उत्तर
 दे  सकते थे  तथा  और

 के  लिए  वह  कह  सकते  थे  ही  नहीं  उठता  ।'  परन्तु  उन्होंने  प्रश्न  का  उत्तर  कुछ  और  ही  दिया  है  ।

 मैं  अब  और  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  हमें  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  क्या  7  फरवरी  1983  को  प्रघान  मंत्री  की
 अध्यक्षता

 में  राष्ट्रीय  बाल  बो
 की

 एक  बैठक  हुई

 थी  ओर  क्या  उस  बैठक  में  बच्चों  को  गोद  लेने  के  संबंध  में  समाज  कल्याण  मंत्रालय के  अधीन  एक  कार्य

 कारी  दल  गठित  करने  का  ana  किया  गया  था  और  यदि  हाँ  तो  यह  कार्यकारी  दल  कब  स्थापित  किया

 जाएगा  और  इसके  विचारो  विषय  क्या  होंगे  ?

 श्री  पी०  के०  थूथन :  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय बाल  बोड़ें  की  एक  बैठक  हुई  थी  और  मुख्य  उत्तर

 में  यह  कहा  है  कि  इस  सम्मानित  सभा  में  मैंने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  उसके  सम्बन्ध  में  कोई

 कारी  दल  गठित  नहीं  किया  गया  था  ।  परन्तु  राष्ट्रीय  बाल  बोर्डे  के  पर  एक  दल  बनाया  गया  है  |

 एक  दल  गठित  किया  गया  है  और  इस  दल  की  इस  महीने की  11  तारीख  को  बैठक  होने  वाली  है  जिसमें

 उच्चतम  न्यायालय द्वारा  सरकार  तथा  अन्य  गैर-सरकारी  कल्याण  संगठनों  से  सहायता  प्राप्त  करने  के

 लिए  जारी  किए  गए  नोटिसों  के  बारे  में  सुझाव  किए  जाने  हैं
 ।

 श्री  एच०  एन०  ताजे  गौड़ा  :  इस  समिति  के  विचारों  विषय  क्या

 श्री  पी०  के०  थूथन
 :  इसका  निर्णय  बैठक  होने  पर  लिया  जाएगा  ।
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 seat  के लिखित उत्तर

 बासटेर-रायपुर  रेल  मागं  पर  गाड़ियों  में  भीड़भाड़

 *  170.  श्री  रास  बिहारी  बेहरा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वाल्टेयर-रायपुर  रेल  मार्ग  पर  यातायात  की  भीड़  किसी  भी  अन्य  रेल  मार्ग  से  बहुत

 बधिक  और

 कया  गाड़ियों  में  भीड़भाड़  के  कारण  यात्रियों  को  पैसेंजर  तथा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  स्थान

 नहीं  मिलता
 ?

 रेल  मंत्री
 ए०  ato  ए०  गनी  खान

 :  नहीं  ।

 इस  खंड  पर  गाड़ियों  में  स्थान  का  उपयोग  द्वितीय  श्रेणी
 में  60%F  90%  और  प्रथम

 श्रेणी  में  37%  से  80% के
 बीच

 किया  जांता  है  ।  अतः  इस  खंड  पर  यातायात  के
 वर्तमान  स्तर

 को  देखते

 हुए  मौजूदा  गाड़ी  सेवाएं  पर्याप्त  समझी  जाती  हैं  ।

 रेलवे  के  सरकारी  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  की  मांग

 े  177.  श्री  कृष्ण  चंद्र  हाज़िर  रेल  मंत्री  यहँ  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  मैट्रो-रेलवे
 नई

 लाइनों  के  निर्माण/विद्युतीकरण  सम्बन्धी  अनेक  कार्य  इण्डियन

 रेलवे  कनेक्शन  कम्पनी  fafats- aK  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  को  सौंपे  गए  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  कुछेक  area  में  कर्मचा  री  उत्तेजित  हैं  क्योंकि  उनकी  मांगे  पूरी

 नहीं की  गयी

 यदि  तो  वे  कौन  से  संगठन  हैं  जिनमें  ऐसी  अशान्ति  फैली  हुई  और

 यह  सुनिश्चित करने  के  लिए  कि  उभर  रही इस  श्रमिक  अशान्ति  के  are  भारतीय

 रेलों  के  कार्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  सरकार  द्वारों  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  Us  बीं०  ए०  गनी  खन  :  रेल  मंत्रालय  के  नियंत्रण  के  अधीन  दो

 सार्वजनिक  उपक्रम हैं  जिनके  नाम  इण्डियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड  तथा  रेल

 इण्डिया  cries  एंड  इकानीमिक  सर्विसेज  लिमिटेड  इण्डियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी

 लिमिटेड  भारत  और  विदेश  दोनों  जगह  .  टर्न-की  रेलवे  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  लगी

 हुई  है  ।
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 इरकान  भारतींय  रेलों  के  लिए  किसी  भी  नयी  लाइन  का  निर्माण  नहीं  कर  रही  हैं  ।

 विद्युतीकरण  के  निम्नलिखित  कार्य  उनको  सौंपे  गये  हैं

 1.  खंड  का  विद्युतीकरण  |

 2.  दिल्‍ली-मथुरा  खंड  के  विद्युतीकरण  के  सम्बन्ध  में  बल्लभगढ़  से  होडल  तक  66  के  ०वी ०  दोहरे

 परिपथ  ट्रांसमिशन  लाइन  की  सप्लाई  और  स्थापन  |

 3.  दिल्‍ली  में  रिंग  रेलवे  विद्युतीकरण ।

 4.  मथुरा-गंगापुर सिटी  का  विद्युतीकरण  ।

 (a)  जहां  तक  इरकान  और  राईट्स  का  सम्बन्ध  उनके  अंतरंग  काम  करने  वाले  विभिन्‍न

 कोटियों के  कर्मचारियों  और  मजदूरों  के  साथ  सौहार्दपूर्ण  सम्बन्ध  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 उच्च  दिक्षा  सम्बन्धी  समस्याओं  के  लिए  आयोग  का  गठन  करना

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्च  शिक्षा  की  समस्याओं  कीं  जांच  करने  के  लिए  कोई  आयोग  गठित  किया

 यदि  तो  आयोग  के  निदेश-पद  क्या  और

 क्या  आल  इण्डिया  फेडरेशन  आफ  युनिवर्सिटी  एण्ड  कालेज  टीचर्स  का  इस  मामले  में

 विचार  जानने  का  विचार  हैं  ?

 और  संस्कृति  तथा
 समाज  कल्याण

 मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  के०
 थू

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
 _

 तालगोरिया-तुप्काडो  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  ठेकेदारों  द्वारा  काम  पर

 लगाएं  गए  श्रमिकों को  मजूरी

 *  174.  श्री  ए०के०  राय  :  बया  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  तालगोरिया —  तुमको  रेल  लाइन  के  निर्माण कार्य  विशेष  रूप  से  उसके  भूमि  के  कराये

 पर  लगे  ठेकेदार  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  का  भुगतान  नहीं  कर  रहे  हैं  जिससे  उनमें  बहुत  रोष  की

 भावना पैदा  हो  गई

 ot
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 श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली  मजूरी  की  दरों  सहित  विस्तृत  ब्यौरा  कया

 क्या  न्यूनतम  मजूरी  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने  को  जिम्मेदारी  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के

 प्रधान  नियोक्ता  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  ख़ान  ओर
 :  तलगढ़िया-तुपकाडोह लाइन

 विशेषकर  मिट्टी  डालने  के  किये  में  लगे  ठेकेदार  अपने  कमंचारियों  को  राज्य  सरकार

 सेमी-समय  पर  निर्धारित  न्यूनतम  वेतन  का  भुगतान कर  रहे  हैं  तथा  उन्हें कम  भुगतान किए  जाने  की

 कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  कमंचारियों को  10.73  रुपये  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  भुगतान किया

 जा  रहा है  ।

 और  रेलवे  के  प्रभारी  जो  प्रमुख  नियोक्ता  किसी  मामले  में  कम

 भुगतान  किये  जाने  की  शिकायत  ध्यान  में  लाए  जाने  पर  न्युनतम  वेतन  के  भुगतान  को  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  अपेक्षित  कदम  उठाते  हैं  ।  उन्हें  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  सीधे  या  श्रम  प्रवर्तन  अधिकारी

 जो  न्यूनतम  वेतन  अधिनियम  के  उल्लंघन  या  अन्य  यदि  कोई  को  स्वतन्त्र

 जांच  करते  के  माध्यम  से  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 क्षय  डिप्टी  पोलियो  तथा  टिटनेस  से  सम्पूर्ण  प्रतिक्षण  के  लिए  लक्ष्य

 176.0  श्री  बाल  कृष्ण  वासनिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  क्षय  पोलियो
 तथा  टिटनेस  से  सम्पूर्ण  प्रतिरक्षा  के  लिए  रखे

 गए
 1.0

 1990  के  लक्ष्य  में  अभी  तक  बहुत  कम  प्रगति हुई  है

 क्या  प्रगति  के  मुल्यांकन  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया है
 ;  और

 लक्ष्य  की  समयानुसार  प्राप्ति  हेतु  गति  में  तेजी  लाने  के  सरकार  ढारा  क्या  कदम

 उठाए गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी ०  शंकरा नन्द  )
 :  नही ं।

 जी  हाँ  ।  कितने  लोगों  को  रोग  निरापद  किया  इस  सम्बन्ध  में  ठीक-ठीक  आंकड़े  प्राप्त

 करने के  लिए  1982 में  21  सर्वेक्षण किए  गए  हैं  ।

 जिन  लोगों  को  टीका  लगाया  जाना  है  उनको  रोग  प्रतिरक्षण  की  अच्छी  सुविधाएं  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  पहले  ही  अनेक  कदम  उठा  लिए  गए  हैं  ।  इनमें दाइयों  और  गाइडों  को  प्रशिक्षण

 22
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 देकर  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  शैक्षिक  कार्यों  का  विस्तार  करना  अतिरिक्त  उप-केन्द्र  खोलकर  गाँवों  के

 क्यों का  दर्जा  बढ़ाकर  और  अतिरिकत  प्राथमिक  ET(TeI  केन्द्र  खोलकर  सेवाओं  का  विस्तार  करना

 शामिल है  ताकि  मौजूदा  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केन्द्रों

 के
 द्वारा

 लोगों
 को

 टीका  लगा  दिये  जाने  से  इस  काय

 का  वर्तमान भार  कम  हो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वैक्सीन  को  स्टाक  करने  और  उसे  सुरक्षित  रखने  के

 लिए  कोल्ड  चेन  सुविधाओं  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  देश  में  विभिन्‍न  वैक्सीन ों  की  उत्पादन  क्षमता

 बढ़ाने  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 पूर्वे  रेलवे  के  निर्माण  विभाग  में  नैमित्तिक  सिक

 ध |  77.  श्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पूर्वे  रेलवे  में  खुली  लाइन  पर  काम  करने  वाले  नैमित्तिक  कर्मचारियों

 को  120  दिन  की  सेवा  पूरी  करने  पर  अस्थायी  रेल  कर्मचारी  बना  दिया  जाता  है  और  रेल  करमचारियों

 को  मिलने  वाली  सभी  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  परन्तु  निर्माण  विभाग  के  नैमित्तिक  कर्मचारी  10-15  वर्ष

 सेवा  करने  के  बाद  भी  नैमित्तिक  कमंचारी  ही  रहते  हैं  और  उन्हें  एक  अस्थायी  कर्मचारी को  मिलने  वाली

 सुविधाओं  से  वंचित  रखा  जाता
 और

 क्या  सरकार  का  इंस  मामले में  समानता  लाने  का  विचार  है  ?

 रेलमंत्री  ए  ०बी  »To  गनी  स्वान  :  चालू  लाइनों  पर  लगे  हुए  नैमित्तिक  श्रमिकों

 की  120  दिन  की  लगातार  सेवा  पूरी  होने  पर  उन्हें  अस्थायी  दर्जा  दे  दिया  जाता  है  और  वे  अस्थायी  रेल

 कर्मचारियों  को  दिए  जाने  वाले  अधिकांश  लाभों के  पात्र  हो  जाते  परियोजना  नैंमित्तक  श्रमिक

 अस्थायी  दर्ज  के  हकदार  नहीं  हैं  और  उन्हें  180  दिन  की  लगातार  सेवा  पुरी  होने  पर  वेतनमान  दर  के

 1/30  के  हिसाब  से  दैनिक  मजदूरी  और  महंगाई  भत्ता  मिलाकर  भुगतान  क्या  जाता  जब  कभी

 रिक्तियां  उपलब्ध  होती  हैं  तभी  नैमित्तिक  श्रमिक  जांच-पड़ताल  करने  के  बाद  नियमित  किए  जाने  के

 पात्र  हो  जाते  हैं  ।  पूर्वे  रेलवे  के  निर्माण  विभाग  में  3  से  लेकर  10  साल  से  अधिक  सेवा  वाले  नैमित्तिक

 श्रमिक  काम  कर  रहे  हैं/नियमित  किये  जाने हैं  |

 जी  नहीं  ।

 5
 से  11  बर्ष  तक  के  स्कूल

 न  जाने
 वाले  बच्चों  का  सर्वेक्षण

 *  178. श्री  मोहन  लाल  पटेल  :

 थी  के०  प्रधानी :

 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार ने  5  से  11  वर्ष  तक  की  arg  के  उन  सभी  बच्चों  का  सर्वेक्षण  frat  है  sit

 किसी  भी  विद्यालय  में  नहीं  जाते
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 यदि  तो  क्या  ऐसे  बच्चों  की  राज्य  वार  संख्या  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाएगा ;  और

 कया  ऐसे  सर्वेक्षण  करने  तथा  अपने  बच्चों  को  विद्यालय  भेजने  हेतु  माता-पिता  को  मनाने

 के  लिए  20  सूत्री  कार्यक्रम के  अंतर्गत  राज्यों  को  कोई  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  ?

 शिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  के०  :

 विशेष  रूप  से  उन  बच्चों  जिन्होंने  दाखिला  नहीं  लिया  पता  लगाने के  कोई  सर्वेक्षण

 नहीं  किया  गया  है  ।  चौथे  अखिल  भारतीय  was  सर्वेक्षण  संदर्भ  तिथि  के  रूप  में  30

 1978 को  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  अन्य  बातों के  साथ-साथ  प्राथमिक  कक्षाओं (  1-४

 में  6-11  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  दाखिला  के  सम्बन्ध  में  भी  सुचना  एकत्र की  थी

 एक  सारणीबद्ध  जिसमें  उपयुक्त  ब्योरे  दिये  गए
 सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गया

 नए  कार्यक्रम  के  विशेष  संदर्भ  में  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वे  सुलभ  बनाने  के  लक्ष्य

 को  प्राप्त  करने  की  नीति  के  भाग  के  रूप  में  1982  के  दौरान  एक  राष्ट्रीय  अभियान  चलाया गया  था  ॥

 अभियान  में  जिन  प्रमुख  बातों  पर
 बल  दिया

 गया  था
 उनमें

 से  एक  दाखिला  बढ़ाने  के  लिए  प्रचार

 आयोजित  करना  भी  था  ।  अभियान  के  लिए  जारी  की  गई  रूप-रेखाओं  में  'राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को

 me  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  स्कूल
 न

 जाने  वाले  बच्चों  के  अभिभावकों  के  सामूहिक  सहयोग  करने
 ओर

 उन्हें  प्रेरित  करने  की  ओर  ध्यान  दें
 ।

 ब्राह्मण

 6-11  वर्ष की  आयु  वर्ग  के  उन  बच्चों  की  संख्या
 जो  1978-79  के

 दौरान  स्कूल
 में  दाखिल

 नहीं हुए  थे  :

 art लड़कियां राज्य/संघ  शासित

 क्षेत्र

 3  4

 pene  Ss अ  20

 आन्ध्र  प्रदेश  9,89,556  15,60,962  25,50,518

 5,95,5,10  9,86,836 3,9:1,326

 12,99,128  39,13,900 26,1
 4,772

 ec  पसीना
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 गुजरात  4,13,891  7,99,233  12,13,124

 1,93,380  6,42,752
 4,49,372

 हिमाचल  प्रदेश  13,876  88,152  1,02,028

 जम्मू  और  काश्मीर  83,036  2,12,728  2,95,764

 कर्नाटक  4,  12,549  7,12,634  11,25  183

 केरल  2,17,038  2,22,571  4,39,609

 मध्य  प्रदेश  14,  54,269  24,01,405  38,55,674

 4,43,822  10,84,271  15,28,093

 मणिपुर  11,063  29,667

 मेघालय  33,578 31,099  64,677

 नागालैंड  8,634  14,315  22,949

 5,36,613  8,77,512  14,14,125

 पजाब  28,148  98,611  1,26,759

 राजस्थान  7,87,439  16,03,514  24,40,953

 सिक्किम  2,912  6,625  9,537

 तमिलनाडु  1,58,363  5,26,760  6,85,123

 त्रिपुरा  17,358  52,302  69,660

 उत्तर  प्रदेश  19,06,108  43,49,098  62,55,206

 पश्चिम  बंगाल  8,  56,450  15,00,555
 23,57,005

 अंडमान और  निकोबार  3,108  3,972  7,080

 अरुणा  ि  11,808  23,290  35,098

 7,881  9,809  17,690

 दादर  और  नागर  हवेली  768  2,704  3,472
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 43,549  85,829  1,29,678

 गोबा, दमन भोर द्वीव दमन  भोर  द्वीव  10,843  18,819  29,662

 127  195  322

 279  365  644

 3,943  8,858
 12,801

 1,03,38,664  2,00,37,988  3,03,76,652

 Henne

 इन  आंकड़ों  का  अनुमान  चौथे  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  लगाया गया  ॥

 अहमदाबाद  के  बीच  उपनगरीय  गाड़ियों  का  चलाया  जाना

 * 179,  श्री आर  ofto  गायकवाड़  :  नया  रेल  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अहमदाबाद  और  सूरत  के  बीच  रेल  माने

 के  दोनों  ओर  हाल  ही  में  उद्योग  के  तेजी  से  हो  रहे  विकास  के  कारण  यात्री  यातायात  में  बहुत  अधिक

 वृद्धि हुई  है

 क्या इस  क्षेत्र  में
 उपनगरीय  गाड़ियो ंके  उपलब्ध न  होने  के  कारण  दैनिक  यात्रियों को

 भारी  कठिनाई  और  असुविधा  होती  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार का  विचार  दैनिक  यात्रियों के  लिए  अहमदाबाद  से  बड़ौदा  तक

 ऐसी  उपनगरीय  गाड़ियां  चलाने  का  है  जिनको  धीरे-धीरे  अन्चलेश्वर  और  सुरत  तक  बढ़ा  दिया

 मौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल
 मंत्री

 ए०
 बो  ए०

 गनों  हार  :  इस  खंड  पर  यात्री  यातायात में  कुछ  वृद्धि

 हुई  है  ।

 यद्यपि  पर्याप्त
 संख्या  में  शटल

 सेवाएं
 और

 यात्री
 mfsat  उपलब्ध  किन्तु  सुबह/शाम

 की  माफियों में  कुछ  भीड़भाड़ देखी  गयी  है  ।

 26.
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 काणा

 और
 :

 सदारी  डिब्बा  कारखाने  के  आयोजित  सवारी  डिब्बों  सहित  टाइप

 की  अतिरिकत  स्थानीय  सेवा  आरम्भ  करने  के  लिए  टर्मिनल  सुविधाओं  के  साथ-साथ  लाइन  क्षमता के

 विकास  के  लिए  एक  इंजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  प्रगति  पर  है  ।

 रेल  सेवा  आयोग  हारा  परिणामों  की  घोषणा  की  तारीखों  का  निर्धारण

 *180.  tt  मल  चन्द  डागा
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  सेवा  आयोग  समय-समय  पर  रेल  विभाग में  पदों  के  लिए  परीक्षाओं

 और  साक्षात्कारों  का  आयोजन  और  परिणामों  की  घोषणा  करते  रहते  हैं  ;

 क्या  रेल  विभाग  केवल  इसके  द्वारा  निर्धारित  तारीखों  पर  ही  परीक्षाएं  और  साक्षात्कार

 आयोजित  करता  है  परन्तु  परीक्षा  परिणाम  घोषित
 करने

 की  तारीखें  निर्धारित  नहीं  करता  है  जिससे

 इस  काम  में  कई  महीनों  का  विलम्ब  हो  जाता  है  ओर  युवा  वर्ग  में  असंतोष  फलता  है  ;

 कया  रेल  विभाग  का  भर्ती  की  इस  प्रणाली  को  बदलने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  ए  बी०ए०  गनी  खान  जी  रेल  सेवा  आयोग

 यक  स्टेशन  लिपिक  वर्गीय  कर्मचारियों  आदि  के  लिए  वर्ग  लग  के  पदों  के  लिए  परीक्षाएं  तथा

 साक्षात्कार  आयोजित  करते

 रेलवे  विभाग  वर्ग  के  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  परीक्षाएं  तथा  साक्षात्कार आयोजित  नवदीं

 करता लेकिन  एक ग्रेड  से  दूसरे ग्र  ड  में
 पदोन्नति

 के
 वास्ते

 प्रवरण  पदों  के  लिए  ऐसा  करता  है  ।

 लिखित  परीक्षाएं  आयोजित  करने के  लिए  तिथियाँ बता  दी  जाती  लेकिन  साक्षात्कारों की  तिथियाँ

 तथा  परिणामों  की  घोषणा
 उन  अनुपस्थित  जो  पूरक  परीक्षा  देते  पर  fete  करती  a

 साक्षात्कारों  तथा  परिणाम  घोषित  करने  की  तिथियाँ  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  है  ।  फिर  भी  आम

 तौर  पर  साक्षात्कारों  के  पुरा  होते  ही  शीघ्र  परिणाम  घोषित  कर  दिये  जाते  हैं  ।

 और
 जसा

 कि
 उल्लेख  किया  जा  चुका  है  रेल॑  सेवा  आयेंगें  के  माध्यम से  प्रारम्भिक

 भर्ती  करना  जारी  रहेगा और  ऊंचे  ग्र  के  लिए  पदोन्नति  और  प्रवीण  रेलवे  विभागों  द्वारा  fear

 जाएगा  |

 सिद्दी  भवन  उदयपुर  हारा  चलायी  जा  रहो  शिक्ष  ण  संस्थायें

 *
 191.  थी  कृष्ण  कुमार

 शो  भीकू  राम  जेन  :

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  चडा  अपटु

 Pan
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 वि

 क्या  सरकार  ने  विद्या  भवन  उदयपुर  द्वारा  चलाये  जा  रहे  शिक्षण  और

 ब्या वसा धिक  प्रशिक्षण  संस्थानों की  आधिक  स्थिति की  जाँच  करने  के  लिए  सरकार ने  एक  समिति

 नियुक्त की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०
 के०  पु  और

 सरकार  ने  विद्या  भवन  उदयपुर  की  वित्तीय  स्थिति  की  जाँच  करने  के  लिए  एक  समिति

 गठित  की  है  जिसके  विचारों  विषय  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  संस्था को  केन्द्रीय तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपलब्ध  किए  जा  रहे  धन  की  पृष्ठ-भूमि में

 बजट  में  लगातार  हो  रहे  घाटे  के  कारणों  तथा  संस्था  द्वारा  अपने  प्रयासों  से  जुटाए  गए  धन  की  जाँच

 करना  !

 (ii)  विद्या  भरन  सोसाइटी  ढारा  उसके  पास  उपलब्ध  संसाधनों  के  अन्त यंत  व्यय  के  स्तर  को

 समायोजित  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  की  जांच  करना  ।

 (iii)  उपलब्ध  संसाधनो ंके  अधिक  प्रभावी  उपयोग
 तथा  मितव्ययता  के  लिए  सोसाइटी  द्वारा

 किए
 जाने  वाले  अन्य  यदि  कोई  की  सिफारिश  करना  ।

 (४)  संस्था  के  पिछने  कार्यकरण  का  मूल्यांकन  करना  तथा  संस्था  के  उन  नवीन  और  महत्वपूर्ण

 कार्यों  की  जाँच  करना  जो  संस्था  आजकल  कर  रही  है  जिससे  कि  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय

 यदि  कोई  का  औचित्य  सिद्ध  किया  जा  सके  ।

 (v)  उपरोक्त  के
 आधार  पर

 यह  सिफारिश  करना  कि  क्या  किसी  सहायता की

 जरूरत  यदि  तो  उतर  सहायता का
 सीमा  तथा  अवधि  कितनी  हो  ?

 आरक्षण  कार्य  हेतु  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग

 ०182.  थ्रो  राम  विलास  पासवान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :

 देश  के  सभी  बड़े-बड़े  स्टेशनों
 पर

 आरक्षण
 कार्य  हेतु  कम्प्यूटरों का  प्रयोग  आरम्भ

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  यह  प्रणाली  कब  तक  आरम्भ  कर  दी  और

 इससे  आरक्षण-किये  में  होने  वाली  चोर  बाजारी  कहाँ  तक  दर  होगी  ?

 रेल  मंत्री  एमबीए  गनी  खान  से  :  एक  विवरण  सभा  पटल  एस

 दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 दिल्‍ली  क्षेत्र  में संगणक  द्वारा  यात्रियों  के  लिए  सीट  और  नायिकाएं आरक्षित  करने  के

 लिए  एक  परियोजना  प्रारम्भ  की  गई  है
 ।

 1०  में  इस  प्रणाली  के  सफलतापूर्वक स्थापित  हो  जाने  तथा

 वांछित लाभ  प्राप्त  हो  जाने पर  दिल्ल  क्षेत्र  में  प्राप्त  अनुभव  के  आधार
 पर

 बाद  में  अन्य  महानगरों  के

 लिए  इसी  प्रकार  के  प्रबन्धों  के  बारे  में  विचार  किया  जा  सकता

 दिल्‍ली  क्षेत्र  की  आरक्षण  परियोजना  के  लगभग  दो  वर्षों में  पूरा  हो  जाने  को  संभावना

 संगणकीकृत  आरक्षण  प्रणाली  द्वारा  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  कार्य  भी  किये

 जायेंग े।

 (1)  स्थान की  उपलब्धता  के
 संबंध  में  यात्रियों  को  तत्काल  तथा  सही  जानकारी  देना  ;

 (ii)  *पहले-आओ-पहले-पाओਂ  के  आधार  पर  आरक्षणों  का  उपयुक्त  और  सही  हिसाब  देना

 ताकि  किसी  प्रकार  की  धोखे-बाजी  की  संभावना  न  हो  सके  ;

 (iii)  किसी भी  स्थान से  जहाँ  आरक्षण  काउंटरों  की  व्यवस्था  किसी  भी  गाड़ी के  लिए

 आरक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  यात्रियों  को  सुविधा  ;

 (iv)  आरक्षण  कराने  के  लिए  काउंटरों  पर  लगने  वाले  समय  को  कम  करना  और  इस  प्रकार

 यात्रियों को  बेहतर  सेवा  प्रदान  करना  |

 (४)  प्रत्येक  आरक्षण  के  लिए  किराये  का  सही  हिसाब  लगाना  तथा  टिकटें  जारी  करना  ;

 (vi)  प्रतीक्षा  सुची  में  रखे  गये  यात्रियों  के  रह  किये  गए  आरक्षणों के  बदले  अपने-आप

 काएं  आवंटित करना  ।

 जहाँ  तक  आरक्षण  में  कदाचार  तथा  काला  बाजारी  को  समाप्त  करने  का  संबंध  संगणकीकृत

 प्रणाली  से  पहले-अ  ओ-पहले-पाओ  की  पद्धति  का  gat  से  पालन  किया  जायेगा  ।  और  इस  संबंध  में

 कोई  चालबाजी  नहीं  होगी  |  इससे  प्रतीक्षा  सूची  में  रखे  गए  यात्रियों  को  रद  किए  गए  आरक्षण  के  बदले

 उनको  पारी  आने  पर  अपने-आप  ही  आरक्षण  प्रदान  किया  जायेगा
 ।

 इससे
 आरक्षणों  के

 कतरण  द्वारा  भारक्षित टिकटों  को  काला-बाजारी  नहीं  रोकी  जा  सकती  जिसे  केवल  वास्तविक  जांच  द्वारा

 ही  रोका  जा  सकता



 लिखित  उसर  3  1983

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  हुआ  घाटा

 1852.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  fag  :

 श्री  भीम  सिंह :

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  घाटे में  चल  रहा है  ;

 यदि  तो  1982-83  के  दौरान  इसे  कितना  घाटा  और

 इस  घाटे  को  पुरा  करने  के  लिए  योजना  तैयार  की  गयी  है  ।

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  हाँ  ।

 1983  तक  अस्थायी रूप  से  58  52.23  लाख
 रुपये

 का  घाटा  हुआ
 ।  कार्यकरण

 से  जो  घाटा  हुआ  वह  भी  इसमें  शामिल  है  |

 दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  बसों  का  अधिकाधिक  प्रयोग  इंधन  में  बचत  करके  समय

 से  कर्मचारियों  से  अधिकाधिक  काम  लेकर  माल सुची  पर  समुचित  नियंत्रण  और  वित्तीय

 शासन  सुनिश्चित  करके  अपनी  परिचालन  कुशलता  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाए  सड़क  परिवहन

 निगम  अधिनियम  1950  में  किए  गए  संशोधनों  के  अन्तर्गत  राज्य  परिवहन  उपक्रम  अपना  कर्जा  इक्विटी

 में  बदल  कर  अपनी  ब्याज  देयता  को  कम  कर  सकते  हैं  ।

 पलामू  और  सीतापुर  के  बीच  गाड़ियों  में  भारों भो  ड़-भाड

 1853.  श्री  टी०एस०  नेगी  :  क्या  रेल  मिले  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पलामू  और  सीतापुर  के  बीच  चलने  वाली  गाड़ियों  में  भारी  भीड़-भाड़ होने  का

 कारण  संसाधनों  को  कभी  और

 यदि  तो  संसाधन  जुटाने  में  सरकार  द्वारा  हिचक  दिखाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  To  बी०  To  गनी  खान  और  अक्तूबर  1982 में  किए गए

 यातायात  विश्लेषण  से  यह  पता  चला  कि  सीतापुर  और  बालामऊ  के  बीच  इस  समय  चलने  वाली 2

 जोड़ी  गाड़ियाँ  काफी  हैं
 ।  जब

 कभी  इस
 हमाम

 पर  यातायात  as  जाता  है
 तब  विशेष  गाड़ियाँ

 जाती हैं  ।

 भारत  को
 सामाजिक-आधिक  परियोजनाओं

 के  लिए  तथा
 अन्य  संयुक्त-राष्ट्र

 एजेन्सियों हारा  अनुदान  में  कटौती

 1854.
 श्री  शञान्तुभाई  पटेल

 :
 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह

 सच  है  कि  भारत  की  विभिन्न  सामाजिक-आ्थिक  परियोजनाओं  को
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 तथा  अन्य  संयुक्त-राष्ट्र एजेंसियों  द्वारा  अनुदान  में  अचानक  कटौती  किये  जाने  के  कारण  खतरा  पैदा हो

 गया है

 यदि  तो  ऐसी  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं हैं  ;

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  कि  इन  परियोजनाओं  का

 काम  चलता  रहे  ;

 अनुसंधान  कार्य  से  सम्बद्ध  अनुदानों  में  कटौती  के  कारण  कितने  व्यक्ति  बेरोजगार हो

 और

 क्या  उन्हें  पुनः  काम  देने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कत्याण  मंत्रालयों  में  उपदेशो  पी  ०
 के०

 थू
 :  से

 :  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 में  सामाजिक-आर्थिक  परियोजनाओं  के  लिए  यूनिसेफ  और  अन्य  संयुक्त  राष्ट्र  एजेंसियों

 हारा  दिए  जाने  वाले  अनुदानों  में  कटौती
 ''

 के  संबंध  में  उल्लिखित  विवरण

 भारत  में  यूनिसेफ  से  सहायता  प्राप्त  सामाजिक-आर्थिक  परियोजनाएं  ऐसी  है  जिनके  कार्यान्वयन

 में  यूनिसेफ के  अंशदान  निर्णायक तत्व  नहीं  हैं  ।  भारत  सरकार
 के

 कार्यक्रमों  में  यूनिसेफ  का  सहयोग  वहीं

 होता  है  जहाँ  पर  सरकारी  निवेश  का  हिस्सा  कहीं  अधिक  होता  है  ।  कायें क्रमों  के  लिए  यूनिसेफ  की

 बद्धता  में  कोई  कटौती  नहीं  की  गई  है  तथा  कोई  भी  सामाजिक-आर्थिक  परियोजना  जोखिम  में  नहीं  पड़ी

 नगर  विकास और  जल
 सप्लाई  कार्यक्रम  जेसे  कुछ  क्षेत्रों

 में
 भी  जहां  यूनिसेफ  और  संयुक्त  राष्ट्र

 विकास  कार्यक्रम  सहायता  में  कटोती  हुई  है  वहाँ  भी  अन्य  स्रोतों  से  इस  कटौती
 को

 पूरा  किया  ज  रहा है

 तथा  कोई  भी  चालू  परियोजना  प्रभावित  नहीं  हुई  है  ।

 ब्रिटेन  में  भारत  समारोह  के  दौरान  अदिती  प्रदर्शनी

 1855.  थी  ate  फर्नाण्डीस  :  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रिटेन  में  भारत  समारोह  के  दौरान  आयोजित  अदिती  प्रदर्शनी  में  कितना  व्यापार  बुक

 किया गया  ;  और

 किन-किन  मंत्रालयों/एजेंसियों/  व्यक्तियों
 ने  यह  व्यापार  बुक  किया  ?

 और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप
 मंत्री  पी  ०के०  और

 और  क्योंकि  अदिती  एक  व्यापारिक  प्रदर्शनी  नहीं  इसलिए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 कोल  शीर्षक  से  समाचार

 1856.  श्री  बाला  साहिब  fra  पाटिल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1983 के  में  कोल

 लेकर  बेटी  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  हालांकि  भट्टों  के  लिए  कोयले को  सप्लाई  निम्न  प्राथमिकता  वाली

 मद  है  तब  भी  बी०  सी ०  सी०  एल०  और सी  ०  सी०  एल०  परामर्श  किए  बिना  विशेष  मामले  के  रूप  में

 उन्हें  125  tH  कोयला  आवंटित  कर  दिया  गया

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  पुरे  मामले की  जांच  करने का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  एं०  बी०  ए०गनी  खान  :  जी  ars

 |  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किये  गये  निर्णय के  दिसम्बर  1981  से

 ईट  के  भुट्टों  क ेलिए  कोयले  की  दुलाई  सेन्ट्रल  कोल  फील्ड  लिमिटेड  के  सिंगरौली  क्षेत्र  तक  ही  सीमित

 रखी  गयी  थी  ।  ताकि  बिजलीघरों  जैसे  उच्च  प्राथमिकता  वाले  उपभोक्ताओं के  लिए  झरिया  क्षेत्र के

 बेहतर  किस्म  का  कोयला  सुरक्षित  रखा  जा  सके

 ईट  के  भुट्टों  को  कोयले  की  ढुलाई  के  सम्बन्ध  में  अन्य  उद्योगों  से  निचली  प्राथमिकता  दी  जाती

 सी०  argo  एल  ०की  सहमति से  गत  वर्ष के  दौरान  सिंगरौली  क्षेत्रों से  इस  प्रकार की  ढुलाई की  गई

 है  ।  do  ato  सी०  एल०  कौर  सी०  सी०  एल०  के  परामर्श  के  बिना  किसी  प्रकार  के  विशेष  आवंटन  के

 सम्बन्ध में  रेलों  को  कोई  जानकारी नहीं  81  से  82  तक  जब  इस  प्रकार की

 ढुलाई  गई  राजस्थान  राज्य  के  लिए  आवंटित  किए गए  बी०  ato  के ०  रेकों की  संख्या  84

 जिसमें  से
 64

 रेक  नहर
 परियोजनाओं/राजस्थान  सरकार

 के  कमाण्ड  क्षेत्र  के
 विकास

 के  लिए

 इन  सभी  tal  का  संचलन  राजस्थान  राज्य  द्वारा  प्रायोजित  किया  गया  था  और  सी  ०

 ago  एल ०  द्वारा  दुलाई  को  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  रेलों  को  षडयंत्रकारियों  द्वारा  इन  tal  में  से  किसी

 रोक  का  दुरुपयोग  किये  जाने  की  जानकारी  नहीं है  ।

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1.0  डिवीजन में  स्टेशन  मास्टरों की  स्थाई  नियुक्ति

 1857.
 शी  डी०  एस०  ए०  शिवप्रकाइम शय  :  कया  रेल  मंत्री यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ee

 दक्षिण  रेलवे  के  मदुरै  डिवीजन  में  स्टेशन  मास्टरो ंके  कितने  पदों  पर  अभी  तक  स्थाई

 नियुक्ति नहीं  हुई  ओर

 उसके  क्या  कारण

 WED
 रेल  मंत्री  ए०  ato  ए०  wa  खान  चाकप्य्य दि अ  की  जी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 fara  faerrerat  को  दिये  जाने  वाले  अनुदानों  में  विषमता

 1858.  श्री
 grid  वोल्लाह

 :
 ear  जिल्ला  कौर  संस्कृति  यह  बताने की  कृपा

 करगे  कि
 :

 कया  यह  संच  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विश्वविद्यालयों  को

 अध्यापक के  पदों  की  स्वीकृति  आदि  देने  में  भेदभाव  करता

 क्या  इस  am  के  बावजूद  कि  कल  कता  विश्वविद्यालय  में  छापों  की  संया  अधिक

 राहत  सुविधाओं  के  मामले  में  कलकत्ता  विश्व  विद्यालय  के  साथ  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  जेसे

 क्यों की  तुलना  में  भेदभाव  किया  जा  रहा

 क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  तुलनात्मक  आंकड़े  उपलब्ध  और

 इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्रो  पी०  के०  :

 नेहीं  ।  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  के  लिए  सामान्य/संस्थागत  विकास  के  लिए  सहायता  की  सीमा  समग्र

 योजना  अवधि  के  लिए  अस्थायी  तौर  पर  निर्धारित  की  जाती  इस  सीमा को  निर्धारित  करने में

 प्रत्येक  विश्वविद्यालय  के  विकास  की  चलाए  जाने  वाले  क्वार्यक्रमों  के  प्रकार  और  पहले

 स्वीकृत  योजनाओं के  कार्यान्वयन  की  छात्र  एवं  संकाय  संख्या  इत्यादि
 जैसी  बातों

 को
 ध्यान

 में

 रखा  जाता  है  ।  ये  बातें  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  में  अलग-अलग  हैं  ।  छठी  योजना  के  दौरान  आयोग

 ने  सभी  विश्वविद्यालयों  को  तीन  ant  में  विभाजित  किया  है  और  प्रत्येक  को  100  लाख  रु०

 75  लाख  रु०  और  50  लाख  रु०  का  अस्थाई आवंटन  किया  है
 ।

 राज्य  के  कानूनों  के  अन्तर्गत  कार्य  कर  रहे  कलकत्ता  तथा  अन्य  विश्वविद्यालय  आयोग

 द्वारा  निविष्ट  आवंटन  सीमा  के  अलावा  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  बराबर  के  हिस्से  अथवा  दूसरे  रूप  में

 स  अनुदान  प्राप्त  करते  हैं
 ।

 तथापि  संसद  के
 अधिनियमों

 के
 अन्तर्गत  कार्य

 कर  रहे  दिल्ली

 विद्यालय  जैसे  विश्वविद्यालय  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  कोई  विकास  सहायता
 नहीं  प्राप्त  करते
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 उनके  अनुरक्षण  तथा  विकास  के  लिए  सभी  अनुदान  केन्द्र  सरकार  alt  विश्वविद्यालय  अनुदान  slayer

 के  माध्यम  से  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 छठी  योजना अवधि  के  दौरान  विभिन्  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  द्वारा  प्रस्तावित  अस्थाई  आबंटन  शनि  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  दारा

 राज्य  और  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों को  सामान्य /  संस्थागत

 विकास  के  लिए  किया  गया  अस्थाई  आबंटन

 राज्य  चिवयविदशालय

 राज्य का नाम का  नाम  उन  विश्व वि  धालयों  के  नाम  जिन्हें  आबंटित

 किए गए

 100  लाख  रु०  5.0  लाख रु०  50  लाख  रु०
 न्  ———————__—

 a  वा

 4

 ललका  न

 भान  aw

 श्री  बेंकटेशवर

 2  असम  डिब्रूगढ़

 3  के०  एस०  दरभंगा

 रांची  हलाल



 लिखित  उत्तर (12  1904

 2

 गुजरात  बड़ौदा  सरदार  पटेल

 सौराष्ट्र

 दक्षिण  गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश हिंमाचल  प्रदेश

 जम्मू  एवं  काश्मीर
 .--

 जम्मू एवं  काश्मीर

 कर्नाटक

 मैसूर

 कर्नाटक

 केरल

 10  मध्य  प्रदेश  सागर

 जीवा जी

 भोपाल

 इंदिरा  कला

 ए०  पी०

 11  एस०  एन ०  डी०  zo

 महिला

 शिवाजी

 नागपुर

 12  उड़ीसा  उत्कल  बरहम पुर

 सम्बलपुर

 शेरे
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 नन

 2

 नमस्

 13.  पंजाबी  गुरुनानक  देव

 14  राजस्थान  उदयपुर

 जोधपुर

 15  तमिलनाडु

 अन्नामलाई

 16  उत्तर  प्रदेश  इलाहाबाद

 लखनऊ  काशी  विद्यापीठ

 गोरखपुर  सम्पूर्णानन्द

 AW.  सकता

 कानपुर

 17  पश्चिम  बंगाल  कलकत्ता  कल्याणी

 जादवपुर

 उत्तर  बंगाल

 केन्द्रीय  विइ वविद्यालय

 छठी  योजना  अवधि

 विश्व  विद्यालय को  नाम  के  दौरान  आवंटन

 रु० )

 अलीगढ़  150

 बनारस  150

 3  दिल्ली  150
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 100

 विषव  भारती  100

 250

 ल् न  तय  विकास

 हैदराबाद  300  विकास

 उत्तर
 पूर्वी  पर्वतीय  400  विकास

 विश्व  विद्यालय

 a  ताााााााााााााााातामााततएैा्ीस्नंंमा्ाताभा

 1600
 ध

 भाड़-भाड़  के  समय  के  दौरान  वेस्ट  सागर पुर  कालोनी  और

 केंद्रीय  सचिवालय के  बीच  दिल्‍ली  परिवहन  की  fein  बस  सेवा

 1859.  at  केंदिय  रोव  vat  नौवहन और  धरिवहून  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सर्कार का  विचार  वेस्ट  सागर  दूर  कालोनी ae  ले  आने  वाले  दैनिक  यात्रियों

 की  भारी  संख्या  को  देखते  हुए  भीड़-भाड़ के  समय  के  दौरान वेस्ट  सागर  पुर  कालोनी से

 केंद्रीय  सचिवालय  aa  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  विशेष  बस  सेवा  चलाने  का  है  ;

 और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कर्मचारियों  ने  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  विशेष  रूप  से  भीड़-भाड़  के  घंटों  के  दौरान  कार्यालय  जाने  वाले  व्यक्तियों

 के  लोभ के  लिए  कब तंक  सर्वेक्षण  कर  जाएंगी  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  फहीम

 सागरपुर  कालोनी  जनकपुरी
 के

 निकट  पंखा  रोड
 के  पास है  ।  अभी  कालोनी के  703,  704,  720,

 730A  40  जो  नियमित  अंतर  पर  केंद्रीय  सचिवालय  के  बीच  चलती  वह  विशिष्ट  पार्क  बस

 37
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 स्टाफ  से  गुजरती है  ।  इसके  अलावा  सी-ब्लाक  जनकपुरी  स्टाफ से  केंद्रीय  सचिवालय  के  fae  आठ

 विशेष  ट्रिपों  चलती  हैं  जो  कालोनी  के  काफी  निकट है  ।

 और  पुरे  महानगर  में  समय  समय  पर  सर्वेक्षण किए  जाते  पश्चिम  सागर  पुर

 कालोनी  के  लिए  मौजूदा  सेवाओं  को  पर्याप्त  माना  गया  है
 ।

 अन्दमान  और  निकोबार  प्रशासन  हारा  एम०  वीर  अकबर को  खरीद

 1860.  श्री  ईरा  अनबारासु  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्या  यह  सच  है  कि  अंडमान  और  निकोबार  प्रशासन  ने  मुगल  लाइन्स  से  ‘EHO  वी०

 अकबरਂ  नामक  जहाज  खरीदा  और

 यदि
 तो  यह  जहाज

 किस
 तारीख  को  खरीदा  कितने  में

 खरीदा  गया
 तथा  श्ह्ज

 यात्रा पर  जाने  से  पहले  यह  जहाज  मुख्य  भूमि  से  पोर्ट  ब्लेयर
 तक  कितनी

 बार  गया  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  जी  ।

 जहाज  खरीदने की  तारीख  :  31
 1982

 जहाज की  कीमत  :  9.00  करोड़  रुपये

 हज  यात्रा में  लगाए  जाने  ने पूर्व  एम०  वी०  जहाज ने
 जितनी  यात्राएं  उनकी

 संख्या  नीचे  दी  गई

 (i)  पोर्ट  ब्लेयर/कल  कत्ता/पोर्ट
 ब्लेयर  यात्राएं

 यात्राएं (ii)  पोर्ट  ब्लेयर/मद्रास/पोर्ट  ब्लेयर

 ——$<——$  ण

 कुल  6  यात्राएं

 पत्तन  न्यास  प्राधिकारियों  हारा  नियंत्रित  रेल  व्यवस्था  को  रेलवे  को  सौंपा  जाना

 1861.  श्री  नारायण चौबे  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  उस  रेल  व्यवस्था  जो  इस  समय  पत्तन  न्यास  प्राधिकारियों  के

 नियंत्रण  में  रेलवे  को  सौंप  दिया

 कोचीन  तथा  अन्य  पत्तनों
 जैसे  स्थानों

 पर
 इस  समय  पत्तन  प्राधिकारियों  के  नियंत्रण  में  कितने  किलोमीटर  लंबी  रेल  लाइन
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 pS,  a

 saa  पत्तनों पर  इस
 रेल  व्यवस्था

 में  सिग्नल्स  आदि

 जैसे  विभागों  में  विभागवार  कितने  कर्मचारी  काम  पर  लगे  हुए  हैं

 क्या  इस  समय  पत्तन  रेल  कर्मचारियों  को  सम-श्रेणी  के  सामान्य रेल  कर्मचारियों  से

 अधिक  परि लब्धियों का  भुगतान  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  उस  स्थिति  में  वर्तमान  पत्तन  रेल-कमंचारियों  की  सेवा  शर्तें  क्या  होंगी

 जब  उन्हें  भारतीय  रेलवे  में  भेजा  जाएगा  ;

 क्या  पत्तन  मजदूर  संघ  ने  इस  योजना  का  विरोध  किया  और

 (8)  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  इस  समय

 परादीप  और  विशाखापत्तनम  पत्तनों  पर  पत्तन  रेलवे  का  नियंत्रण

 और  परिचालन  पत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  किया  जाता है  ।  के  पत्तनों  और  हल्दिया  डाक

 कम्पलैक्स में  पत्तन  रेलवे  सिस्टम ट्रंक
 रेलवे

 को  हस्तान्तरण  करने
 के  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार कर

 रही

 4udea co  रेलवे  के  नियंत्रण  में  कुल  ट्रंक  लम्बाई  नीचे  दी  गई  ज

 ट्रंक

 कुल  लम्बाई

 बम्बई  200  किलोमीटर

 | a.
 aT 84 कि  ए  ॥  गया tie

 हल्दिया  83  किलोमीटर

 74  किलोमीटर

 मा मुं गांव  33  किलोमीटर

 परादीप  36  किलोमीटर

 विशाखापत्तनम  157  किलोमीटर

 )  पसन  रेलवे  में  स्टाफ  की  संख्या  इस  प्रकार  c—

 यातायात  विभाग
 इञ्जीनियरी  कुल

 बम्बई  भाग-अलग उपलब्ध  नहीं  3333
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 अलग-अलग  उपलब्ध  नहीं  है  ।  3167

 522 हल्दिया  अलग-अलग उपलब्ध  नहीं  है

 418  406  824

 ध
 112  158  270

 परमदीप  92  70  162

 विशाखापत्तनम  681  1168  1849

 धि

 पत्तन  रेलवेमेन  को  कुल  मिलाकर जो  वेतन  मिलता  वह  ट्रंक  रेलवे से  कम  श्रेणी  कम

 चोरियों  की  परि लब्धियों  से  सामान्यता  अधिक  है  ।

 पत्तन  रेलवे  में  इस  समय  जो रेलवे  स्टाफ  उसे  ट्रंक  रेलवे द्वारा  लिए  जाने की  कोई

 संभावना  नहीं है

 कलकत्ता  पत्तन
 में  कुछ  ट्रेड  यूनियनों ने

 प्रस्तावित  ट्रांसफर का
 समर्थन  नहीं  किया  है  ।

 प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय किए
 जाने

 से  पूर्वे  यूनियनों  के
 प्रस्तावों

 पर
 समुचित  विचार  किया

 जाएगा  ।

 में  कुष्ठ  रोगी  कालोनी

 1862  ,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  सन्तरी  यह  बताने

 को  कृपा  ००  कि

 दिल्लो  में  कितनी  कुष्ठरोगी  कालोनियां  हैं

 क्या  कुष्ठरोगिथों  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  द्वारा कु
 छ  रोगी  कालोनियों  को

 अपने  अधिकार  में  ले  लिया  गया  है  अथवा  लेने  का  विचार  और

 यदि  ती  की  कौन  सी  कुष्ठरोगी  कालोनी  को  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लेने

 का  विचार 2  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  हत्था  मन्त्रालय  में  राज्य  ail  मोहसिना

 से
 :

 संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  6  कुष्ठ  रोगी  कालोनियां  हैं  |  ag  गांधी  नई  सीमा पुरी

 कस्तुरबा  आनंद  ग्राम  न्फि दल्ली  नगर  निगम  कुष्ठ  होम  और  प्रेम  नगर  में  st  गांधी  ग्राम और  नई

 सीमापुरी  कालोनियों  सें
 जिस्

 की  भूमि  ओर
 भवन

 fame  अधिकरण
 की  है

 और
 कस्तुरबा

 प्राम  और  आनंद  ग्राम  में  जिसकी  भूमि  और  भवन  प्रशासन  का  है  कुष्ठ  निवासियों  को  दिल्‍ली
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 प्रशासन का  समाज  कल्याण  निदेशालय  मुफ्त  राशन और  कपड़े  दे  रहा  है
 ।  दिल  नगर  निगम  कुष्ठ

 होम  की  भूमि  ओर  नगर  निगम  दिल्ली  की  है  भर  दिल्‍ली  नगर  निगम  कुष्ठ  निवासियों  को  मुक्त

 राशन  भौर  कपड़े  दे  रहा  हाल  ही  में  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  इस  कुष्ठ होम  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  से

 अपने  हाथ  में  लेने  का  निर्णय  किया  प्रेम  नगर  कुष्ठकालोनी  की  भूमि  और  भवन  मिशनरी  आफ

 चैरिटी  की  है  जो  कुष्ठ  निवासियों  को  मुक्त  राशन  और  कपड़े  देती  सरकार  का  इसे  अपने  हाथ  में

 लेने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 राजभाषा  अधिनियम  के  उपबंधों  का  कार्यान्वयन

 1863.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राजभाषा  अधिनियम  की  घारा  3  (3)  के  उपबंधों  का  मंत्रालय  में  पालन  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष के  हिन्दी  और  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  कितने-कितने

 सामान्य  आदेश  जारी  किए

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  हिन्दी  में  कुल  कितने  पत्र  प्राप्त  हुए  तथा  उनमें  से  कितने  पत्रों  का

 हिन्दी  में  उत्तर  दिया

 मंत्रालय  ने  कितने  प्रकाशन  निकाली  तथा  उनमें से  कितने  प्रकाशन /  पत्रिकाएं  हिन्दी

 और  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  प्रकाशित  की

 वर्ष  1968  के  बाद  मंत्रालय
 के

 अधीन  कितने  क।र्यालयों/संगठनों  की  स्थापना  की  गयी
 तथा

 उनमें  से  कितनों  को  शुरू  से  ही  भारतीय  नाम  दिए  और

 सांविधिक  उपबंधों  का  पालन  न  करने  के  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गयी है  तो  वह

 क्या

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  अ
 :  हां  ।

 केवल  उन  दस्तावेजों  के  अलावा  जो  आदेशਂ  की  परिभाषा  में  आते  हैं  ।

 दोनों  भाषाओं  अर्थात्‌  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  55  ।  कोई  भी  सामान्य  आदेश  केवल  हिन्दी में

 जारी  नहीं  किया  ।  केवल  अंग्रेजी में  819  सामान्य  आदेश  जारी  किए  इनमें  से  अधिकांश

 सामान्य  आदेश  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  केवल  अ प्रेमी  में  प्राप्त  परिपत्र  थे  जिन्हें  इस  मंत्रालय  द्वारा  अपने

 अधिकारियों  और  मंत्रालय  के  तहत  विभिन्‍न  कार्यालयों  के  लिए  सुचनार्थ/कार्रवाई  पुनः
 परि

 चालित किया  गया  था
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 कि

 1820  पत्रों  में  से  जो  हिन्दी  में  प्राप्त  हुए  केवल  1634  पत्रों  का  उत्तर  हिन्दी  में  fear

 गया  ।  बाकी  पत्रों  के  उत्तर  अपेक्षित  नहीं  थे  ।

 20  प्रकाशन
 ।

 इनमें  केवल  तीन  हिन्दी  और  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  तैयार  किए  जाते  हैं  ।

 151  हिन्दी या  किसी  अन्य  भारतीय  भाषा  में  अलग  से  कोई  नाम  नहीं  दिया  गया  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  भविष्य  में  सांविधिक  उपबंधों  का  उल्लंघन  नहीं  बड़े

 आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 देश  में  हुवा  संस्थान

 1864.  श्री  लक्ष्मण  मलिक
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार
 को

 इस  बात  की  जानकारी  है
 कि

 देश  में  हृदय  रोगों  के  इलाज के  लिए  हृदय

 संस्थानों की  कमी

 यदि  तो  देश  में  हृदय  संस्थानों  की  स्थापना  के  लिए  सरकार  द्वारा  उपाय  करने  का

 विचार  किया  गया  और

 तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री cit  मती  मोहसिना  :  से

 देश  में  हृदय  रोगों  के  उपचार  संबंधी  सुविधाओं  की  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  तथा  गेर-सरका री  संस्थाओं

 द्वारा  व्यवस्था  की  गई  है  भर  थे  इन  सेवाओं  की  मांग  को  काफी  se  तक पुरा  करने  में  समझें  हैं  ।  इन

 सेवाओं  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  समय-समय पर  इनका  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ओर

 नई  यूनिटें  खोली  जा  रही  as
 ।

 पत्तन  ग्यास  का  इन् टे रिम  कन्टेनर  मेनेजमेंट  प्लान

 1865. श्री  के०  ए  राजन
 :

 कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री
 :

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  जहाजरानी  कंपनियों  के  विरुद्ध  भेदभाव  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  वर्ष

 1970 के
 प्रारम्भ  में  बम्बई  पतन  न्यास  का  कन्टेनर  मैनेजमेंट  प्लानਂ  शुरू  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा

 इल् टे रिम कन्टेनर  मैनेजमेंट  प्लॉन  को  शुरू  करते
 समय  seer की  प्राप्ति  के  लिए  बम्बई

 पतन  न्यास  ने  क्या  कदम  उठाए

 कदे
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 कया  यह  सच  है  कि  अब  भारतीय  ग्तिपक्षी  की  तुलना  में  विदेशी  जहाजरानी

 कंपनियों  को  अनुचित  लाभ  और  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  ;

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 भारतीय  जहाजरानी  कंपनियों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  तात्कालिक  उपाय

 किए
 जा

 रहे  हैं
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  अ  :  नहीं  ।

 प्रश्न
 नहीं  होता  ।

 इस  योजना  को  पहली  1983  से  लागू  कर  दी  गयी  बम्बई  पोर्ट  में  मोजूदा

 उपलब्ध  साधनों  को  भारतीय  तथा  विदेशी  कंटेनर  शिपिंग  लाइन्स  के  लिए  समानता के  आधार  पर

 सामान्य सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराने  का  इसका  लक्ष्य  जब  आधारभूत  सुविधाएं  तैयार

 हो  तब  अंतरिम  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  |

 नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  होता  ।

 भारतीय  शिपिंग  लाइन्स  को  कोई  कठिनाई  नहीं  है
 ।

 इसके  अन्तरिम  कंटेनर

 मेनेजमेंट  प्लान  को  इसने  अनुमोदन  और  सेन  किया  है
 |

 गाड़ियों  में  खतरे  की  जंजीर  की  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 1866.
 श्री  नवीन  रवाना

 :
 क्या  रेलमंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  गाड़ियों  में  खतरे  की  जंजीर  की  व्यवस्था  को  समाप्त  करने का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 आपात-काल  में  खतरे  की  जंजीर  को  बदले  में  अन्य  क्या  व्यवस्था  की  जाएगी  ?

 रेलमंत्री  ए०  बी ०  ए०  गनी  खान  और  :  कुछ  खण्डों जहां  बदमाशों

 द्वारा  अनधिकृत  रूप से  खतरे  की  जंजीर  खींचने  के  कारण  गाड़ियां  बार-बार  रुकती  हैं  और  जिससे

 गाड़ी  सेवाओं  में  अवरोध  पैदा  होता  है  रेलों  द्वारा  यात्री  गाड़ियों  की  खतरे की  जंजीर  के  उपकरण  को

 कभी-कभार  नकारा  बना  दिया  जाता  है  |

 केवल
 उन्हीं  यात्री  गाड़ियों  में  खतरे  की  को  नकारा  की  जाती है  जिन्हें  बार-बार
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 रुकना  पड़ता  है  चूंकि  गाड़े  इस  पर  निगरानी  रखते  हैं  अतः  आपातिक  स्थिति  में  वे  ब्रेक  लगा  सकते  हैं  ।

 यहां  तक  कि  ऐसी  गाड़ियों  में  महिला  डिब्बों  तथा  रेल  डाक  सेवा  यानों में  इस  संयंत्र को  आपातकालीन

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  चालू  रखा  जाता  है  |

 लुधियाना  रेलवे  स्टेशन  पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  बकाया

 धनराशि

 1867.  श्री  निहाल  सिंह
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  में  लुधियाना  रेलवे  स्टेशन  तथा  लोको  शेड  पर  काम  करने  वाले  ऐसे  कोंचा  रियों

 का  ब्यौरा  क्या  जिनका  जुलाई  1982  से  31  1982  तक की  अवधि  के  बीच  देहान्त  हो

 गया  था  तथा  जिनके  क्षतिपूर्ति  आदि  को  बकाया  धनराशि  का  अब  तक  भुगतान  नहीं  किया

 गया  और

 दिवंगत  तमंचा  रियों
 को  सभी  प्रकार  को  बकाया  धनराशि  का  शीघ्र  भुगतान  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्री  To  Mo  ए०  गनी  खान
 :  1982 से  1-12-82  तक  की

 अवधि  में  लुधियाना  रेलवे  स्टेशन/लोकोशेड  में  मृत्यु  होने  का  केवल  CH  मामला  हुआ  जहां  एक  स्थानापन्न

 अनपरखे शेड क्लीनर को शेड  क्लीनर  को  7-10-82  की मृत्य ुहो  गयी  ।
 अनपरखा  एवजी  होने  के  वह  किसी

 क्षतिपूर्ति  आदि  का  हकदार  नहीं  था  ।  रेलते  द्वारा  उसकी  मृत्यु  होने  की  तिथि  तक
 के  वेतन  का

 भुगतान  पहले  किया  जा  चुका  है
 ।

 उपरोक्त को  ध्यान  में  रखते हुए  प्रश्न नहीं  उठता

 रायगढ़  में  उर्पार-प्ल

 1868.  श्री  गिरिधर  गो मांगों  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (x)  क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  ने  कोरापुट  जिले  के  रायगढ़  कस्बे  में  रेल-फाटक  पर  एक  उपरि-पुल

 का  निर्माण  करने  संबंधी  कोई  सक्षम  और  व्यवहार  रिपोर्ट  तैयार  की

 यदि  तो
 पुल

 की  अनुमानित  लागत  क्या  है  तथा  पहुंच-मार्ग  के  निर्माण  के  लिए  उड़ीसा

 सरकार  हिस्सा

 पुल  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  करने  तथा  आगे  कार्यवाही  करने  के  लिए

 कारियों को  सुचित  करने के  बारे  में  द  की  ण-पुर्व  रेलवे  ने  उड़ीसा  सरकार  को  कब  लिखा

 दक्षिण-पुर्वे.रेलवे  द्वारा  की
 गई  पुछताछ  पर  उड़ीसा  सरकार  ने  क्या  उत्तर
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 एंग  82  अना-नानाणणणाणाणाणाथध

 रेलवे-प्राधिकरण ने  इस  प्रस्ताव  के  शुरू  होने  से  लेकर  अब  तक  इस  यो  जना
 के  अनुमोदन के

 लिए  तथा  पुल  के  निर्माण  हेतु  धनराशि  को  स्वीकृति  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  और

 इस  प्रस्ताव  के  अभी  तक  रेलवे-प्राधिकरण के  पास  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  एं०  बी०  To  गनी  खान
 :  वर्तमान  व्यस्त  समपारों  के  बदले

 निचले/सड़क  पुलों  का  निर्माण  के  लिए  रेलवे  और  राज्य  सरका  र/रोड  प्राधिकरण  द्वारा  संयुक्त  रूप  से

 वित्त  व्यवस्था  की  जाती  है  और  उन्हें  निष्पादित  feat
 जाता  इन  प्रस्तावों को

 राज्य
 सरकार  द्वारा

 इस  शर्तें  के  साथ  प्रायोजित  किया  जाना  चाहिए  कि  वे  लागत  का  अपना  हिस्सा  तहत  करने  को  और

 ऊपरी  सड़क  पुल/निचला  सड़क  पुल  के  पूरा  होते  ही  समपार को
 बंद  करने के  लिए  तेयार

 हैं
 ।

 पूर्वे  रेलते  ने  रायपुर-विलयनता खंड  पर  रायगढ़ा  में  कि०  मी०  343.4  पर  स्थित  समपार  के  बदले

 बातचीत  चलायी  थी  किन्तु  राज्य  सरकार  ने  धनाभाव  के  कारण  कोई  प्रस्ताव  प्रायोजित  नहीं  किया

 चूँकि  राज्य  सरकार  प्रस्ताव पर  सहमत  नहीं  हुई  इसलिए  विस्तृत  योजना  और  लागत

 अनुमान तैयार  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 दक्षिण-पूर्वे  रेलवे  ने  8-2-74  के  अपने  पत्र  तथा  12-9-74  और  10-2-76  के  अनु स्मारकों

 द्वारा  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  रायगढ़  में  सरकार  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुल  की  व्यवस्था  करने  के  संबंध

 में  पत्राचार  किया  ar

 उड़ीसा  राज्य  सरकार ने  30-4-76  के  अपने पत्र  में  सुचित  किया  था  कि  धनाभाव के

 कारण  रायगडा  में  आसन्न  भविष्य  में  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जब  पर्याप्त  घन  उपलब्ध  होगा  तो  प्रस्ताव  पर  विचार किया  जाएगा  ।

 और  क्योंकि  उड़ीसा  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्रायोजित नहीं  किया

 गया  है  इसलिए  रेलवे  द्वारा  आगे  कोई  कार्रवाई  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 न्यू जल पाई  गुड़ी  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  सीधा  गाड़ियों  का  शुरू  फिया  जाना

 1869.  श्री  आनन्द  पाठक
 :

 क्या  रेलमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्यां  उत्तरी  भूटान  और  अन्य  स्थानों  के  लोगों  को  सुविधा  और  लाभ  के

 लिए  न्यू-जलपाईुड़ी/सिली गुड़ी  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  एक  सीधी  गाड़ी  शुरू  का  सरकार  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि
 तो

 गाड़ी  कब  शुरू  की  जाएगी
 ?

 रेल
 मंत्रो

 ए०
 ao  ए०  गनी  खान  :  और  :

 फिलहाल  न्यु  जलपान-गुड़ी

 और  नई  के  बीच  एक  अतिरिकत  गाड़ी  चलाने  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।
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 माम  गांव  डाक  लेबर
 घोड़

 के  काल टू  कर्मचारियों  को  खपाया  जाना

 1870. श्री  एम०  एम०  ला रेन्स :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 कि  मामू  गाव  डाक  लेबर  ae  के  फालतू  कमंचारियों  को  खपाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ज़ियाउर्रहमान  अ  :  150  कमंचारियों

 को  न्य  गांव  पोर्ट  ट्रस्ट में  अन्य  कार्यों में  लगाया  गया है  जनवरी  1979  से  1982  तक स्वेच्छा

 सेवा  निवृत्ति के  अंतर्गत  798
 कर्मचारी  स्वेच्छा

 से  सेवा  निवृत्त  207  अधिशेष  कर्मचारियों  के

 नामों  को  भी  मामूं  गांव  गोदी  श्रमिक  बोर्ड  के  रजिस्टर  से  हटा  दिया  गया  है  क्यों  कि  एक  बैठक  में  गोदी

 श्रमिक  बोर्डे  द्वारा  इस  पर  समझौता  हुआ  था  कर्मचारियों के  लिए  15-2-83  से  स्वेच्छा  से  सेवा-निवृत्त

 योजना  फिर
 से

 शुरू  की  गयी  है
 ।  स्टाफ

 के  लिए  स्वेच्छा
 से  सेवा  निवृत्ति  योजना  शुरू  की  गयी  है  जिसके

 तहत  4  स्टाफ  और  1  सहायक  मेडिकल  अधिकारी  सेवा  निवृत्त हुए
 ।

 पहले  की  वें  कैटगरी  एक्सप्रेस  गाड़ी  का  बंगलौर  और  सिकन्दरा बाद  के  बीच

 बड़ी  लाइन  पर  चलाया  जाना

 1871,  श्री  do  वो ०  देसाई  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बंगलौर  से  सिकन्दरा बाद  तक  को  ट्रेन  85
 और

 86
 वाला  पहले

 की  वेंकटडरी  एक्सप्रेस  गड़ी  को  अब  बदल  दिया  गया  है  तथा  वाडी  होकर  बंगलौर

 से  हैदराबाद  और  सिकन्दरा बाद  तक  बड़ी  लाइन पर  अब  यह  उन्हीं ट्रेन  नम्बरों  स ेचलाई  जा  रही

 यदि  तो  क्या  इससे एक  ओर  तो  सिकन्दरा बाद और  बम्बई  के  यात्रियों  के

 बीच  एक  विषमता  उत्पन्न  हो  गई  है  तथा  दूसरी  भोर  उत्तर  कर्नाटक  के  भारी  संख्या  में  gars  लोगों  को

 अत्यधिक  कठिनाई  हो  गई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  होसपेट  से  गुन्टाकाल  तक  की  बड़ी  लाइन  जो  15  वर्ष  से  भी  अधिक

 समय  से  विद्यमान  अभी  तक  प्रयोग  में  नहीं  लाई  जा  रही

 क्या  इससे  इस  क्षेत्र  के  लोगों
 को

 भारी  असुविधा  हुई  है

 क्या  सरकार  होसपेट  से  गुन्टाकल  तक  की  बड़ी  लाइन  को  प्रयोग  में  लाने  के  बारे  में  विचार

 कर  रही  और

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रो ए०
 थी

 ०  Yo  गनी  खान
 :  जी

 नहीं
 ।

 Gta  वेंकेट्रादी  लिक

 प्रेस  बेंगलूर  सिटी  से  धर्मावरम  तक  और  वापस  साड़ी  नम्बर  99/1003 रूप  सें  चलित  कि  नं०  85
 और  86  रूप  में  to  85/86  एक्सप्रेस  गाड़ियां  सिकन्दराबाद-बैंगलूर  एक्सप्रेस  गाड  यां  थी  |  85/86
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 कलाਂ

 बैंगलूर-सिकन्दराबाद  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  अब  उसी  बड़ी  लाइन  पर  बेंगलूर  से  सिकन्दरा बाद
 तक

 रायचुरु  और  वाडी  के  रास्ते  सभी  वड़
 ला  इन  मार्गों  से  चलाया  जाता  है

 ।

 जी  नहीं ।

 से
 :

 होसपेट  और  गुंतकाल  के  बीच  बड़ी  लाइन  ओर  मोटर  लाइन  पुरी  लम्बाई पर

 साथ-साथ  हैं  ।  होसपेट  क्षेत्र  से  मद्रास  हार्बर  तक  बड़ी  लाइन  की  अयस्क  गाड़ियों  को  चलाने  के  लिए

 अधिकतम  रास्ता  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  सभी  यात्री  सेवाभो  को  मीटर  लाइन तक  सीमित  कर  दिया

 गया  है  से  यात्री  गुंतकाल  और  होसपेट  के  बीच  मार्गवर्ती स्टेशनों  से
 गदग

 तक  तथा  हुबली और

 शोलापुर  तक  के  बीच  के  स्टेशनों  तक  और  उसमें  आगे  मीटर  लाइन  मार्ग  पर
 स्थित  स्टेशनों तक  यात्रा

 पसंद  करते  इस  क्षेत्र  के  लोगों
 की

 बड़ी  लाइन/मीटर  लाइने  के  परिवहन  से  बचने  के  लिए

 मीटर  लाइन  की  यात्री  गाड़ियों से  यात्रा  करना  अधिक  लाभदायक  है  |  मीटर  लाइन  के  इस  खंड  पर  एक

 एक्सप्रेस  सहित  पांच  यात्री  गाड़ियां  चलती  हैं  जो  गुंतकाल  से  होसपेट  तक  के  यात्रियों  के  लिए  पर्याप्त  हैं

 ओर  इस  खंड पर  बढ़ी  लाइन  की  यात्री  गाडियां  चलाने  की  अभी  कोई  आवश्यकता  नहीं है  ।

 टेकलाल-हार्ट  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 1872.  sit  भोगेगा  का  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलबे  TAAT  पूर्वोत्तर  दरभंगा  ने  टेककर-हाल्ट  का  दर्जा  बढ़ाकर

 उसे  रेलवे  स्टेशन  बना  देने  के  बारे  में  डी०  आर०  एम०  समस्तीपुर  को  तथा  अन्य  अधिकारियों  को  कोई

 अभ्यावेदन  भेजा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  कीगई

 क्या  उगना  और  कोराहिया  geal  को  सामान्य  स्टेशन  बनाने  के  लिए

 लम्बे  समय  से  मांग  की  जा  रही  यदि  तो  उनका  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए

 क्या  कुछ  ऐसे  areal  का  दर्जा  बढ़ाया  जा  चुका  जिनकी आय  इनसे  कम  और

 यदि  तो  उपरोक्त  लटों  का  दर्जा  न  बढ़ाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्री  (att  ए०  बी०  ए  गनी  खान  :
 और

 :  रेलवे  यात्री  दरभंगा

 से  टेकटार  हाल्ट  का  दर्जा  बढ़ान  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नवदीं  हुआ  था  |  और

 कोरिया  हाल्ट  स्टेशनों  को  स्टेशन  का  दर्जा  देने  के  सम्बन्ध में  कुछ  अन्य  स्रोतों  से  मांग  की  गयी  थी  ।

 इसकी  जांच
 की

 गयी  लेकिन  इसे  आर्थिक  दुष्टि  से  औचित्यपूर्ण  नहीं  पाया  गया
 |

 उगना  हाल्ट  का  दर्जा

 बढ़ाने  की  कोई  मांग  नहीं  की  गयी  है  ।

 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 दिल्ली  में  यातायात-समस्या  का  हल

 1873.  श्री  जो०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सकी

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  परिवहन  समस्याओं  को  हल  करने  तथा  यात्रा  को

 जनक  बनाने  की  तब  तक  कोई  आशा  नहीं  है  जब  तक  कि  भारी  लागत  वाली  मोनो  र्ल्स  और  ऊंचे  किए  गए

 रेल  माग  की  व्यवस्था  अथवा  नगर  में  जनसंख्या  की  वृद्धि  को  सीमित  नहीं  किया

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  उपयोगी  उपाय  सुझाने  हेतु  राजधानी  में

 आवागमन  का  अध्ययन  और  नियोजन  करने  के  लिए  किसी  सलाहकार-निकाय  की  नियुक्ति  को  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 जियाउरंहमान  :  से  (77)  :

 दिल्‍ली  जैसे  विशाल  और  तेजी  से  बढ़  रहे  शहर  के  लिए  सार्वजनिक  परिवहन  यात्री  सिस्टम  को  एक

 कलिंत  मल्टी  माडल  सिस्टम  होना  आवश्यक  बसों  के  साथ-साथ  परिवहन  के  अन्य  साधन  भी  होना

 जरूरी  विशेषकर  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  अधिक  क्षमता  वाली  रेल  गाड़ियां  होनी  चाहिए  ।  योजना

 आयोग  ने  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  लिए  बसों
 की

 मांग  का  अध्ययन  करने  के  लिए  1981  में

 एक  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया  था  ।  अपनी  रिपोर्ट  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  अंत  तक  1500  अतिरिकत  बसों  की  सिफारिश  करने  के  दल  ने  सुझाव  दिया  है  कि

 यातायात  का  पर्याप्त  नियंत्रण  किया  रूटों  का  पुनर्निर्धारण  किया  जाए  तांकि  सड़कों  की  वाहन

 क्षमता  में  वृद्धि  हो  सके  ।  दल  ने  इस  बात  के  लिए  भी  जोर  दिया  कि  1990  तक  अधिक  क्षमता  की  रेल

 बेस्ट  पब्लिक  ट्रांसपोर्ट  सिस्टम  की  व्यवस्था  की  जाए  और  दिल्‍ली  परिवहन  मेट्रोपोलिटन

 रेलवे  और  दिल्‍ली  पुलिस  के  बीच  कारगर  ढंग  से  समन्वय  स्थापित  किया  जाए  |

 भारतीय  बिक  कैरियर  पर  इराक  के  केट  का  गिरता

 1874.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  24  1982  के  टाइम्स  में  इराकਂ  राकेट  हिट

 इंडियन  शिप  से  प्रकाशित इस  आशय  के  समाचार की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  भारतीय बल्क  कैरियर

 अचैना  को  खग  द्वीप  के  इरानी  तेल  टर्मिनल  के  दक्षिण  में  बुशेर  नामक  स्थान  पर  एक  ईरानी  राकेट  लगा

 य  fz  a} iy  चटक  ध  क  ध घटता ae  का  ए
 न्यारा  क्या
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 क्या  भारत  सरकार  ने  जहाज  और  घायल  व्यक्तियों  के  लिए  कोई  मुआवजा  मांगा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 :  at

 जहाज  को  नम्बर  फोर  होल्ड  के  रास्ते  में  स्टार  बोले  की  साईड  भर  पत्तन  पर  क्षति  पहुंची

 उसके  बाद  जहाज  21-11-82 को  11.30 बजे  दुबई  के  लिए  रवाना हुआ  ।  दुबई  में  जहाज की

 मरम्मत  करवाई  पर्थ  और  जहाज  मालिक के  अनुसार  मरम्मत  पर  70.43  लाख  रुपये  खर्चे  हुए
 ।

 यह

 जहाज  इंडियन  are  रिस्क  इन्शोरेंस  स्कीम के  तहत  आता  है  और  प्रतिपूर्ति  का  दावा  युनाइटेड  इंडिया

 इन्शोरेंस  कम्पनी  लिमिटेड  के  पास  अनिर्णीत  पड़ा

 भारत  सरकार  ने  कोई  मुआवजा  नहीं  मांगा  ।

 जहाज  और  जिन  नाविकों  को  इस  तरह  की  घटना  होती  वे  वार  रिस्क  इन्शोरेंस  स्कीम

 और  व्यक्तियों के  घायल  हो
 जाने

 के  मामले में  नैशनल  मेरिट  इम  बोर्ड  और  मैरिटाइम  यूनियन  आफ

 इंनिग  के  द्विपक्षीय करारों  के  तहत  आते  हैं  ।

 इंजीनियरिंग  अनुभाग  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  कर्मचारियों  की  मांगें

 1875.  श्री
 Sto  मघ  दण्डवत

 :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  इंजीनियरिंग अनुभाग  के  विभिन्न  वर्गों  के
 कर्मचारियों

 की
 अनेक

 मांगों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  और

 उनको  पूरा  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई

 रेल  मंत्री ए०  बी०  ए०  गनी  खान  से
 :  सूचना  इकट्ठी  की

 ज़ा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 औषध  तथा  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अनुसार  साबुन  को  स्थिति

 1876.  को  अजय  विश्वास  :  क्या स्वास्थ्य और  परिवार  मंत्री  यद  बताने की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  नहाने  के  साबुनों  को  भी  ओषध  तथा  प्रसाघन  सामग्री  अधिनियम  के  अन्तगेंत  प्रसाघन

 सामग्री  माना  जाता

 कया  कपड़े  धोने  के  साबुन  को  भी  नहाने  का  साबुन  बताकर  बेचा  जा  सकता  है  जो  कि

 मानव-स्वास्थ्य  के
 लिए

 खतरनाक  सिद्ध  हो  सकता  और
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 ऐसे  धोखेबाज  व्यापारियों के  लिए  कानून  के  अधीन  कया  सजा  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कच्छ  बेन  एम०

 भाषी  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  को  1982  में  संशोधित  किया  गया  था  ताकि  अन्य

 पदार्थों  के  साथ-साथ  साबुनों  को  भी  इसके  सीमा  क्षेत्र में  लाया  जा  सके  ।  औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री

 1982  पहली  1983 से  लागु  हो  गया  है  ।  इस  अधिनियम  में  यह

 व्यवस्था  है  कि  वह  साबुन  जो  सुन्दरता  या  आकर्षण  बढ़ाने  के  लिए  शरीर  या  शरीर  के  किसी  भाग

 पर  मला  जाना हो  सामग्री ਂ  की  परिभाषा  के  अन्तर्गत  आयेगा  ।  अतः  टायलट  का

 साबुन  जो  बदन  पर  मले  जाने  होते  हैं  सामग्री  की  परिभाषा  के  अन्तर्गत  आते  हैं  ।  इस

 संशोधित  अधिनियम  के  अनुसार  यदि  किसी  प्रसाधन  सामग्री  के  डिब्बे  या  इसके  साथ  लगी  किसी

 वस्तु  पर  कोई  गलत  या  भ्रामक  विवरण  दिया  हुआ  होगा  तो  उसे  गलत  ब्रांड  वाली  वस्तु  माना  जायेगा

 धुलाई  वाले  साबुन  पर  टायलट  साबुन  वाला  का  लेबल  लगा  हुआ  तो  उसे

 (|  ब्रांड  वाली  प्रसाधन  सामग्रीਂ  माना  जायेगा  और  उक्त  अधिनियम  में  दी  गई  व्यवस्था के  अनुसार

 निर्माता  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।  चूँकि  यह  अधिनियम  पहली  1983  से  ही  लागु

 हुआ  है  इसलिये  अब  साबुन  निर्माताओं  को  लाइसेंस  देने  का  कार्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने-अपने  राज्यों

 के  लिए  नियुक्त  किए  गए  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जायेगा  ।

 भारत में  कुष्ठ  कालोनियां तथा  अस्पताल

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 1877.  शी  चितार्माण  जेना

 करेंगे
 कि  :

 कुष्ठ  रोगियों  के  संस्थानों  में  रोगियों  को  कया  सुविधाएं  दी  जाती

 क्या  यह  सच  है
 कि

 देश  भर  में  हजारों  कुष्ठ  रोगी  अभी  भी  भिक्षावृति  करते  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनको  उन  संस्थानों  में  रखेगी  ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  मोहसिना

 सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  कुष्ठ  गृहों  में  आहार  तथा  अस्पताल  सुविधाएं  मुफ्त  प्रदान  की

 जाती हैं  ।  स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  कुष्ठ  गृहों में  भी  इसी  प्रकार की  सुविधाएं  प्रदान की

 जाती  हैं  लेकिन  ये  सुविधाएं  हमेशा  मुफ्त  नहीं  दी  जाती
 ।

 और  :  देश  के  भिखारियों  में  से  कुछेक  कुष्ठ  रोगी  हैं  ।  आर्थिक-सामाजिक  विवशताओं

 के  कारण  उन्हें  अपने  जीवन  निर्वाह  के  लिए  भीख  मांगनी  पड़ती  है  ।  इनमें  से  बहुत  से  कुष्ठ  रोगी  नीरोग

 हो  चुके  हैं  तथा  वे  असंक्रामक  हैं  हालांकि  उनमें से  कुछ  के
 अंग

 विकृत  हो  गए  हैं  और  उनमें  से  कुछेक  के

 विकृत  अंग  arent  ग्रस्त  हैं  तथा  कुछेक  के  अंग  अल्सर
 से

 मुक्त  हैं
 ।

 उन  सभी
 को

 कुष्ठ  हों  तथा  अस्पतालों

 में  भर्ती  करना  संभव  नवदीं  सरकार  के  पास  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  देश  के  बिन
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 भागों में  15  कुष्ठ  पुनर्वाप्त-वर्धक यूनिट  खोलने  की  एक  योजना  है  जो कुष्ठ  रोगियों के  पुनर्वास  के  लिए

 उन्हें
 प्रोस्थेटिक  तथा  व्यावसायिक  उपचार  की  सुविधाएं  प्रदान  कर  सके

 |
 कुष्ठ  रोगियों  के

 मार्मिक-सामाजिक  पुनर्वास  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  तथा  अन्य  संगठनों  की  शिरकत  जरूरी

 प्रशिक्षित  मेडिकल  डाक्टरों  का  बाहर  जाना  और  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण

 1878.  श्री  पीयूष  तिरकी
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क्या  सरकार का  विचार  प्रशिक्षित  मेडिकल  डाक्टरों  को  विदेशों  को  जाने  से  रोकने  के

 सरकारी  अर्ध-सरकारी  और  सार्वजनिक  somal  में  डाक्टरों  के  वेतनमान  और  सेवा  शर्तों  को

 पुतरीक्षित  करने  का  और

 यदि  तो  कब  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  सती  (attrat  मोहसिना

 भौर  :  जहां  तक  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  के  और  इसके  विभिन्‍न  भागीदार  संगठनों  में  कार्य  कर  रहे

 चिकित्सा  अधिकारियों  का  सम्बन्ध  उनकी  शर्तों  तथा  उन्नति  के  अवसरों  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा

 के  हाल  ही  में  करिए  गए  geist  के  परिणाम  स्वरूप  काफी  सुधार  हुआ  है  ।  इस  सेवा  के  अधिकारियों  को

 उन्नति  के  अधिक  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  सभी  प्रेतों  में  बहुत  से  पदों  का  दर्जा  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  कुछ  ग्रेडों  में  पदोन्नति-कोटा  भी  बढ़ा  दिया  गया  है  |

 छठी  योजना  के  दौरान  स्थापित  किये  जाने  वाले  बाल  कल्याण  केन्द्र

 1879.  श्रीमती  माधुरी  सिह  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 समेकित  बाल  कल्याण  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  छठी  योजन  के  दौरान  देश
 में  स्थापित  किए  जाने  वाले

 बाल  कल्याण  केन्द्रों  की  संख्या  और  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मदिरालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  के०

 समेकित
 बाल  विकास  सेवा  योजना  कार्यक्रम  का  विस्तार  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ताकि  छठी

 वर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  1,000  परियोजनाओं के  लक्ष्य  को प्राप्त  किया जा  सके  ।  विभिन्‍न

 केन्द्र शासित  प्रदेशों  में  6  20  परियोजनाएं  मंजूर  की  जा  चुकी  ु । बष  1983-84  और  1984-85  के

 दौरान  380  और  परियोजनाएं मंजूर  करने  का  प्रस्ताव  है

 मंजूर की  जा  चुकी  तथा  वर्ष  1983-84  और  1984-85  में  मंजूर की  जाने  वाली  परियोजनाओं

 की  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश-वार  बंटवारा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 a tea  eee

 fee

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  परियोजनाओं  का  राज्य/केन्द्र  बासित  प्रदेश-वार  बटवारा

 क्रम  राज्य/केन्द्र  शासित  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  की  संख्या

 En  cE  ee  ee  लिए संख्या  प्रदेश का  नाम

 पहले ही  मंजूर  1983-84 और  1984-85  जोड़

 की
 जा

 में  मंजूर की  जाएंगी
 ण  थ  थ

 1  2  3
 ~

 4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  44.  26  70

 2.  असम  20  14.  34

 55  39 3.  बिहार  94

 4.  गुजरात
 29  16  45

 5.  हरियाणा  14  10  24

 6.  हिमाचल  प्रदेश  12

 13

 17  48 31

 23  14  37

 10.  मध्य  प्रदेश  43  27  70

 11.
 महाराष्ट्र

 51  33  84

 12.  मणिपुर
 10

 11 13.  मेघालय

 27  16  43
 14,  उड़ीसा

 11 15.  नागालैंड

 16.  पंजाब  17  12  29

 17.  राजस्थान
 29  16  45

 18.  सिक्किम

 52
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 19.  तमिलनाडु  30  39

 20.  त्रिपुरा  11

 21.  उत्तर  प्रदेश  81  62  143

 22.  पश्चिम  बंगाल  45  28  73

 23.  अंडमान
 और  निकोवार  द्वीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  10

 25.  चण्डीगढ़

 28.  12  17

 29.  लक्षद्वीप

 30.  पांडिचेरी

 31.0

 गिनो

 जोड़  620  380  1000

 ee  ि  एएएसएएलएएलएएएएणल्‍एतणल्‍एय आसन

 कामर्शियल  इंस्पेक्टरों  को  वरिष्ठता  निर्धारित  करना

 1881.  श्री  आर०  एन०  रकेश  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 ऐसे  कमर्शियल  प्रशिक्षुओं  की  संख्या  कितनी  है  जिनको  जैड०  टी०  एस०  चन्दौली

 में  दो  वर्ष  का  प्रशिक्षण  पूरा  करने  के  पश्चात  उत्तर  रेलवे  के  संबंधित  डिवीजनों  में  कमर्शियल  इंस्पैक्टरों

 के  रूप  में  तैनाते  कर  दिया  गया

 इन  कमशियल  इंस्पैक्टरों की  संख्या  और  ग्रेड  क्या  है  जिनकी  वरिष्ठता  निर्धारित  कर  दी

 गई  है  और  उनकी  संख्या  कितनी  है  जिनकी  वरिष्ठता  अभी  तक  निर्धारित  नहीं
 की

 गई

 वरिष्ठता  निर्धारित  ने  करने  के  क्या  कारण  और
 ध्
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 गल

 सरकार  का  इस  बारे  में  कार्यवाही  करने  का  fear  है  ताकि  उनकी  प्रशिक्षण स्कूल

 की  आपसी  )  वरिष्ठता  बहाल  की  जा  सके  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी
 खान

 :  दो

 455-700  के  ग्रेड  में  दो  |  वाणिज्य  निरीक्षक  के  रूप  में  तैनात  किये  गये

 वाणिज्य  प्रशिक्षुओं  का  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  जिनकी  वरिष्ठता  अभी  निर्धारित  न  की  गई  हो  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चिकित्सा  अधिकारी  जी०  डी०  भो०  11  के  अस्थाई  पदों  को  स्थाई  बनाया  जाना

 1882.  को ए०  के०  बालन  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  चिकित्सा  अधिकारी

 जी०  डी० ओ०  ग्रेड दो  के  अस्थाई  पदों  को  स्थाई  बनाये  जाने  के  बारे  में  8  1982 के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  97  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  में  चिकित्सा  अधिकारियों  डी०  ओ०  ग्रह  की  संख्या

 और  अस्थाई  पदों  को  स्थाई  बनाये  जाने  के  मामले में  पुनर्विचार  करने  के  बारे  में  आगे  और  कितनी  प्रगति

 हुई  और

 केन्द्रीय  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा वर्ष  (977  में  भर्ती  किए  गए  चिकित्सा  अधिकारियों

 डी०  ato  को  स्थाई  करने  में  और  कितना  समय  लगेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :  और

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  जिसमें  जी०  डी०  ato  शामिल  के  काडर  की  समीक्षा  पुरी
 की  जा

 चुकी

 जूनियर  डी०  ओ  ०  ग्रेड-2) के के  338  पदों का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  1100-1600

 रुपये  के  वेतनमान में  सीनियर  कर  दिया  गया  अस्थाई  पदों  को  स्थाई  पदों  में  बदलने  की

 जिम्मेदारी  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  शामिल  विभिन्न  संगठनों  की  है  ।  इन  संगठनों  को  समय-समय  पर

 स्मरण  कराया  जाता  रहा  है  कि
 वे  यथा  सम्भव  अधिक  से  अधिक  पदों  को  स्थाई  बना  दें  ।  जैसे ही  काफी

 संख्या  में  रिक्तियां  उपलब्ध  हो  जाती  जी०  डी०  ato  अधिकारियों  को  स्थाई  बनाने  की

 वाही  की  जाती  है  ।

 1977  में
 नियुक्त  पात्र

 अधिकारियों  को  स्थाई  बनाने  की  बात  उपलब्ध  स्थायी  रिक्तियों  की

 संख्या  पर  c fF THT  करेगी  |

 स्कूलों  में  योगा  अध्यापकों  की  नियुक्ति

 1883.
 sit  के०

 ठी०  कोसल राम
 :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 54
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 क्या  सभी  संघीय  क्षेत्रों के  हायर  सेकेण्डरी  स्कूलों के  पाठ्यक्रम में  योग  का पाठ्यक्रम

 शामिल  किया  गया  है  और  क्या  ऐसे  सभी  स्कूलों  में  योगा  अध्यापक  नियुक्त  किये  गये

 यदि  तो  क्या  प्रशिक्षित  और  अनुभवी  लोगों  को  लेकर  योगा  अध्यापकों के  चयन
 में

 पर्याप्त  सावधानी  बरती  गई  है  और  यदि  तो  चयन  क्रिस  प्रकार  किया गया  और

 क्या  सरकार ने  राज्यों  को  भी  स्कूलों  में  योगा  शुरू  करने  की  सलाह  दी  है  और  यदि

 तो  कितने  राज्यों  ने  इस  विषय  को  अपने  यहां  शुरू  कर  दिया  है  ?

 और
 संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री

 :
 पी०  कै ०  और

 केवल  संघशासित  दिल्‍ली  में  दिल्‍ली
 प्र  शासन  द्वारा  चलाए  जा  रहे  सेकेण्डरी  और

 सीनियर  सेकेण्डरी  स्कूलों  में  योगा  शिक्षण  शुरू  किया  गया  है  तथा  योगा-शिक्षकों  का  चयन  कर  लिया

 गया  इन  शिक्षकों  का  विधिवत  गठित  सेलेक्शन  द्वारा  किया  गया  था

 नहीं  ।

 उत्तर  रेलवे  में  असिस्टेंट  इंजीनियरों  के  पदों  के  लिए  परीक्षा

 1884.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ौदा  हाउस  में  1982  में  असिस्टेंट
 इंजी  नियमों

 के  पदों  के  लिए  परीक्षा  ली

 गई  थी  और  एक  पद  के  लिए  तीन  उम्मीदवारों  के  अनुपात  से  207  उम्मीदवारों  को  साक्षात्कार  के  लिए

 बुलाया  गया

 यदि  तो  कुल  509  पदों  में  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 कितने  पद  आरक्षित  थे  और  इन  पदों  पर  वास्तव  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  के  कितने

 आदमी  नियुक्त किए

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जाति  के  17  सफल  उम्मीदवारों  में  से  असिस्टेंट  इंजी  नियरों

 के  रूप  में  केवल  10  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  की  गई  है  और  बकाया  सात  सफल  उम्मीदवारों  को  छोड़

 दिया  गया  और

 यदि at,  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  ए  बो०  खान  चौधरी  जी  इस  चयन  के  लिए  208  उम्मीदवारों

 को  बुलाया गया  था  ।

 69  रिक्त  स्थानों में  से  10  स्थान  अनुसूचित  जातियों  तथा  5  स्थान  अनुसूचित  जनजातियों

 के
 उम्मीदवारों

 के  लिए  आरक्षित थे  ।  अनुसूचित  जाति के  10  उम्मीदवारों को  पैनल  में  रख  लिया  गया
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 ह

 है  और  अनुसूचित जाति  के  एक  उम्मीदवार  का  परिणाम  रोक  लिया  गया  है  क्योंकि  उसके  विरुद्ध

 शासनिक  कार्रवाई  का  मामला  चल  रहा है  ।  अनुसूचित  जनजाति के  किसी  भी  उम्मीदवार ने  अहंता

 प्राप्त  नहीं  को  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  जिन  उम्मीदवारों  ने  चयन  में  अहंता  प्राप्त  कर  ली  थी

 उन  सभी  उम्मीदवारों  को  पैनल  में  रख  लिया  गया  है  ।

 नए  विद्वान  यालय  स्थापित  करने  हेतु  मानदंड

 1885.  श्री  एम०  रामन्ना  राय
 :

 क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  केरल  में  प्रस्तावित  नया  विश्वविद्यालय  नये  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  आवश्यक

 सभी  मानदंडों  को  पूरा  करता  है  अथवा  यह  कुछ  दूसरे  पहलुओं  पर  आधारित  और

 इस  समय  भारत  में  राज्यवार  कुल  कितने  विश्वविद्यालय  उनमें  से  कितने  आवासीय हैं

 और  उनमें  से  कितने  गर-आवासीय हैं  ?

 दिक्षा  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में  उप-मंत्री  पो०  के०  केरल

 राज्य  से  उस  राज्य  में  नया  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों
 और

 विश्वविद्यालय
 समझी  जाने  वाली  संस्थाओं सहित

 वार  विश्वविद्यालयों की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न है  ।

 विश्वविद्यालयों  को  अध्यापन  व  सम्बद्ध  विश्वविद्यालयों  अथवा  अध्यापन

 क्यों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  जाता  है  ।  कुछ  मामलों  सम्बद्ध  अधिनियम  में  यह  भी  हो  सकती

 है  कि  विशिष्ट  विश्वविद्यालय  आवासीय  है  ।  उन  विश्वविद्यालयों  की  संख्या  के  बारे  में  यथा थें  सुचना

 ब्र  नहीं है  जहां  प्रत्येक  छात्र  से  विश्वविद्यालय  द्वारा  अनुमोदित  आवासों में  ठहरने की  आशा  की

 जाती

 विवरण

 नन

 संख्या
 दिनांक

 1-1-1  मिक
 विश्वविद्यालय  की

 राज्य का  ATA  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  कुल

 विश्वविद्यालय  विश्वविद्यालय
 समझी  जाने

 वाली

 ा  ध eT

 लस
 आनन

 12

 10
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 ra  2  गणप  —_—

 3

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू और  कश्मीर

 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश  10  10

 महा  राष्ट्र
 10  Il

 उडीसा

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश  11  21

 पश्चिम  बंगाल

 चण्डीगढ़ संघ  क्षेत्र

 र  113  13  133

 नौवहन  विकास  कोष  समिति  मत्स्य
 कम्पनियों  फो  वित्तीय  सहायता

 1888.  श्री  गोपी  जिंदा  :  क्या  नौवहन  ौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उन  सभी  मत्स्य  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  सरकार  द्वारा  ट्राली  को  वित्त  पोषण

 आरंभ किए  जाने  के
 बाद

 से  नौवहन  विकास  कोष  समिति  से  वित्तीय  सहायता  मिली
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 ऐसी  कम्पनियों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्हें अब  तक  वित्तीय  सहायता  मिली  विभिन्न

 कम्पनियों  को  मंजूर  किए  गए  अलग  अलग  ऋण  का  ब्यौरा  कया  है  और  वास्तव  में  कितना  धन  दिया  गया

 और  ऐसी  कंपनियों  ने  नौवहन  विकास  कोष  समिति  को  कितनी  राशि  देनी  और

 मत्स्य  कंपनियों  से  जो  आवेदन  पत्र  नौवहन  विकास  कोष  समिति के  पास  लंबित पड़े  हैं

 उनका  ब्यौरा कया  है  और  ऐसी  कंपनियों  और  उनके  निदेशकों  के  नाम  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  निम्नलिखित

 फिशिंग  कंपनियों  को  सरकार  द्वारा  ट्रालर  फाइनासिंग  की  योजना  लागू  करने  के  बाद  नौवहन  विकास

 निधि  समिति  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  है

 प्राइवेट  क्षेत्र

 |  फ़ॉनिक्स  इंडिया  मेरीन  (sto)  लिमिटेड
 ।

 श्रीनिवास  सी  फूड्स  लिमिटेड  ।

 वाणी  ata  प्रा  इवेंट  लिमिटेड ।

 एवा  फूड  प्रोडक्ट्स  प्रा
 ०
 लिमिटेड

 ।

 प्रश्न  मेग्नेट  प्रा  ०  लिमिटेड  |

 6  मेरीन  पिशरीज  प्रा०  लिमिटेड  ।

 7  संचेती  फूड  प्रॉडक्ट्स

 सरकारी  क्षेत्र

 8.  आध्र  प्रदेश
 फिशरी

 कारपोरेशन  लिमिटेड ।

 9.  केरल  फिशरी  कारपोरेशन लिमिटेड  ।

 10.  तमिलनाडु  फिशरी  कारपोरेशन  लिमिटेड  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 (#)  मछली  पकड़ने  वाले  ट्राल रों  के  लिए  ऋण  की  मंजूरी  के  सभी  आवेदन  पत्र  कृषि  मंत्रालय

 में  प्राप्त  हितों  हैं  और  वहीं  उनें  पर  कार्रवाई  होंती  हैं  ।  उनके  द्वारा  संस्तुत  हीं  नौवहन  विकास

 निधि  समिति  को  विच्मराया जाते  अभी  नौवहन  विकास  समिति  स  कोई  आवेदन  पत्र

 लंबित  नहीं हैं
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 iinet

 चरण

 तक  चिड़िया  सहायता  प्राप्त  कम्पनियों का  लिया

 अथ

 ऋम  कंपनी का  नाम  स्वागत ऋण  की  विगत ऋण  को  राशि  चल

 सख्या  (28-2-83  तक )  (28-2-83  तक )  (28-2-83  को

 fares  मूलधन )

 प्राइवेट  क्षेत्र

 फ़ॉनिक्स  इण्डिया  मैरीन

 लि  30,07,303.70  24,90,303.70  4,12,303.70

 श्रीनिवास सी  फूड्स

 (sito)  fete  30,07,303.70  27,64,465.57  195,000.00

 वाणी  मेरी  (sto) लि०  30,07,303.70  2  5,  475.51  1,10,000.00

 एक्का  फूड  प्रोडक्ट्स

 लि०  30,07,303.70  23,91,303.70  5,85,000.00

 प्रोन  मेग्नेट  Feto  30,07,303-70  28,80,303.70  4,00,000,00

 मेरीन  फिशरी

 लिन
 30,07,303.70  28,56,704.08  2,26,845.41

 a संचेती  फूड  प्रोडक्ट्स  लि०  89,24,000.00  22,31,000.00

 सरकारो  क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश  फिशरीज

 कारपोरेशन  लि ०  30,99,000.00  28,53  ;000.00

 0.  केरल  फ़िशरीज

 कारपोरेशन लि  ०  30,88,000.00  28,63,000-00

 10.  तमिलनाडू  फिशरीज

 29,90,000.00  25,79,531.00
 कोप्ोसिएए
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 आनुवंशिक  ओषधियों  का  निर्माण

 1889.  डा०  वसन्त भ्छ्  पण्डित  :  क्या स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 औषध  नियंत्रक  ने  राज्य  प्राधिकारियों को  आदेश  जारी  किए  हैं  कि  ऐसी

 आयुर्वेदिक  औषधियों  के  निर्माण  की  अनुमति  दी  जाए  जिनमें  आयुर्वेद  दिक  जड़ी-बूटियाँ  तथा  अन्य  अवयवों

 का  बहुल्य हो

 क्या  खाद्य  तथा  औषध  प्रशासन  महाराष्ट्र  ने  तथा
 ह

 दक

 शनਂ  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  के  विषय  में  स्पष्टीकरण  मांगा  और

 सरकार  ने  देश  में  अनेक  निर्माताओं  के  अनुरोध  के  अनुसार  मिश्र  औषधि  का  निर्माण  करने

 तथा  आयुर्वेदिक  इन्जेक्शन  बनाने  की  अनुमान  देने  के  लिए  निर्णय  किया  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मोहसिना  से

 आधुनिक  औषधियों  के
 साथ  आयुर्वेदिक और  युनानी  ओषधियों  के  निश्चित  खुराक  वाले  मिश्रणों  पर

 प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  औषध  नियंत्रक  ने  हिदायतें  जारी  कर  दी  औषधि  और  प्रशासन

 सामग्री  संशोधन  1982 में  सिद्ध  और  युनानी तिब्ब  चिकित्सा  पद्धतियों  के  बारे

 में  या  प्रोपराइटरी  की  परिभाषा  में  आनुवंशिक  इन्जेक्शन  शामिल  नहीं

 न्हावाधेवा  के  विकास  कार्य  में  विदेशी  कंपनियों  का  सहयोग

 1890.  et  मोतीभाई आर०  चौधरी  :  नौवहन  और  परिवहन मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  न्हावाशेवा  के  विकास  कार्यों  में  विदेशी  कंपनियों  से  सहयोग  मांगा है

 क्‍या  विदेशी  कंपनियों  ने  इस  काम  में  रुचि  ली  और

 यदि  तो  उन  कंपनियों के  नाम क्या  उन्हें  कौन  से  ठेके  दिए  गए  वह  काम  किस

 किस्म  के  हैं  और  ठेकेदार  तथा  कंपनीवार  कितनी  धनराशि  के  ठेके  दिए  गए  हैं
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में  . राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  न्हावाशेवा

 परियोजना के  लिए  विश्व बैंक  से  वित्तीय  सहायता की  मांग की  गई  अतः  अंतर्राष्ट्रीय  प्रतियोगी  निविदा

 कार्यवाही का  अनुपालन  करना  पड़ेगा  !  न्हावाशेवा
 पोट  परियोजना के  लिए  मुख्य  ठेका  में

 विश्व  स्तर  पर  it-rarfafintera  के  लिए  निविदाएं  मांगी  गई  हैं  ।

 नी  >  ग  7” निविदाएं अभी  आमंत्रित  की  जा  गया  प  rat ठेके  के  निर्णय का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता

 0
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 re

 1891.  st  हरिहर  सोरन  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  अपेक्षित  औषधि  निरीक्षकों की  संख्या  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  निर्धारण  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  राज्यवार  ओषधि  निरीक्षकों की  संख्या  का  निर्धारण कर  लिया

 उन  राज्यों  में  इस  समय  कितने  औषधि  निरीक्षक  कार्यरत  और

 31  1983  उनकी  कितनी  संख्या  थी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  कुमुद  बेन  एस०  ओर

 :  विभिन्न  राज्यों  में  औषध  निरीक्षकों  की  आंकी  गई  संख्या  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ओर
 :

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 विवरण

 औषधि  निरोधकों की  आंकी  गई  संख्या ऋम  सं०  राज्य/संघ  बासित  क्षेत्र  का  नाम

 I  2

 arrest  प्रदेश  136

 57

 .  बिहार  163

 .  गुजरात  108

 31 हरियाणा

 .  हिमाचल  प्रदेश

 -  जम्मू और  कश्मीर  25

 93 केरल

 मध्य  प्रदेश  99

 10  345

 11.  मणिपुर

 |
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 2

 12  कर्नाटक  85

 13  उड़िसा  77

 14  पजाब  39

 15  राजस्थान  59

 16  तमिलनाडु  148

 17  20

 18  उत्तर  प्रदेश  211

 19  बच्ची  बंगाल  318

 20  दिल्ली  77

 21  चंडीगढ़

 22  दादर  एवं  नगर  हवेली

 गोनरा 23

 24  पांडिचेरी

 25  प्रदेश

 26  मेघालय

 27  नागालैंड

 28  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीपसमूह

 29  मिजोरम

 a

 कुल  2131

 eS a

 हिन्दी  टाइपिस्ट ों की  वरिष्ठता

 1893.  श्री  कृष्ण  प्रकाश  तिवारी  :  क्या  रेल  मंत्री  हिन्दी  टाइपिस्ट ों क़ी
 के  बारे  में

 22  1982  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या
 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
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 क्या  1975-76  में  रेलवे  बोर्ड  में  तदर्थ  आधार पर  नियुक्त  हिन्दी  टाइपिस्ट ों  की  वरिष्ठता

 को  इस  बीच  निर्धारित कर  दिया  गया  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  1975  के  हिन्दी  टाइपिस्ट ों की  फाइल  शुरू  हो  गई  थी  जिसके

 कारण  उनको  वरिष्ठता  पर  अत्याधिक  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और  उसके  फलस्वरूप  वे  गत  छः  वर्षों  से

 कलक के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उनसे  कनिष्ठ  कलक  जो  उनके  बाद  बाहर  से  भाये  थे  उन्हें  उनसे

 वरिष्ठ  बना  दिया  गया  है  और  उन्हें  पदोन्नति  के  लाभ  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  उसके

 क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रो  ए०  बी०  एं  गनों  खान  :  और  1975-76  में  तदर्थ  आधार

 पर  नियुक्त  किए गए  हिन्दी  टेलको की  सेवाएं  केवल  1981  के  अन्त  में  ही  विनियमित  की  गयीं  थीं  ।  यह

 एक  विशेष  मामले के  रूप  में  किया  गया  है  ।  रेलवे  बोर्डे  सचिवालय  लिपिकीय  सेवा  में  उनकी  वरिष्ठता

 का  निर्धारण  जो  कि  अभी  किया  जाना  अलंग  से  सुनिश्चित  नहीं  किया  जा  सकता  अन्य  बातों  के

 साथ  खुली  प्रतियोगिता  के  माध्यम  से  तथा  अन्य  स्रोतों  से  आने  वाले  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  की  स्थिति  और

 उनके  दावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इनकी  वरिष्ठता  का  निर्धारण  किया  जाएगा  ।

 यद्यपि  सम्बन्धित  फाइल  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  परन्तु  यह  मान  लेना  सही  नहीं  है  कि

 केवल  फाइल  के  मूल  हो  जाने  से  ही  कमेंक्परियों  की  सापेक्ष  वरिष्ठता  में  परिवहन  आ  जाएगा  क्योंकि

 किसी  भी  कोटि  के  कमंचा  रियों  की  वरिष्ठता  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 मुखर-अदिलाबाद  लाइन  पर  मामलो  गांव  के  नजदीक  स्टेशन

 1894.  शी  उत्तम  राठौर  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  दक्षिण-मध्य  रेलवे  मुडऩे  3 feetrae  लाइन  पर  स्थानीय  लोगों  ने

 जाम ली  गांव  के  नजदीक  रेल  विभाग  द्वारा  हाल्ट  स्टेशन  प्रदान  करने  के  आश्वासन  पर  श्रमदान  से  एक

 छोटे  रेल  स्टेशन निर्माण  किया

 (@)  कपा  ag  सच  है  कि  अभी  तक  इस  स्टेशन  पर  रेल-गाड़ियां  रुकनी  शुरू  नहीं हुई  और

 यदि  तो
 इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 रेल  मंत्रो
 ए०  बी०  ए०

 गनी  न  :  और  जी  हां
 ।

 जामली  गांत्र में हाल्ट में  हाल्ट  स्टेशन  खोलने  के  प्रस्ताव  को  दक्षिण-मध्य  रेल  प्रशासन  द्वारा

 1979-80  में  स्वीकृत  किया  गया  था  परतु  घन  की  कमी  तथा
 कुछ  तकनीकी  करणों  से  इस  कार्य  को

 शुरू  नहीं  किया  जा  सका
 ।

 aa  यह  कायें  शुरू  कर  दिया  गया है  और  शीघ्र  ही  इस  हाल्ट  को  यात्री

 यातायात  के  लिए  खोले  जाने  की  संभावना  है  ।
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 इज्जतनगर में  रेल  विभाग  द्वारा  कृषि  कमी का  अधिग्रहण  करना

 1895.  थो  दया  रास  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  ag  सच  है  कि  रेल  विभाग  ने  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  1956  में  इज्जत

 नगर  में  केवल  रेल  विभाग  के  उपयोग  के  लिए  बहुत  बड़े  कृषि  भूमि  के
 प्लाट  का  अधिग्रहण  किया  था

 लेकिन उस  प्लाट  का  प्रयोग  रेल  विभाग  के  उपयोग  में  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  मार्केट  तथा  अन्य

 उपयोगों  के  लिए  उसकी  नीलामी  की  गई  है

 गदि  तो  उपरोक्त  जमीन  को  अधिग्रहण  करने  के  क्या  कारण  थे  ;  और

 (7)  क्या
 सरकार  इस  मामले  पर  पुनर्विचार  करेगी  और

 जब  तक
 रेल

 विभाग
 को  अपने

 प्रयोग

 हेतु  इसकी  आवश्यकता  नहीं  किसानों  को  जमीन  लौटाई  जाएगी
 ?

 रेल  मंत्री  To  बी ०  गनी  खान  :  सन्‌  1956  में  रेलवे  के  कार्य  के  लिए

 इज्जतनगर में  107.08  एकड़  भूमि  अधिग्रहीत की  गयी  थी  ।  इस  समय  इस  जमीन  का  उपयोग  निम्न

 नुसार किया  जा  रहा  है

 (1)  कमेंचारी  क्वाँरों  के  निर्माण  के  लिए  104.84  एकड़  ।

 (11)  प्रधानमंत्री  के  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगेंत
 वृक्षा  रोपण  के  लिए  1.07  एकड़  ।

 (111)  तह  बाजारी  के  लिए  पर  1.17  एकड़

 स्थानीय  रेल  कामना  रियों  मौर  उनके  परिवार  को  रेलवे  कालोनी  के  निकट  बाजार  की  आवश्यक

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  1.17  एकड़  का  छोटा  सा  क्षेत्र  तहबाजारी  अधिकारों  के  लिए  पट्टे

 पर  दिया  क्योंकि  दुकानदारी  का  दूसरा  नियमित  केन्द्र  बरेली  सिटी  में

 है

 जो  इस  कालोनी से
 करीब

 6  कि०  मी  ०
 दूर

 और
 उपर्युक्त  भूमि  का  पूर्ण  उपयोग  किया  गया  सिवाय उस  छोटे  से  क्षेत्र  के  जो

 फ़िलहाल  अस्थायी  रूप  से  तहबाजारी के  लिए  न्  पर  दिया  हुआ  है  और  जिसकी  आवश्यकता  भविष्य

 में  रेलवे  विकास  कार्यों  के  लिए की  जा  सकती  है  ।  इस  भूमि  को  इसके  qa  स्वामियों  को  वापस

 करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बुढ़ापे के  बारे  में  आयोजित  विश्व-सम्मेलन में  उचित  विषय

 1896.  श्री  एस०  बी०  सिंहवाल  :  कया  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 (*)  नया  इस  वर्ष  वियेना  में  फरवरी  के  मध्य  में  बुढ़ापे  के  बारे  में  एक  विश्व  सम्मेलन  आयोजित

 किया  गया
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 aria  में  किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  थी  ;  पौर

 हमारे  देश  में  बूढ़े  व्यक्तियों  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं

 और  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  sear  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के ०

 वियेना में  26  जुलाई से  6  1982  तक  बुढ़ापे  के  बारे  में  एक  विश्व  सम्मेलन  आयोजित  किया

 विश्व  सम्मेलन  में  इन  विषयों  पर  विचार  विमर्श  गया  :  वृद्धावस्था भर

 विकाससे  सम्बन्धित
 मानवीय  वृद्धावस्था  के  सम्बन्ध  में  कार्य  योजना  तथा  सम्मेलन  के  बारे

 में  अन्य  संगठनात्मक  मामले  ।

 सम्मेलन की  सिफारिशों की  जांच  की  जा  रही
 संगठित

 क्षेत्र  के  कर्मचारी  सेवानिवृत्ति

 के  बाद  प्रोविडेंट  आदि  पाने  के  हकदार हैं  ।  अधिकतर  राज्यों  और  केन्द्र शासित  प्रदेशों  में

 निरीश्रित वृद्ध गैर-अंशदायी वृद्ध  गैर-अंशदायी  पेंशन  पाने  के  लिए  पात्र  राज्य  सरकारों  ओर  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा

 वृद्धों  के  लिए  स्थापित  किए  गए  आश्रम  भी  हैं
 ।

 सेन्ट्रल  इनलेन्ड  वाटर  बेज  अथारिटी  को  गठित  करना

 1897.  थ्री  पी  ०एम०  सईद

 श्री  बी०वी०  देसाई  :

 कया  नौवहन  भर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सभी  राष्ट्रीय  जलमार्गों
 के

 रख-रखाव  और  प्रबंध  को  देखने  के  लिए  सेन्ट्रल

 इनलैण्ड  वाटर  वेज  अथारिटी  को  गठन  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सेन्ट्रल  इनलैंड  बाटर  ट्रांसपोर्ट  बो  की
 14  1983  को  हुई

 सातवीं  बैठक  में  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  हुई

 क्या  सरकार  ने  सफल  इनलैंड  वाटर  ट्रांसपोर्ट  बोर्डਂ  के  इस  सुझाव
 को

 मान  लिया  है
 ;

 यदि  तो  इसे
 कब

 तक  लागू  किए  जाने
 की

 संभावना  मौर

 उन्होंने  अन्य  क्या  सुझाव  दिए  हैं
 ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान अंसारी

 अन्तर्देशीय  जल मा गें  प्राधिकरण  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  ने  सिद्धांत  रूप  से  मान  लिया  है  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  कानून  अधिनियमित  करने  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्रवाई  शुरू

 कर  दी  गई  है  ।
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 केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  ats  की  14  1983
 को हुई  सातवीं  बैठक

 में

 प्रस्ताव  पर  नहीं  हुई
 थी  ।।  बोर्डे  के  सदस्य  सीनियर  ने  इसका  उल्लेख  किया  था

 और
 :

 प्रश्  नहीं  होता
 ।

 बोर्ड  ने  जी  मुख्य  सुझाव  वे  इस
 प्रकार

 थे

 (i)  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  के  लिए  प्रावधान  में  वृद्धि  (ii)  नर्मदा  कौर  ब्रह्मपुत्र  नदियों

 को  शीघ्र  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  (iii)  ब्रह्मपुत्र  नदी  सहित  जल मग ों  का  शीघ्र  सर्वेक्षण

 ahr  जहाज  और  उसके  लिए  उपकरण  जल  सर्वेक्षण  आदि  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  (iv)  अन्तर्देशीय  नौचालन  के  विकास
 के  लिए  गंगा

 नदी
 के  इलाहाबाद-हल्दिया  जलमागें

 पर  आधारभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  (४)  कलकत्ता  में  क्षेत्रीय  निदेशालय  को  स्थापना  करना

 आदि  असि  |

 इष्डियतर  रेलवे  लोको  श्रे केलि कल  स्टाफ  एसोसिएशन  नादने  मुरादाबाद की  ध

 1898.  श्री  डा०  सरदी  राय
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इंडियन  लोको  मैकेनिकल  स्टाफ  एसोसिएशन

 मुरादाबाद  की  शिकायतों
 की

 ओर  आकृष्ट  किया  गया  ओर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रो  ए०  बी०  Yo  छान  जी  हाँ  ।

 रेल  प्रशासन  एसोसिएशन  हारा  रखी  गयी  माँगों  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  तथा

 मान  नियमों  के  ढाँचे  तथा
 वित्तीय  कठिनाइयों  को  दृष्टिगत रखते  हुए  पा  तो  पहले  ही  कार्रवाई क्र  चुका

 है  या  कार्रवाई कर  रहा

 नौवहन उद्योग  में  संकट

 1899.  झ  ‘writer gare fag कुमार  ag
 :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  देश  में  नौवहन  उद्योग  कोही  रही  mane  संकट  तथा  बहुत-से

 ast
 से  उसके  धीमें  आधिक  विकास की  जानकारी है

 जिसके  परिणामस्वरूप  बहुत  सी  कम्पनियाँ

 समापं  की  स्थिति में  है  ;

 (a)  तो  कया  सरकार  ने  भारतीय  age  उद्योग  में  ला

 दायी  कारणों  के  संबंध  में  कोई  मुल्यांकन किया  है  ;

 &
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  हां  ।

 1975 से  1979  तक  विश्व  के  नौवहन  sat  में  मंदी  छावनी  कुछ  दिनों के  बाद  वर्ष  198 1  के

 दूसरे  तिमाही  में  फिर  मंदी  आ  गई  और  वहू  अब  तक  चल  रही इस  के  कारण  बहुत  से

 नौवहन  कंपनियाँ  प्रभावित हुई  है  और  afer:  कुछ  कम्पनियों को  अपना  परिचालन  बंद  करना

 पड़ा  ।

 (a)  हाँ  ।

 विश्व स्तर  पर  मंदी  के  लिए  मुख्य  कारण  विश्व  व्यापार  में  गिरावट  और  अधिक  माल  का

 मिलना  है  ।  इससे  नौवहन  लाइन्स  बीच  तीन  प्रतियोगिता  बढ़  गई  है  इसके  अलावा  निम्नलिखित

 कारण  भी  भारतीय  नौवहन  लाइन्स  को  प्रभावित  किया है
 :--

 (1)  नन-कन्केरेन्स  लाइन्स  से  प्रतियोगिता  जो  जनरल
 कारणों  व्यापार में  सभी  मार्गों  पर

 भारतीय  पत्तन  मार्ग  पत्तन  हैं  ।

 (2)  भारतीय  लाइन्स  के  बीच  पर्याप्त  कंटेनर  सुविधाओं
 की

 कमी
 ।

 इंडियन  नेशनल  शिप ओन से  एसोशियशन  से  प्राप्त  ज्ञापन  पर  सरकार  ने  विचार  किया  है

 और  यह  निर्णय  किया  है  कि  भारतीय  शिपिंग  कंपनियों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाय  ।  इसका  वस्तुत

 क्रिया तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  भारतीय  टाइम्स  को  पर्याप्त  बकल  की  सप्लाई

 को  सुनिश्चित  करने  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा

 एशियाड की  बसों  और  मेटाडोर ों  के  लिए  दिल्ल  में  यात्रियों  के  परिवहन  हेतु  दिए  परमिट

 1900.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा
 :

 क्या  नौवहन और  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  एशियाई खेल
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 के  दौरान  परिवहन  के  लिए  प्रयोग  में  लाईं  गईं  बसीं  और  मै टा डोरों

 को  दिल्‍ली  में  यात्रियों  के  परिवहन  हेतु  परमिट  दिये  गए  है  ,

 क्या
 इनसे  दिल्ली  में  परिवहन  समस्या  कुछ  सीना  तक  हल  हुई

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  भविष्य  में  क्या  करने  ar  विचारे है  ?

 नौवहन और  परिवहन  dara में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहम्सन  एशियाई

 खेलकूद  के  दौरान  पड़ोसी  राज्यों  से  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  लिए  गए
 बस

 अब  उन्हें  वापस  कर  दी

 मई
 राज्य  परिवहन  प्राधिकारी द्वारा  लगाये  मए  226  मेरा  डोर  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक

 टैक्सी  परमिट
 दिया

 गया  है  |



 लिखित  उत्तर  3  1983

 ore

 और  दिल्‍ली  की  परिवहन  मध्य  केवल  इंटीग्रेटेड  मल्टी  मॉडल  पद्धति  द्वारा  सुधारी

 जा  सकती  है
 ।  दिल्‍ली  परिवहन  निगम के  बेड़े  में

 और  मेटाडोर की  संख्या  दोनों  में  वृद्धि  हुई  है  जिसके

 कारण  यात्रियों  को  कुछ  मदद  मिली  है
 ।

 कालका-हावड़ा मेल  का  समय  पर  चलना

 1901.  श्री  सुनील  मेरा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1  1981

 के  बाद  2  डाउन  कालका-हावड़ा  मेल  कितने  दिन  समय  पर  हावड़ा  पहुंची  ?

 रेल  मन्त्री  एमबीए  गनी  खान  1-:-1983 से  21-2-1983 की  अवधि  के

 दौरान  2  डाउन  कालका  हावड़ा  मेल  हावड़ा  में  21  दिन  सही  समय  पर  पहुंची  ।

 बंगलोर-गुंतकाल मोटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 1902.  थ्री के०  लकप्पा :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलौर-गुंतकाल  मोटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  लाइन  को  बनाने  का  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जायगा  और  बंगलौर  तक  बड़ी  लाइन  की

 सीधी गाड़ियों
 का  चलना  कब  तक  आरम्भ  हो  जाएगा  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०ए०  गनी  at  :  और  (a)  बड़े  आमान  को  लाइन  26

 1983  से  यात्री  यातायात  के  लिए  खोल  दी  गई  है  ।

 इलाहाबाद-रायबरली सेक्शन  पर  परियावन  रेलवे  स्टेशन  पर  लूटपाट

 1903.  श्री  मनोहर  लाल  सैनी
 :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इलाहाबाद-रायबरेली  सेक्शन
 पर

 परियावन
 रेलवे  स्टेशन  पर

 19

 1982  को  किसी  सशस्त्र  गिरोह  ढारा  7000  रु०  लूटे  गए  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  असुरक्षित  दशाओं  के  क्या  कारण  हैं  तथा  सुरक्षा

 कार्य  सुदृढ़  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्री  Yo
 ato  न  गनी  खान  जी  हाँ

 ।  करीब  12,446  रुपये
 की

 हानि

 हुई  थी

 19-12-82  को  करीब  02-20  बजे  12/15  डाकुओं  ने  बंदूक  दिखाकर  यात्री  टिकट
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 किनी

 ट्यूब  और  स्टेशन  पर  रेलवे  को
 तिजोरी

 से
 स्टेशन

 की  10,  861  रुपये
 की  रोकड़  तथा  सहायक  स्टेशन

 मास्टर  के
 120

 रुपये
 और

 घड़ी  लूटी  और  लगभग  12,446  रुपये  की  राशि  लेकर  चम्पत  हो  गए  |

 राजकीय  रेलवे  इलाहाबाद  ने  दिनांक  19-12-82 को  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा

 395
 के  अंतर्गत मामला  सं०  844  दर्जे  कर  लिया  है  और  जाँच  पड़ताल  कर  रही

 परियावन एक  छोटा  सा  स्टेशन है  और  सभी  छोटे  स्टेशनों  पर  सुरक्षा  उपलब्ध  कराना  कठिन

 इस  घटना  के  बाद  इस  क्षेत्र  में  स्थानीय  पुलिस  की  स्त  तेज  कर  दी  गई  है  ।

 दिल्लीमें र्म  सड़क  विघटन  के  पीड़ितों  को  मुआवजा

 1904,  et  बाबू  राव  परांजपे
 :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौ  रान  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  दिल्‍ली  में  कितनी सड़क

 दुर्घटनाएं हुई  और
 उनके  परिणामस्वरूप कितने

 व्यक्ति  घायल  हुए  और

 कितने  घायल  व्यक्तियों  को  या  मृतक  व्यक्तियों  के  रिश्तेदारों  को  अब  तक  मुआवजा  मिल

 गया  और

 क्या  मुआवजे  का  भुगतान  शीघ्र  करने
 का

 कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य
 मन्त्री  जियाउरंहमान  वर्षवार

 सूचना  निम्न  प्रकार  है
 :

 वि

 ay
 सड़क  देना

 मृत  व्यक्तियों

 की  संख्या की  संख्या

 2

 1980  4313  840  3889

 1981  4409  1051  3782

 1982  4867  1218  4404

 1983  646  141  711

 (15-2-83
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 (=)  मोटर  एक्सीडेंट  क्लेम  ट्रिब्यूनल  दायर  दावे  के  अधार  पर  करता  है  ।
 पिछले  तन

 वर्ष  में  903,766  और  572  दावों  का
 निपटान  किया  गया  ।  चालू  कके में  15-2-83  तक  63

 दावों  का  निपटान  हुआ  है  ।

 दावों  के  निपटान  में  तेजी  लाने  की  दृष्टि  से  पाँच  मोटर  एक्सीडेंट
 क्लेम

 ट्र बु नल  बनाए

 गए  हैं  और  वे  कार्य कर  रहे  हैं  ।

 रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कार्यक रण  की  समीक्षा

 1905.  श्री  दोलत  राम  सारण  :

 थ्रो  जगपाल सिंह  :

 क्यां  tet  मन्त्री  यहਂ  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  सुरक्षा
 बल

 को
 बनाये

 रखने  में  सरकार  द्वारा  प्रतिवर्ष  औसतन  कितना  व्यय  किया

 जा  रहा  है
 ;

 क्या  सरकार ने  यह  जानने  के  लिए  कि  जिस  उद्देश्य  से  tad  सुरक्षा  बल  कोਂ  गेठिंते  फिया

 गया था उसे था  उसे  प्राप्ते  करने  में  तथा  इसके  कार्यकरण में  यदि  कोई  खामी/कमियाँ हों  तो  की  जानने  के

 लिए  यह  बल  कहां  तक  उपयोगी  सिद्ध  हुआ  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कार्यकरण  की  कोई  समीक्षा  फि

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संगठन  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  *

 रेल  मन्त्री  एमबीए  गनी  खान  36,24,94,694  रुपये  ।

 और  (#)  मामला  रेल  सुधार  समिति  के  विचाराधीन  है

 बरिक्रताओं और  दलालों  को  खपाना

 1906. श्री  बसुदेव  आचायें

 गोमती  प्रमिला  दण्डवतें  :

 कया रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  संच है
 कि  सरकार  ने

 सभीं  विक्रेताओं
 और  दलालों

 को  खपाने  का  निर्णय  किया  है  ;

 उनमें  से  अब  तक  कितने  लोगों  को  नियमित  कर  दियाਂ  गया  और

 क्या  यह  सच  है
 कि

 जोनल  रेलवे
 को

 अनुदेश  दिए  यए  हैं  कि  वे  रेलवे  के  जोनों  में  नैमित्तिक

 श्रमिकों को  चतुर्थ  श्रेणी
 के

 कर्मचारियों
 के  रूप में  खपाने  के

 साथ-साथ  कमीशन  वेंडरों की  संविधि  के

 के  आधार  पर  उनके  नाम  दर्जे  करें  ?
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 ee  ब

 स्मृति  ए०  बी
 ०

 Tome  खान  :  और  केवल  कमीशन  बेचारों  को

 हित  करने  का  निर्णय  लिया  गया है  ।  कमीशन  बेंड  रों  का  दर्जा  अलग  होता  है  क्योंकि  उनके  द्वारा  निष्पादित

 करार  के  अन्तर्गत  बे  कमीशन  एजेंट  की  तरह  काम  पर  नियुक्त  किए  जाते  हैं  ।

 बहरहाल इस  आशय  के  अनुदेश  हैं  कि  जब  कभी  रिक्तियां उपलब्ध  अन्य  नैमित्तिक  श्रमिकों

 और  एवजियीं  के  साथ-साथ  इन  कमीशन  वेंडरों  को  भी  समाहित  करने  के  प्रशन  पर  क्षेत्रीय से  विचार  कर

 सकता

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 भारतीय  tora  के  सिगनलों  की  शिकायतें

 1907.  सोला  गोपालन  :  कया  रेल  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारतीय  रेलवे
 के

 सिगनलों
 का  दर्जा  बढ़ाए  जाने को  अधिक  प्रतिशतता  सम्बन्धी

 शिकायतों  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  और

 (@)  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 रेल  मन्त्री To  बी०  ड्०  गनी  खान  :  जी  हां

 सिगनलों के
 संवर्ग

 की  1976  और  1979  में  पहले  ही
 दो  बार  समीक्षा  की  जा  चुकी

 इन  समीक्षाओं के  उच्चतर  ग्रेडों के के  प्रतिशत में  सुघार  हुआ  है  तथा  इनसे  550-750  रु०  और  700-

 900 |  के  वेतनमानों में  भी  पदों  की  व्यवस्था हुई  है  जो  कि  पहले  इस  संवर्ग  में  बिल्कुल  नहीं  थीं  ।

 ग्रामीण  ओर  नगरीय  क्षेत्रों  fra  सत्य-दर कोका

 1909.  श्री  रशीद  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिशुओं  की  करी

 शक्तता  क्या  थी  और  यह  प्रतिशतता  देश  के  नगरीय  क्षेत्रों
 और

 उन्नत  देशों  में  शिशु  मृत्यु-दर  की  तुलना में

 कितनी  न्यूनाधिक  और

 शिशु  मुत्तु-इधर
 कम  करने  के  लिए  सर्कार

 ने  क्या  सही-सही  उपाय  किए  हैं  और
 गत  तीनਂ

 at
 के

 दौरान  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  ?.

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  में  मन्त्री
 मोहसिना

 म पंजीयन  पद्धति  के  माध्यम  से  भा  रत  के  महा पंजीयक  द्वारा  गए  नवीनतम

 कै  हुहर

 देश  के

 ait  बर  शहरी  क्षेत्रों लिए
 प्रति  1000  जीवित  जन्मों  के  पीछे  शिशु  मृत्यु

 दर

 इस  प्रकार  है
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 aq  ग्रामीण

 1976  139  80  129

 1977  140  81  130

 1978  137  74  127

 बाद  के  वर्षों  के  शिशु  मृत्यु  दरों  को  अभी  संकलित  नहीं  किया  गया

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिशु  मृत्यु  दर  शहरी  क्षेत्रों  को  शिशु  मृत्यु  दर  से  अधिक  है  ।

 कुछेक  विकसित  देशों
 की

 शिशु  मृत्यु  दर  नीचे  दी  गई  है

 देश  शिशु  मृत्यु  दर

 1976  1977  1978

 कनाडा  13.5  12.4
 12.0

 यू०  एस०  To  15.2  14.0  13.6

 जापान  9.3  8.9  8.4

 फ्रांस  12.5  11.4  10.6

 जर्मनी  14.0  13.1  13.1

 जर्मनी  )  17.4  15.5  14.7

 सू  के०  14.5  14.1  13.3

 आस्ट्रेलिया  13.8  12.5

 स्वीडन  8.0  7.8

 8-3

 शिशु  मृत्यु  दर  को  कम  करने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  गए  हैं  या  जो  उठाने  का  विचार  है  वे

 नीचे  दिए  गए  हैँ  _ a

 1.  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  नगरीय  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  और  प्र संव ोत्तर  केन्द्रों

 की  स्थापना करके  ग्रामीण  और  शहरी  दोनों  क्षेत्रों में  जच्चा  बच्चा  स्वास्थ्य सेवाएं  प्रदान  क  रने  के  दुनिया दी

 का  विस्तार कर  दिया  गया  है  और  किया  जा  रद्दा  इस  समय  देश  में  लगभग  6000  प्राथमिक
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 स्वास्थ्य  60,000  उप  2,  500  शहरी  परिवार  कल्याण  केन्द्र  और  550  प्रसवोत्तर  केन्द्र

 कर

 2.  पिछले कुछ  वर्षों में  शुरू
 की

 गई  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  जिसका  उद्देश्य  प्रति  हजार  जन

 संख्या  के  लिए  एक  कार्यकर्ता  की  व्यवस्था  करना  लोगों  का  स्वास्थ्य  रोगों  को  रोकने  और  ait

 का  इलाज  करने  के  सम्बन्ध  में  और  अधिक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान  करेगी  ।  अब  तक  लगभग

 2.33  लाख  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका  है  ।

 3.  गांवों में  प्रसव  के  दौरान  सहायता  करने  वाली  परम्परागत  दाइयों  के  प्रशिक्षण को  तेज  कर

 दिया  गया  है  ताकि  प्रत्येक  एक  हजार  ग्रामीण  जनसंख्या  को  एक  प्रशिक्षित  दाई  मिल  जाए  जो  प्रसव

 सुविधाएं  प्रदान  करे  ।  अब  तक  लगभग  4  लाख  देशी  दाइयों
 को  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका है  ।

 4.  सभी  प्रकार  की  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  संस्थाओं  में  गर्भवती  महिलाओं और  छोटे  बच्चों  के

 स्वास्थ्य  की  जांच  के  लिए  विशेष  क्लिनिक  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।  गर्भवती  महिलाओं  और  छोटे  बच्चों

 के  स्वास्थ्य  की  नियमित  रूप  से  जांच  करने  के  अतिरिक्त  ये  क्लिनिक  रोगों  को  रोकने  की  सुविधाएं  प्रदान

 करने  के  साथ-साथ  स्वास्थ्य  और  पोषण  सम्बन्धी  शिक्षा  भी  देते  हैं  ।

 5.  गर्भवती  महिलाओं  को  टेनिस  का  टीका  लगाया  जाता  ताकि  प्रसव  के  समय  तथा  उसके

 बाद  होने  वाले  टेटनस  को  जो  देश  के  कई  भागों  में  बच्चों  की  मृत्यु
 का

 कारण  होता  रोका जा  सके

 निजात  शिशुओं  को  काली  खांसी  तथा  टेटनस  से  बचाने  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान

 की  जाती हैं  ।  बच्चों को  टाइफाइड  तथा  पोलियो से  बचाने  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  इन

 बीमारियो ंसे  बचाने के  कार्यक्रम  को  हर वर्ष तेज  किया जा  रहा  1980-81  और  1981-82 के

 दौरान  105  लाख  महिलाओं  को  टी०  टी ०  के  टीके  लगाए  जा  चुके हैं  ।  13,8  लाख  बच्चों को  डी०  पी०

 टी०  और  20,8  लाख को  डी०  Ho  और  37  लाख  को  पोलियो और  3,8  लाख  को  टाइफाइड  के  टी  के

 लगाए गए  हैं  ।

 6.  गर्भवती  महिलाओं  और  दूध  पिलाने  वाली  महिलाओं  के  बीच  अपोषणज  अरक्तता  काफी

 फेली हुई  महिलाओं  और  बच्चों को  इससे  बचाने  की  एक  योजना चल  रही  1980-81
 और

 1981-82  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  208.0  लाख  महिलाओं
 और  192.50  लाख

 बच्चों
 कवर  किया  जा  चुका  है  ।

 7.  बच्चों  में  अतिसार  रोग  के  कारण  पानी
 की

 कमी  ही  जाती  है  इसे  करने  के  लिए

 लाइट  घोल
 पिलाने

 का  कार्यक्रम
 भी

 शुरू  कर  दिया  गया

 8.
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के डाक्टरों को  चुनिंदा  जिला  मुख्यालय  अस्पतालों में  प्रसूति  और

 स्वास्थ्य  का  सेवा  कालीन  प्रशिक्षण  दिया जा  रहा  अब  तक  लगभग  450  डाक्टरों  को  प्रशिक्षित  Pea

 जा  चुका है
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 बच्चा  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सभी  योजनाओं  के  बारे  में  शिक्षा  सामग्री/दिशा  निर्देश  तैयार

 किए  जा  रहे  हैं  और  इन्हें  चिकित्सा  और  परा  चिकित्सा  कर्मचारियों  को  बांटा  गया  है  |

 10.  उप  केन्द्रों  मे ंसभी  सहायक  नसे  मिडवाइफ ों  द्वारा  महिलाओं  को  पोषण  सम्बन्धी  जानकारी

 भी  जाती है

 11.  नवजात  शिशुओं  की  परिचर्या  नवजात  शिशुओं  की  यथेष्ट  परिचर्या  प्रदान करने  के  लिए

 जोरदार  कदम  उठाए  गए  हैं  जिनमें  परम्परागत  मीडिया  नसों  आदि  को  प्रशिक्षण

 प्रसव कालीन  न्यूनतम  परिचर्या  निर्दिष्ट  नवजात  शिशुओं  की  परिचर्या  में  डाक्टरों  के  दलों  को

 प्रशिक्षण .  देना  और  बीमार  नवजात  शिशुओं  परिचर्या  के  लिए  विशिष्ट  उपकरण  प्रदान  करना

 शामिल है

 12.  बाल  चिकित्सा  यूनिट  तीन  सौ  इक्कीस  जिला  अस्पतालों  और  20  सब  डिवीजन  अस्पतालों

 में  बाल  चिकित्सा  यूनिट  खोल  दिये  गये  हैं  औैर  इन  सभी  एककों  को  विशिष्ट  उपकरण  सप्लाई  कर  दिये

 गये

 13.  लोगों में  मां का  दूध  पिलाने  की
 बात  को  बढ़ावा  देने

 के  अलावा  डाक्टरों  को  स्तनपान  और

 मां  का  दूध  छुड़ाने  सम्बन्धी  समस्याओं  के  इलाज  में  सेवा कालीन  प्रशिक्षण  देने
 क ेलिए  एक  पाठय  चर्या

 तैयार  कर  ली  गई  इसे  शिशु  पोषण  की  समुचित  स्वास्थ्य  शिक्षा  देकर  भी  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 14.  समाज  कल्याण  विभाग  ara  लगभग  300  विकास  खण्डों  में  एक  विशिष्ठ  बालें

 विकास  सेवा  परियोजना  शुरू  की  गई  आदिवासी  पिछड़े  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  शहरी  गद्दी

 बस्तियों  में  चलाई  जाने  वाली  इन  परियोजनाओं  का  उद्देश्य  गर्भवती  महिलाओं  और  6  वर्ष  से  कम  की

 आयु  कें  बच्चों  को  बेहतर  स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान  करना  |)  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लगभग

 1000  खण्डों  में  इंस  परियोजना  का  धीरे-धीरे  विस्तार  किया  जा  रहा  है  1

 15.  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  महिलाओं  और  बच्चों  के  स्वास्थ्य  में  भी  सुधार  करने

 तथा  शिशु  मृत्यु  दर  में  कमी  लाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाता  है  ।  माचें  1983  के
 अन्त

 तक  गम
 रोधन

 के  विभिन्न  तरीकों के  अभ्तंगंत  सुरक्षित  किये  गये  पात्र  दम्पत्तियों  का  दर  26.5  प्रतिशत तक  होने  की

 सम्भावना है  जबकि  1982  में  यह  दर  23.7  प्रतिशत  थी  ।

 राजधानी  एक्सप्रेस  को  रोजाना  चलाना

 1910.  श्रीमती  प्रमिला  देखते  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 बम्बई-नई

 दिल्ली  और
 नई

 दिल्‍ली-हावड़ा
 के  बीच  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ी को

 रोजाना  चलाने  की  योजनाएं  ate

 यदि  नहीं
 तो

 इसमें  क्या  बाधाएं  हैं  और  उनको  कसे  दूर  किया  जायेगा ?
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 रेल  ि  0०  सवो»  न  तो  खान  :  जी  नहीं  ।  1+4-1983 से

 151/152  बम्बई  वेष्टन-नयी दिल्‍ली  राजधानी के  फेरे  सप्ताह  में  चार  दिन  से  बहाकर  पांच  दिन  तथा

 101/102  हावड़ा  नयी  दिल्ली  राजधानी  कैमरे  सप्ताह  बार  से  बढ़ाकर  चार  बार  करेने का

 प्रस्ताव  है  ।

 इन  गाड़ियों के  फलों  में  वृद्धि करने  के  लिए  कोई  and  cater  उपलब्ध

 बनाने  से  पहले  इन  गाड़ियों  के  उपयोग  पर  नजर  रखी  जाएगी  ।

 केरल  में  रेल  लाइनों  का  वि ज्या लोक  रण

 1911,  श्री  जकारिया  थामस  :  कया  रेल  प्योत्र  यह  बढाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  चरणबद्ध  तरीके  से  रेल  लाइनों  का
 विद्युतीकरण  करने  की  कोई  योजना  पर

 कार के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रेल  मन्त्री  क़०  बी  ए०  गनी  खान  बेघरों
 :  जी

 नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली-अम्बाला-कालका  लाइन  को  दोहरा  करना  और  उसका  विद्युतीकरण  करना

 1912  श्री  चिरंजी  लाल  बर्मा  :  क्या  रल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  उत्तर  रेलवे  में  दिल्‍ली-अम्बाला-कालका  लाइन  को  दोहरा  करने  और  उसका

 विद्युतीकरण  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 रेल  मन्त्री  ए०  बो०  ए०  गनी  ata  :  और

 भागे  पर  दिल्‍ली से  पानीपत  तक  पहले  से  ही  दोहरी  रेल  लाइन
 पानीपत-अम्बाला  खंड

 पर
 दोहरी

 लाइन  बिछाने  का  कार्य  प्रगति पर  इस  समग्र  अम्बाला-कालका खंड  पर  दोहरी लाइन  बिछाने  का

 कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  खंड  के  विद्युतीकरण
 के  कार्य  को  सातवीं  पंत्रवर्धोय  योज़ना  में  शुरू किए

 जाने

 की  संभावना  है  बशर्तें  धन  उपलब्ध  हो  ।  इस  समय  अम्बाला  कालका  कं  विद्युतीकरण  का  कोई
 कायें क्रम

 नहीं st

 सुमाबाओ बर  रेल  मार्ग

 ठ  दीकि
 पह  बत  की  कृपा  करेंगे  कि  : 1913.

 श्री  बुद्धि  चन्द्र  जेत
 :  क्या  रेल  मंत्री

 45.0
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 ॥. का

 क्या  ag  सच  है  कि
 मध्य  —  और  आन्ध्र

 प्रदेश  के  लिए

 पंजाब  स्थित  बाघा  माग  की  तुलना  में  मुनाबाव  रोक रो  पर  रेल  मार्ग  अधिक  छोटा  और

 सुविधाजनक

 क्या
 यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  जाने  वाले  यात्रियों  के  लिए  तथा  सीमा-शुल्क  के  प्रयोजनों

 से  यह  रेल  मार्ग  खोलने  के  लिए  भारत  सरकार  और  पाकिस्तान  के  बीच  विचार-विमश  हुआ  और

 यदि  तो  इस  विचार-विमश का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  जी

 और  विगत  में  विभिन्‍न  अवसरों  पर  रोक  राड-मुनाबाव  रेल  मानें को  खोलने

 के  लिए  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  बातचीत  की  परन्तु  पाकिस्तान  सरकार  से

 अभी  तक  कोई  ठोस  जबाब  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 श्रेणी  के  डिब्बों  को  खराब  हालत

 1914.  श्री  राम  अवध  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  बहुत  सी  गाड़ियों  के  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बे  बहुत  ही  खराब  हालत

 में  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  बारे  में  सुधार  करने  हेतु  काय॑वाह्दी  कर  रही  है
 ?

 रेल  मंत्री  To  बी०ए०  गनी  खान  जी  नहीं  ।
 अधिकतर  गाड़ियों  को  नहीं  ।

 परन्तु  कुछ  सवारी  डिब्बों  में  सुविधाओं  की  फिटिंगों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कमियां  हैं  जो  कि  मुख्यतः

 गीरी  तथा  शरारती  तत्वों  की  गतिविधियों  के
 कारण

 ये  सामान्यतौर  पर  भारतीय  रेलों  के

 उत्तर-पूर्वी  तथा  मध्य  क्षेत्रों में  अधिक  हैं  |

 इन  शरारती  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  जिनसे

 सुविधाओं से  संबंधित  फिटिंगों  को  हानि  होती  है  और  परिणामस्वरूप  सवारी  डिब्बों की  हालत  खराब

 हो  जाती  है  ।  अब  ऐसी  फिटिंगों  को  लगाए  जाने  की  विशिष्ट  कार्यवाई  की  जा  रही  है  जिनकी  उठाईगीरी

 नहीं  की  जा  सकती  और  इससे  फिटिंगों  के  नुकसान  को  रोका  जा  सकेगा  ।  प्रारम्भिक  और  पर्यन्त  दोनों

 स्थलों  पर  भी  सवारी  डिब्बों  की  भलीभांति  जांच  की  जाती  है  और  उनमें  से  गायब  फिटिंगों  को  फिर  से

 लगा  दिया  जाता  हैं  औरं.सवारी  डिब्बों  की  सफाई कर  टी  जाती  है  ।

 विद्ध  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  वि  शिष्ट  संगठनात्मक  ढांचा

 1915.  श्री  सन्तोष  सोहन  देव
 :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्र संघ  के  वृद्धों  के  वर्ष  के  अनुसरण में  हमारे  देश
 में  वृद्धों  की  देख  स्वास्थ्य  सम्बन्धी

 76
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 उपाय  और  कल्याण  के  लिए  क्या-क्या  कार्यक्रम  विशिष्ट  यो  संगठनात्मक  ढाँचा  है  और  =

 वित्तीय  नियतन  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी
 ०  के०  थ

 के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  विश्व  सम्मेलन  26  जुलाई से  6  1982  तक  हुआ था  ।  इसके  बारे

 में  जिसमें  सम्मेलन  की  सिफारिशें  भी  शामिल  अब  उपलब्ध  हो  गई  इसकी  जाँच  की  जा

 रह

 सर्वाइवल  नेरेटिव  सरोज  इन  रशियनਂ

 1916. श्री  एन०  के०  दोज वल कर :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  21  1983 के  अमृत  बाजार  पत्रिका  में

 मिडाइवल  नेरेटिव  सरोज  इन  एशियन  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 रूसी  में  अनुदित  प्रकाशनों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनकी  मूल  भाषा  क्या  है  ;

 कया  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारत  सरकार  की  आवश्यक  अनुमति  ले  ली  गई  थी
 ;

 उक्त  अनुवाद  कार्य  में  कितने  भारतीय  व्यक्तियों  कवियों  ने  भाग  लिया  ;

 भारतीय  द्वारा  पुस्तकों  को  यदि  कोई  टिप्पणियां  और  आमुख  लिखे  गये  हों  तो  वे  क्या  हैं

 कौर  यदि  तो  किसके  पास  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०
 के०

 at

 से
 :

 सरकार  के  पास  इस  संबंध  में  कोई  सूचना  नहीं

 ग्रामीण  और  नगरीय  क्षेत्रों  के  लिए  बनी  रोल  लाइनें

 1917.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  कया  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (& /  स्वाधीनता  के  बाद  गेज-वार  कितने  किलोमीटर  रेल  लाइनें  बिछाई  गई

 क्या  नई  रेल  लाइनों  से  नगरीय  लोगों  को  ही  लाभ  मिलता  है  या  उनसे  ग्रामीण  लोगों
 को

 भी  लाभ  मिलता और

 इन  रेल  लाइनों से  ग्रामीण  तथा  नग  रीय  क्षेत्रों  में  पृथक-पृथक  काटने  लोगों  को  लाभ  मिला

 रेल  मन्त्री Vo  बी०  ए०  गनी  खान  भारतीय  रेलों  पर  8571  fixe  मी०

 ग
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 एएन

 लम्बी  नयी  लाइनें  बिछांयी  गयी  हैं  ।  इनका  आमानवार  विवरण  इस  प्रकार  है

 बड़ी  लाइन  5193  कि०  मी०

 मीटर  लाइन  3286  कि०  मौ०

 छोटी  लाइन  FLIDO  ALO fro  tro

 a  ि  ह वला

 ह ee
 8571

 fF  मी ०

 es
 g नयी  रेलवे ला  नें  शहरी  और  ग्रामीण  जनता  को  सेवित  करती  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  आंकड़े  न  तो  रखे  जाते  हैं  और  न  ही  उपलब्ध हैं  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  का  एम ०  टेक०  पाठयक्रम

 1918.  श्री  होरा  लाल  आर०  परमार  :  कया  शिक्षा और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया
 विश्वविद्यालय  ने  अपने

 फिजीक्स  तथा  एण्ट्री-फिजीक्स  विभाग  में  1978-

 1979  में  एम०  टेक ०  पाठ्यक्रम  आरम्भ  किया  था  ;

 यदि  तो  इस  पाठ्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  एम०
 टेक०

 पाठ्यक्रम को  गत  वर्ष  घन  के  अभाव  में  बंद  कर  दिया  गया  था

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  को  इस  पाठ्यक्रम  के  लिए  अब  आ  अनुदान  दे  दी  गई  है  या  a

 जा  रही  है

 यदि  at,  तो  कया  वर्ष  1983/1  984  में  एम०  टेक०  पाठ्यक्रम  फिर  आरम्भ किया  जायेगा  ;

 भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा
 और  संस्कृति  समाज  कल्याण  मंत्रालयों

 में
 उप  मंत्री  की०  के०  यू  :

 :  यह  माइक्रोवेव  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  ज़न-शक्ति  के  प्रशिक्षण
 हेतु

 ट्रॉनिक  विभाग  द्वारा  सं स्वीकृत  एक  परियोजना  के  5  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  1976  में  शुरू

 किया गया  था  ।

 उर  उदर  safarr  1921-29  में 5  वर्ष  की  अवधि  1981  में  सलमान  ज  "RQ  दि. क  सप्  470  41704:  इसਂ  कार्यक्रम को

 समाप्त कर  दिया  गया  ।

 रह
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 और  (z.)  इस  परियोजना को  अगली  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  जारी  रखने  के  लिए

 विश्वविद्यालय  के  प्रस्ताव  को  इलेक्ट्रॉनिक्स  विभाग  ने  अब  अनुमोदित  कर  दिया  है  और  ag  पाठ्यक्रम

 1983-84  के  सत्र में  शुरू हो  जाएगा

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  स्कूलों  में  दण्डकारण्य  परियोजना  के  अधिकारियों  को  खपाया  जाता

 1919.  श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  दंडकारण्य  परियोजना  लैक्चरों  और  प्रिंसिपलों  को  खुले  बाजार

 में  रिक्त  पदों  पर  तथा  विशेषकर  केन्द्रीय  स्कूलों  के  रिक्त  पदों  पर  खपाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 भोर

 यदि  तो  sah  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में
 उप

 मन्त्री  पी०  के०

 ,  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्रीगंगानगर  से  हनुमानगढ़  तक  ब्राड  गेज  लाइन  को  बढ़ाया  जाना

 1920.  श्री  कुम्भा राम  आर्य  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 कया  श्रीगंगानगर  से  हनुमानगढ़  जंकशन  तक  ब्राड  गेज  लाइन  बढ़ाने  की  योजना  है  जिससे

 लालगढ़  कंटोनमेंट  को  इस  सुविधा  का  लाभ  मिल  और

 बदी  तो  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  कया  है
 ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बोझ  ए०  गनी  खान  चौधरी  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उठता  |

 र्हावाशेवा  पत्तन  का  विकास

 1921. श्री  ए०  टी, ०  पाटिल :  कया  नौवहन  आर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भ्हावाशेवा  पत्तन  के  विकास  के  अन्तर्गत  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  सरकार  ने

 8-6-1982  को  592  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  न्हावाशेवा  पत्तन  परियोजना  को  मंजूरी

 उस
 समय  से  मुख्य  क्रिया  कलाप  के  बारे  में  निम्नलिखित  प्रगति  हुई  है

 2.0
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 पोर्ट  क्षेत्र  में  सिविल  ठेका  के  लिए  पहले  की  योग्यता  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त हुए  हैं  और  इस

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 इस  परियोजना  को  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता मिलने  वाली  विश्व  बैंक  के

 कन  पूर्वे  मिशन  ने  1982 में  इस  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  इस  देश

 भ्रमण  किया  ।  दूसरे  मिशन  ने  1982 में  भारत  का  श्रमण  किया ।  मुल्यांकन  मिशन  ने

 अक्तूबर  1982  में  फिर  भारत  का  श्रमण  किया  ।  उन्होंने  एक  स्मारिका  प्रस्तुत  की  है  ।  विश्व

 बैंक  की  अंतिम  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है

 महाराष्ट्र  सरकार  से  इस  परियोजना  के  लिए  भूमि  अजित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है

 परियोजना  के  लिए  अपेक्षित जल  जल  आदि  जेसे  सेवाओं से  सम्बन्धित  व्यवस्था

 का  काम  विभिन्‍न  चरणों  में

 राज्यों में  10  2  प्रणाली लाग  किया  जाना

 1922.  श्री  नवल  किशोर शर्मा  :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति मन्त्री  यहਂ  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 उन
 राज्यों

 की
 संख्या  और  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  स्कूली  शिक्षा

 की  10--2  प्रणाली  लागू

 की

 उन  राज्यों  की  संख्या  और  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  10-+-2  चरण  पर
 सीमित  ए

 पर

 व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  अब  तक  लागू  किया है  ;

 उन  राज्यों  द्वारा  10--2  चरण  पर  व्यवस्थित  पाठ्यक्रम
 अब

 तक  लागू  न  करने
 के

 FAT

 कारण  दिए  गए  हैं  ;  और

 सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  कि  देश  में  सभी  राज्य  सकली

 शिक्षा की  10-- 2  प्रणाली लाग  करें  और  1042  चरण  पर  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करें  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तया  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  के०  थू

 से  अभी  तक  निम्नलिखित 16  राज्यों और  8  संघ  शासित  क्षेत्रों  स्कूल  शिक्षा  की  10--2

 प्रणाली शुरू  की  है

 1.  आन्  प्रदेश

 2.  असम

 3.  बिहार

 4.  गुजरात

 80
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 5.  जम्मू  और  काश्मीर

 6.  कर्नाटक

 7.  केरल

 8.  महाराष्ट

 9.  मणिपुर

 10.  नागालैंड

 11.  उड़ीसा

 12.  सिक्किम

 13.  तमिलनाडु

 14.  त्रिपुरा

 15.  उत्तर  प्रदेश

 16.  पश्चिम  बंगाल

 17.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  ay

 18.  अरुणाचल  प्रदेश

 19.  चण्डीगढ़

 20.  दादरा  और  नागर  हवेली

 2).  दिल्‍ली

 22.  दमन और  दीव

 23.  लक्षद्वीप

 24.  पाण्डिचेरी

 इनमें  से  10  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  अर्थात  आन्ध्र

 पश्चिम  अंदमान  और  निकोबार  द्वीप  दादरा  और  नागर  दिल्‍ली  भर

 चेरी  +2  स्तर
 पर

 व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  आरम्भ  कर  दिए  हैं
 ।

 सभी  राज्य/संघ  शासित  ने  2  प्रणाली और  उस  प्रणाली  के  एक  अभिन्न  भाग  के

 रूप में  +2  स्तर  के  व्यावसायीकरण  को  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिया  वित्तीय

 और  अन्य  कठिनाइयों  के  कुछ  मामलों  प्रणाली को  वास्तविक  रूप  से  अपनाने में  विलम्ब  हुआ  है
 ।

 इस  विषय  1983  में  हुए  शिक्षा  सचिवों
 के  पिछले  सम्मेलन

 में  विचार  किया  गया
 था  ।  जिन

 राज्यों ने  अभी  तक  10-+-2  प्रणाली  को  प्रारम्भ  नहीं  किया  सम्मेलन  में  उनसे  1984-85
 शैक्षिक

 सत्र
 से

 यह  परिवर्तन करने  का  अनुरोध  किया  ।
 सम्मेलन

 इस  बात  को  दोहराया fe  2.  स्तर

 8h
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 का  शिक्षा की  10+ 2  प्रणाली  का  एक अभिन् नत  भाग  सभी  राज्य/संघ शासित  क्षेत्रों

 जिन्होंने  अभी  तक  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  को  शुरू  नहीं  किया  से  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूल  शिक्षा  को

 अधिक  रोजगा  रोन्सुख  बनाने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ।

 तैरोगेज  लाइनों  को  अपने  नियंत्रण  में  लिया  जाना

 1923.  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चो  घर
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 देश  के  भागों  में  शेष  नैरोलेक  लाइनों  को  अपने  नियंत्रण  में  लेने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  क्या  इन  नैरोगेज  लाइनों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कोई  विशेष  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  छोटे  आमान  वाली  जो  लाइनें  निजी

 कम्पनियों  के  स्वामित्व  में  होती हैं  उन्हें  या  तो  सरकारी  रेलों  द्वारा  अथवा  मालिकों  कम्पनियों  ढारा  उनके

 साथ  हुए  समझौतों  के  अनुसार  परिचालित  किया  जाता

 समझौतों  में  दस  वर्ष  के  अन्तराल  पर  खरीद  का  निर्धारण  करने  की  व्यवस्था भी  है  जिसका  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया  है

 q  किसके  द्वारा  खरीद  के  लिए  तारीख

 परिचालित  है ब् १  का
 निर्धारण

 Se el

 अहमदपुर-कटवा  पूर्व  रेलवे  3  1-3-1988

 बांकुरा-दामोदर  frat  दक्षिण-पूवे  रेलवे  31-3-1987

 क  न

 wer  st  3  1-3-1987

 फुतवो-इस्लामपुरें  मालिक  कम्पनी  31+3-1988

 लाइट  रेलवे

 जब  इन  खरीदें  के
 निर्धारण  का  समय-भा  —  तब  सभी  संगत  जैसे  TATA;

 परिवहन के  वैकल्पिक  साधनों  की  उपलब्धता  ante  को  ध्यान  में  रखकर  इन्हें  अपने  अधिकार
 में

 लेने  के

 मामले  पर  विचार  किया  जाएगा
 |

 (@)  परे  नयी  रेख  लाइनों के  निर्माण  के  लिए  सर्वेक्षण  किए  जाते  इसलिए  इन
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 फतवा-इस्लामपुर  लाइट  रेलवे  के  संबंध  में  बिहार  सरकार  ने  हस  शासन  के  ठी ग्र करण  के

 बाद  इसे  बन्द  कर  दिए  जाने  और  इस  लाइट  रेलवे  के  कर्म  चोरियों  को  भारतीय  सरकारी  रेलों  में  समाहित

 किये  जाने  की  सहमति  दे  दी  लाइनें  को  अपने  अंगीकार  में  लेने  के  लिए  कानून  सम्बन्धी  प्रारम्भिक

 कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  है  जिसके  far  एक  समिति  नियुक्त  की  गयी  है  को  नाइट  रेलवे  की  प्र रि सम् पतियों

 का मूल्यांकन  करेगी  तथा  कमंचारियों  को  समाहित  करने  के  लिए  रूपरेखा  तेयार  करेगी

 बर्ष  1983-84  में  सिविल  और  सेनिक  क्षेत्रों  में  नए  स्कूल  छोला  जाला

 1924.  प्रो०  नारायण चन्द  पराशर  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री यह  बताने  की कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार
 ने

 शिक्षा  सत्र  1983-84  के  दौरान  सिविल  भर  सेनिक  क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्रीय

 स्कूल  खोलने  का  निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन  स्थानों का  चित्त  किया  गया  है  और  दोनों में  से

 प्रत्येक  एक  क्षेत्र  में  किन-किन  राज्यों  इनकी  स्थापना  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निर्णय  क्रिस  तिथि  तक  लिया  जायेगा ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में  उपमव्त्रो  पी०
 के०

 ओर  इन  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  स्थानों  का  निर्णय  केन्द्रीय  विघालय  संगठन

 द्वारा  अगले  शैक्षिक  सत्र  के  शुरू  होने  के  समय  किया  जाना  ऐसे  स्थानों  के  माम  इस  समय  बताना

 सम्भव  नहीं

 जयन्ती  लखता  एक्सप्रेस  को  ब्रिवेन्द्रम  तक  चलाया  जाना

 1926.  श्री बो  ०  एस०  विजय  राघवन

 श्री ड्०  नीला लोहिया वसन नाडार  :  कया  रेल  सन्तरी यह  बताने  की  करेंगे कि

 कया  निजामुद्दीन  और  कोचीन  के  बीच  चलने  वाली  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस को  त्रिवेन्द्रम

 तक  चलाये  थामे  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रेलमन्त्री
 ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :

 जी  नहीं  ।  प
 किताबों के

 कारण  131/132  निजामुद्दीन  कोचीन  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  को
 भिवेरद्रपुरम  से/तक  का

 विचार  नहीं  है  ।
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 (=)

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 नई  दिल्‍ली  और  पुरानी  दिल्‍ली  में  बाल  मृत्यु  दरों  में  अन्तर

 1927.  श्री  भीक्राम  जेन
 :

 कया  स्वास्थ्य  और
 परिवार

 कल्याण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  संरकार  को  नई  दिल्ली  और  पुरानी  दिल्‍ली  में  बाल  मृत्यु-दरों  के  बीच  भारी  अन्तर  होने

 की  जानकारी

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  और

 पुरानी  दिल्‍ली  में  बेहतर  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सेवा  प्रदान  करने  और  वहां  अधिक  संख्या  में

 अस्पताल  खोलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  मोहसिना  :

 और  सरकार  को  नई  नगर  पालिका  के  क्षेत्रों  तथा  नगर  निगम के  क्षेत्रों  में  शिशु  मृत्यु  दरों

 में  पायी  जाने  वाली  भिन्नता  के  बारे  में  जानकारी  जैसा कि  दिल्‍ली  प्रशासन  के  आर्थिक एवं  सांख्यिकी

 ब्यूरो  ने  जन्म  और  मृत्यु  पंजीकरण  1969 के  कार्यकरण
 पर

 अपनी  वार्षिक  रिपोर्ट  में  बताया

 आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  क्षेत्रों  की  तुलना  में  नई  दिल्‍ली  के  क्षेत्रों  में  शिशु

 मृत्यु दर  अधिक है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  पंजीकरण  जन्म-मृत्यु  के  स्थान  के  आधार  पर  किया  जाता

 है  तथा  और  कहीं  रहे  लोगों  के  परिवारों  में  हुई  शिशु  मृत्यु  में  से  अधिकतर  का पंजीकरण नई  दिल्‍ली

 mae  पालिका  के  क्षेत्र  में  अधिक  चिकित्सा  संस्थान  होने
 के  कारण  हुआ

 छठी  योजना के  दौरान  दिल्‍ली  के  लिए
 5

 नए
 अस्पताल

 अलाट  किए  गए  हैं  जिनमें  से  दो
 500-

 500  पलंगों  वाले  अस्पताल-एक  शाहदरा  में  तथा  दुसरा  हरीनगर  में  फ्लोर  तीन  100-100  पलंगों  वाले

 खिचड़ी  पुर  तथा  जफरपुर  में  होंगे  उनके  अलावा  छठी  पंचवर्षीय  योजना
 के

 तर्गत
 इस  के  क्षेत्राधिकार/संस्थानों  में  चिकित्सा  सुविधाओं  के  विस्तार/सुधार  के  लिये  अनेक  योजनाएं

 शुरू  की  गई  चिकित्सा  और  जन  स्वास्थ्य  क्षेत्र  तथा  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली

 के
 लिए  2136.50

 लाख  रुपये  का  खर्चे  रखा  गया  है  ।

 दुर वर्त ों  पिछड़  क्षेत्रों  में  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकारों

 को
 जारी  किए  गए  निर्देश

 1928.
 श्री  मूलचन्द वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य और

 परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  किः

 कया  सरकार
 ने

 अपने  दूरवर्ती  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए

 राज्य  सरकारों को  कोई
 निर्देश  जारी  किए
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 तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है
 ?

 क्या  सरकार ने  इस  कार्य  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  दी
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  मोहसिना  किस

 राज्य  सरकारों को  यह  सलाह
 दी

 गई  है
 कि

 नए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना

 करते  समय  पहाड़ी  दूरवर्ती  और  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  जिला  मुख्यालय
 से

 दूर  के  क्षेत्रों को

 मिलता दी  जाए  I

 नए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  खोलने  के  लिए
 स्वास्थ्य  और

 परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  देता  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 राज्यों  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण

 9.  श्री  नीलालो  हादसा नाडार  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राज्यों  की  सेवाओं  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण  का  ब्यौरा  कया

 केन्द्रीय  सेवाओं
 के

 संबंध  में  इसका  ब्यौरा  कया
 और

 इसके  क्रियान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  भारत  सरकार  के  पास  क्या  तंत्र  हैं
 :

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  पो०  सके  थ  :

 समूह  और  | छ्  के  पदों  में  राज्यवार  आरक्षण का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 भारत  सरकार  ने  समूह  और  के  पदों  में  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों में

 भी  समान  पदों  पर  3%,  रिक्तियां  आरक्षित  (arat,  बहरों  और  अस्थि  विकलांग  व्यक्तियों  में  से  प्रत्येक

 के  लिए  एक-एक  कर  रखी

 1982  में  भारत  सरकार
 के

 विभिन्न
 विभागों

 में  समूह  और

 के  पदों  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  रोजगार  के  लिए  आरक्षण  आदेशों के
 कार्यान्वयन  के

 प्रबोधन के  लिए

 समाज  कल्याण  मंत्रालय में  एक  अलग  सैल  बनाया  गया  था  ।  इससे  पहले  आरक्षण  आदेशों का

 वयन  का  प्रबोधन  श्रम  मंत्रालयों  द्वारा  किया  जा  रहा  था  ।

 भारत
 सरकार

 ने  1981  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  से  संबंधित  मामलों  मैं  सरकार

 को  सलाह  देने  के  लिए  केन्द्रीय  योजना  और  श्रम  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  विकलांग  व्यक्तियों के  सम्बन्ध  में

 एक केन्द्रीय  समिति  स्थापित  की  है  इस  समिति  को  अब  समाज  कल्याण  मंत्रालय  को  हस्तांतरित  कर
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 दिया  गया  है  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  1.982  में  इसक्रो  प्रनगेढित  किया

 गया  मुख्य  मंत्रालयों/बिभागों,  कार्मिक
 और

 प्रशासनिक  सुधार  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  के

 प्रतिनिधि  रोजगार  और  प्रशिक्षण  महानिदेशक  और  मुख्य  स्वयंसेवी  संगठनों  के  प्रतिनिधी  इस  समिति  के

 सदस्य  समय-समय  पर  विकलांग  व्यक्तियों के  लिए  मंजूर  किए  गए  आरक्षण  आदेशों तथा  अन्य

 रियायतों  की  समीक्षा  करना  इधर  समिति  का  एक  मुख्य कार

 चरण

 राज्य  सरकार  द्वारा  विकलांग  व्यक्तियो ंके  लिए  किया  गया  आरक्षण

 क  क  के  क  के  के  लि  पी  की  क  का

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  श

 2.  असम  3%

 3.  बिहार  विचाराधीन है

 4.  गुजरात  4%

 5.  हरियाणा  3%

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3%

 7.  जम्मू और  कश्मीर  3%

 8.  कर्नाटक  2%

 9.  केरल  विचाराधीन है  ।

 10.  मध्य  प्रदेश  3%

 11.  महाराष्ट्र  EWA

 12.  उड़ीसा
 3%

 13.  पंजाब  3%

 14.  राजस्थान  2%9

 15.  तमिलनाडु  3%

 16.  उत्तर  प्रदेश  2%

 17.  पश्चिमी  बंगाल
 2%

 18.
 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  3%
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 19.  अरुणाचल  प्रदेश  3%

 20.  चंडीगढ़  3%

 21.  दिल्‍ली  3%

 22.  दादरा  और नागर  हवेली  3%

 23.  कमन  और  दीव  3%

 24.  लक्षद्वीप  3%

 25.  मिजोरम  3%

 26.  पांडिचेरी  3%

 27.  fara  3%

 बांदा  सेन्ट्रल  रेलवे  स्टेशन  पर  ऊपरी  पुल

 L980.  थो  रामनाथ  कला  रेल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  जैसा  कि  जनता  ने  मांग की  बांदा  सेन्ट्रल  रेलवे  स्टेशन  पर

 उपरी पुल
 का

 करने  का

 क्या  उत्तर  देश  सरकार  ने  इस  पुल  के  लिए  प्रारम्भिक  व्यय  हेतु  50  हजार  रु०  की  राशि

 यो  जीरे

 यदि  तो  पुल  के  निर्माण  में  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलमंत्री  बी०  ए०  गनी  खाम
 :  से  बांदा  के  निकट  समपार  के  बदले

 ऊपरी
 सड़क  युक्त  के  निभा  का  है  ।  वह  सही  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  नक्शे  और  अनुमान

 तैयार  करनें
 के  लिए  50,000  रु०

 जमा  किर  10-1-83 को  मध्य
 रेलवे

 ने
 राज्य  सरकार से

 किया  है  कि  वे  मिर्भाण  स्थल  का  चयन  करे  एवं  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  से  संबंधित  नियमों  एवं

 अर्थात्‌  नागर  की  भागीदारी  और  ऊपरी  सड़क पुल  के  निर्माण के  बाद  सम्बन्धित  समपार  बन्द

 को  स्वीकृति  दे  ।  राज्य  सरकार  के  उत्तर
 की

 अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 सरकारो  और
 प्राइवेट  दियों

 द्वारा  चलाए
 जॉ  रहे  रकत  बैंकों  में  खूब  को  खराब  किस्म

 1931. श्री  मोहम्मद  असरार  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  अस्पतालों  में  शल्यक्रिया के  मामलों में  रक्त  संक्रमण के  लिए
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 उपलब्ध  खून
 की

 खराब  किस्म  के  बारे  में  समाचार
 पत्रों  में  प्रकाशित  विशेषकर  मद्रास  समाचार  की

 ओर  दिलाया गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  सरकारी  और  गैरसरकारी  एजेंसियों  द्वारा  चलाए  जा  रहे

 रक्त  बैकों  के  कार्यकरण  को  विनियमित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद बेन  एम०  और

 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 पत्तनों के  विकास  के  लिए  योजना  आवंटन  में  वृद्धि

 1933.  श्री  atta  घोष
 :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  योजना  आयोग
 ने

 पत्तनों  के  विकास  के  लिए  योजना  आबंटन  में  वृद्धि  की

 यदि  हो  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 किन  पत्तनों को  इससे  लाभ  और

 योजना  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  पत्तनों  पर  किन  योजनाओं  क़ो  आरंभ  किया  जाएगा

 तथा
 उनका  पत्तन-वार  कर  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  ज़ियाउर्रहमान  ':  से
 . *

 योजना  अवधि  न्हाबाशेवा  को  छोड़कर  बड़े  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  521  करोड़  रु०  की  अनु

 मोदित  आबंटन  के  मुकाबले  में  योजना  आयोग  को  603  करोड़  रु०  की  संशोधित  आवश्यकता  बताया

 गया  है  जो  निम्नलिखित  है

 eee

 करोड़ ०  at  योजना  आयोग  बताए

 छठी  योजना  परिव्यय  आवश्यकता

 00]  ननि

 1.  कलकत्ता  30.30  34.91

 (@)  हल्दिया  :  |  अ  21.45  21.45

 alo  एच०  आर०  to ०  डब्ल्यू  19.73  19.73

 हल्दिया  चैनल
 में  निष्कर्षण  11.52  10.92

 2  बंबई  68.78  102.93

 3  मद्रास  54.18  72.65

 88



 लिखित  उत्तर 12  1904 (  )

 54.22  64.52

 71.33  71.33

 46.42  51.75

 60.81  67.04

 25.05  25.05

 तूतीकोरिन  25.57  29.11

 10  न्य  मंगलोर  31.84  31.84

 521.20  603.23

 योजना  के  मध्यावधि  मूल्यांकन  के  पुरा  होने  पर  इस  बारे  में  निर्णय  किया  जाएगा  ।  छठी  योजना

 अवधि  में  मंजूर  की  गई  नियोजित  स्कीमों  में  अस्थिरता  के  लिए  आवंटन में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 न्हावासेवा के  संबंध  में  30  करोड़  रु०  के  आवंटन  के  मुकाबले  में  अब
 यह  अनुरोध

 करने  का प्रस्ताव है

 कि  इसके  लिए  300  करोड़  के  आवंटन किए  जांच

 रेलवे  सुरक्षा  बोर्ड  को  स्थापना

 1934,  sit  माधव  राद  सिंधिया  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  यात्रियों  की  सुरक्षा  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  एक  रेलवे  सुरक्षा  बोर्ड

 की  स्थापना  करने
 पर

 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  शक्तियां और  कृत्य  के  बारे  में  कया  ब्यौरा

 रेल  स्त्री  शु०  नन ०  Yo  नौ  खात  जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नद्दी  उठता  ।

 दैनिक  क्षेत्र  के  लिए  वैज्ञानिक  उपकरण

 1935.  श्री  ई०  बाला नन्दन  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  शैक्षिक  क्षेत्र  के  लिए  विज्ञान  शिक्षण  उपकरण  समन्वय  उत्पादन

 हेतु  कोई  ठोस  उपाय  किए

 ६9
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 .-

 यदि  हां  तो  किस  cen  तक  का  यह  कार्य  हुआ  और

 उपकरणों  की  किस्म  का  कया  है  और  राज्यवार  कितने  स्कूलों में  सप्लाई

 किए  जायेंगे  ?

 शिक्षा और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों
 में

 उप
 मन्त्री  पी०  के०

 से  :
 राष्ट्रीय  शैक्षिक  ata  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  शरण  अब  प्र०  ले  राज्यों/संघ

 शासित  क्षेत्रों  के  स्कूलों  में  प्रयोग  के  लिए  अभी  तक  निम्नलिखित  प्रकार
 के  विज्ञान किटों  का  विभिन्‍न

 प्रकार  से  विकास  तथा  उत्पादन  किया  है  :

 (i)  प्राइमरी  विज्ञान  किट

 (ii)  भौतिकी i  किट

 (iii)  भौतिकी ii  किट

 (iv)  भौतिकी iii  किट

 (v)

 (vi)  WRT  शास्त्र  a3  कटि

 रसायन  शास्त्र  छात्र  किट (vii)

 रा०  शै  ato  प्र०  परिचय  ने  निम्नलिखित  किटों  का  विकास  किया  है  जिनका  अभी  काफी  बड़ी

 मात्रा  में  उत्पादन  किया  जाना  है  :

 (i)  समेकित  विज्ञान  किट

 (ii)  इलेक्ट्रोनिक

 (iii)  विज्ञान  क्लब  किट/भौजार  तथा  यंत्र  किट

 रा०  अनु० To  To  द्वारा  विकसित  विज्ञान  किटों  के  सैट  विज्ञान  शिक्षा  परियोजना  के

 प्रायोगिक  चरण  में  सभी  राज्यों/संचघ-  शासित
 क्षे  निशु रुक  बंटे

 एए
 के

 रा०  पौष  अठ  प्र्०  परिषद  ने  इसके  साथ-साथ  प्रत्येक  प्रकार  के  विज्ञान  कांटों के  लिए

 इन  तथा  विशिष्ट सैट
 तैयार  किए और  वे  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  बांटे  गए  थे  ताकि वे  स्वयं

 इन  किटों  का  निर्माण कर  सकें

 वीगर  प्रकार  के  किटों  के  राज्य-वार  आबंटन  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 गद्दी  मेडिकोज  टू  सऊदी  अरेबियाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 1936.  शी  तारिक  अनवर  :

 श्रीमती गोता  मुखर्जी  :

 नया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान 4  1983  के  टाइम्स आफ  इण्डिया  में  दि  मेडिकोज

 टू  सऊदी  शशांक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  सरकार
 को

 इस  तथ्य की  जानकारी है  कि  सऊदी  अरब  में  एक  उच्चस्तरीय

 निधिमंडल  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  डाक्टरों  की  भरती  की  जा  रही

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  डाक्टरों  के  इस  भारी  संख्या  में  निष्क्रमण  को  रोकने  के  लिए

 कदम  उठा  रही  है  या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्‍न भागों में तथा भागों  में  तथा

 विशेषकर  बिहार  में  बड़ी  संख्या  में  डाक्टर  बे  रोजगार  हैं  और  यह  उनके  लिए  विदेशों को  जाकर  अपनी

 आजीविका  कमाने  और  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  भी  अजित  करने  का  अवसर  था  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :  से

 सऊदी  अरेबिया  के  एक  शिष्टमंडल  ने  अपने  स्वास्थ्य
 सेवा  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में  मुख्यतः

 चिकित्सा  और  परा-चिकित्सा  कार्मिकों  की  भर्ती  करने  के  उद्देश्य  से  हाल  ही  में  इस  देश  का  दौरा  किया  ।

 भारत  सरकार  विकासशील  मिश्र  देशों  की  चिकित्सा  संबंधी  जनशक्ति  को  पुरा  करने  के  लिए  विदेश  में

 सेवा  करने  हेतु  चिकित्सा  तथा  परा-चिकित्सा  कार्मिकों  को  अनुमति  देती  रही  है  ।  सरकार से
 सरकार

 आधार  पर  सरकार  ऐसे  प्रबंध  करने  के  पक्ष  में  है  ।

 1981 के  अन्त  तक देश के  रोजगार  कार्यालयों के  चालू  रजिस्टरों में  चिकित्सा

 स्नातकों  की  कुल  संख्या  लगभग  16,406  थी ।  देश  में  बेरोजगार  डाक्टरों  की  समस्या का  एक  मात्र

 कारण  केवल  नौकरियों का  अभाव ही  नहीं  कहा जा  सकता  यद्यपि  सरकार  रि  न  और  रा

 चिकित्सा  कार्मिकों  के  विदेश  सेवा  के  लिए  विदेश  जाने  के  विरुद्ध  महीं  है  किन्तु  उसे  घरेलू  आवश्यकताओं

 को  भी  ध्यान  में  रखना  द्वैत  है  ।

 असम  में  जला  दिए  गए  tae  स्टेशन

 1937.  करो  अजित  कुमार  मेहता
 :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात की  जानकारी है
 कि

 नौगांव  जिले  में  छुला गिरी  स्टेशन  कौर

 छपरामुख  स्टेशन  स्थित  दो  रेलवे  गोदामों  को  चुनाव  विरोधी  उम्र  आंदोलनों  के  दौरान  आग  लगा
 दी

 गई
 भोर



 12  1904

 ऐसी  घटनाओं  को  होने  देने  से  रोकने और  जान  तथा  माल की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाये

 रेल  मन्त्री  बोए  गनी  खान  :  जी  हां  ।

 परिसरों  सहित  राज्य  में  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  की  जिम्मेदारी  राजकीय

 पुलिस  कीं  है  ।  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  तथा  यात्रियों और  उनकी  सम्पत्ति की  संरक्षा

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उन्होंने  सशस्त्र  गार्डों  की  तैनाती  कर  रखी

 जो  इस  संबंध  में  काफी  चिन्तित  राज्य  पुलिस  के  साथ  निकट  सम्पर्क  बनाये  हुए

 हैं  और
 रे०  सु०  ब०,/रै०  सु०  वि०  go  के  कमियों  को

 तैनात  करके
 उनकी  यथासंभव  सहायता  कर

 रही  हैं
 ।

 बड़े  पसनों  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  योजना  आवंटन

 1938.  श्री  चित्त  बसु  :
 क्या  नौवहन और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने

 तूतीकोरिन  और  न्यू  मंगलौर  पत्तनों  के  लिए  आधुनिकीकरण  योजनाएं  आरंभ

 की

 यदि  तो  प्रत्येक  के  लिए  छठी  योजना  में  कितना  आवंटन  किया  गया  और

 प्रत्येक  पत्तन के  लिए  यदि  योजना  की  लागत  वृद्धि  का  अनुमान  लगाया  गया  है  तो  वह

 कया

 नौवहन  और  परिवहन  भ्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :  और

 छठी  पंचवर्षीय  योजना में  न्हावाशेवा  को  छोड़कर बड़े  पत्तनों  के  विकास  स्कीमों  के  किए  521  क्रोड़

 रपये  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  पत्तन वार  विस्तृत  ब्यौरा  नीचे  लिखा  है

 बम्बई  68.78

 कलकत्ता  30.30

 हल्दिया  बाक्स  91-45

 भागीरथी  हुगली  रिवसे  ट्रेनिंग  |...  19.73

 हल्दिया चेनेल  करे  11-52

 कोचीन  54.22

 2
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 46.42

 54.18

 25.05

 31.84 यु  मंगलौर

 60.8 1

 तूतीकोरिन  25.57

 71.33

 ee

 521.20

 मुख्य  स्कीमों  पर  होने  वाले  व्यय  में  वृद्धि  संबंधी  उपलब्ध  सूचना
 इस

 प्रकार  है

 रुपये

 पोर्ट/स्कोम  संबोधित  लागत मुख्य  लागत

 बम्बई

 चौथा  आयल  बर्थ  24.48  34.20

 कोचीन

 समन्वित विकास  परि बीज ना  35.86  55.40

 कंडला

 छठा  जनरल  STU  बर्थ  17.49  21.84

 कंटेनर  बर्थ  22.60  30.47

 प्रोटेक्शन  भागे  7.25  9.19

 राव
 *  त

 आयरन और  पैडलिंग  प्लांट में  संशोधन  8.08  11.74

 र  e  7.26  12.09

 98
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 ननिया

 कलकत्ता  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालय  खोला  जाना

 1939.  श्रीमती  गोता  weal
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  कलकत्ता के  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना के  औषधालयों की

 संख्या  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  क्या  निकट  भविष्य में  कलकत्ता में  और  पश्चिम  बंगाल के  शेष  भागों में

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  नए  औषधालय  खोलने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  कम्‌द भ् च्छे  बेन  एस०  से

 :  केन्द्रीय सरकार  स्वास्थ्य  योजना के  अधीन  कलकत्ता में  13  एलोपैथिक  एक

 दो  आयुर्वेदिक  यूनिटें  तथा  एक  होम्योपैथिक  यूनिट  कार्य  कर  रहे  दो  और  भौषधघालय  शीघ्र

 खोले  जाने  की  संभावना  है  ।  नये  औषधालय  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  विस्तार  की  योजना के

 अनुसार  खोले  जाने  हैं  बशर्ते  कि  उनके  लिए  संसाधन  और  आवास  आदि  उपलब्ध  हों  ।  इस  को

 पश्चिम  बंगाल  के  किसी  अन्य  शहर  में  शुरू  करते
 का

 कोई  प्रस्ताव नहीं  है  क्योंकि  वर्तमान नीति  यह  है

 कि
 जिन  शहरों  में  यह  योजना  चलाई  जा  रही  है  उनमें  इसे  सुदृढ़  किया  जाए

 ।

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय की  वित्तीय  स्थिति

 1940.  sit  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बनारस  fag  विश्वविद्यालय की  वित्तीय  स्थिति  इतनी  अधिक  बिगड़ .

 गई  है  कि  विश्वविद्यालय  बड़ी  मुश्किल  से  अपने
 कर्मचारियों

 का  1982 के  महीने  का  वेतन

 अपने  सावधि-जमा और  विशेष  कोष  से  दे  सका

 यदि  तो  इस  विश्वविद्यालय  की  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ौर  इसके  क्या

 कारण  और

 विश्वविद्यालय की  वित्तीय  स्थिति  सुधारने  के  लिए  क्या  उपाय किए  गए

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  34-AeaT  पी०  के०  :
 से

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  लिए  अनुरक्षण  व्यय  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 विद्यालय  अनुदान  आयोग के  माध्यम से  की  जाती  है  ।  वर्ष  1982-83  के  लिए  12.12  करोड़  रु०  का

 अनुरक्षण  अनुदान  दिया  गया  था  ।  के  दौरान  मुख्य  रूप  से  मंहगाई  भत्ते  की  कुछ  अतिरिक्त

 किस्तों  की  संस्कृति  के  ये
 अनुमानित

 खर्चे  बढ़  गए  जिसकी  व्यवस्था  संशोधित  प्राक्कलन  में
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 की  गई  है  |

 मूल  बजट  व्यवस्था  के  अनुसार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  303.00  लाख  रुपये  के

 अनुदान की  अंतिम  किस्त  20  1982  को  अविमुक्त  की
 गई  थी

 और
 इस  राशि  का  डिमाण्ड

 ड्राफ्ट  28  1982 को  भेजा  गया  था  ।  इस  विश्वविद्यालय अवकाश  प्रारम्भ  होने
 से

 दिसम्बर  माह  के  वेतन का  भुगतान  24  को
 करने  का

 निर्णय
 किया

 ।
 इस  उद्देश्य  विश्वविद्यालय

 ने  कुछ  असामयिक  अल्पकालिक  डिपाजिट  भुना  लिए  तथा  पुर्णतः  उपाय  और  साधन  सहायता  के  रूप  में

 एक  ओवर-ड्राफ्ट  भी  प्राप्त  किया  |

 केन्द्रीय  विश्व  विद्यालयों  में  पदोन्नति  के  अवसर  अवरुद्ध  होना

 1941.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  ;  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्यों  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों के  अध्यापकों  के  पदोन्नति  के  अवसर  वर्षों  से

 अवरुद्ध  और

 यदि  ्  तो  उन्हें  पदोन्नति के  अवसर  प्रदान  करने हेतु  किन्हीं  उपायों  पर  विचार

 गया  है
 ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  के०  और

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों में  सभी  स्तरों  पर  शिक्षण पदों  में  नियुक्तियां  सीधी  भर्ती  और  चयन  के

 आधार  पर  की  जाती  पदोन्नति के  आधार  पर  उच्च  पदों  पर  नियुक्तियां करने  की  कोई  व्यवस्था

 नहीं  है  जैसे  कि  अन्य  संगठित  सेवाओं  के  मामले  में  किया  जाता  है  ।  अतः  पदोन्नति  अवसरों  के  अभाव  में

 अवरोध  पैदा  होने  का  ही  नहीं  उठता है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  हाल  ही  में  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  के  शिक्षकों

 at  योग्यता  पर  आधारित  पदोन्नति  के  लिए  योजनाएं  तैयार  की  हैँ  ।  इन  योजनाओं  का  उद्देश्य  शिक्षकों

 द्वारा  किए  गए  असाधारण  कार्य  को  पहचानना  और  उनके  लिए  उनकी  व्यावसायिक  प्रगति  हेतु  उपयुक्त
 अवसर  प्रदान  करना  है  ।  योजनाओं  में  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  के  ऐसे  एक  तिहाई  जो  आठ

 धर्मे  अथवा
 इससे  अधिक

 अवधि  से  सेवा
 में

 की  उनकी  योग्यता  का  निर्धारण  करने  के  अगले  उच्च

 ग्रेड  में  पदोन्नति  की  परिकल्पना  है  ।  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  इसे  सभी  विश्वविद्यालयों  में

 परिचालित  कर  दिया  गया  है  ।

 के  बाद  दिल्ली  परिवहन  निगम  सेवा

 करेंगे कि  :

 1942.
 श्री  रास

 प्रसाद  अहिरवार  क्या  नौवहन और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  ऐसी  शिकायतें हैं  कि  दिल्‍ली  परी  हन  निगम  की  सेवाएं  अब  उतनी
 बेहतर  नहीं  है जितनी  के  दौरान  और
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 विकि

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  शिकायतें  हैं
 और

 उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जिया  रहमान  :  लोगों से  इस

 संबंध  में  कुछ  सूचनाएं  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 इस  शिकायतों का  संबंध  कर्मचारियों के  बस  रूट/निर्धारित  बस

 स्टाप  पर  बसों  के  रुकने  आदि  से  इस  संबंध  में  परिवहन  निगम  के  संबंधित  कमंचारियों  को

 निर्देश जारी  किए  गये  हैं  ।  इन  निदेशों  का  पालन  हो  रहा  है  या  नहीं  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अचा*

 नक  जाँच  की  जाती  है  ।  इसके  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  यात्रियों  की  समस्याओं  और  शिका
 -

 यतों
 पर  तुरन्त  कार्रवाई  करने  के  लिए  मुख्यालय  स्तर पर  एक

 केन्द्रीय
 शिकायत  कक्ष  और

 डिवीजनल  स्तर  पर  एक  उपकक्ष  स्थापित  किया  गया  है  ।

 लोकप्रिय दवाओं  की  कमी

 1943.  डा०  ए०  य०  आजमी  :
 क्या स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि  :

 कया  यह  सच  है  कि  अपर्याप्त  औषध  नियंत्रण  लोकप्रिय  दवाओं के  कतिपय  ब्रांडों की  कमी

 से  जीवन-रक्षक  और  नकली  निर्माता  घटिया  दवाओं  के  ऊंचे  प्रतिशत  के  प्रमुख  कारण

 हैं

 क्या  देश  में  50  प्रतिशत  दवाएं  घटिया  किस्म  की  हैं  और  दो  प्रतिशत  नकली  दवाएं

 यदि  तो  उपरोक्त  को  नियंत्रित  करने  और  लोकप्रिय  ब्रांडों  की  दवाएं  उपलब्ध  कराने

 में  सरकार  की  असमर्थता  के  क्या  कारण

 क्या  एक  योग्य  चिकित्सक  से  वैद्य  निर्देश  के  बिना  दवाएं  प्राप्त  की  जा  सकती  और

 यदि  तो  कानून  के  इस  उल्लंघन  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय में  उप  स्त्री  कुमुद  बेन  एस०  :

 और  1981-82  के  दौरान  जाँचे  गये  औषधियों के  4099  नमूनों  में  से  केवल  801  नमुने

 भग  17  घटिया  पाए  गए  थे  ।  जब  कभी  नकली  दवाइयों  के  निर्माण  का  कोई  मामला  देखने  में

 आता  है  तो  औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  और  उसके  अंतगर्त  बने  नियमों  के  अधीन  ऐसे

 निर्माता  या  व्यापारी  के  विरुद्ध  कारवाई  की  जाती  है  ।

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  अनिवार्य  औषधि  योगों  की  बाजार  में  उपलब्धता

 की  भानीरटॉरिंग  करता  हाल  ही  के  महीनों  में  कुछेक  स्थानों  पर  अलग-अलग  समय  पर  कतिपय  विशेष

 ब्रांड  वाले  उत्पादों  की  कमी  की  सुचना  मिली  थी  ।  अधिकांश
 मामलों

 में
 उनके  समान योग  उपलब्ध  थे

 तथा  कमी  अस्थायी
 थी  ।

 जेसे  ही
 किसी  स्थान

 से  किसी  औषध  विशेष  के  अभाव  का  पता चलता है  तो

 ‘Jol
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 उन  उत्पादों  तथा  समान  उत्पादों  के  निर्माताओं  का  रसायन  और  बे्रक  मंत्रालय  द्वारा  ऐसे  इलाकों  में

 तत्काल  सप्लाई  भेजने  की  सलाह  दी  जाती है  ।  सरकार  की  सलाह  पर  संबंधित निर्माता  अधिकतर  मामलों

 में  तत्काल  सप्लाई  भेजकर  अस्थायी  अभाव  को  दूर  कर  देते  हैं  |

 और  ()  औषधि  और  प्रसाधन  की  अनुसूची  और  एक्स  के  अन्तर्गत जो

 औषधियां  आती  हैं  उन्हें  कैमिस्ट  और  ड्रगिस्ट  केवल  किसी  योग्यता  प्राप्त  डाक्टर  के  वैद्य  नुस्खे  के  आधार

 पर  ही  बेच  सकते  हैं  ।  अन्य  जो  इन  अनुसूचियों में  नहीं  बिना  नुस्खे  के  खरीदी जा  सकती

 तालचरन-विमलगढ़  रेलवे  लाइन

 1944.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  को  उड़ीसा  में  तालचर-विमलगढ़ रेल  लाइन  के

 निर्माण  को  प्राथमिकता देने  का  अनुरोध  किया है  ;

 यदि  तो  क्या  ताल चर  और  विमलगढ़  के  बीच  लाइन का
 निर्माण  करने  का  मामला

 सरकार के  विचाराधीन  और

 यह  कार्य
 कब

 तंक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है
 ?

 रेल
 मंत्री  To  बी०  ए०  गनी  खान

 :
 से

 :  उड़ीसा  सरकार ने  अक्तूबर

 81  में  ta  अभिसमय  समिति  के  अध्यक्ष को  एक  ज्ञापन  fear  था  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 बिमलगढ़  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  को  प्राथमिकता  देने  का  सुझाव  दिया  गया  था  ।

 इस  136  कि०  मी ०  लम्बी  रेल  लाइन  के  लिए  1969-70  में  किए  गए  सर्वेक्षण से  पता  चला

 था  कि  यह  प्रस्ताव  अथवा  नहीं  इसे  छोड़  दिया  गया  था  ।

 कानों  स्कूलों  से  प्रतिस्पर्धा  करने  के
 लिए  सामान्य  स्कूलों को  सुविधाएं  देना

 1945.
 थी  के०  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  धनवान  लोगों  के  बच्चे  कान्वेंट
 स्कूलों  में  शिक्षा  पाते  हैं

 तथा  निर्धन  जिन्हें  सामान्य  स्कूलों  में  घटिया  शिक्षा  प्राप्त  होती  उनके  साथ  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  सामान्य  ं
 को  उचित  सुविधाएं  देगी  अथवा  पब्लिक  प्

 को  अपने  अधिकार  में  और

 यदि
 तो

 इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप
 मंत्रो

 पी०
 के

 ०
 से  प्राथमिक  तथा  मिडिल  स्तरों  पर  अधिकाश  बच्चे  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  निकट के  स्कूलों

 में  जाते  शहरी  क्षेत्रों  में  भी  संस्थाओं  की  कुल  संख्या  के  मुकाबले .  में  विभिन्‍न  प्रक।र  की
 संस्थाओं

 का

 अनुपात लगभग  नगण्य  है  ।

 सभी  शैक्षिक  संस्थाओं  को  सरकार  के  नियंत्रण  में  लेने के  प्रस्ताव  से  राज्य  की  वित्तीय

 दारियां  बढ़  जायेंगी  ।  विशेष  रूप  से  अल्पसंख्यक  संस्थाओं  के  मामले  में  भी  कानूनी  कठिनाइयां  होंगी  ।

 शैक्षिक  असमताओं  तथा  संतुलनों  को  दूर  करने  की  नीति  के  अनुसरण  में  पर्याप्त  शैक्षिक

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।

 शिक्षा  प्रणाली  का  सुधार  एक  प्रक्रिया  है  ।  सरकार  उपलब्ध  संसाधनों
 की

 सीमाओं
 के

 अंतगर्त  प्रणाली  को  सुधारने  तथा  तेज  करने  का  भरसक  प्रयास  कर  रही  है  ताकि  इसे  सामाजिक-आर्थिक

 परिवर्तन  का  एक  शक्तिशाली  साधन  बनाया  जा  सके  |  इस  सम्बन्ध  में  कार्मिक  पंच  वर्षीय  योजनाओं  में

 शैक्षिक  विकास  की  रूपरेखाओं  तथा  परिप्रेक्ष्यों  को  स्पष्ट  किया  गया  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के

 शिक्षा  का  समात  अवसर  प्रदान  करने  तथा  विकास  की  आवश्यकताओं  के  साथ  शिक्षा  को  जोड़ने

 पर
 बल

 दिया  जाता  है  ।  देश  में  शिक्षा  प्रणाली  में  विद्यमान  भसमताओं  को  दूर  करने  के  लिए  शिक्षा  के

 सभी  स्तरों  पर  उपयुक्त  परिवर्तन  किए  जा  रहे

 बच  1982  के  दौरान  रेलगाड़ियों  में  ब ुघटनाएं  तथा  अपराध

 1946.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :

 श्री  नवीन  रमाणी :

 थ्री  चिन्तामणि जेना  :

 थीं  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :

 श्री  मोहम्मद असरार  अहमद  :

 थो  कुसुम
 कुष्ठ  मूर्ति

 :

 धी  लक्ष्मण  मलिक  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  वर्ष  रेलगाड़ियों  में
 हुई  दुर्घटनाओं  और

 अपराधों
 का

 ब्यौरा
 क्या

 इन  दुर्घटनाओं  के  कारण रण
 क्या  हैं

 ;

 103



 लिखित  उत्तर  3  1983

 रेलों  में  सुरक्षा  के  लिए  क्या  उपाय  किए गए
 और

 नये  उपायों  पर  होने  वाला  विधिक  व्यय  कितना  होगा
 ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  To  गनी  खान  चौधरी  1982  के  दौरान  905  रेलगाड़ी

 दुर्घटनाएं  हुई  जिनमें  टक्कर  होने
 की  60,  पटरी

 से
 उतरने  की  741  समपारों

 पर  होने  वाली  85  दुर्घटनाएं

 और  गाड़ियों  में  आग  लगने  की  19  दुर्घटनाएं  थीं  ।  उसी  अवधि  के  दौरान  गाड़ियों में  डकैतियों  के  15

 और  लूटपाट के  276  मामले  घटित  हुए
 ।

 प्रत्यक्ष  कारणों  सहित  इन  गाड़ी  दुर्घटनाओं  के  कारण  निम्नलिखित  हैं

 कारण  दुर्घटनाओं  की  सख्या

 रेल  कर्मचारियों को  559

 रेल  कर्मचारियों  से  इतर  कर्मचारियों

 96 की  अन्य  भुल

 उपस्करों  को  खरा  मियां

 (1)  यांत्रिक  88

 (ii)  रेलपथ  17

 तोड़-फोड़  8

 आकस्मिक  47

 कारणों  का  पता  नहीं  चल  सका  19

 कारणों  के  बारे  में  अंतिम  रूप  से  फैसला  71.0

 नहीं  हो  सका

 संरक्षा  और  सुरक्षा  के  लिए  किए  जाने  वाले  कुछ  उपाय  निम्मलिखित
 F:—

 1.  ta  कर्मचारियों  के  भीतर  संरक्षा  के  प्रति  बेहतर  जागरूकता  पैदा  करना

 2,  क्षेत्रीय  जांचों  को  गीत  करना  |

 3.  धुरा  सुधरे  किस्म  की  सिगनल  व्यवस्था और  अन्तर्दर्शन  आदि

 जैसे  तकनीकी  उपकरणों
 का

 अधिक  व्यवहार  ताकि  मानवीय  सतर्कता  में  वृद्धि  की  जा

 4.  इंजन  चालक  कर्मियों  के  लिए  श्वास  विश्लेषक  जांच  art.  अपनाकर
 ताकि  उन्हें  नशे

 की

 हालत  में  ड्यूटी  पर  आने  से  रोका  जा  सके  |

 5,
 आपातकालीन  स्थिति

 में
 साथ  वाले  रेलपथ  पर  ड्राइवरों

 को
 चेतावनी चेतावनी  देने  के  लिए

 बिजली  रेल  इंजनों  में  कौंधक  बत्तियों  का  प्रयोग  ।
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 6.  गतायु  परिसम्पत्तियों के  नवीकरण  की  गति  में  तेजी  ।

 7.  चल  स्टाक  और  उपस्कर  के  अनुरक्षण  में  बकाया  का  निपटान  करना  ।

 8.  समपारों  पर  उत्तरोत्तर  चौकीदारों  की  व्यवस्था  और  उपलब्ध  संरक्षा  उपस्करों  में  सुधार  |

 सुरक्षा के  उपाय

 1.  लगभग  सभी  सवारी  गाड़ियों के  साथ  रात्रि  के  समय  ames  मार्ग  पक्षियों  की  अवस्था  की

 जाती है  |

 प्लेटफार्मो  और  प्रतीक्षालयों  में  गश्त  का  काम  और  तेज  कर  दिया  गया  है  ।

 3  अपराधियों  और  कुख्यात  व्यक्तियों  की  नजरसानी  की  जा  रही  है  ।

 4  प्यंवेक्षी  पुलिस  द्वारा  रात्रि  गाड़ियों  की  जांच  किए  जाने  के  आदेश  दे  दिये  गये  हैं  ।

 भेद्य  स्टेशनों  पर  पुलिस  चौकियां  स्थापित की  गई

 महत्वपूर्ण  मामलों  की  जांच  क  रने  के  काम  में  सहायता  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों के

 चर  विभागों  द्वारा  विशेष  मारगेरक्षियों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 राजकीय  रेलवे  पुलिस  में  7000  क्मेंचारियों  की  वृद्धि  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है
 ।

 रेलपथ  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  चौकीदारों  की  सिग्नलिंग

 और  दूर  संचार  के  उपकरणों  में  रेल  इंजनों में  गतिमापकों  की  चल  स्टाक  की  सुविधाओं

 का  अनुरक्षण आदि  जैसे  रेलों  क ेसभी  विकास  कार्यों  का  गाड़ी  परिचालन  में  संरक्षा  का  महत्वपूर्ण  प्रभाव

 पड़ता है  ।  संरक्षा के  उपायों  पर  आने  वाली  लागत  को  अलग से  बताना  बहुत  मुश्किल है  ।  बहरहाल

 पिछले  समय  उपलब्ध धन  संरक्षा  उपायों  को  पुरे  तौर  पर  लागू  करने  के  लिए  अपर्याप्त  रहा  है  ag

 1982-83  में  रेलपथ  नवीकरण के  लिए  150.5  करोड़  सिगनल  व्यवस्था  एवं  के  लिए

 30  करोड़  रुपये  तथा  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  चौकीदारों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  4.7

 करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया  i.  ।

 राजकीय रेलवे  पुलिस  में  7000  व्यक्तियों  की  वृद्धि
 पर

 रेलों  का  प्रतिवर्ष  15  करोड़ रुपये  खर्चे

 आयेगा  |

 भारतीय  नौवहन  निगम  और  मुगल  लाइन्स  लिमिटेड  को  मिलाना

 1947.  श्री  जगदीश  टाईटलर  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 परकार  TIT frott  नोवा  निगम  तगा  सुमन  साइ  को

 ह  नाकर  एक  कम्पनी  बनाने

 तथा  उसे  तीन  लाभ  केन्द्रों  में  विभाजित  करने  के  पक्ष  में  हैं
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 क्या  यह  प्रस्ताव  का  विरोध  इस  दलील  पर  किया  गया है  कि  चूँकि  इन  दोनों  कम्पनियों

 का  निष्पादन  अच्छा  नहीं  है  और  दोनों  को  मिलाकर  कार्य  न  केवल  भारी-भरकम  हो  जायेगा  बल्कि  उस

 समय  लाभ  की  ओर  जितना  ध्यान  दिया  जाता  है  उतना  नहीं  दिया  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  ब्यौरा  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  जियाउरंहमान
 :  सरकार

 ने

 अभी  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है
 ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठते
 |

 विद्या खा पत्तन मर पत्तन  न्यास  के  स्वामित्व  तथा  नियंत्रण  में  भूमि

 1948.  को  के०  ए०  cat  क्या  नौवहन और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  के  स्वामित्व में
 तथा  नियंत्रण  में  कुल  कितनी  भूमि  है  ;

 विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  द्वारा  इसमें  से  कितनी  भूमि  का  उपयोग  किया
 जा  रहा

 विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  ने  कितनी  भूसी  विभिन्‍न  वाणिज्य

 आदि  को  पट्टें  पर  दी  और

 उस  भूमि  के  पट्टाधारियों  के  नाम  तथा  ब्यौरा  कया  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जिया उ  रेहमान  :

 पत्तनम  पोर्ट  ट्रस्ट  के  नियंत्रण  और  स्वामित्व  में

 पोर्ट  और  सुविधाएं  लगाने  के  लिए  लगभग  455  एकड़  भूमि  पोर्ट  के  सीधे  कब्जे में  है

 विभिन्  श्रेणियों  के  लिए  पोर्ट  gee  ने  जितनी  ft  पट्ट  पर  दी  वह  निम्न  प्रकार  है

 सरकारी  क्षेत्रीय  उपक्रमों  और  अन्य  सरकारी  संगठनों  को  पट्ट

 पर  दी  गई  भूमि  1168.35  एकड़

 प्राइवेट  teat  को  30  वर्ष  तक  के  पट्टें  पर  भूमि  757.15  एकड़

 प्राइवेट  पार्टियों  30  वर्ष  से  अधिक  के  पट्टें  पर  भूमि  540.50  एकड़

 प्राइवेट  पार्टियों  को  मासिक  लाइसेंस  पर  भूमि  2.17  एकड़

 जिन  सरकारी  क्षेत्रीय  उपक्रमों  और  अन्य  सरकारी  संगठनों  को  जो  भूमि  आवंटित  की

 उसमें  खाद्य  सीमा  शुल्क  आंध्र  प्रदेश  मैसर्स  हिन्दुस्तान
 शिप या डे  इंपलाईज  स्टेट  इन्शोरेंस  भारतीय  खाद्य  खनिज  और  धातु
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 व्यापार  वाणिज्यिक  eat  स्टील  अथारिटी आफ  इंडिया  भारतीय
 तेल

 निगम

 सेन्ट्रल  वेयर  हाउसिंग  कारपोरेशन  और  डाक  तार  विभाग  शामिल  हैं  ।  प्राइवेट संगठन  में  To  वी ०

 भनोजीदाव  एण्ड  जी०  पी०  रम्मैया एण्ड  मसला ए०  के०  मैसर्स  कोरोमंडल

 ला इज सं  मास  क्रिस्टल  आइस  एण्ड  कोल्ड  स्टोरेज  के०  सी ०  पी०  लिमिटेड  शामिल

 इसके  अलावा  260  लाइसेंस  हैं  जिन्हें  स्टाल  गुलदस्ते के  स्टाल  शर  प्रापर्टी  डीलरों  के

 लिए  3  से  12  महीने  की  अवधि  का  लाइसेंस  दिया  गया  ।

 पहियों पर  राजमहलਂ  में  वित्तीय  हानि

 1949,  को  asta  भटटाचार्य  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे  कि

 क्या  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के
 लिए  बनाए  गए  बहु  प्रचारित  पर

 राजमहल  पर  भारी  वित्तीय  हानि  हुई  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 भोजन  की  गुणवत्ता  में  यथोचित  सुघार  करके  तथा  बेहतर  सेवा  से  इन  हानियों  से  कहां  तक

 बचा  जा  सकता है  ?

 रल  मंत्री  ए०  बो०  ए  गनी  खान  जी  नहीं ।

 गौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 हिन्दी  अनुवादकों  तथा  हिन्दी  अधिकारियों  के  रिक्त  पद

 1950.  श्री  अनवर  अहमद  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि-नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  मुख्य  पत्तनों तथा  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  में  हिन्दी  अनुवादकों  और  हिन्दी  अधिकारियों  के  पद  पिछले  कई  वर्षों  से  रिक्त  पड़े  हैं

 यदि  तो  इन  पदों  को  न  भरने  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिनांक  25  1982  के  रोजगार  समाचार  में  उनके

 मंत्रालय  का  एक  विज्ञापन  प्रकाशित  हुआ  था  जिसमें  हिन्दी  अनुवादकों  तथा  हिन्दी  अधिकारियों  के  पदों

 के  लिए  आवेदन  मांगे  गए  और

 यदि
 तो  उम्मीदवारों को  साक्षात्कार  परीक्षा  के  लिए  न  बुलाने  के  क्या  कारण

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :  नीचे  लिखे

 पदों  को  छोड़कर  जो  गमा  1982  और  1982  में  बनाए  गए  कोई भी  पद

 बड़े  क्षेत्रीय  कार्यालयों  और  मुख्यालय  में  पिछले  कई  वर्षों  से  खाली  नहीं  पड़ा  है
 ।
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 (1)  अन्तर्देशीय जल  परिवहन  निदेशालय  का  क्षेत्रीय  पटना  हिन्दी  अनुवादक

 11)  का  एक  पद  ।

 (  तूतीकोरिन  पोर्ट  टेस्ट  तूती  को  रिन-हिन्दी  अधिका
 री

 का  एक

 संबंधित  प्रशासनिक  प्राधिकरण  द्वारा  कारवाई  की  जा  रही  है
 |

 हाँ

 यह  विज्ञापन  राजभाषा  कार्यान्वयन  के  काम  में  तेजी  लाने के  लिए  मंत्रालय  के  सशक्त

 प्रयासों  में  एक  कदम  आगे  बढ़कर  की  गई  कारवाई  है  जो  कार्यालयों  को  जब  कभी  पद  खाली  सहायता

 देने  के लिए  की  गई  ।  विज्ञापन  के  उत्तर  में  जो  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  उनको  छाँट  लिया  गया  और  अहंता

 प्राप्त  उम्मीदवारों  की  सुची  विभिन्‍न  कार्यालयों  द्वारा  विचार  किए  जाने  के  लिए  तयार कर  ली  गई  है

 जिसमें  बड़े-बड़े पत्तन  व  क्षेत्रीय  कार्यालय  भी  शामिल  हैं  ।  यह  सुची  इन  कार्यालयों  को  आगे  कौरव

 करने  के  लिए  भेजी  जा  रही  है  ।

 faxazatar  इ  जूनियर  कालेज  का  निधियों  को  कमो  के  कारण  सन्तोषजनक  कार्यकरण

 1951.  श्री  शो ०  आर ०  दामन ना  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विश्वविद्यालय अनुदान  अयोग  के  cara  में  आया  है  कि  निधियों  की  कमी
 के  कारण

 विश्वेशरेया  इंजी  नीय  री  कालेज  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  पर्याप्त  निधियाँ  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 अनुदान  आयोग  को  आवश्यक  अनुदेश  जारी  करने  का  है  ताकि  इलेक्ट्रानिक्स  के  छात्र  अपने

 विषय  में  उचित  शिक्षा  पा  सकें
 ?

 :  दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  के०

 कौर  विश् वेश रैया  इंजीनियरी  कालेज  बंगलौर  विश्वविद्यालय  का  एक  संघटक  एकक  है  तथा  कालेज

 का  रख-रखाव  व्यय  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  दिया  जाता  है  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  ऐसी  कोई

 सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  निधियों  की  कभी  के  कारण  कालेज  ठीक  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।

 आयोग ने  छठी  योजना  के  दौरान  कालेज  के  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  75.0  लाख  रुपये का

 अनुदान  आबंटित  किया  है  ।  इस  आबंटन  पुस्तकें  तथा  पत्रिकाओं  के  खरीदने  का  प्रस्ताव  तथा

 छात्रवृत्तियों  के  लिए  बढ़े  हुए  प्रावधान  और  पिछली  योजना  से  आगे  लाई  गयी  बजट  व्यवस्था आदि  को

 जिसमें कुल  व्यय  32.87
 लाख  रुपये  निहित  पहले ही  अनुमोदित  कर  दिया गया  है  ।  क्श्विविद्यालय

 को
 छठी  योजना  आबंटन  के  बकाया  प्रावधान  का  उपयोग  करने  के  लिए ब्यौरेवार प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने

 की
 सलाह  दे  दी  है

 ।
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 बरेली  और  कासगंज  के  बीच  गाड़ियों  का  देर  से  चलना

 1952.  श्री  जयपाल  सिंह  कश्यप  :  क्या  te  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  यात्री  गाड़ियों  के  नाम  तथा  प्रतिशतता  क्या  है  जो  1982  से  1983

 तक  की  अवधि  के  दौरान  बरेली  और  कासगंज  के  बीच  देर  से  और

 गाड़ियां  देर  से  चलने  के  1982  और  1983 के  कितने  रेल

 कर्मचारियों के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  क  ए०  बी०  छ्०  मनी  खान
 :  बरेली-कांगंज  खंड

 पर  जून  1982

 से  जनवरी  1983  के
 दौरान  चलाई

 गई  1960  गाड़ियों में  99  5  गाड़ियां  अर्थात्‌  50.80%  गाड़ियाँ

 विलम्ब से  कहीं  ।

 गाड़ियों  के  विलम्ब  से  चलने  के  कारण  1982  के  दौरान  172  तथा  जनवरी  1983  के

 दौरान  10  रेल  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  गयी  थी  |

 1981-82
 को

 रेल
 को  दुर्घटनाओं  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  दिया  गया  मुआवजा

 1953.
 घो सतो  कृष्णा  साही

 :
 कया  रेख  मित्रो  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 1981-82  के  दावेदार  रेल  दुर्घटनाओं  के  लिए  कितने  व्यक्तियों को  मुआवजा दिया

 मुआवजे  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  ?

 रेल  मन्त्री ह्०  बी०  ए०  गनी  लान  :  रेल  दुर्घटना के  शिकार  जिन
 ott  यो व्यक्तियों को  1981-82  के  दौरान  चाहे  दुर्घटना  का  वर्ष  कोई  be

 जा
 दिया  गया  उनका  ब्यौरा

 इस  प्रकार है

 व्यक्तियों  की  संख्या  दिए  गए  मुआवजे की  रकम
 के  के  के  के  का  का  क  के  के  क  का  के  का  क  की  का  का  कि  क  क  क  न  का  के  फे  फे  थ  को  की  क  का  के  की  की  की  की  के  का  हे

 प् 201  43.90  लाख  रुपय

 राजधानी  में  योर  सरकारो  रकत  का

 1954.  श्री  जगपाल  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  राजधानी  में  गैर-सरकारी  रकत  बैंकों  के  कार्यकरण  की  आवधिक  जांच  करने  के  लिए

 कोई  सरकारी  तन्त्र  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया
 जा

 सके  कि  इन  गैर-सरकारी रकत  बैंकों  द्वारा  सप्लाई
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 किया  गयां  मानव  रक्त  मानवता  तथा  गुणवत्ता  की  न्यूनतम  आशाओं  को  पूरा  करता  हो  भर  थे  रकत

 बैंक  आवश्यक  उपकरणों  तथा  कर्मचारियों  से  युक्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  प्रयोजन  के  लिए  पिछले  एक  ae
 के

 दौरान

 राजधानी  के  गैर-सरकारी  रक्त-बैंकों  का  कितनी  बार  निरीक्षण  किया  गया  तथा  कितने  मामलों  में  रक्त

 बैंकों  में  कमियां  पाई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रकार  के  तंत्र  की  व्यवस्था  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार

 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :  और

 हां  ।  दिल्ली  cures  का
 औषध  नियंत्रण  संगठैन  यह  सुनिश्चित करने  के  लिए  रक्त  बैंकों  का

 मित  रूप  से  निरीक्षण कर  रहा  है  कि  ये  बैंक  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  1945  के
 भाग

 12  ख  की  अनुसूची  के  अन्तर्गत  निर्धारित  न्युनतम  आवश्यकताओं
 को  पुरा  करते  हैं  |  1982

 के  दौरान  इन  बैंकों  | ॥  आठ  बार निरीक्षण  किया  गया  था  ।  तीन  अवसरों  पर  इनमें से  2  बैंकों के  कार्यकरण

 में  छोटी-मोटी त्रुटियां  पाई  गयीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 पुरातत्व  विभाग  दरा  कर्नाटक  में  वनवासी  के  श्री  भुवनेश्वर  मन्दिर  का  जीर्णोद्धार

 1955.  श्री  जी०  देवराय  नायक  :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  कर्नाटक  के  उत्तरी  केनरा  जिले  में  वनवासी
 के

 भुवनेश्वर  मन्दिर

 का  जीर्णोद्धार कार्य  शुरू  किया  गया

 यदि  तो
 तत्संबंधी  व्यय  का

 ब्यौरा  कया

 जीर्णोद्धार  कार्य
 को

 रोकने  के  क्या  कारण  और

 क्या  इस  कार्य
 को

 शीघ्र  पूरा  किए  जाने
 की

 कोई  संभावना  है
 ?

 दिक्षा  तथा  संस्कृति  और  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  के०
 पु

 :

 और  कर्नाटक  के  उत्तरी  केनरा  जिले  में  वनवासी  के  श्री  मयूरेश्वर  मन्दिर  का  रख-रखाव  उसके

 परीरक्षण  की  दृष्टि  से  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  किया
 ज  रहा  है  ।  गत  तीन  वर्षों  में  उस  मन्दिर  के  aft

 रक्षण  और
 रख-रखाव  पर  खर्चे  की  गई  धनराशि  इस  प्रकार

 ay
 e

 धनतौड़ी

 1070-80 12  /7701  0,7  /6  [Re

 2,909 1980-81

 1981-82  6,531/-8°
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 मारकों  का  परिरक्षण एक  अनवरत और  :  परिरक्षण  कार्य  प्रगति  पर  है  |  चूँकि

 प्रक्रिया है  इसलिए  निर्माण  कार्य  के  समापन  के  लिए  कोई  निश्चित  समय  निर्धारित  नहीं  किया जा

 सकता  ।

 रुधिर  विज्ञान  पर  रुस  के  साथ  संधि  पर

 1956,  श्री  अरविन्द  नेतास  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  रुधिर  विज्ञान  पर  रूस  के  साथ  एक  संधि  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  भारत का  दौरा  करने  वाले  रूस  के  प्रतिनिधि  मण्डल  के  नेता  तथा  अन्य  सदस्यों

 के  नाम  तथा  स्तर  क्या  हैं  तथा  उनके  समकक्ष  भारतीय  व्यक्तियों के  नाम  कया  हैं  जिनसे  उन्होंने  भेंट

 और  उसके  क्या  निष्कर्ष  और

 अनुसंधान  तथा  जानकारी  के  लिए  रूस  भेजे  जाने  वाले  भारतीय  डाक्टरों  वैज्ञानिकों  आदि

 के  नाम  तथा  उनके  प्रशिक्षण  की  अवधि  कया  है  और  उसी  प्रकार  भारत  में  आने  वाले  रूसी  डाक्टरों

 आदि  के  बारे  में  ऐसी  ही  सुचना  कया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मोहसिना  :  और

 हाल  ही  में  1982  में  भारत  के  दौरे  के  दौरान  रूस  के  रुधिर  वैज्ञानिकों के  एक  प्रतिनिधि

 मंडल  ने  रुधिर  विज्ञान  की  एक  संधि  पर  हस्ताक्षर  किए  रूसी  तथा  भारतीय  प्रतिनिधि-मंडल  के

 सदस्यों  के  TH /TTT  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 इन्हें  अपनी  आवश्यकताओं  तथा  दोनों  देशों  के  बीच  आपसी
 च्ਂ थ  ह शाम  की  सम्भावना  को  देखते

 हुए  अंतिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 विवरण

 रूसी  प्रतिनिधि मंडल  के  सदस्य

 1.  एकेडमीशियन  ओ  ०  Fo

 वैज्ञानिक  आयुर्विज्ञान परिषद

 स्वास्थ्य  सोवियत  रूस

 2.  प्रो०  जे०  ato  एम०

 रेडियो

 रुधिर  विज्ञान  तथा  रक्त-आधान  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान  विभाग  |
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 3.  प्रो०  जे०  जी०  एम०  डी०

 विभागाध्यक्ष  रुधिर  चिकित्सा  विज्ञान

 रुधिर  विज्ञान  केन्द्रीय  संस्थान  |

 4.  एसोसिएट  प्रोफेसर  ०  ए०  एम०  ढी०

 अंतर्राष्ट्रीय  वैज्ञानिक

 रुधिर  विज्ञान  तथा  रकक्‍त-आधाः  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान
 |

 5.  डा०  वी०  ई०  पनफिलोव  एम०  डी०

 द्वितीय  सोवियत  रूस

 विज्ञान तथा  प्रौद्योगिकी  ।

 भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल के  सदस्य

 1.  डा०  ate  रामालिंगा

 भारतीय  आयुर्विज्ञान

 नई  दिल्‍ली

 2.  डा०  एस०  वी ०

 वरिष्ठ  उप

 भारतीय  भायुविज्ञान  नई  दिल्‍ली

 3.  डा०  बी ०  Ho  नागरिक  रक्षा

 स्वास्थ्य  सेवा  नई  दिल्‍ली

 4.  डा०  एच०  एम०

 ब्लड  ग्रुप  रेफरेंस

 सेड  जी०  एस०  मेडिकल  बम्बई

 5.  डा०  wo  ato

 रक्त-आधान  विभाग

 स्नातकोत्तर -  चिकित्सा  शिक्षा  तथा  अनुसंधान  चण्डीगढ ़१

 कांडला  पत्तन  से  चोरी  हुआ  भट्टी  का  तेल

 1957.  डा०  वि  चचा  राय  एम  मेहता  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  1981  में  कांडला  पत्तन  से  10,000  लीटर  भट्टी  का  तेल  चोरी  हो  जाने  का

 पता  चला  था

 यदि  तो  चराई  गई  सम्पत्ति  को  बरामद  करने के  लिए  पत्तन  प्राधिकारियों द्वारा  क्या

 कार्यवाही की  गई

 कया  पत्तन  प्राधिकारियों ने  चोरी  होने  के
 40

 दिन  के  बाद  पुलिस  में  प्रथम  सुचना
 रिपोर्ट

 बजे  कराई  थी  ;  और

 चोरी  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  प्रति  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  कांडला

 पत्तन  पर  18-8-1981 को  10.000  लीटर  भट्टी  का  तेल  कम  डिलिवर  किया  पाया  गया  ।

 कांडला  पत्तन  न्यास  ने  निम्नलिखित उपाय  किए

 ([)  तेल  की  कम  डिलिवरी  के  लिए  ट्रांसपोर्ट  ठेकेदार  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  और  तदनुसार

 उसकी  जो  धनराशि जमा  थी  वह  रोक  ली  गई  ।  ठेकेदार  की  जमा राशि  कम डिलिवर  किए भट्टी के  तेल

 का
 कुल  मुल्य  वसल  करने  के  लिए  काफी

 (11)  तहकीकात  को  गई  और  जिस  कर्मचारी के  विरुद्ध  यह  मामला  तो  इसके  विरुद्ध  विभाग

 ने  कार्रवाई  की  ।  एक  ममेरा  को  निश्चित  किया  गया  ।

 पत्तन  प्राधिकरण  नं०  4-10-1981
 को  पुलिस  के  पास  शिकायत  set

 पुलिस  को  अन्य  किसी  स्रोत  से  सूचना  मिल  चुकी  थी  और
 वह  पहले  ही  से  इस  मामले  की  जाँच  कर

 रही  थी  ।

 पुलिस  रिपोर्ट
 के

 आधार
 पर  एक  भौर  कर्मचारी  को  निलम्बित  किया  गया  पुलिस  ने  छह

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  जिनमें  निलम्बित किए  गए  दो  पत्तन  कर्मचारी  शामिल  14-12-1982  को

 न्यायालय  में  आरोप  पत्र  पेश  किया  ।  यहं  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  ।

 राजधानी  की  मुद्रिका  रेल  की  समस्यायें

 1958.  श्री  ato  डी०  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विद्युत  मुद्रिका  रेल  उद्घाटन की  तारीख  से  ही  समस्याओं ar

 सामना  कर  रही  है  और  उसके  अनेक  डिब्बे  अब  कलकत्ता  तथा  अन्य  स्थानों को  भेजे जा  रहे  हैं  तथा  इस

 रेल  के  स्टेशनों  पर  दी  गई  सार्वजनिक  सूचना  प्रणाली  व्यवस्था  तथा  गाड़ी  संकेतकों को  उपयोग  में
 नहीं

 लाया
 जा  रहा  है  तथा  मुद्रिका  रेल  प्रणाली  का  भविष्य  अन्धकार  में  है
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 यदि  तो  राजधानी  में  fre  मुद्रिका रेल  प्रणाली  की  मूल  समस्याएं कया
 और

 इसके  संचालन  की  कठिनाइयों  को
 दूर  करने  और  इन  परियोजना  को  वित्तीय  दृष्टि  से

 व्यवहार्य  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  और  दिल्ली  में  रिंग  रेलवे  सेवाएं

 दैनिक  यात्रियों द्वारा  दो  प्रकार  के  परिवहन  को  पसन्द
 न  किये  जान ेके  कारण  लोकप्रिय  नहीं

 हो  सकी  बिजली  गाड़ी  स्टेशनों  पर  लगे  लाउडस्पीकरों  और  गाड़ी  सूचकों  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 है
 |

 एशियाड  के  दोरान  कुछ  अतिरिक्त  डिब्बे  भी  लगाये  गये  थे  और  अब  उन्हें  पु  रेलवे  को
 भेज  दिया

 गया है  ।

 परिवहन  निगम  के  सहयोग  से  संयुक्त  टिकट  जारी  करके  रेलवे  को  लोकप्रिय

 बनाने  तथा  इन  कैमरे  का  व्यापक  प्रचार  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 एक्सपीरिएंस  ars  राजधानी  HRT  समाचार

 1989.  थो  हरिकेश  बहार  :  क्या  रेल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2  1982 के  टाइम्स आफ  इण्डिया  में

 एक्सपीरिएंस  आफ  राजधानी  पसेंजर्सਂ भिषेक  समाचार  को  ओर  दिलाया गया

 कया  हवा  जाने  वाली  राजधानी  एक्सप्रेस  1  1983  को  एक  घंट ेसे
 अधिक  देर

 से
 चल  रही  थी  और  यात्रियों को  इसकी  ot  सुचना  नहीं दी  गई

 क्या  सरकार  इसके  लिए  जिम्मेदारी  तय  करेगी  और  इस  चक  के  लिए  उनके  विरुद्ध  उपर्युक्त

 कार्यवाही  करेगी  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  कार्यवाही  का  पुरा  ब्यौरा  कया  और

 (z.) tr क्यों  सरकार का  यह  सुनिश्चित  करने  का  विचार  है  कि  एक  बार  आरक्षण  कर  दिए

 जाने  के  are  गाड़ियों  के  समय  में  परिवर्तन  नहीं  किया

 रेल  मंत्री  ए०  ato  ए०  गनी  खान  :  जी

 से  102  डाउन  नयी  दिल्‍ली  हबड़ा  राजधानी  एक्सप्रेस  नयी  दिल्‍ली  से  विलम्ब  से

 चली  थी  क्योंकि  रेल  पथ  में  दरार  पड़ने  तथा  erat  मौसम  होने  के  जिसके  लिए  किसी  भी
 ब्यक्ति  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहराया  जा  इसकी  युगलन  गाड़ी  अर्थात  sage  नयी  दिल्‍ली  राजधानी

 एक्सप्रेस
 gag  विलम्ब  से  पहुंची  थी

 ।
 गाड़ी

 का
 विलम्ब  से  छूटना  अपरिहार्य  था

 ।  गाड़ी के  देर  से  छूटने

 के  सम्बन्ध  में  सार्वजनिक  उद्योषणा  प्रणाली  पर  बार-बार  घोषणा  की  गयी  थी  ।

 इस  गाड़ी  के  छूटने  के  निर्धारित  समय  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया

 समय-सारणी  में  किसी  प्रकार  का  परिवहन  किये  जाने  पर  पर्याप्त  प्रचार  किया  जायेगा  ।
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 का

 क  निम  और  सोनारपुर  से  सियालदह  तक  चलने  वाली  ze  सेवाओं  का  बढ़ाया  जाना

 1960.  श्री  सनत  शुमार  मंडल
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  सुन्दरबन  से  सियालदा  तक  रेल  द्वारा  यात्रा  करने  वाले

 लोगों  द्वारा  उठाई  गई  अनुसंधानों  और  कठिनाइयों  के  बारे  में  जानकारी  क्योंकि  कैनिंग  और  सोना

 पुर  के  बीच  चलने  वाली  तीन  शटल  सोनारपुर  में  समाप्त  हो  जाती  हैं  और  सियालदा  के  स्थानीय  लोगों

 की  अत्यघिक भीड़  हो  जाती  है  ;

 क्या  ag  इस  तीन  शटल  सेवाओं
 को

 अगली  समय  सारिणी  में  सोनारपुर से  सियालदह तक

 बढ़ाने की  वांछनीयता पर  विचार  और

 यदि  तो  पूर्वे  रेलवे  के  सम्मुख  कया  कठिनाइयाँ  हैं  और  उन्हें  किस  प्रकार  दूर  करने

 का  विचार

 रेल  मंत्री  To  बो०  ए०  mat  ख़ान  :  केनिंग-सोनारपुर  खंड  पर  चलने  वाली श

 शटल  सेवाओं  से  मेल  लेने  वाली  सियालदह  के  लिए  स्थानीय  गाड़ियों  में  अत्यघिक  भीड़-भाड़  नहीं

 और  चूँकि  पर्याप्त  स्थानों  वाली  मेल  लेने  वाली  सेवाएं  उपलब्ध  इस  समय

 कलिंग-सोनारपुर के  बीच
 की  चार  जोड़ी  शटल  गाड़ियों  को  सियालदह तक  बढ़ाने का  कोई  औचित्य

 नहीं  है
 |

 पूर्वोत्तर  रेलवे
 में  मेल/एक्सप्रेंस  गाड़ियों  में  पेन्ट्रीकार/डायनिंग कार  सेवाएं

 1961.  श्री  अशफाक  हुसे
 त  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 31  1980 को  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  मीटर  गेज  और  बड़ी  लाइन  को  दोनों  तरह  की

 किन-किन  यात्री  और  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  पैंटी  और  डायनिंग  कार  सेवायें  उपलब्ध

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  एक्सप्रेस  और  मेल  गाड़ियों  से  यात्रा  करने  बाले  थात्री

 ौर  से
 चलती

 गाड़ियों  में  भोजन  और  जलपान  पाने  के  लिए  बड़ी  परेशानी  में  पड़  जाते  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  प्रमुख  मेल  अथवा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  पैस्ट्री

 कार  या  डॉयनिंग  कार  सेवाएं  चालू  का  है  ;

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०
 बी०  ए०  गनी  खान  31-3-1980  तक  कानपुर  और
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 डाउन  एम०  जी०  एक्सप्रेस  तथा  मुजफ्फरपुर  और  नयी  दिल्ली  के  बीच

 153/154  डाउन  बी०  जी०  एक्सप्रेस के  साथ  भोजन  यान पेंट्री यान  चला  करते  थे

 जी  नहीं  ।  जबकि  मुजफ्फरपुर और  नयी  दिल्‍ली  के  बीच  153/154  डाउन

 प्रेस  में  पेंट्री  यान  अभी  भी  चल  रहे  अन्य  गाड़िगों  पर  भोजन और  अल्पटह्टार  की  सप्लाई  मार्गेवर्ती  स्टेशनों

 पर  स्थित  स्थायी  इकाइयों  से  की  जाती  है

 से  (s.)  :  पैंट्री/भोजन/बुझ  यान  सेवाएं  केवल  लम्बी  दूरी  की  कुछ  चुनी हुई  गाड़ियों में

 लब्ध  होती  हैं
 ।

 गाड़ियों  में  खानपान  सेवाएं  मायावती  स्टेशनों  पर  मौजूद  स्थायी  खानपान

 यूनिटों  द्वारा  उपलब्ध  करायी  जाती  हैं  ।  यदि  स्थायी  इकाइयों  के  माध्यम  से  ada  खानपान  व्यवस्था

 व्यवहारिक न  हो  अथवा  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  न  हो  तो  पेंट्री  यानों  की  व्यवस्था  की  जाती  है

 बशर्तें कि  गाड़ी  में  उनके  लगाये  जाने  की  गुंजाइश  हो  तथा  पैंट्री  यान  उपलब्ध  हों  ।  रेलवे  की

 गाड़ियों  पर  पैट्री/भोजन  यानों  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  केवल  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  जब

 पेंट्री ययन  उपलब्ध  हों  बशर्तें कि  उपर्युक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाए  ।

 दिशा  पालन  की  संख्या  सीमा

 1962. श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू
 :

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्रारम्भ  किये  जाने  वाले  शिशुपालन  गुणों  की  संख्या  सीमा  में  ढील  दी  गई  और

 यदि  तो  संख्या  सीमा  कहां  तक  बढ़ाई  गई  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में  उप  मंत्री  पी०  क े०  पु
 :

 और  श्रमजीवी  महिलाओं  के  बच्चों  के  लिए  शिशु  पालन  गृहों को  खोले  जाने  के  सम्बन्ध में
 कोई

 संख्या  सीमा  नहीं  शिशु  पालन  गृहों  की  संख्या  उपलब्ध  धनराशियों  पर  निर्भर  करती  चालू वर्ष

 के  दौरान  5,000  शिशु  पालन  गृहों  को  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  संस्थानों  को  अतिरिक्त  धनराशि  का  आवंटन

 1963.  श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  कया  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कपा  छठी  योजना  के  दौरान  उच्च  शिक्षा  वाले  क्षेत्र  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  और

 अधिक  प्रयासों  हेतु  वैज्ञानिक  सलाहकार  समिति  के  सुझावों  के  अनुसार  50  करोड़  रुपये  या  कोई  और

 धनराशि  का  अतिरिक्त  आवंटन  किया  गया  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  इस  अतिरिक्त  अनुदान  को  प्राप्त  करने
 के  लिए  किन

 विश्वविद्यालयों/अनु-

 संधान  संस्थानों  को  चुना  गया
 है  और  अनुसंधान  का

 क्षेत्र
 क्या  है  तथा  उसका  ब्यौरा  क्या

 है  ?
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 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री
 पी०  के०

 उच्च  शिक्षा  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  इस  प्रयोजन  हेतु  1983-84 की  वार्षिक  योजना
 में  500  लाख  रुपये

 की  व्यवस्था की  गई

 अनुसंधान  क्षेत्रों  की  पहचान  भारी  इस  योजना  के  ब्यौरे  अभी  तेयार  किए

 भारतीय  नौवहन  निगम  में  तथा  कमंचारो

 1964. भी  सोमनाथ  चार्जों
 :

 ब्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि
 :

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम  में  तदर्थ  कमेंचारी  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  कितने  कर्मचारी  उनकी  नियुक्ति  किस  आधार  पर  की  गई  उनके

 द्वारा  क्या  कार्य  किए  जाते  हैं  और  उन्हें  कितना  वेतन  मिलता

 क्या  वही  कार्य  करने  वाले  नियमित  कमेंचारी  तथा  आधार  पर  नियुक्त  कर्मचारियों  की

 अपेक्षा  काफी  अधिक  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ;

 cee  कर्मचारियों  को  नियमित  करने  और  उन्हें  नियमित  वेतनमान  देने  के  लिए

 शिपिंग  कारपोरेशन  एम्पलाईज  कलकत्ता  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिया  उरंहुमान  :  हा ं।

 15-2-1983  की  स्थितिनुसार  aes  शोर  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  139  थी

 आवश्यक काय  को  निपटाने  के  लिए  भारतीय  नौवहन  निगम  प्रशासन की  तदर्थ  आधार  पर

 बाहर  से  क्लास  IIT  और  1४  श्रेणियों के  कुछ  स्टारों  की  नियुक्ति करनी  पड़ी  थी  तदर्थ  आधार  पर

 नियुक्त  ये  कर्म  वारी  अपने  कार्य  कर  रहे  हैं  जिस  पद  पर  उन्हें  नियुक्त  किया  गया  है  ।  उन्हें  प्रतिमास  प्राप्त

 ह  eee
 होने

 वाला
 वेतन  निम्नलिखित  है

 फ  स्टाफ ग्रेजुएट  सहायक /  टाइपिस्ट  सहित

 कनिष्ठ  तकनीकी  केमिकल  स्टाफ

 सहायक/टेलेक्स  (  नान-ग्रेजुएट as

 आपरेटर
 व  न  व

 a  ———  थ

 समेकित  वेतन  600.00  500.00  300.00
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 |

 अंतरिम  सहायता  aa

 1980 में  ओद्योगिक

 नल  बम्बई के  कांसेप्ट  अवा

 के  अनुसार दी  अंतरिम

 175.00  155.00  275.00

 ee  a  SS

 775.00  655.00  575.00

 a  ज  ि

 (7)

 तथा  कर्मचारियों
 को

 नियमित  करने  और  उन्हें  नियमित  वेतनमान  देने  के  बारे  में  शिपिंग

 कारपोरेशन  एम्पलाइज  कलकत्ता  ने  श्रमिक  आयुक्त  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  एक  प्राथेना

 पत्र  प्रस्तुत किया

 (s.)  चूंकि  यह  मामला  औद्योगिक  द्रिव्यूनल  बम्बई
 के  पास  विचाराधीन  इसलिए  किसी

 प्रकार की  प्रतिक्रिया  प्रकट  करना  संभव  नहीं  है  ।

 इंगलेंड और  फ्रांस  की  तुलना  में  भारत  में  बाल  मृत्यु-दर

 1965.  श्री अमल  दत्त  :  क्या स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंगलैंड  और  फ़ांस  में  प्रति  हजार  में  एक  की  तुलना  में  भारत में

 मृत्यु-दर प्रति  हजार  में  40  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  यह  कुपोषण  के  कारण  है  अथवा  कुपोषण  से
 उत्पन्न  प्रतिरोधक  शक्ति

 की  कमी  के  कारण  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  मोहसिना  :

 लब्ध  सुचना  के  अनुसार  भारत  में
 1978  के  दौरान

 प्रति  हजार  जीवित  पैदा  हुए  बच्चों  में  मृत्यु-दर

 0-4  के  आयु  वर्ग  के  बच्चों  में  48.3,  5-9  के  आयु  वर्ग  के
 बच्चों

 में  4.2  और  10-14 के  आयु  वर्ग  के

 बच्चों में  2.0  है  ।  ग्रेट  ब्रिटेन में  भी  1979  के  दौरान  प्रति  हजार  जीवित  पैदा  हुए  बच्चों  में  मृत्यु-दर

 12.8  और  फ़ांस में  1979  के  दौरान  प्रति  हजार  जीवित  पैदा  हुए  बच्चों  में  मृत्यु-दर  10.1  थी  ।

 शिशुओं  की  मृत्यु-कुपोषण के  साथ-साथ  असंतोषजनक  आवासीय

 श्वसन  अन्य  संचारी  रोगों  और  रोग  प्रतिरक्षण  की  कमजोरी  के  कारण
 होती  a
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 अरब  सागर  में  तूफान  के  कारण  पर्चियों  समुद्र  तट  में  इ  बे  पोत

 1966.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  कपा  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 अरब  सागर  में  हाल  ही  में  आए  भयंकर  तुफान  से  पश्चिमी  समुद्र  तट  में  कितने पोत  डूबे

 और  उनका  ब्यौरा  क्या  है

 इन  पोतों  में  कितने  व्यक्ति  और

 कुल  कितनी हानि  हुई  ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  अ  :  से

 सुचना  विवरण  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 नगा

 उठ  स०  जहाज  का  नाम  और  fra  sorfarasrt पहचान  भन्डुमानित  कुल  क्षति

 ब्यौरा  की  मृत्यु
 हुई

 मुल्य  रु०

 —

 ]  2  3  4
 a

 एम०  एस०  ato  मानक  प्रसाद  कुछ  नहीं  2,00.000  जहाज  8-11-82  को

 ओ०  स०
 वीएसएस

 ०496
 आफ  बुलसार

 उल्टे  बंदर  पर  फंस  गया

 एस०  वी०  उमा प्रसाद  3  5  0,  0  जहाज  8-11-82  को

 ऑफ  होनवार  हे बंदर  में  डूब  गया

 एस०  वी०  गनेश  प्रसाद  1
 1,50,000/-

 जहाज  3-11-82  को

 औरन
 ०सी

 माफ  कोडापुर  कौलावापपई  पर  समुद्र

 के  धरासल में  घुस  गया

 एमएल जोस फाइन  मेरी  कुछ  2,00,000  8-12-82 को  जहाज

 न्य ०  ऑफ  बंबई  फेरी  वाले  में  धंस  गया

 एस०  था  नौ सांडे  ओ०  नत०
 कुछ  नहीं  1,02,000/-  7-11-82  को  जहाज

 के०जे०के०  १63  ऑफ  कोझिकोड  सावन  खोल के  पाक

 डूब  गया

 एम ०  फं०वी०परमेश्वरी  ओ०  7-11-82  को

 मेल  वी  आर ०  3337  ऑफ  सम यानी द्वीप  ओखा

 वेरावल ०  पोर्ट  में  बालू  में  फंस  गया
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 ए०  वी०  नारायण  प्रसाद  जानकारी  नहीं  जहाज  9-11-82  को

 to  डी०
 ऑफ कोडनपुर  दीवाना  के

 निकट  बालू  में  फंस  गया

 एस०  वी०  वेलेप्रसाद  ओ०  न०  7-11-82  को  मामूं  गांव

 बी०  एच०  भावनगर  बंदरगाह के  पास  डूब  गया

 एम  o®”|  ०
 निहित  To  आर०  एच०  एस०वी०  के  साथ  टक्कर

 477  ऑफ  पार पु गाँव  हो  गई  और  7-11-82

 को  डूब  गया  |

 10  एच०  एस०  वी ०  विक्रांत  8-11-82  को  जहाज

 वी०  आर०  ऑफ  विक्टर  पोर्ट  रोक  पर  पूरी

 वीरवार  तरह  नष्ट  हो  जाने की

 खबर  मिली  है  ।

 जहाज  8-1  1-82  को II  ato  वीजा  प्रसाद

 बी०  एल०  ऑफ  मिस्टर के  क्रीक

 बुलसार  में  घराशायी हो  गया  ।

 12.
 कुछ  नहीं  8-11-82  को  ट्विटर

 एस०
 ato  वि जो प्रसाद

 ओ०  न०  एम०  एच०  ऑफ  पोर्ट  की  क्रीक  में  जहाज

 धराशायी हमा

 एस०  वी०  एफ०  रोम  प्रसाद  जहाज  8-1  1-82  को

 एन  ०  ना  बी०  To  एस०  मदुथपोर्ट  में  डूब  गया  ।

 1098  हॉफ  बुधवार

 14  एस०  वी०  नौोरारायेण  प्रसाद  जहाज  8-11-82  को

 alo  न०  बी०  एल०  भॉफ  विस्टरपोरट क्रीक  में

 शादी  हुआ  |

 15.  एम०  एफ०  वी ०  विजयलक्ष्मी  जहाज  8-11-82  को

 भो०  न०  टी०  एच०  माफ  धाना  जहाज  अकरा  शोरमुनीरी

 पोर्ट  में  धराशायी  gt  गया

 ———
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 16.  एफ०  ato  सेदी  किंग  फिर  जहाज
 को

 9-11-82  को

 आओ०  ना  24844  ऑफ  रतनागर  हरनाई  वृरुंदी  के  पास

 कुछ  क्षति हुई  ।

 17.  एम०  एंड  वी०  अलीम दत्त  जहाज  द्वारक  पोट  से  90-

 ओ  ०  नं०  एम०  एन ०  ऑफ  100  नर सिल मील  दूर

 पाड़
 ~

 8-11-82  को  समुद्र में

 डूब  गया

 18.  एम०  वी  ०  नंद  मेना  जहाज  8-1  1-82  को

 राज पारा  लाईट  के  पास

 धराशायी  हो  गया ।

 19.  बोस  न०  8-11-82  को  बंबई  पत्तन

 एड  6860  में  डूब  गया  ।  इस  बात

 की  सही  जानकारी  नहीं

 कुल  कितने  रु०  का

 नुकसान  हुआ |

 ा

 के  सर्वेक्षण  प्रस्ताव

 1967.  श्री  कमला  मिश्र
 इंद्र  क्या  और  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बिहार  के  पूर्वी  चंपारन  जिले  के  अरेराज  खंड  में  स्थानਂ  नामक  प्राचीन  स्थान

 बहुत  उपेक्षित  स्थिति  में  है  ;

 क्या  सरकार  इसके  काल  निर्धारण  के  लिए  पुरातत्व  विभाग  के
 माध्यम

 से  एक  सर्वेक्षण

 कराने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  यह  सर्वेक्षण  कब  तक  कराया  जाएगा  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  और  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में  उप
 मंत्री  पी०  फे०

 थू
 :

 बिहार  के  पूर्वी  चम्पारन  जिले  के  अरे राज  खंड  में  नामक  प्राचीन  स्थल  केन्द्रीय  परिरक्षित

 स्थल  नहीं

 और  :  उस  क्षेत्र  में  धरातल  का  अन्वेषण  गया  हैं  और  एक  प्राचीन  टीले के

 अस्तित्व  का
 चलों  इस

 टीले  से  कुशाल  काल  से  लेकर  मध्य  युग  तक  के  पुरावशेष  प्राप्त  हुए  हैं  ।
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 णणणणणययल्‍यएएणणणणणथ

 गांवों  में  विशेष  रूप  से  at  क्षेत्र  में  कुपोषण

 1968.  शी  ्  दास
 :

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ग्रामीण  क्ष  त्रों  में  विशेष  रूप  से  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र में  व्याप्त  कुपोषण  का  निराकरण  करने  में  सरकार

 तक  सफल  हुई

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  कुपोषण

 की  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए  भारत  सरकार  पूर्वी  क्ष  त्र  सहित  देश  में  निम्नलिखित  पोषण

 क्रम  चला  रही  है
 :

 1.  दृष्टि  हीनता  की  रोकथाम  के  लिए  विटामिन  ए  कार्यक्रम  ।

 इस  कार्यक्रम के  अंतगर्त  बच्चों  (1-5  को  हर  महीने के  पश्चात  विटामिन ए

 घोल की  भारी  खुराक बांटी  जाती  है  ।

 2.
 अभिपोषण  अरक्तता  से  बचाव  संबंधी  कार्यक्रम  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अंतगंत  स्कूल  पूर्व  बच्चों  तथा  गर्भवती और  दूध  पिलाने  वाली  माताओं

 को  आयरन  तथा  फालिक  एसिड  की  गोलियां  बाँटी  जाती हैं

 3.  एकीकृत  बाल  विकास  सेवाएँ  |

 यह  कार्यक्रम  विभिन्‍न  ब्लाकों  में  क्रियान्वित  किया जा  रहा

 एकीकृत  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  सेवाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  :

 1.  छः वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों तथा  गर्भवती  और  दूध  पिलाने  वाली  माताओं को  a

 पोषण |

 2.  स्वास्थ्य  जाँच  |

 3.  रोग  प्रतिरक्षण ।

 4.  रेफरल  सेवाएं  ।

 5.  पोषण  कौर  स्वास्थ्य शिक्षा

 6.  अनौपचारिक  शिक्षा  i

 परिश्रमी तट  रेलवे  योजना

 1969.  श्री  जेवियर  अरा कल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  तट  रेलवे  की  योजना  के  कार्य  और  कार्य  निष्पादन  में  क्या  प्रगति  हुई
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 आजादी  के  बाद  से  रेल  लाइन  कुल  कितनी  बढ़ी  है  और  उसकी  लागत  क्या  और

 यदि  पश्चिमी  तट  रेलवे  का  कार्य  पूरा  किया  जाए तो  उसकी  लागत  क्या  होगी  और

 कितने  ag  में  इस  कायें  के  पुरा  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मन्त्री To  बी०  ए०  गनी  खान
 :

 और  911  कि  ०मी०  लम्बी  वेस्ट

 कोष्ट  लाइन  के  निर्माण  पर  वर्तमान  लागत  के
 आधार

 पर
 लगभग  500  करोड़  रुपये

 की  लागत  आयेगी  ।  प्रथम  चरण के  रूप  में  आप्ता  रोहा  (62  लाइन का  निर्माण

 शुरु  किया  गया  था  जिसमें  से  आप्ता-पेन  खंड  (20.35  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  गया

 पेन  और  रोहा  के  बीच  शेष  खंड  (20.35  पर  काम  जारी  है  और  यह  कब  तक  पुरी  हो

 जायेगी  यह  घन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  ।  फिलहाल  इस  लाइन  को  रोहा  से  आगे  बढ़ाने  का

 कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  भारतीय रेलों  पर  31-3-1982 तक  683.11  करोड़  रुपये

 की  लागत  से  8,57  1,238  नयी  लाइनें  जोड़ी  गयीं  ।

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  बेकार  पड़ा  उपकरण

 70.  wat  ॥: 19  i  ध  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  फल् पाण  त्र  यर मा  नए  चत  निकी  कृपा  करेंगे

 कि

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  में  कुल  कितने  मुल्य  का  उपकरण  बेकार

 पड़ा है  ;

 उसे  प्रयोग  में  लाने  हेतु  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  |

 इस  उपकरण  का  कौन  सा  पुर्जा  आयातित  है  और  कौन  सा  देशी  ;  और

 क्या  उपयोग न  करने  से  गुणवत्ता का  क्लास  हो  रहा

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहसिना
 :

 से

 इस  संस्थान  के  हाल  ही  में  खोने  गए  रोटरी  कैसर  अस्पताल  के  लिए  जो  नैदानिक  तथा  विकिरण

 चिकित्सा  उपकरण  वह  जल्दी ही  कार्य  करना  शुरू  कर  क्योंकि  इस  अहाते के

 नुकूल  से  सम्बन्धित  सिविल  और  बिजली  का  जोकि  ऐसे  उपकरण  के  प्रयोग  के  लिए  अनिवार्य  होता

 पूरा  हो  चुका  है  और  बिजली  की  सप्लाई  पर्याप्त  मात्रा  में  की  जा  रही  इस  उपकरण की  कीमत

 लगभग  30  लाख  रुपये  है  ।

 इस  उपकरण का  उपयोग न  करने  के  कारण
 wort क  हि लग्  क्वालिटी  में  कोई  गिरावट  नहीं  आई
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 उड़ीसा  में  बाल  विकास

 1971.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बाल  विकास  रोजना  की  प्रगति  के  वारे  में  कोई  मूल्याँकन  किय  और

 यदि  तो  उड़ीसा  राज्य  में  के  अन्तर्गत  आने  वाले  बच्चों  सहित  यूनिटों  का  ब्यौरा

 क्या है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पो  ०के
 ०

 थ
 :  और

 योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मुल्यांकन  संगीत  ने  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  विस्तृत

 मुल्यांकन  अध्ययन  किए  हैं  ।  उनकी  अन्तिम  रिपोर्ट की  प्रतीक्षा की  जा  रही है  !  इस  देश  के  मैडिकल

 कालेज  अखिल  anda  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  निर्देशन  में  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजना  में

 मूल  सर्वेक्षण  और  बाद  के  सर्वेक्षण  करते  रहे  हैं  इस  अध्ययनों  से  पता  चला है  कि  समेकित are  विकास

 सेवा  परियोजना  क्षेत्रों  में  बच्चों  और  माताओं  को  स्वास्थ्य  और  पोषाहार  सम्बन्धी  सेवाएं  प्रदान  में

 उल्लेखनीय  सुधार  हुआ  जिससे  उनके  स्वास्थ्य  और  पोषाहार  की  स्थिति  सुधरी  है  |

 जहाँ तक  उड़ीसा  राज्य  का  सम्बन्ध  27  समेकित  बाल  विकास  परियोजनाएं  शुरू की  जा

 चुकी है  तथा
 1983-84  और  1984-85

 में
 16

 और  परियोजनाएं  शुरू  करने
 का  प्रस्ताव है  ।  3  1

 198  2  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  सम्बन्ध  में  चालू  परियोजनाओं  से  मिलने  वाली  प्रगति

 रिपोर्टों  के  अनुसार  उस  समय  तक  लाभार्थ  बच्चों  की  संख्या  निम्नलिखित  थी
 :

 ट्रक  पोषाहार  92,605  बच्चे

 स्कूल-पुल  शिक्षा  34,226  बच्चे

 उड़ीसा  में  तम्बाकू  चबाने  से  मुंह  का  केसर

 1972.
 श्री  के०

 प्रधानी
 :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  12  1983  के
 में  प्रकाशित  समाचार  की

 ओर  दिलाया  गया  है  कि  हाल  ही  में  एक  रोशन  किया  गया  था  जिससे  पता  चला  है  कि  उड़ीसा  राज्य

 में  तम्बाकू  चबाने  से  मुंह  के  कैंसर
 का

 अधिक  होना  पाया  गया  है  ;

 क्या  अन्य  राज्यों  से
 मामले  सरकार  के  ध्यान:में  आये  हैं  ;  और

 यदि  हाँ  तो  उन  राज्यों  का  नाम  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 कुमुद  बेन  एम०  :

 सरकार  को  2  19893  के
 पेटीशन  में  छपे  समाचार  की  जानकारी  इसमें  जिस  अध्ययन
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 का  जिक्र  किया  गया  है  वह  भारतीय  भायुब्रिज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  के  तत्वावधान  में  डा०  que

 द्वारा  किया  गया  था  |

 भारतीय  पुरुषों  को  आमतौर  पर  मुख का  कसर  होता  है  तथा  काफी  संख्या  में  महिलाएं

 भी
 इससे  पीड़ित होती  हैं  ।  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 में  किए गए
 अध्ययन

 से  पता  चलता है  कि  तम्बाक्‌

 चबाते  की  आदतों  का  मुंह  तथा  जीभ  के  ब्य  से  सम्बन्ध  है  ।

 जिन  राज्यों  में  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  अथवा  किसी  अन्य  के
 तत्वावधान

 में  किया  गया  था  वे  हैं  आन्ध्र  महाराष्ट्र  तथा  तिर  प्रदेश  |

 सिद्ध  प्रणाली  के  लिए  पृथक  से  एक  केन्द्रीय  अनुसंधान  परिषद  को  स्थापना हेतु  कदम

 1973.  श्री  डी०  एस०  ए०  दिव प्रकाशम  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  मंत्रो  यह  बनाने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  चिकित्सा  शास्त्र  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  सिद्ध  चिकित्सा  प्रणाली  को  लोकप्रिय

 बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ;

 क्या  सरकार  सिद्ध  प्रणाली  के  लिए  पृथक से  एक  केन्द्रीय  अनुसंधान  परिषद  बनाने का

 विचार कर  रही  भोर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और

 क्या  भारत  सरकार  को  मालूम  है  कि  सिद्ध  प्रणाली  श्री  दक्षिण  मलेशिया

 तथा  सिंगापुर  जैसे  अन्य  देशों  में  भी  वल  रही  है  ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  1970  के  अन्तरगत  भारतीय

 चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद्‌  की  स्थापना  की  गयी  यह  केन्द्रीय  परिषद  सिद्ध  सहित  भारतीय  चिकित्सा

 पद्धतियों  से  संबंधित  सभी  मामलों  को  देखती  है  ।  केन्द्रीय  परिषद  ने  सिद्ध  चिकित्सा  पद्धति  के  स्नातकपु्वे

 और  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  न्यूनतम  स्तर  निर्धारित  कर  दिये  सरकार ने  नई  दिल्‍ली  में  आयुर्वेद

 तथा  सिद्ध की  केन्द्रीय  अनुसंधान  परिषद्‌  स्थापित  की  है  और  इस  परिषद्‌  के  अधीन  मद्रास  में  सिद्ध  का

 एक  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान  है
 ।

 इसके  अतिरिक्त इस  पद्धति में  अनुसंधान  करने  के  लिए  एक  क्षेत्रीय

 अनुसंधान  संस्थान  तथा  9  यूनिटें भी  कायें  कर
 रही  हैं

 ।
 सिद्ध  फार्मुलरी/भेषज संहिता  तैयार  करने

 लिए एक  सिद्ध  भेषज  संहिता  समिति  गठित  की  गई  है  ।  इस  फार्मुलरी  1)  का  तमिल  पाठ

 शन  के  लिए  प्रैस  को  भेज  दिया  गया

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  मद्रास  में  एक  सिद्ध  औषधालय  भी  कार्य कर  रहा

 फिलहाल .  अलग  से  एक  अनुसंधान  परिषद्‌  खोलने
 की  जरूरत  महसूस  नहीं  की  गई  है
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 र ह  आ

 क्योंकि  आयुर्वेद  और  सिद्ध  में  अनुसंधान  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  परिषद्‌  पहले  से  ही  मौजूद

 इस  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  विशेष  सुचना  नहीं

 नाविकों  में  बेरोजगारी ''

 1974,  श्री  डी०एस०ए०  शिवप्रकाश  :  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत  में  नाविकों  की  बड़ी  संख्या  में  बेरोजगारी  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  बेरोजगार  नाविकों  को  रोजगार  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  प्रस्ताव है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ज़ियाउर्रहमान  हाँ  |

 भारतीय  नाविकों में  बेरीजगार  की  समस्या  पर  जाँच  पड़ताल  करने  के  लिए  फरवरी

 1981  में  एडमिरल  नंदा  की  अध्यक्षता में  एक  विशेषज्ञ समिति  गठित  की  गई

 थी  ।  इस  समिति ने  अपनी  रिपोर्टे का  भाग  1  प्रस्तुत  किया  इसमें  अठारह  सिफारिशें  की  गई  हैं
 ।

 मौजूदा  टोस्टर  को  म्नसमायोजन  प्रभावी  नाविक  बलਂ की  स्थापना  बेरोजगार  सहायता

 स्कीम की  स्थापना  आवश्यकता से  अधिक  प्रशिक्षित  नाविकों  को  ध्यान में  रखते हुए  आगे  का

 प्रशिक्षण  रोक  देना  और  वेतनमानों  के  उचित  नियंत्रण  के  विभिन्‍न  सुझावों  पर  विचार  स्वेच्छा  से

 सेवा  सेवा  निवृत्ति  उम्र  तथा  इंसी  तरह  के  अन्य  सिफारिशों  के  बारे  में  अधिकांश  सिफारिशें हैं  ।

 विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  कुछ  सिफारिशों  को  अनुमोदित  किया  है  और  कुछ  सिफारिशें  ब्यौरा

 बताने  के  लिए  और  मार्गदर्शन  के  लिए  नंदा  समिति
 को

 वापस  भेजी  गई  हैं  ।  दूसरे  अन्य  सिफारिशें

 पवन  की  विभिन्‍न  स्थितियों  में  हैं  ।  बेरोजगार  नाविकों  के  रोजगार  के  लिए  विशिष्ट  सिफारिश  यदि  कोई

 हो  तो  इसके  रिपोर्ट  के  भाग  [1  में  आने  की  प्रतीक्षा  है  ।

 हावड़ा  और  पुरुलिया  के  बीच  एक  रेल  गाड़ी  आरम्भ  करना

 1975.  श्री  हन्नान  मोहल्ला  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  हावड़ा

 और  पुरुलिया  में  एक  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ी  आरम्भ  कर  रही  है  ?

 रेल  मंत्री न  बी ०  ए०  गनी  खान  जी  नहीं  ।

 metas पोत  सेन्टी नल

 1976.  श्री
 ईरा  अनवारासु

 :  क्या  नौवहन  और परिवहन  मंत्री
 यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप-समूह  प्रकाशन को  सेन्टी नल

 नामक  एक  अंत््वीपीय  पोत  सप्लाई  किया  गया  है  ;

 कया  यह  भी  सच  है  कि  यह  पोत  त्रुटिपूर्ण  है  और  अन्तर्द्वीपीय परिवहन  हेतु  अनुपयुक्त

 और

 यदि  तो  पोत  की  सप्लाई  किस  तारीख  को  की  गई  पोत की  लागत  क्या है  और

 उसकी  गारंटी  की  अवधि  क्या है  ?

 नोरमन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ‘att  जियाउरंहुमान
 :

 जी

 और
 :  यह  सच  नहीं  है  कि  जहाज  में  त्र  टि  safe  है  और  अन्तर  द्वीप  ट्रिपों  के  लिए

 उपयुक्त  नहीं  है  ।  जहाज  का  निर्माण  मालिक और  वाणिज्यिक  समुद्री  विभाग  द्वारा  निर्धारित

 ताओं  के  आधार  पर  किया  गया  था  और  इसने
 सभी  परीक्षण  संतोषप्रद

 ढंग  से  पूरी  की  है  ।  जहाज में

 डिलिवरी  के  बाद  की  समस्यायें  हैं  जिसे  मेजागन  डाक  लिमिटेड  गारंटी  अवधि  के  तहत  ठीक  कर  रहा  है  ।

 मेजागन  डाक  लिमिटेड  ने  14-8-1982  को  जहाज  की  डिलिवरी  अंडमान  और  निकोबार  प्रशासन  को

 दी  जिसमें  डिलिवरी  की  तारीख से  छह  महीने की  भ्रांति  थी  ।  जहाज  की  कीमत  लगभग  7.4  करोड़

 रुपये है

 qa  र  लवे  में  इन्जीनिर्यारंग  कर्मचारियों  के  वेतनमान

 1977.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वे  रेलवे  में  कितने  इंजीनियरिंग  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  ;

 कितने  इंजीनियरिंग  कमंचारी  वेतन  में  मजूरी  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और  उनमें  से

 कितने  परियोजना  दरों  पर  मजूरी  प्राप्त  कर  रहे  अलग-अलग  ब्यौरा
 कया  है  ;

 शेष कर्मचारियों को  उक्त  दर  पर  मजूरी का  भुगतान  न  किए  जाने  के  कया  कारंण

 भौर

 उन
 कर्मचारियों

 को  अन्य  क्या  सुविधाएं दी  गई  हैं  जो
 वेतनमान

 और

 योजना  दर  पर  मजूरी  प्राप्त  कर  रहे

 रेल  मंत्री  एथोस  mat  खान
 :  21,810!

 और  :.  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  के  वेतनमान  में  12,972  और  परियोजना
 दर  परे

 3502  कर्मचारी  20  दिन  की  लगातार  सेवा  पुरी  कर  लिए  जाने  पर  चालू  लाइन  के  नैमित्तिक  श्रमिकों

 को  अस्थायी  दर्जा  दे  दिया  जाता  है  और  स्थायी
 रेलवे  कोंचा  रियों

 को  दिये  जाने
 वाले  सभी

 लाभों  के  लिए

 aoa  ei  awTL VEEN idea,  परियोजना  मजदूरों
 को

 यह  दर्जा  नहीं  दिया  जाता  है  लेकिन
 180  दिनਂ
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 की  लगातार सेवा  पुरी  कर  लेने ंके  बाद  वेतन  मान  दर  के  1/30 के  हिसाब  से  दैनिक  मजदूरी  और

 मंहगाई  भत्ता  मिलाकर  भुगतान  किया  जाता  है  ।

 बेईमान  नियमों  के  जिन  श्रमिको ंने  120/180  दिन  की  सेवा  पुरी  नहीं
 की

 है

 वे  अस्थायी  दर्जे  था  वेतनमान  की  दर  के  पात्र  नहीं  होते  हैं  ।

 परियोजनाओं के  आधुनिकीकरण  और  रख  रखाव  के  लिए  विश्व  बक से  सहायता

 1978.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  रेल  ने  रेलों  क ेआधुनिकीकरण और  परियोजनाओं के  रखरखाव के  लिए  विश्व

 से  ऋण  के  रूप  में  कितनी  सहायता  प्राप्त  की  है  अथवा  प्राप्त  की  जाने  की  आशा  है

 इन  परियोजनाओं  की  विस्तृत  रूपरेखा  क्या  है

 पंजाब  में  पटियाला  युनिट  में  उसे  डीजल  और  विद्युत  चालित  इंजनों  तथा  साथ  ही

 टकों  और  संयोजक  उपकरणों  में  निर्माण  के  लिए  लेस  करके  वहां  रखरखाव  सुविधा  तैयार करने  में  अब

 तक  क्या  प्रगति हुई  और

 इस  पटियाला  युनिट  में  उत्पादन  कब  शुरू  होने  की  संभावना है  ?

 रेल  मन्त्री  (To  ao  ए०  गनी  खान  और  भारतीय  रेलों  ने
 अब  तक

 अपनी  आधुनिकीकरण  तथा  अनुरणक्ष  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेक  से  निम्नलिखित  सहायता  प्राप्त

 की  है
 :--

 1978  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एसोसिएशन  से  1900  लाख  डालर  का  ऋण

 प्राप्त  किया  था  ।  इस  ऋण  के  अन्तर्गत  आने  वाली  परियोजनाओं  की  मुख्य  रूपरेखा  इस  प्रकार

 1.  रेलों  के  कारखानों  के  आधुनिकीकरण  के  प्रथम  चरण  तथा  यूनिट  एक्सचेंज  अनुरक्षण

 प्रणाली  की  स्थापना  के  लिए  कल  पुर्जों  कीं  खरीद  सहित  अपने  मुख्य  कारखानों  तथा  सहायक  यूनिटों  में

 युक्तिकरण  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  के  सम्बन्ध  में  कारखानों  के  लिए  मशीन  और  उपकरणों  की  खरीद  ।

 हैं  आनुषंगिक  सुविधाओं  सहित  कर्नाटक  राज्य  में  येहलंका  में
 घुस  संयंत्र  तथा-

 पना  तथा  रेलों  के  रेल
 चल

 स्टाक  निर्माण  और  अनुरक्षण के  द्विवर्षीय  कार्यक्रम  के  लिए  पेयों

 टायरों  और  धुरों  की  खरीद  ।

 Hk
 रेलों  के  अभिकल्प  wd  मानकਂ  संगठन  डीजल  रेस  इंजनों के  उत्पादन  मैं

 सुधार  करने  के  लिए  सुविधाओं  ।

 Iv.  क्वालिटी  कोस्ट  कन्ट्रोल  और  अभिकल्प  कर्मचारियों  &  लिए  तकनीकी

 4.0  सेवाओं  तथा  समुद्र पा रीय  कर्मचारी  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  |
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 1982 में  40000  लाख  डालर
 की  सहायता  ली  गई  ।

 इस  राशि
 में

 से
 आधी

 राशि  अन्तराष्ट्रीय  विकास  एसोसिएशन  से  तथा  आधी  राशि  पुननिर्माण  और  विकास  के  लिए

 ट्रीय  बैंक  से  प्राप्त  की  गई  इस  ऋण  के  अन्तर्गत  आने  वाली  परियोजनाओं  की  मुख्य  रूपरेखा  इस

 प्रकार

 (1)  रेल  इंजनों का  पुननिर्माण  रेल  इंजनों  के  पुर्जों का  सुधार  करने
 तथा  एसेम्वल

 करने  की  सुविधा  प्रदान  रेलवे  कारखानों  में  यूनिट  एक्सचेंज  प्रणाली  के  लिए  कल

 पुर्जों तथा  छोटी  मोटी  मरम्मत  सुविधाएं  प्रदान  करने
 के

 लिए  पंजाब  राज्य  में  पटियाला  में

 ऊर्जा  कारखाने की  स्थापना

 (11)  भारतीय  रेलों  की  परि चाल निक  परिस्थितियों  के  अधीन  परीक्षण  के  लिए  पूर्ण  आधुनिक

 प्रत्यावर्तन करने  वाले  प्रोटोटाइम  रेल  इंजनों की  खरीद  ।

 (111)  अधिक  क्षमता वाले  लगभग  11,300  माल  डिब्बों  का  निर्माण
 ।

 (EV)  डीजल  रेल  इंजन  पुर्जा  कारखाने  में  परीक्षण  उपस्कर  की  संयंत्र  और  मशीन की

 खरीद करने  तथा  इन्हें  स्थापित  करने  तथा  इसे  शुरू  करने के  लिए  तकनीकी  परामर्श

 सेवाएं  तथा  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  पुर्ननिर्माण  पट्टी  परिचालको ंके  लिए  आरोद्दरण

 तथा  क्वालिटी  कन्ट्रोल  ।

 (४)  निम्नलिखित  के  लिए  परीक्षण  उपस्करों  seared  प्रशिक्षण  तक़नीकी  सहायता

 सेवाओं  की

 चल  पहिया  और  बोगी  और

 गाड़ी  परिचालन  तथा  रेलों  की  ईरान  खपत  में  सुघार

 पटियाला  में  डीजल  रेल  इंजनों  के  पुर्जों  का  निर्माण  मुख्य  पुर्जों  का  पुनन

 मणि/सब  एसेम्बलिया  तथा  इंजनों  की  पुर्ननिर्माण  करने  के  लिए  डीजल  रेल  इन् जन

 पुर्जा  कारखाने  की  स्थापना  की  जा  रही  है  डीजल और  बिजली  रेल  -  इंजनों  का

 निर्माण  करने के  लिए  नहीं  ।  आधारभूत  अर्थात्‌  कर्मचा  रियों  के  लिए

 साइडिंग  और  पानी
 की

 सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  का  जलीय  प्रारंभ

 केर  दियां  गया  है  और  ag  कार्य  प्रगति
 पर

 हैं
 ।

 इन  कार्यों  के  लिए  अपेक्षित

 संयंत्र
 और

 उपस्करों  की  खरीद  करने  के  लिए  कार्रवाही  शुरू  कर  दी  गयी
 है  ।

 इस  यूनिट  में  1985-  86
 में  उत्पादन  शुरू

 हो  जाने  की  संभावना  है  ।
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 1979.
 श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  बया  स्वास्थ्य

 और
 परिवार  कल्याण  मम्मी  यहं  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्यो  इंडियन  मेडिकल  एसोसिएशन मे  केद्रीय  सरकार  से  राष्ट्रीय रकत  भीति  तैयार  करने

 की  आग्रह किया

 यदि  तो  इंडियन  मेडिकल  एसोसिएशन  के  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  क्या  और

 उस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्यान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :  ओर

 भारतीय  चिकित्सा संघ  ने  1982 में  चंडीगढ़  में  हुए  अपने  अखिल  भारतीय सदमे

 aa  में  कद्र  और  राज्यों  के  स्वास्थ्य  अधिकारियों  से  यह  आग्रह  करते हुए  एक  संकल्प  पारित  किया  कि

 स्वैच्छिक पैटन  पर  आधारित  एक  राष्ट्रीय रात  नीति  की  घोषणा
 कर

 रक्ताधान
 को  मान्यता  प्रदान

 की  जाए

 atte  रक्ताधान  केंद्रों  को  खोलने  और  वर्तमान  रक्त  बैंकों  की  विकास  करनेके  निर्णय  को  लागू

 करनी |

 —aiedr  चिकित्सा  संध  और  अन्य  स्वैच्छिक  संगठनों  के  प्रयासीं
 की

 मान्यता  प्रदान  करना

 और  उनको  सहायता  देना

 —agfat  प्रशासनिक  और  ar  उपाय  कर  रक्त  बैकिंग  में  व्यावसायीकरण  भर

 करण को  समाप्त  करना ।

 इन्हें नोट  कर  लिया  गया है

 राज  भाषा  अधिनियम

 1981.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  दिक्षा  और
 संस्कृति  welt  यह  बताने  की  कृपाਂ

 करेंगे कि

 राजभाषा  अधिनियम की  are  (3)  के  उपबंधों का  मंत्रालय  में  पालन  किया  गयाਂ

 है  और  यदि
 तो

 गत  एक  वर्ष
 के  दौरान  कितने  सामान्य आदेश  जारी  गए  और  उनमें से  कितने

 आदेश  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  जारी  किए गए  ;

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितने  पत्र  हिन्दी  में  प्राप्त हुएं  और  उनमें से  कितनों  का

 उत्तर  हिन्दी में  गया ;

 Bd:
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 मंत्रालय  द्वारा  कितने  प्रशासन  पत्रिकाएं  प्रकाशित  की  गई  और  उनमें  से  कितनी  हिन्दी

 तथा
 अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  प्रकाशित  किए  गए  ;

 मंत्रालय के  अंतगर्त  1968  के  बाद  ले  कितने  कार्यालय  /  संगठन  स्थापित  किए  गए

 ओर
 उनमें  से  कितनों  को  आरम्भ  से  ही  भारतीय  नाम  दिया  गया  ;  और

 क्या  सरकार  ने  उन  अधिकारियों के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही की  है  जिन्होंने  राजभाषा

 अधिनियम की  घारा  3  (3)  का  उल्लंघन  किया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  के०  :

 हां
 ।

 राजभाषा  अधिनियम  की  घारा  3  (3)  के  उपबन्धों का  मंत्रालय  में  पालन  किया  जा  रहा  है
 और  वर्ष  1982  के  दौरान  1082  सामान्य  आदेश  हिन्दी  दोनों  में  जारी  किए  गए  थे  ।

 वर्ष  1982 के  दौरान  हिन्दी में  प्राप्त  पत्रों की  कुल  संख्या  19457 थी  और  इनमें  से

 6624
 पत्रों  का  उत्तर  हिन्दी  में  दिया  गया  था  शेष  पत्रों  में  उत्तर  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।

 तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 ऐसा  कोई  भी  मामला  अभी  तक  मंत्रालय  के  ध्यान में  नहीं  आया  किसी  भी

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 देश  में  हैजे  को  रोकने  को  यो  जना

 1982.  थी  लक्ष्मण  मलिक  क्या  स्वास्थ्य  और  भिखारी  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 wat  :

 (¥)  क्या  सरकार  ने  बेश  के  विभिन्‍न  भागों  में  हैजे  को  रोकने
 की

 कोई  योजना  की  है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उड़ीसा  के  बालासोर  निले  में  हैजा  फैला  है  ;

 क्या  उड़ीसा  के  उस  जिले  में  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  जहां  हैजा  फला  हैजे
 का  उचित

 उपचार  करने  के  लिए  डाक्टरों  को  भेजने  हेतु  कोई  केंद्रीय  योजना  बनाई  गई  है  ;  और

 उन  क्षेत्रों  को  भेजे  गए  चिकित्सा  दल  द्वारा  किए  गए  कार्य  का  ब्योरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sitet  मोहसिना  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अतिसार  रोगों  पर  काबू  पाने  के  लिए  हैजा  भी  शामिल

 एक  कार्य  योजना  तैयार  की  गई  है  ताकि  स्वास्थ्य  शिक्षा  sara  और  ओरल  रिहाइडेशन  थेरापी  को

 क्रियान्वित  करके  अतिसार  रोगों  से  होने  वाली  मौतों  को  कम  किया  जा  सके
 ।

 से
 :

 उपलब्ध  सुचना
 के

 अनुसार  अक्तूबर  से
 1982

 के  दौरान  हैजा  से
 14

 13]
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 नन  —_—

 व्यक्ति  पीड़ित  हुए  और  तीन  की  मृत्यु  हुई  ।  राज्य  सरकार  को  इन  रोगियों  इलाज  करने  के  लिए

 चिकित्सा  कार्मिकों  के  किसी  केंद्रीय  दल  की  सहायता  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ी  ।

 गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  के  लिए  प्रतिनिधियों  के  स्वास्थ्य  को  देखभाल  हेतु  प्रबन्ध

 1983.  श्री  जन्नत  राम  मल्ल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने को

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  प्रतिनिधियों  के  स्वास्थ्य  की

 भाल  हेतु  पर्याप्त  प्रबन्ध  किया  है  ;
 और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्पौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत

 की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कमी  बेन  एम०  और

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  राज्यों  के  प्रमुखों  और  प्रतिनिधियों  को  अन्तरराष्ट्रीय

 ere  at  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  पर्याप्त  प्रबंध  किए  गए
 जो

 इस  प्रकार

 (1)  विज्ञान  भवन  और  उनके  निवास  के  प्रत्येक  होटल  में  उपयुक्त  स्टाफ
 उपकरण  तथा  सामग्री

 से  लैस  आपाती  चिकित्सा  कक्ष  खोले  गए  है

 (2)  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  और  भसीन  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में

 alan  होम  तथा  अस्पताल  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  जहां  पर  चिकित्सा  सभी  अनिवार्य

 उपकरण  रखें  गए  हैं  ।

 (3)  इस  अवधि  के  दौरान  सभी  प्रकार  के  रोगियों को  सेवायें  प्रदान  :  करने  के  लिए.विभिन्‍्त

 बीमारियों  से  संबंधित  डाक्टर  और  विशेश  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  होंगे  ।

 (4)  हवाई  निवास  वाल  होटलों  और  विज्ञान  भवन  में  प्राथमिक  चिकित्सा  प्रदान  करने

 के  लिए  एम्बलेंस  तैयार  रखी  जिनमें  उपकरणों  आदि  की  विधिवत  व्यवस्था  .  और ये

 एम्बुलेंस  आवश्यता  पड़ने  पर  रोगियों  को  अस्पतालों  में  भी  ले  जायेंगी  ।

 (5)  सारी  गांव
 में  20  पलंगों  वाला  एक  अस्पताल  खोला  गया  इन  प्रबंधों  के  लिए

 76:34  लाख  रुपये  की  धनराशि  मन्ज़र  की  गई

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  नए  डिपुओं  का  निर्माण

 1984.  श्री  डी०  एस०  ने नेगी  क्या  नौवहन है  [८  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 far
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 दिल्‍ली  परिवहन  निगम के  पांच  नए  डिपुओं  —ofrrrga  नौएडा

 और वजीरपुर--का निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  होने  की  और

 निर्माण  कार्य  आरम्भ  नहीं  किया  गया  है  तो  उसके  क्या  कारण  re  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  और

 वजीरपुर  भर  बुढ़ेला ,  में  नई  बस  डिपो  के  निर्माण  कार्य
 में  जुलाई

 और  अगस्त
 1983  में  शुरू  होने  की  आशा  पश्चिमपुरी  और  मकसूदपुर  में  डिपों  निर्माण  के  लिए  अभी

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण ने  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  जमीन  नहीं  सौंपी  है  ।  वजीरपुर  डिपो  के  टेंडर

 फिर  से  मंगवाए  जा  रहे  हैं  ।  बूढ़  ला  डिपो  के  लिए  अभी  हाल  ही  में  22-2-83  को
 जमीन  प्राप्त  किया

 एशियाड  के  दौरान  खरीदो  गई  बसें  तथा  मिती  बसे

 1985. श्री  to  एस०  नेगी  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 एशियाड में  खिलाड़ियों  को  खेल के  मैदान  से  लाने  ले  जाने  हेतु  कितनी  बसें  और
 मिनी

 बसें  खरीदी  गयीं  तथा  उनकी  लागत  क्या

 क्या  सभी  बसें  और  मिनी  बसें  एशियाड  के  बाद  भी  चलाई  जा  रही

 यदि  नहीं  तो  कितनी  बसें  चलाई  जा  रही  और

 क्या  सरकार  का  बेकार  खड़ी  बसों  को  नीलामी  करने  का  विचार है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :  9  वीं

 एशियाई  खेलों  के  दौरान  खिलाड़ियों  को  खेल  के  मैदानों  से  लाने  ले  जाने  के  लिए  बसें  नहीं  खरीदी

 गई  |

 से  प्रश्न  नहीं  होता ।

 दिल्‍ली-अहमदाबाद छोटी रेल लाइन को बदलने पर रेल सुधार समिति छोटी  रेल  लाइन  को  बदलने  पर  रेल  सुधार  समिति

 1986.  श्री  नवीन  रावाणी :

 श्री  मोहन लाल  पटेल  :

 क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रेल  सुधार  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  केवल  उन्हीं  मध्यवर्ती  छोटी  रेल  लाइनों  को

 बदलने  का  विचार  किया  जाना  चाहिए  जहां  भारी  मात्रा  में  माल  ढुलाई  होता

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  आधार  पर  रेल  सुधार  समिति  द्वारा  दिल्‍ली-अहमदाबाद रेल रेल

 लाईन  को  बदलना  न्यायोचित  और
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 (7)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रेल  मंत्री  yout}  Jo  गनी  लान  :  sgt

 बौर  (7)  जी  हां  धन  की  अत्यधिक  कठिनाई के  का  योजना  द्वारा

 इस  परियोजना को  अभी  तक  स्वीकृति  नहीं दी  गई

 पश्चिम  रेलवे  में  छोटो  लाइन  को  बड़ी  लाईन  में  बदलना

 1987.  श्री  क्वीन  रा वाणी  :  कया  रेल  मंत्री  यट  बताने  की  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  रेलवे  में  10  वर्ष  से  अधिक  समय  पूर्व  आरम्भ  हुए  छोटी  लाइन

 को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  काम  कब  तक  पुरा  हो  जाने  को  संभावना है  ;  और

 इन  वर्षों  कितनी  अनुमानित  लागत  बढ़  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  रु०  बी०  To  गनी  खान  :  वीरमगाम  से  छापा  तक  इस  परियोजना

 के  आमान  परिवर्तन  के  पहले  चरण  का  काम  पुरा  हो  गया  है  और  17-6-80 को  यातायात  के  लिए  खोल

 दिया  गया  दूसरे  चरण  अर्थात्‌  हापा  से  पोरबन्दर  तक  का  क्राम  1984  तक  पुरा  हो  जाने  की

 संभावना  है  बात  इसके  लिए  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  हो  ।

 इस  परियोजना की  प्रत्याशित लागत  लगभग  97  करोड़  रुपये  होगी  ।

 राय गड़ी  में  रेलवे  की  खाली  पड़ी  भूमि

 1988.  थी  गिरधर  गो मांगो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 रायगड़ी  नगर  में  और  उसके  बाहर  रेलवे  की  खाली  पड़ी  भूमि  का  ब्यौरा  है  ;

 कया  रायगड़ी  नगरपालिका
 ने

 दक्षिण  पूर्वे
 रेलवे  प्राधिकरण

 से  भूमि की  कीमत  का

 तान  करने  पर  देने  को  कहा  है  ;

 यदि  तो  रेलवे  प्राधिकरण  द्वारा  कितना  मुल्य  निर्धारित  किया  गया  है  और  राय गड़ी

 नगरपालिका  द्वारा  कितना  मुल्य  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  ;

 (a)
 मामले  के  निपटाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि
 प्रसिद्ध  माझीगासेँनी मंदिर  रेलवे  की  भूमि पर  स्थित  है  और

 के
 प्रबन्ध

 बोर्ड  ने  रेलवे
 प्राधिकरण

 से
 मंदिर

 के
 क्षेत्र

 के  विकास के  लिये  उसे  चारों ओर  की  भूमि को
 निःशुल्क  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  प्रबंध  द्वारा  किए  गए  अनुरोध पर  रेलवे  प्राह  ण
 ने  क्या  निर्णय  लिया  हू

 ?
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 रेल  मंत्रो  ए०  बो०  ए०  गनी  खान  :  रायगड़ी में  237.447  एकड़  रेलवे

 भूमि  उपलब्ध  है
 ।

 जी  राय गड़ी  नगरपालिका  ने  रायगड़ी में  35  एकड़  भूमि  को  उसकी  कीमत का

 तान  कश्ते  पर  मुक्त  करने  के  लिए  रेल  प्रशासन  को  एक  पत्र  लिखा  था
 |

 1976  से
 रेल

 प्रशासन  द्वारा  अनेक  बार  अनुरोध  करने  के  बावजूद  उड़ीसा  सरकार
 ने

 1980  तक  उस  भूमि  का  बाजार  मुल्य  नहीं  बताया
 ।

 इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  रेल  प्रशासन
 ने

 रायगड़ी  से-कारासुर तक  एक  नयी  रेल  लाइन  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  तेयार  किया  ।  इस

 लिए  रेलवे को  नमी  रेल  लाइन-की  जरूरतें  पूरी  करने  के  लिए  मौजूदा  अतिरिक्त  भूमि की

 है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (s.) atz (a) और
 :

 जी  हां  ।  मज्जी  गौरी  मंदिर के  मंदिर  प्राधिकारियों ने  1981  में  1.88  एकड़

 रेलवे  भूमि  देने  के  लिए  रेल  प्रशासन  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  था  ।  मंदिर  प्राधिकारियों  से  अनुरोध  किया

 गया
 था  कि  मौजूदा  नियमों के  अनुसार  मौजूदा  बाजार  मूल्य  पर  भूमि  की  कीमत  का  भुगतान करने  के

 लिए  अपकी  सहमति  दें
 ।

 रेल  प्रशासन  द्वारा  बार-बार  अनुस्मारक  देने  के  बावजूद  उन्होंने  इसका  उत्तर

 नहीं  दिया ।

 राज्यों  के  आदिवासी  जिलों  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 1989,  श्री  गिरधर  गो मांगो  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  की  वार्षिक  योजनाओं  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कितने  नए  राष्ट्रीय

 राज मागों को  स्वीकृति  दी  गई  है

 e@)  राष्ट्रीय  राज मांगों  के  नाम  क्या  हैं  और  उन  राज्यों के  arrears  जिनमें  से  होकर यें

 इनमें  से  कितने  राज्यो ंक ेआदिवासी  जिलों  से  गुजरेंगे  और  सड़कों की  लंबाई  कितनी

 भोर
 a

 छठी  शोभना  कीਂ  समाध्तिसे od  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिए  थिचाराधीम हैं  और  उनकें

 नाम  व्या  हैं  ?

 stage और  परिवहन  मंत्रालय
 में

 राज्य  अ  :
 (™)

 आवश्यक  सूचना  सहित  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 (a)  सभी  वित्तीय
 कठिनाइयों

 को  देखते हुए  अभी  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पद्धति  में  और  किसी

 गई  सं इक  को  शामिल  करने  मेंस  रकार  असमथ हैं

 शह
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 विवरण

 नर्स  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  नाम  जिन  राज्यों  से  होकर  ट्राइवल  क्षेत्रों

 और  परिचय  गुजरता  से  गुजरने वाले  मागं

 की  लम्बाई

 «.._....  शਂ

 3  4  5

 317  पश्चिम  बंगाल  और  नाम  पश्चिम  बंगाल  और

 में  लेटेरल  रोड़  असम

 51  असम  और  मेघालय  149
 असम  और  मेघालय  में

 तुरा-दाल

 52  बेहाठा-चटौली-तेजपुर-बन्दर  असम  और  अरुणाचल

 देवा-उत्तर  लखीमपुर-पालीवाल  प्रदेश  300

 तेजू-सीतलपाटी  शैखोवाट

 अरुणाचल  प्रदेश  की  राजधानी  असम
 और

 से  इलाममर  तक  रोडलिक  प्रदेश  25

 में  52  पर  बन्दर

 देवा  जो  इटानगर  में  समाप्त

 हो  जाती

 33  बदरपुर-सिलचर  असम  ate  मणिपुर  100
 इम्फाल

 54  असम्‌.और we  मिजोरम  असम  और  मिजोरम  220

 ऐजोवल  लंगुलेई

 मध्यप्रदेश  से  राजस्थान  में  मध्यप्रदेश  और  राजस्थान

 विस्तार  जाकर तक  मौजूदा

 क  12
 का

 उस्ताद

 warm  में  राज्य  सरकार  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  सांस्कृतिक  SEE Rend ansat  को  अनुदान

 1990.  श्री
 गिरधर  गी मांगो  :  ब्या  शिक्षा और  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे
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 —————

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  अनुदान  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  मंत्रालय  को  सिफारिश

 किये  गये  सांस्कृतिक  संगठनों  के  नाम  यां  ;

 उनमें  से  मंत्रालय  द्वारा  अब  तक  कितनों  पर  सांस्कृतिक  विकास  अनुदान  दिये  जाने  के  लिए

 विचार  किया  गया  है  और  उनके  संगठनों  के  नाम  और  दी  गई  अनुदान  राशि  क्या

 सांस्कृतिक  संगठनों  को  ऐसे  अनुदान  के  लिए  संस्कृति  विभाग  द्वारा  क्या  मापदंड  अपनाया

 गया

 उस  राज्य के  स्वैच्छिक  सांस्कृतिक  संगठनों  के  माध्यम से  आदिवासी  संस्कृति  के  विकास

 के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  यदि  कोई  योजना  और  कार्यक्रम  तैयार किये  गये  तो  वे  क्या  हैं  ;  और

 उस  राज्य  में  उन  स्वैच्छिक  सांस्कृतिक  संगठनों के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  मन्त्रालय  द्वारा

 1983-84  में  अनुदान  दिया  जाएगा  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप
 मंत्री  :  पी०  के०  थू

 :

 सांस्कृतिक  संगठनों  को  भवन  अनुदान  योजना  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  सरकार  ने  1982-83  के  दौरान
 दान के  लिए  निम्नलिखित  20  संगठनों  की  सिफारिश  की  थी

 1.  आन्ध्र  सांस्कृतिक  मधु  सुदन  भुवनेश्वर ।

 2.  जनजातीय  सांस्कृतिक  जिला  संबलपुर  |

 3.  प्रगति  कला  हेरा  गोली  पुरी  ।

 4.  नन्दी  पुरी  ।

 5.
 उत्कल  गांधी  स्मारक  कटक  |

 6.
 क्लब  बतियाता  पुरी ।

 7.  जय दुर्गा  पुरी  ।

 8.  नेहरू  सेवा  संघ  पुरी  ।

 बलदेव  ज्यू  घेनकानल  |

 10.  विद्युत  पुरी
 ।

 11.  ea  चेरिटी  अशोक  भुवनेश्वर  |

 12.  नृत्य  संगीत  बालासोर |

 13.  श्री  मदन  मोहन  कला  गंजा  ।
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 14,  अरुणोदय  युवक  बालासोर

 |  5.  डिवाइन  लाइफ  भवनेश्वर ।

 16.  कला  कोरापुट  ।

 17.  प्रातिव  कटक |

 18.  कालाहंडी  लेखक  कला  भवानी  6600

 19.  बसन्ती  सांस्कृतिक  कटक

 20.  मेमोरियल  मरीज ।

 निम्नलिखित  दो  संगठनों  को  अनुदान  सं स्वीकृत किए  गए  हैं  :

 नाम  सं स्वीकृत  राशि  प्रथम  किस्त  के  रूप  में

 भुगतान  की  गई  राशि
 a

 नब्दीघोष  पुरी  1,00,  000/-8  भवन  2  5,000/-  रुपयें

 निर्माण  क ेलिए

 नृत्य  संगीत
 कला

 मंदिर  उपस्कर

 बालासोर |  ga  खरीद के  लिए

 इस  प्रकार  के  अनुदान  के  लिए  निम्नलिखित  मापदंड  अपनाए  जाते  हैं

 (1)  संगठन  क्षेत्रीय  अथवा  अखिल  भारतीय  स्कन्ध  का  दोनों  अथवा

 (11)  जिस  प्रयोजन  के  लिए  सहायता  मांगी  जाती  है  वह  परियोजना  प्रयोगात्मक  स्वरूप  की  होनी

 चाहिए  जिसका  अखिल  भारतीय  महत्व  हो  ;  अथवा

 (111)  मूल  रूप  में  इसका  कार्य  ऐसे  कार्यक्रम  चलाना
 हैं  भारतीय  संस्कृति के

 प्रसार

 और  प्रोन्नति  से  सम्बन्धित  हों  ।  नाटक  और  संगीत  के  क्षेत्र  में  HIT रत  संस्थाओं  कें  मामले  में  शिक्षण

 में  लगी  संस्था  को  वरीयता  दी  जाती

 राज्य  सरकारों  के माध्यम  से  प्राप्त  आवेदन-पत्र  पर  इंस  प्रैयीजन कें लिंएं के  fae  गठित  विशेषज्ञ  समिति

 द्वारा  विचार  किया  जाता

 जनजातीय  कला
 और

 संस्कृति  के  विकास  के  अलर्ग से  कई  योजना  नहीं  है

 फिर  अभिनय  कला  के
 क्षेत्र

 में  निर्माण  के  लिए  संस्थाओं  सहायता प्रदान  की  जाती  है

 नाटक  अकादमी  की  एक  योजना  जनजातीय  नृत्य  और  संगीत  के  विभिन्‍न  स्वरूपों  का  सर्वेक्षण  और

 प्रलेखन  करने  के  लिए  जनजातीय  संस्कृति  के  विकि  के  सम्बन्धें में  हैं  ।
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 (3.)  सांस्कृतिक  संगठनों  को  भवन  अनुदान योज़ना  के  sade  सांस्कृतिक  संगठन

 संबलपुर  को
 विशेषज्ञ  समिति  1983-84  के  निर्माण

 के  लिए  1.00

 लाख  रुपये  के  अनुदान  की  सिफारिश  की
 गई

 जिन  आवेदन  पत्रों  पर  1982-83  के  दौरान  सहायता

 के  लिए  विचार  नहीं  किया  जा  सका  उन  पर  समिति  द्वारा  1983-84  के  दौरान  नये  आवेदन  पत्रों

 के  साथ  विचार  किया  जाएगा  ।

 उड़ीसा में  दिक्षा  की  10  2--3  प्रणाली  लाग

 1991.  श्री  गिरधर  गो मांगो  :  शिक्षा और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मंत्रालय  ने  देश में  शिक्षा में  समानता  के  उद्देश्य  से  उड़ीसा  सरकार  से  शिक्षा की

 110  लाग  करने  को  कहा  है

 यदि  तो  यह  आदेश  कब  जारी  किए गए  थे  और  उसके  प्रमुख  मुद्दे  और मार्गनिर्देश

 क्या  यह  सच है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  आगामी  शैक्षिक  वर्ष  में  पचास  संस्थानों में

 10 +  2-+-3  प्रणाली  लाग  करने  का  सिद्धांत  रूप  से  निर्णय कर  लिया  है

 क्या इसे  आरम्भ  करने  के  लिए  विंमान  कालेजों  की  बजाय  सरकारी  हाई  स्कलों का का

 10--2  तथा  जूनियर  कालेजों के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाया  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  संस्थानों और  उनके  जिलों  के  चाम  कया  हैं
 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति तथा  समाज  wen  मंत्रालयों में  उप  मंत्री  :  पी०  के०  पु  :

 से  उड़ीसा  स्कूल  शिक्षा  की  10--  2  प्रणाली  को  पहले  ही  शुरू  कर  लिया  है  +2

 शैक्षिक  सत्र  1983-84  से  शुरू  किया  जाएगा  ।  उड़ीसा  सरकार  यह  सूचित  किया  है  कि  इस  प्रणाली

 की  207  सरकारी  और  प्राइवेट  दो  रेलवे-स्कूलों  और  भारतीय  saws  निगम  के

 स्कूलों में  की  जस  रही

 बन्दरगाहों  पर  पुराने  कारणों  हैंडलिंग  उपकरणों का  बदलना

 1992.  ott  मोहन  लाल  पटेल

 श्री डी०  पी०  जदेजा

 कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मंडल  के  महासंघ  के  निर्यातकों  और  आयात  कर्ताओं की
 भोर

 से  राष्ट्रीय  बन्दरगाह  बो
 को ब्रत्दस्ग्राहों  पर

 पुराने  कारणों  हैंडलिंग  उपक  रणों
 को

 बदलने  का  आग्रह

 किया  जिनके  कारण  बन्दरगाहों  पर  चालन  लागत  बहुत  अधिक  पड़ती  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  are  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
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 ् ाातल्‍एऋए।।एएएगल्‍एगएएा एएएਂ  —__—_-——  नि

 क्या  न  वाणिज्य  और  उद्योग  मंडल के  महा  संघ  ने  यह  सुझाव 70  at  भी  दिया  है  कि  गैर

 सरकारी  पार्टियों  को  उनके  अपने  हैंडलिंग  सुविधा  और  गोदाम  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ताकि

 चालन  लागत  प्रतियोगिता  के  माध्यम  से  कम  हो  कौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सुझाव  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमन  :  फेडेरेशन

 आफ  इंडियेन  dead  आफ  काम  एंड  इंडस्ट्री  ने  यह  बताया  है  कि  बहुत  से  पत्तनों  के  कारगो  हैंडलिंग

 इक्विपमेंट  काफी  पुरानी  हो  गई  है  और  उनकी  कार्यक्षमता  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 कारगो  हैंडलिंग  इकवीपमेंटस  के  बदलने और  आधुनिकीकरण के  लिए  जोर  दिया  गया  है

 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  विभिन्‍न  पत्तनों  के  लिए  इसके  लिए  लगभग  60  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई

 जी  हां  ।

 कुछ  पत्तनों  में  निजी  व्यक्तियों  को  अपना  इक्विपमेंट  इस्तेमाल  करने  के  लिए  अनुमति  दी

 गई  परन्तु  यह  सभी  को  पुरी  करने  में  असमर्थ  है  ।  कुछ  पत्तनों  में  निजी  व्यक्तियों  को  बाहर

 में  डाक  क्षेत्र  और  गोदाम  तथा  स्टोरेज  आदि  के  लिए  जमीन  दी  गई  अपने-अपने  पत्तनों  की

 चालन  आवश्यकताओं  के  संदर्भ  में  अलग-अलग  निर्णय  लिया  जाता  है  ।

 सेन्ट्रल  काउन्सिल  आफ  हेल्‍थ  एंड  फेमिली  वेलफेयर  के  संयुक्त  सम्मेलन  की  सिफारिशों

 1993, श्री  मोहन  लाल  पटेल
 :

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की कृपा

 कया  सेन्ट्रल  काउन्सल  आफ  हैल्थ  एण्ड  फेमिली  वेलफेयर  के  संयुक्त  सम्मेलन  में  पंच  वर्षीय

 योजना  तक  परिवार  कल्याण
 और

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  सेवा  कार्यक्रम  को  प्रमुख  क्षेत्रका  रूप  देने  की

 सिफारिश की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  सिफारिश  लागू  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 इस
 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा

 होसपेट  और  बंगलौर  के  बीच  सीधी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी

 1994.  श्री बी  ०  वी०  देसाई  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दक्षिण  मध्य  रेलवे  और  दक्षिण  रेलवे  के  महा-प्रबन्धक  को  एक  अभ्यावेदन  भेजा  गया
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 था  जिसमें  होमपेज से  बंगलौर  तक  एक  सीधी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  और  होसपेट  से  गुटांकल  के  बीच  बड़ी

 लाइन  पर  दो  या  तीन  शटल  गाड़ियां  तत्काल  चलाने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ताकि

 धारवाड़  और  बीजापुर  के  लोगों को  राज्य  की  राजधानी के  साथ-साथ  बम्बई  और  मद्रास तक  बिना

 जहाजी  यात्रा  के  अथवा  युटाँकल  की  यात्रा  में  विराम  दिए  बिना  यात्रा  करने  की  सुविधा  दी  जा  सके  ;

 क्या  सिरगुप्पा  गंगावती  से  दक्षिण  मध्य  रेलवे  और

 दक्षिण  रेलवे  के  महाप्रबंधक  कौर  अल्प  रेलवे  अधिकारियों  को
 भी

 अनेक  अभ्यावेदन  भेजे  गए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  अब  तक  इन  अभ्यावेदनों  पर  कार्यवाही  की  गई  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान
 :

 जी  हां  ।

 जी  हां

 (a)  गुन्तकल  से  हौसपेटके  बीच
 लाइन  के  समानान्तर एक  बड़ी  लाइन  है  परन्तु  हौसपेट  के  आगे  गंडक

 हुबली
 आदि

 तक  कोई  बड़ी
 लाइन  नही ंहै  और  इसलिए  हौसपेट  से  हुबली  के  बीच इन  स्टेशनों से  गुप्तिल

 तक  पहुंचने  के  जोकि  यात्री  यातायात  के  सामान्य  प्रवाह  का  स्वरूप  हुबली  से  होसपेट  के  बीच

 भीटर  लाइन  पर
 यात्रा

 करने  वाले  यात्रियों के  लिए  यह  आवश्यक होगा  कि  वे  कुछ  असुविधा को  सहन

 करते  हुए  बड़ी  लाइन  पर  गाड़ी  बदल  लें  ।

 हौसपेट  से  गुन्तकल  के  बीच  पांच  जोड़ी  सवारी  गाड़ियां  चलती  जिनमें  एक  जोड़ी  एक्सप्रेस

 गाड़ियां  भी  शामिल  जो
 कि  इस  खंड  के  यात्री  यातायात  के  लिए  पर्याप्त  समझी  जाती  हौसपेट

 गुन्तकल  बड़ी  लाइन  का  उपयोग  होसपेट-दोलाई  क्षेत्र  से  मद्रास  हारवर तक  निर्यात के

 लिए  लौह  अयस्क  के  यातायात के  संचलन  के  लिए  होता

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम

 1995,  श्री  ato
 ato  देसाई :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि  1990  तक  600  लाख  बच्चों  को  स्कूलों  में  पढ़ाने  और  प्रौढ़  शिक्षा

 कार्यक्रम  को  तेज  करने  के  लिए  दस  लाख  से  अधिक  महिला  अध्यापकों को  प्रशिक्षण
 देने  हेतु  विशाल

 राशि  की  आवश्यकता

 यदि  तो  शैक्षिक  योजना  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता

 व्यावसायिक  शिक्षा  के  प्रसार  में  बहुत  अच्छा  काम  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या

 क्या  कोठारी  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  प्रौढ़  क्षा  कार्यक्रम  में  दुसरे  और  तीसरे

 वर्ष  की  प्रणाली  शामिल  की  जानी  और
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 (¥)  क्या  av1z  शिक्षा  के  सुघारन ेके  लिए  कोई  शैक्षिक  योजना  तैयार  की  गई  है  ओर  वर्ष

 1983-84 के  दौरान  इस  उद्  शय  के  लिए  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई
 ?

 शिक्षा और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में
 उप-मंत्री  पी०  के०

 पु
 :

 तथा  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  बुनियादी  शिक्षा  को  स्व  सुलभ  बनाने  के  लिए  नीला  खाका

 ......)  करने  का  सुझाव  दिया  गया  जिसमें  अध्यापकों तथा  संसाधन  आवश्यकताओं संबंधी  श्ञाककलनों

 सहित  वर्षवार  लक्ष्य  दर्शाएं au  हों  ।  उनसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  ने  1990  में  समाप्त  होंने
 वल्ली

 सातवीं  योजना  की  तैयारी के  रूप  में  यह  कार्य  1983-84  में  ही  पुरा  कर  लें  ।  बुनियादी शिक्षा
 को

 सर्वसुलभ बनाने  के  लक्ष्य को  प्राप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  अतिरिक्त  अध्यापकों की  संख्या  का  पता

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  परिप्रेक्ष्य  योज़ना  प्राप्त्  होने  के  पश्चात ही  चल  सकेगा थर  उसी  से  ही

 निधि  आवश्यकताओं  का  अनुमान  लगाया  जा  सकेगा  |

 यद्यपि  विभिन्‍न  राज्यों
 में  व्यवसायीकरण के  कार्यान्वयन का  सुव्यवस्थित  तुलनात्मक

 मुल्यांकन  आरंभ  नहीं  किया गया  4-2  स्तर  पर  व्यवसायिक  पाठ्यक्रमों  में  दाखिल  बच्चों

 की  संख्या के  संबंध  तमिलनाडू  तथा  महा  राष्ट्र  राज्य  57,000  तथा  25,000  के  दाखिले  के

 बाये हैं  ।

 हां  ।  इसने  प्रौढ़  नौसिखियो ंके  लिए  लगभग 3  वर्षों  के  एक  कार्यक्रम  की  सिफारिश

 की  थी  जो  एक  एक  वर्ष  के  3  चरणों में  बंटा  होगा  ।

 (F)  राज्य  सरकारों  को  ब्योरेवार  संचालन  योजनाएं  तैयार  करने  क्री  सलाह  दी  गई  है  जिनमें

 1990  तक  15-35  आयु-वर्ग  में  निरक्षरता के  उन्मूलन के  लक्ष्य  को  प्राप्त करने  के  लिए  वर्षवार  वित्तीय

 तथा  प्रशासनिक लक्ष्य  दिए  गए  हों  ।  1983-84  के  केन्द्रीय  योजना  में  20  करोड  रुपये  का

 घान  किया गया

 छठी  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  आधारित  मेडिकल  कालेजों  की  स्थापना

 1996.  श्री  बाला-साहिब fae  पाटिल  :  कया  स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 कया  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  आधारित  मेडिकल  कालेज  स्थापित  की

 सरकार  की  कोई  योजनाएं  हैं

 यदि  at,  तो  ऐसे  कितने  कालेज  स्थापित  करने  का  विचार

 इन  कालेजों  का  राज्यवार ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :
 जी
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 नहीं ।  देश  की  चिकित्सा  जनशक्ति संबंधी  आवश्यकता  ओं  की  पुरा  क  रने  के  लिए  वर्तमान मेडिकल  कालेजों

 की  संख्या  पर्याप्त  समझी  जाती

 और  ये  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  घीमी  आर्थिक  प्रगति

 1997.  थ्री  बालासाहिब  faa  पाटिल  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या यह  सच  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  धीमी  प्रगति  ग्रामीण  लोगों  को  उपलब्ध  शैक्षिक

 सुविधाओं की  कमीं  के  कारण  और

 यदि  तो  कया  सरकार  ग्रामीण  युवकों  को  चिकित्सा और  इंजीनियरिंग  संस्थानों में

 प्रवेश  देने  पर  बल  देगी  ?

 शिक्षा और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में  उपमंत्री  पी०  के०  थ  :

 नही ं।

 इंजीनियरी  कालिजों  में  दाखिले  समुदाय  कै  कमजोर  वर्गों  के  लिए  कानूनी  तौर  पर  faut

 रित  उपयुक्त  आरक्षण  को  छोड़कर  सही  तरह  से  वरीयता  के  अनुसार  किये  जाते  हैं  ।  अखिल  भारतीय

 तकनीकी  शिक्षा  परिषद  ने  ग्रामीण  युवकों  के  लिए  किसी  भी  आरक्षण  की  सिफारिश  नहीं  की

 तीय  चिकित्सा  परिषद  1956  के  नियमों  के  अन्तर्गत  चिकित्सा  कालेजों में  ग्रामीण  युवकों के

 दाखिले  के  लिए  आरक्षण का  कोई  प्रावधान  नहीं है  ।

 समुदाय  पोलिटेकनिकों  की  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  पर्यावरणों  के  लिए  पारस्परिक

 काम  करने  तथा  ग्रामीण  समुदाय
 को

 प्रौद्योगिकी  स्थानान्तरण  प्रोत्साहित  करने  के  लिए केन्द्र बिन्दु  के  रूप
 में  काय  करने  के  लिए  36  oifetzetrat  कों  चुना  है  ।  ये  पालीटेकनिक  विभिन्न  विषयों  मैं

 अल्  कालिक
 तकनीकी  प्रशिक्षण

 भी  चलात ेहैं  जिसके  लिए  दाखिला  मुख्य  रूप  से  ग्रामीण  युवकों मैं से हीं कंधी मैं  से  हीं  किय

 जाती  ।

 आधुनिक  चिकित्सा  के  संबंध  में  ग्रामीण  लोगों  को  नगर  के  लोगों  के  बराबर  लाने  के  उपाय

 1998.  श्री  बालासाहिब दिखे  पाटिल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यहਂ  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ga  समय  शहरी  क्षेत्रों  मैं  अत्याधिक  डाक्टर  हो  गए  हैं  और  ग्रामीण

 क्षेत्रों
 मे ंचिकित्सा  सुविधाएं  बिल्कुल  नहीं  हैं
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  घोषित  प्रोत्साहन  भी  डाक्टरों  को

 पर्याप्त संख्या  में  ग्रामीण  क्षेत्रों की  ओर  आकर्षित  नहीं  कर  रहे  और

 यदि  तो  सरकार और  कोन से  उपाय  करने पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  ग्रामीण
 me  a

 लोगों  को  आधुनिक  चिकित्सा  प्राप्त हो  सके  और  एक  निश्चित  समय के  अन्दर  लोगों  को  नगर  बर  न  री

 पर  लाया जा  सके  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद बेन  एम०
 :

 से

 शहरी  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  तुलना  में  अधिक  डाक्टर  हैं  ।  डाक्टरों  को  गांवों  की
 ओर

 आकृष्ट

 करने  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  प्रोत्साहन देने  के  प्रशन पर  केन्द्र  और  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों का  लगातार

 ध्यान  गया  राज्य  सरकारों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों का  उत्तरोत्तर  दर्जा  बढ़ाकर

 उन्हें  30  पलंगों वाले  ग्रामीण  अस्पताल/समुदाय स्वास्थ्य  केन्द्र  बनाकर  आधुनिक  चिकित्सा  सेवाएं
 प्रदान

 की  जाती  जहां  शल्य  काय  प्रसूति  और  बाल  रोग  चिकित्सा  जैसी  मुख्य

 टियों  में  विशेष  उपचार  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 धनबाद  के  कुसुमदा  क्षेत्र  में  भूमि
 का

 अधिग्रहण

 1999.  श्री ए०  कराये  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  पूर्व  रेलवे  बिहार  के  धनबाद  जिले  के  कुसुमदा  क्षेत्र  में  और  भूमि  का  अधिग्रहण  कर

 रहा  यदि  तो  अधिग्रहीत  की  जाने  वाली  af  सहित  तथ्य  क्या  हैं  और  उसे  अधिग्रहित करने
 का

 इक  क्या

 उस  अधिग्रहण  से  प्रभावित  होने  वाले  लोगों
 की  संख्या  कया

 भु-स्वामियों  को  किस  दर  से  भुगतान  किया

 (a)  क्या  उन  भू-स्वामियों  को  कोई  नौकरी  भी  दी  जो  अधिग्रहण  के  कारण  बिना

 भाजीर्विंका  के  हो  और

 क्या  सरकार  इन  नये  अधिग्रहण  के  औचित्य  पर  विचार  करेगी  चूंकि  धनबाद  में  रेलवे  रूमी

 अच्छा  भाग  बेकार  पड़ा  हुआ  है  ?

 रेल  मंत्री  ato  ए०  गनी  खान  जी  नहीं  ।

 से
 :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 खुली  लाइनों  पर  ठेका  प्रणाली

 2000.  श्री हु ०
 के०

 राय
 :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 जनवरी  से  1982  तक  भारतीय  रेलों  में  खुली  लाइनों  पर  मैं गर्म नों  के  काम  के

 लिए  ठेकेदारों  द्वारा  कितने  ठेका  मजदूरों  को  काम  पर  लगाया  गया  और  उनका  क्ष  सवार  और  मंगलवार

 अलग-अलग ब्योरा  कया

 क्या
 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  खुली  लाइन  पर  काम  करने  में  उन  ठेका  मजदूरों की  योग्यता  की

 चिकित्सा  की  दृष्टि  से  कोई  जांच  की  जाती

 खुली  लाइन  पर  विभागीय  तौर  पर  काम  कराने  के  बजाय  ठेका  प्रणाली  लागू  करने  और

 उसे  निरन्तर  बनाये  रखने  के  कारण  भौर  औचित्य  क्या  और

 क्या  यह  ठेका  प्रणाली  सरकार
 की  नीति  और  कानूनों  का  उल्लंघन  करती है  ?

 रेल
 मंत्री  ए०  Mo  ए०  खान  :  रेलपथ  अनु संरक्षण  का  सामान्य  काम

 विभागीय  गैंग मैनों  द्वारा  किया  जाता  विशेष  काम  जेसे  गिट्टियों  को  गहराई  तक  और  रेलपथ  के

 नवीकरण के  कुछ
 मामलों

 में
 ठेकेदारों  द्वारा  काम  कराया  जाता  जनवरी  से

 दिसम्बर  1982  तक

 ठेकेदारों  द्वारा  लगाये  गये  मजदूरों  की  संख्या  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 रेलवे  rsa  ठेकेदारों  के  श्रमिकों  को  संख्या

 मध्य  रेलवे
 कुछ  नहीं  जोड़

 धनबाद  अनप  मंडल east  मुगलसराय

 600  60  126  कुछ  नहीं  786

 उत्तर  रेलवे  दिल्ली  अन्य  मंडल

 300-600  कुछ  नहीं  300-600

 >= re  पि  वाराणसी

 450  450

 दक्षिण  मद्रास  पाल घाट  अन्य  मंडल

 40-50  100-120  कुछ  नहीं
 140-170

 दक्षिण  मध्य
 हुबली  सिकन्दरा बाद  अन्य  मंडल

 125  25-53  600-778

 ens

 450-600  कुछ  नहीं

 दक्षिण  पूवे  रेलवे  वालतेरु  आद्रा

 100-300  0-300  100-400  50-250

 नागपुर  खुर्दा रोड

 0-100  0-250  कुछ  नहीं  250  1600

 पश्चिम  ह
 कुछ  नहीं

 ि  ्  TS

 जोड़  2526 से  4384
 —  लिए  se  ec  i  ey  एकरा
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 हनिशा  <<

 जी  नहीं  ।  रेलपथ  निरीक्षक  और  अन्य  निरीक्षकों द्वारा  कार्य  स्थल  पर  ऐसे  श्रमिकों  को  सौंपे

 गये  काय  तथा  उनकी  शारीरिक  योग्यता  का  जांच  करने  का  काम  किया  जांता  चूंकि  ठेके  पर  लिए

 गए  इन  श्रमिकों  को  पर्यवेक्षक  के  अधीन  थ  करना  होता  है  अतः  सं  रक्षा  उल्लंघन  करने  प्रश्न  नहीँ

 उठता  |.

 एक  रेलवे  पर  ही  विभिन्‍न  राज्यों  में  काम  फले  हुए  होते  हैं  ।  नैमित्तिक श्रमिक  आम  तौर

 पर  उसी  क्षेत्र  के  स्थानीय  व्यक्ति  होते  हैं  और  वे  एक  काम  के  बाद  दुसरे  काम  के  लिए  अपने  क्षेत्र  से  दूर

 जाना  पसन्द  नहीं  करते  |  ऐसे  कार्यों के  लिए  भिन्न-भिन्न  मात्रा  में  मौसमी  तौर  पर  श्रमिकों  की

 wana  पड़ती  रेल  सेवा  में  नये  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  लगाया  जाना  और  उनकी  छटंनी/समाहित

 करना  व्यावहारिक  कठिनाइयां  हैं  ।  रेलों  द्वारा  वर्तमान  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  विपरीत  रूप  से  प्रभावित

 किये  बिना  इन  कार्यों  को  सीमित  तौर  पर  ठेकेदारों  के  जरिए  करवाया  जा  रहा  है  ।

 नहीं
 ।

 रेलवे  धनबाद

 2001.  श्री ए०  राय  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बतासे  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  धनबाद  में  अस्पताल  परिचर  और

 सफाईवालों  की  कुल  स्वीकृत  संख्या  क्या

 इस  अस्पताल में  सितम्बर  और  1982  कों  महीने  वार  वास्तव

 में  कितने  रोगियों  को  भर्ती  किया

 रोगियों
 की  बढ़ी  हुई  संख्या  से  निपटने  के  लिए  कया  प्रबन्ध किये  गये  हैं  भर  कितना

 रिक्त  ara  किया  गया  और

 बिस्तरों और  अस्पताल  कर्मचारियों  की  अपेक्षित  संख्या  न  बढ़ाने  के  कारण क्या

 रेल  मंत्री  थी  Mo  ए०  गती  खान  धनबाद  रेलवे  अस्पताल  के  ae में

 अपेक्षित  सुचना  इस  प्रकार  है

 स्वीकृत  बिस्तरों  की  चिकित्सक  अगस्त  T  ल  सफाई  वाला

 कुल  सख्या

 ा  ह ि  हि  ि

 10  12  28  11  37  37
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 ब ए

 अस्पताल  में  माहवार  दाखिल  किये  गये  मरीजों  की  वास्तविक  संख्या  मीचे  दी  गई  है  :

 1982  अगस्त  1982  सितम्बर  1982  अक्तूबर
 1982

 626  633  617  432

 और  अतिरिक्त रोगियों  के  दाखिला  की  आवश्यकता ज्  कभी  होती  अतिरिक्त

 बिस्तरों की  व्यवस्था  की  जाती है  और  आवश्यक खरच  किया  जाता  है  ।  अपेक्षित  अतिरिक्त  कर्मचारियों

 सहित  20  अतिरिकत  बिस्तरों  की  व्यवस्था  करने  के  प्रस्ताव  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 नॉन-फाइल  शिक्षा  के  लिए  कार्यक्रम

 2002.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  गर-स्कूली बच्चों  के  लिए  नॉन-फॉर्मल शिक्षा  का  सूत्री  कार्यक्रम  बनाया

 यदि  तो  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  अधिकांश  ऐसे  बच्चे

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  बच्चों  में  अधिकांश  लड़कियां  और

 यदि  तो  क्या  लड़कियों  पर  कुछ  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है  ?

 दिक्षा
 और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय

 में  उप-मंत्री  पी
 ०

 के०  :  छः

 सूत्री  कार्यक्रम का  संदर्भ  स्पष्ट  नहीं  सरकार  ने  9-14  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए

 रिक  अंशकालिक  शिक्षा  की  एक  परियोजना  शुरू  की  है  ।  अधिकांश  राज्यों/संघ
 शासित  क्षेत्रों  ने  इसे

 कार्यान्वित  कर  दिया है  ।

 कार्यक्रम  की
 प्रमुख  बातें  निम्नलिखित हैं

 समय  pa
 का  उ  था  म् ce  |  ध  में  उनकी (i)  9-14  आयु  at  के  बच्चों  को  स्कूली  शिक्षा  स्थानों  और

 सुविधानुसार  दी  जाती  है  ।

 (ii)  बच्चे  कमजोर  वर्गों  और  पर्वतीय  जनजाति  शहरी  क्षेत्रों

 के  होते  हैं  ।

 (iii)  अनौपचारिक  शिक्षा  के  प्रतिमान  लाभ  प्राप्त  कर्ताओं  के  अनुसार

 भिन्न  होते  हैं  ।  प्रमुख  प्रतिमान  प्राथमिक  पाठय  वर्या  पाठ्यक्रम

 9-3  वर्षों  के  संघटित  रूप  में  दिया  जाता  था  ।

 (iv)  दृष्टि  से  पिछड़े  नौ  राज्यों  को  अनौपचारिक  केन्द्र  चलाने
 के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  बराबर  के  आधार  पर  दी  जाती  है  |
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 Ale  जम्मू  और  मध्य  उत्तर

 प्रदेश  और  पश्चिम बंगाल

 हां  ।

 (  2  )  मात्र  लड़कियों  के  लिए  आयोजित  अनौपचारिक  केन्द्रों  को  100%  केन्द्रीय  सहायता  देने

 का  प्रस्ताव है

 कुपोषण  तथा  भूख  के  कारण  प्रतिदिन  40,000  बच्चों  की  मृत्यु

 2003.  श्री  चिन्तामणि जना  :  क्या  स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या
 आफ  द  वर्ल्ड  1982-83" के  अनुसार  विश्व  के  अविकसित  देशों में

 कुपोषण  और  भूख  कारण  प्रतिदिन  40,000  से  अधिक  बच्चों  की  मृत्यु  हो  जाती

 यदि  तो  भारत  में  ऐसे  बच्चों  की  क्या  प्रतिशतता

 ऐसी  मौतों  के  मुख्य  कारण  क्या  और

 इन  मौतों  पर  काबू  पाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  forte  मती  मोहसिना
 :

 सेफ  की  स्टेट  आफ  दी  aes  चिल्ड्रन  1982-83”  के  अनुसार  पिछले  वर्ष  के  दौरान  विश्व  में

 कुपोषण  तथा  संक्रमण के  कारण  प्रतिदिन  40,000  से  अधिक  बच्चे  मरे

 agar  पंजीयन  पद्धति  के  सहा पंजीयक  कार्यालय  के  अनुसार  भारत  में  प्रति  1000  जीवित

 पेदा  हुए  बच्चों  में  (0-4)  ae  के  आयु  वर्ग  में  मृत्यु-दर  इस  प्रकार

 ग्रामीण  staat
 बर्ट

 हा

 पुरुष  महिला  पुरुष  महिला

 (0-4)  वर्ष  52. 1  60.4  26.4  27.8

 (  यह  शिशु-मृत्यु  कुपोषण  और  TRUFT  श्वसन  संचारी  रोग  तथा  रहन-सहन
 की  सन्तोषजनक  स्थितियों  जैसे  कारणों  से  होती  है  ।

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  जरिये  निम्नलिखित  पोषण  कार्यक्रम
 किए  जा  रहे  हैं

 :

 1.  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 तथा  दूध  पिलाने  वाली  माताओं  के  लाभ  के  लिए  अपोषण  अरक्तता  की  रोकथाम

 का  कार्यक्रम
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 स्कूल  जाने  से  eg  की  आयु  के  बच्चों  में  विटामिन  के  कारण  होने  वाली  दृष्टिहीनता
 की  रोकथाम  का  कार्यक्रम  ।

 2.  समाज  कल्याण  मंत्रालय  :

 3  से  6  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  बालवाड़ी  पोषण  कार्यक्रम  ।

 गर्भवती तथा  दूध  पिलाने  वाली
 माताओं  और  बच्चों

 के
 लाभ

 के  लिए  विशेष  पोषण

 कार्यक्रम  |

 एकीकृत  शिशु  विकास  सेवा  योजना  जिसके  अन्तर्गत  बच्चों  और  महिलाओं को  कई  सेवाएं

 उपलब्ध  कराई  जाती  इन  सेवाओं  में  पूरक  स्वास्थ्य  रोग  रेकरेल

 स्वास्थ्य  शिक्षा  तथा  अनौपचारिक  शिक्षा  भी  शामिल  हैं  ।

 प्राथमिक  स्कूलों  के  बच्चों  के  लाभ  के  लिए  मध्याहन  योजना  कार्यक्रम  ।

 पारादीप  बन्दरगाह  सुधार

 2004.  sit  चिन्तामणि  जेता  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पारादीप  बन्दरगाह  देश  के  एक  पिछड़
 क्षेत्र  में

 स्थित  है
 और  उसका

 सुधार  किये  जाने  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ओर

 उडीसा  राज्य  के  कटक  जिला  में  पारादीप  पोर्ट  स्थापित  है  ।  उड़ीसा  सरकार  से  इस  को केन्द्रीय

 कार ने  1965  में  अपने  अधिकार में  लिया  और  19668  इस  बड़े  पत्तन  के  रूप  में  घोषित  किया  ।  तब  से

 1979-80 तक  केन्द्रीय  सरकार  ने  पारादीप  पोर्ट  के  विकास  और  सुधार  पर  58.27  करोड़  रुपये
 क

 व्यय  किया  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  में  पारादीप  पोर्ट  के  विकास  स्कीम  के  लिए  60.8 !

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  कुछ  मुख्य  विकास  स्कीम
 जिन

 पर  कार्रवाई की  जा  रही  है  वे  इस

 प्रकार  =—

 (1)  आयरन  और  पैडलिंग  प्लांट  में  संशोधन

 (IL)  सेकेंड  जंगल  कारणों  बर्थ  का  निर्माण

 (111)  oe  जनरल  कारणों  बे का
 निर्माण

 (LV)  फर्टिलाइज़र  बर्थ  का  निर्माण
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 (४)  एक  रेख  माउण्टेड  स्टेशन  कम  की

 मौजूदा  योजना  अवधि  में  सभी  स्कीमों  पर  कार्रवाई  पूरी  हो  जाएगी
 ।

 लुधियाना  रेलवे  स्टेशन  में  श्रेणी  चार  के  कर्मचारियों  से  ake  कार्य  करवाना

 2005.  श्री  निहाल  fag
 :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार
 को

 कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है
 कि

 लुधियाना  रेल्वे  स्टेशन  और  उत्तर  लोको

 शेड  के  अधिकारी  अपने  श्रेणी  चार  के  कर्मचारियों  से  घरेलू  काम  करवाते  हैं  जब  कि  उन्हें  सरकार  द्वारा

 वेतन  दिया  जाता

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  अधिकारियों  के  निवासों
 पर

 काम  करते  पाए  गए  श्र  णी  चार  कर्मचारियों  और

 नैमत्तिक  मजदूरों  की  संख्या  कितनी  है  और  ऐसे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  ?

 रेल  मंत्री  To  बी०  गनी  खान  :  जी  नहीं
 ।

 बहरहाल  लुधियाना  डीजल

 शेड  के  कुछ  अधिकारियों  द्वारा  घरेलू  प्रयोजन  के  लिए  चतुर्थ  श्र  णी  के  एक  कर्मचारी  की  सेवा
 लेने

 1983  में  एक  शिकायत मिली  थी  ।

 और  शिकायत  की  अभी  भी  जाँच  की  जा  रही  जांच  के  निष्कर्ष
 पर

 यथा  avai

 अनुवर्ती  का  रंगाई  की  जाएगी  |

 स्वयं  सेवी  संगठनों  को  राज्यवार  संख्या

 2006.  श्री  stig  भाई  पटेल
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे कि  :

 धमकी  अस्पताल  चलाने  वाले  स्वयंसेवी  संगठनों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  अनुदान  समिति  द्वारा  प्रायोजित  मुख्य  योजना  तथा  एक-तिहाई की

 योजना के  गत  तीनਂ  वर्षों  के  दौरान  इन  संगठनों  के  लिए  हर  वर्ष  कितने  अनुदान  का  प्रावधान  किया

 गया  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  संगठनों  को  वस्तुतः  fea  अनुदान  दिया  गया  ?

 स्वास्थ्य
 और

 परिवार
 कल्याण

 मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मोहसिना  :

 धर्मा  अस्पताल  चलाने  वाले  स्वैच्छिक  संगठनों  की  राज्यवार  संख्या  के  बारे  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पहली  1982  की  स्थिति के  अनुसार  निजी  तथा  स्वैच्छिक  संगठनों  के  स्वामित्व  वाले

 अस्पतालों
 तथा

 पलंगों  का
 राज्यवार  संख्या

 का  एक  विवरण  संलग्न
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 लिखित  उसर

 थ

 1904

 गत  तीन  वर्षों  में  किए  गए  बजट  प्रावधान नीचे  दिए  गए  हैं  :

 मध्यम  योजना  एक  तिहाई  योजना

 1979-80  45.00  लाख  15.00  लाख

 9980-81  59.00  लाख  30.00  लाख

 1981-82  65.00  लाख  50.00  लाख

 गत  तीन  वर्षों  में  दिए  गये  अनुदान  इस  प्रकार  हैं

 |...  |  मुख्य  योजना  एक  तिहाई  योजना

 लाखों

 1979-80  36.04  39.09

 1980-81  40.77  10.21

 1981-82  49.13  8.66

 (#)  मुख्य  योजना  में  एस०  ई०  टी  ०/रक्तदान/घाटा  संबंधी  योजनाएं  भी  शामिल  हैं  ।

 विवरण

 पहली  1982  की  स्थिति के  अनुसार  निजी  तथा  स्वैच्छिक  संगठनों के

 महत्व  वाले  अस्पतालों  तथा  पलंगों
 की

 राज्यवार
 संख्या  को  विवरण

 ह  क  धधा

 'राज्य/संघ
 क्षेत्र  का

 नाम
 fait  स्वैच्छिक  संगठनों

 की  संख्या
 ——  तात

 a

 नविविनिधिधिनकाड

 1.  आंध्र  प्रदेश  266

 2.  असम  30

 3.  बिहार x  125

 4.  गुजरात X  669

 5,  हरियाणा  {8

 6,  ह्माचलਂ  प्रदेश

 LF]
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 1  2  3
 क  ह  कल

 7.  व  कश्मीर  x

 8.  कर्नाटक  53

 9,  केरल  606

 10.  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र  682

 12.  मणिपुर

 13.  मेघालय

 14.  नागालैंड

 15.  उड़ीसा  34

 16.  पंजाब  35

 17.  राजस्थान  31

 18.  सिक्किम x

 19.  तमिलनाडु  61

 20.  त्रिपुरा

 21.  उत्तर  प्रदेश  158

 22.  पश्चिम  बंगाल  127

 23.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समुह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश

 25.  चण्डीगढ़

 26.
 दादरा  a  नागर  हवेली

 27.  21

 28.  गोवा
 दमन  व  द्वीप  61

 29.  लक्षद्वीप

 30.  मिजोरम

 31.  पांडिचेरी
 i यक  ि

 ae
 योग  3012

 नोट

 4-  अनुपलब्ध

 यह  सुचना  1-1-78  से  सम्बन्धित

 x  यह  सुचना  1+1-81  से  सम्बन्धित  है  |
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 ब्रिटेन  में  भारत  समारोह  पर  हुआ  व्यय

 2008. ait  जाज
 :

 कया  शिक्षा  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रिटेन  में  भारत  समारोह  पर  सरकार  द्वारा  कुल  कितना  व्यय  किया  गया

 इस  धनराशि  को  खर्च  करने  वाले  मंत्रालयों/विभागों  के  नाम  क्या  हैं  और  प्रत्येक द्वारा

 कितनी  धनराशि  aa  की  गई

 ब्रिटेन  में  समारोह  के  लिए  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  साधनों  से  कितनी  धनराशि  एकत्रित

 की

 क्या  सरकार
 का  समारोह पर  हुए  व्यय  के  सम्बन्ध में  एक  विवरण  सभा  पटल पर  रखने

 का  विचार और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 दिक्षा  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  के०
 थू

 :

 और  )  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  किए  गए  कुल  व्यय  से  संबंधित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ब्रिटेन  में  भारत  सरकार  ने  कोई  धनराशि  एकत्र  नहीं  की  ।

 भर  नहीं  ।  रखे  गए  लेखों  की  लेखा-परीक्षा  की  जाती  है
 ।

 देवा  में  डाइनिंग  इन्ही  निर्धारित  कालेजों  को  स्थापना

 2009.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  fran  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  केन्द्र  अथवा  राज्यों की  सहायता से  देश
 में  कितने  माइनिंग  इंजीनियरिंग  कालेजों  की

 स्थापना
 की  गई

 इनमें  से  कितने  कालेजों  को  केन्द्रीय  सहायता  मिल  रही

 सरकार  के  पास  वर्ष  1983-84 में  कुछ  और  माइनिंग  इन्जीमियरी  कालेज  खोलने

 का  एक  प्रस्ताव

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  sar  जहां  पर  ऐसे  कालेज  खोलने  का  विचार  और

 (=)  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ै?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  के०  :

 और  खनन  इञ्जीनियरी  विभाग  वाले  10  इञ्जीनियरी  कालेजों/संस्थाओं  को  केन्द्र  अथवा  राज्य

 सरकारों  द्वारा  सहायता  की  जाती  है  ।  इनमें
 से  को

 केन्द्रीय  सहायता  मिल  रही  है  ।
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 लिय
 TAT

 न  a

 से  ऊर्जा  मंत्रालय  के
 तत्वाधान

 में  खनन  इञ्जीनियरी  शिक्षा और

 प्रशिक्षण  संयुक्त  बोले  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  देश  के  दक्षिणी  क्षेत्र  की  एंक  संस्था  में  खनन  इञ्जीनियरी

 में  एक  डिग्री  पाठयक्रम शुरू  किया  जाए  |  कर्नाटक  सरकार  ने  खनन  इञ्जीनियरी  पाठ्यक्रम  के  स्थान

 निर्धारण  के  लिए  संभावित  स्थलों  के  रूप  में  गुलशन  विश्वविद्यालय  के  अंतगर्त  नन्दी  बचत  स्थित

 कोत्तर केन्द्रीय  खनन  को  कुदेरमुख  का  सुझाव  दिया  है  ।  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा

 परिषद  की  दक्षिणी  क्षेत्रीय  समिति  से  इस  मामले  पर  विचार  करने  तथा  दक्षिणी  क्षेत्र  में  एक  ऐसी  उपयुक्त

 संस्था  का  पता  लगाने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  जहां  खनन  इञ्जीनियरी  में  डिग्री  पाठ्यक्रम  शुरू

 किया जा  सके  |

 एण्ड  दी  लों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी

 2012.  श्री  नवीन  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली में में  राष्ट्रीय जन  सहयोग  और  बाल
 विकास  संस्थान में

 एण्ड  दी  सम्बन्धी  तीन  दिवसीय  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी  का  आयोजन  किया

 यदि  तो  उसमें  कितने  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया

 देश  में  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  दिए  गए सुझावों का  ब्यौरा  कया
 और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों
 में

 उपमंत्री
 पी०

 के ०  थू  :

 af

 56  (

 एक  जिसमें  नए  कानूनों  के  बनाए  वर्तमान  कानूनों  में  संशोधन  करने  और

 adara  कानूनों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उपायों  के  agit  मे TS  4  टांग  की  सिफारिशें  दी  गई
 सदन  के

 पटल पर  रखा  जाता है  ।

 सेमिनार  में  की  गई  सिफारिशों  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  हैं  और  उनकी  जांच
 की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 चाइल्ड  एंड  दि  लॉ  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  गोष्ठी
 की

 सिफ़ारिशों

 (1)  बाल-विकास/कल्याण से  सम्बन्धित  वर्तमान  कानूनों  की  समीक्षा  की  जाए  और  सामाजिक

 आधिक  परिवर्तन  के  संदर्भ  में  उपयुक्त  कानून  बनाने  अथवा  वर्तमान  कानूनों  को  संशोधित  करने के  लिए

 कदम  उठाए  जाए  ।

 (2)  कानूनों  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  में  कर्मियों  जो  बाल  विकास/कल्याण  को  कु प्रभावित
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 ह  अ  थ  अ  अ  क  व  ब

 करती  दूर  किया  जाए  और  इन  कानूनों  को  लागू
 करने  के  लिए  मशीनरी  को  खुद  बनाया

 जाए

 (3)  लोगों  को  समझाने-बुझाने और  प्रेरणा  के  माध्यम  से  अधिक  अच्छे  स्वास्थ्य  देखरेख  पद्धतियों

 में  शिक्षित  किया  जाए  और  इस  प्रकार  निश्चित  कानूनों  के  बनाए  जाने  के  लिए  भुमिका  dare की

 जाए |

 (4)  बाल  स्वास्थ्य  और  पोषाहार  के  क्षेत्र  में  विमान  कानूनों  की  समीक्षा की  जाए  और  उनको

 अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  संशोधन  सुझाए  जाएं  ।

 (5)  उन  कानूनों
 को

 कड़ाई  से  लागू  किया  जाए  जिनका  उद्देश्य  मिलावट  को  रोकना  है  ।

 (6)  मिलावट  जेसे  अपराधों  के  मामलों  से  निपटने  के  लिए  चलते  फिरते  न्यायालयों को  farra-

 दार  बनाया जाए

 (7)  प्रसव  काल  के  दौरान  औषधियां  खाने  को  रोकने  के  लिए  कानून  बनाया  जाए और  उनके

 बुरे  परिणामों  के  बारे  में  लोगों  को  शिक्षित  किया  जाए
 |

 (8)  कानूनों  के  माध्यम  से  स्कूल  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  की  जाएं  और  ये  सेवाएं  सभी  स्कूल  जाने

 वाले  बच्चों  को  प्रदान  की  जाएं

 (9)  जिन  राज्यों और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों
 में  अनिवार्य  प्राइमरी  शिक्षा  अधिनियम नहीं  है

 उनको  ये  अधिनियम बनाने  के  लिए  प्रेरित  किया  जाए  ।

 (10)  अनिवार्य  प्राइमरी  शिक्षा  अधिनियम  को  किया  जाए  ताकि  इसमें  उन  बच्चों

 के  लिए  अनौपचारिक शिक्षा  केन्द्रों  के  लिए  प्रावधान  को  शामिल
 किया  जा  सके  जो  औपचारिक  स्कूली

 शिक्षा  की  सुविधा  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।

 (11)  स्कूल-पूर्वे आयु  (  +3  के  बच्चों  के  लिए  प्राइमरी  शिक्षा
 की

 पद्धति  के  अनुरूप  ही

 मुफ्त  स्कूल-पूर्वे  शिक्षा  के  लिए  कानून  लागू  किया  जाए  ।

 (12)  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  के  लिए  नियोजित  सभी  नए  आवासीय  खण्डों  में  बाल  कल्याण

 एककों  के  लिए  प्रावधान  को  शामिल  करने  के  लिए  जन-उपयोगी  सेवाओं  के  बारे  में  नगरपालिका  की

 नियम-पुस्तिका में  संशोधन  किया  जाए  ।

 (13)  बच्चे  के  पूर्ण  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वैयक्तिक  क्रानूनों  में
 संशोधन  किया

 जाए  चाहे  वे  न्याय-संगत  हो  अथवा  गैर-न्याय  समेत  ।

 (14)  अपने  माता-पिता के  विवाह  से  पुर्व  पैदा  हुए  बच्चों  को  न्याय  संगत  ठहराने  के  लिए
 भी

 वैयक्तिक  कानून  बनाए  जाएं  |

 (15)  बच्चे  की  न्याय  पालन  पोषण  और  अभिमानता
 के

 सम्बन्ध  में  सामान्य  कानूनों
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 और  विभिन्‍न  वैयक्तिक  कानूनों  को  समरूप  बनाया  जाए
 क्योंकि  बच्चे  के  हितों  की  रक्षा  करने  में  उन  सब

 में  समानता  होनी  चाहिए  |

 (16)  बच्चे  की
 आवश्यकताओं

 और  परिवार के
 स्तर

 को देखते
 हुए  बच्चे  के  उपयुक्त  पालन

 -

 पोषण  के  सम्बन्ध  में  कानूनों  को  उपयुक्त  रूप  से  संशोधित  किया  जाए  ।

 (17)  अभिभावकता  अधिनियम को  इस  ढंग  से  संशोधित  किया  जाए  कि  अभिभावता  की  अवधि

 के  दौरान  आश्रित  बच्चों  को  अपने  ही  बच्चों  के  समान  दर्जा  दिया

 (18)  बाल  श्रम  से  संबंधित  कानूनों  को  निर्माण  औजार आदि  जैसे

 असंगठित  क्षेत्रों  के  व्यवसायों  पर  भी  लागू  किया  जाए  |

 (19)
 संगठित

 क्षेत्रों  में  चिकित्सा  सहायता  आदि  जैसे  कल्याण  साधनों  को

 सुदृढ़  बनाया  जाए

 (20)  बच्चों  के  लिए  जोखिमी  और  गैर-जोखिम  व्यवसायों  को  स्पष्ट  रूप  से  परिभाषित  किया

 (21)  वर्तमान  कानूनों  की  शक्तियों  और  कमजोरियों  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  श्रम के  सम्बन्ध

 में  कानूनों  के  प्रभाव  सम्बन्धी  अनुसंधान  अध्ययनों  को  प्रायोजित  और  प्रोत्साहित  किया  जाए  ।

 धन मंडल  रेलवे  कप्तान  दर्जा  बढ़ाना

 2013.
 श्री  अनादि  चरण  दास

 :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  धनमंडल  रेलवे  स्टेशन  का  दर्जा  बढ़ाने  का  are
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  Vo  गनी  खान  जी  नहीं  ।  धनमंडल  स्टेशन  पहले

 ही  पर्ण  स्टेशन है  ।

 और  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 जाजपुर  क्यों भर  रोड  पर  नीलांचल  एक्सप्रेस  को  रोका  जाना

 2014.  श्री  अनादि चरण  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  र  का  नीलांचल  एक्सप्रेस  के  रुकने  के  स्टापेज ों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  क्या  उड़ीसा  में  जाजपुर  क्योंकर  पर  एक  और  स्टापेज  उपलब्ध  कराने  का

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इसे  कब  तक  क्रियान्वित कर  दिया  जाएगा ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  जी  नहीं  ।

 जी  नही ं।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 वित्त  परिवहन  सम्बन्धी  मूल्य  निर्धारण
 और  पेंशन  दायित्वों

 के  सम्बन्ध में  रेल  सुधार  समिति  की  सिफारिशों

 2015.  श्री  राहुल  मल्लु
 :

 क्या  रेल  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह सच है  कि  रेल  सुधार

 समिति  ने  वित्त  परिवहन  att  मूल्य

 निर्धारण  और  पेंशन  arf it  के  सम्बन्ध  में  कतिपय  सिफारिशें  की

 यदि  तो  क्या  रेलों  के  वर्तमान  उपभोक्ताओं  पर  कर  भार  लादने के  विरुद्ध  भी  कोई

 सुझाव  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्री att  एं०  बी०  ए०  गनी  खान  :  रेल  सुधार  समिति  ने  किराया और

 भाड़ा  संरचना  तथा  पेंगनीय  दायिताओं के  संबंध  में  सिफारिशें की  रिपोर्ट के  जो  छः  भांग  अभी  तक

 प्राप्त  हुये  हैं  उनमें  विकासगत  कार्यों  के  लिए  पूंजी
 की

 व्यवस्था  के  बारे  में  उल्लेख  नहीं  है
 ।

 बहरहाल  रेलों
 की  विकास  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  की  गयी  हैं  ।

 और
 :  रेलवे  आरक्षित  निधियों पर  अपनी  रिपोर्ट  1४) में  समिति  अन्य

 बातों  के  कहा  है  कि  बकाया के  परिसमापन  के  लिए  अपेक्षित  260  करोड़रुपये  की  राशि

 क्लास  आरक्षित  त्ति धि  में  अनुशासित  विनियोग  के  लिए
 1110

 करोड़  रुपयों  की  राशि  में  शामिल

 किराया  और  भाड़ा  के  उध्वागामी  संशोधन  द्वारा  पुरी  नहीं  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  किराया  और  भाड़ा

 संरचना  में  इस  तत्व  को  शामिल करने  से  परिवहन के  वर्तमान  उपभोक्ताओं  के  ऊपर  भार  डालना  उपयुक्त

 न  जब  तक  बकाया  परि समाप्त  नही ंहो  जाता  तब  तंक  सामान्य  राजकोष  से  प्रत्येक  वर्ष

 समतुल्य  की  सहायता  की  जानी  चाहिए  t

 आल  इ  fear  रेलवे  एम्पलाइज  फेडरेशन  से  ज्ञापन

 2016,  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  रेल  मंत्री  यहਂ  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उत्तर  $  1983

 क्या  आल  इंडिया  रेलवे  एम्पला  इज  फेडरेशन की  ओर  से  कोई  प्रतिनिधिमंडल  14

 1983  को  प्रधान  मंत्री  से  मिला

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  उनको  कोई  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  wo  गनी  खान
 :

 से  यह  समझा  जाता है
 कि

 14-1-83  को  आल  इंडिया  रेलवे  इम्पलाइज कॉन्फैड  रोशन  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  प्रधान  मंत्री से  मिला

 था  |  प्रधान  मंत्री  को  संबोधित  14-1-198 3  का  ज्ञापन  कन्फेडरेशन  को  इस  अनुरोध से  संबंधित

 है  कि  उन्हें  अनौपचारिक  विचार-विमश  की  सुविधा  फिर  से  बहाल  की  जाए ।

 यह  सुविधा  केवल  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  तक  सीमित  है  और  इसलिए  यह  सुविधा  आल
 इंडिया

 रेलवे  इम्पलाइज  कन्फेडरेशन  को  नहीं  दी  जा  सकती  क्योंकि  वह  रेलवे  पर  गैर  मान्यता  प्राप्त  संस्था  है  ।

 एशियाड  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  लाभ  तथा  हानि

 2017.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  सुरजभान :

 श्री  राम  प्रसाद  अहिरवार
 :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 दिल्ल  में  एशियाई  खेलों  के  दौरान  परिवहन  निगम  को  कितना  लाभ  अथवा  सैनी

 हुई  भर  उस  अवसर  के  किए  गए  प्रबन्धों  पर  किए  गए  व्यय  का  ब्यौरा

 एशियाड  के  दौरान  दिल्‍ली  में  विशेष  अथवा  माइकों  बसों  के  चलाने  के  लिए  जिनको

 मिट  दिए  गए  थे  उनके  ब्यौरे  क्या  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  को  कितने  परमिट  दिए  गए  और

 उनके  चयन  के  लिए  अपनाई  गई  प्रक्रिया  ब्यौरा  कया  है  ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  दिल्ली

 परिवहन  निगम  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  लाभ/हानि  का  लेखा  तैयार  करती  है
 ।
 एशियाई खेल  कूद

 के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  अपने  बेड़े  में  अतिरिक्त  बस  लगाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  परिवहन

 निगम  कौर  हरियाणा  ऐड बेज  से  ली  गई  बसों  के  लिए  करीब  12.34 लाख  रुपये  अदा  करेगी एशियाई

 खेल  कूद  के  लिए  की  गई  अन्य  व्यवस्थाओं  के  लिए  जैसे  अतिरिक्त  स्टाफ  को  अदायगी/सर्वोपरि  भत्ता  आदि

 के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  से  करीब  14.98  लाख  रुपये  का  भुगतान  किया  है  ।

 विवरण  संलग्न  है
 ।

 प्रत्येक  को  एक  परमिट  जारी  की  गई  में  रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल०  टी०  6015/83]
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 राज्य  परिवहन  प्राधिकारी  दिल्ली  प्रशासन  ने  प्रेस  विज्ञापन  के  जरिये  सामान्य  नागरिकों

 से  प्रार्थना  पत्र  आमंत्रित  किया  था  ।  उन  प्रार्थियों  से  जो  सभी  शर्तें  पुरी  करते  कहा  गया  था  कि  ने  नियत

 तिथि  से  पहले  अपने-अपने न्हेकिल  प्रस्तुत  करें ।  वे  सभी  चुन  लिए  गए  थे  जिन्होंने इसका  पालन  किया

 इन्टरनेदानल  चिल्डरन्ज  समर  विलेज  हारा  विदेशों  से  लाए  गए  बच्चे

 2018.  श्री  त्रिलोक चन्द

 थ्री  नि  कुमार सिह

 श्री  कृष्ण  प्रताप सिह

 श्री  एन०  Fo  हीरो

 क्या  समाज  Heat  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 भारत
 तथा

 भारतीयों  के  साथ  मित्रता  करने  के  प्रयोजन से

 हाल  ही  में  जिन  बच्चों  को  इन्टरनेशनल  चिल्डरन्ज  समर
 विलेज

 के
 द्वारा  बाहर  के  देशों  से  यहां  लाया

 वे  यहां पर  संकट  ग्रस्त  हो  गये  थे  और  उनको  कपड़े तथा  ठहरने  के  लिये  अपनी  स्वयं  की

 व्यवस्था करनी  पड़ी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरे  क्या  हैं  और  सरकार
 की

 इस  बारे  में  प्रतिक्रिया  है
 ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण
 मंत्रालयों  में

 उप  मंत्री  पी०  के०  पु  :

 और  दिल्‍ली  प्रशासन  के  शिक्षा  निदेशालय  ने  31  1982  से  भाग  लेने  वालें  48  व्यक्तियों

 के  लिए  आवास  और  भोजन  की व्यवस्था  की  थी  ।  प्रबन्ध  पर्याप्त  थे  और  दि  चीड़  नस  इण्टरनेशनल  समर

 विलेज  (afesar)  जो  चिल्ड्रेन्स  इंटरनेशनल  समर  विलेजेज  न्यू  काल  अपोन  टा  इन

 Jo ®  के०  का  एक  सम्बद्ध  निकाय  के  अधिकारियों  ने  भी  इनका  निरीक्षण किया  था  ।  चिल्ड्रेन्स

 इन्टरनेशनल  समर  विलेज  के  अधिकारियों ने  9  1983  को  शिवर  को  यूथ

 चाणक्यपुरी नई  दिल्‍ली  में  स्थानान्तरित  कर  दिया था  ।  उस  तारीख
 को

 भाग  लेने  बालों  के  यातायात

 का  भी  प्रबन्ध  किया  गया  था  ।  भाग  लेने  वालों  के  लिए  आगरा  भर  फतेहपुर  सीकरी  की  ज

 दिल्‍ली  का  दौरा  और  खरीद  फरोखत  भ्रमण  की  भी  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  जो  बच्चे  बाहर  से  आये  थे  उनको  असहाय छोड़  दिया

 गया था  ॥

 पारादीप  बन्दरगाह  न्यास  द्वारा  प्रचार  पर  व्यय  की  गई  राशि

 2019.  श्री  रास  बिहारी  बेहरा  :  क्या  नौवहन ओर  परिवहन  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी

 दर्शा  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  करेंगे  कि
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 पारादीप  बन्दरगाह  न्यास  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विज्ञापनों  के  लिए  प्रतिशत

 तथा  प्रत्येक  भाषा  के  किस-किस  दैनिक  समाचार  पत्र  का  उपयोग  किया  गया  है

 पारादीप  बन्दरगाह  न्यास  द्वारा  जारी  प्रेस  विज्ञप्तियों  की  नियमित  डाक  सूची  में  समाचार

 पत्र  वार  जिन  संवाददाताओं के  नाम  क्या  जिनके  ब्यौरे  कया  और

 पारादीप  बन्दरगाह  न्यास  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  वर्ष  वार  विज्ञापन  के  लिए  व्यय  की

 गई  राशि  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  अंसारी  )  :  1979-80,

 1980-81  और  1981-82  के  दौरान  पारादीप  पोर्ट  ट्रस्ट  द्वारा  विज्ञापन  के  लिए  भाषा  वार  दैनिक

 समाचार  पत्रों  की  सु  चि  निम्नलिखित  है

 धंप्रेजी  दैनिक  पत्र  दिया  दैनिक  qa

 स्टेट्स मन  1.  समाज

 टाइम्स  an  इंडिया
 गठा  पई  2.  प्रजा तन्न

 एहसास
 a

 gis4  क  3.  मातृ  रूमी

 4.  प्रगतिवादी द  हिन्दु

 5.  स्वराज्य 3  मरीन  टाइम्स

 6.  थारित्री 6  पूज  भा
 द  लड

 पारादीप  पोर्ट  ate  द्वारा  जारी  प्रेस  विज्ञप्तियां  निम्नलिखित  संवाददाताओं  को  प्रेषित  की

 जा  रही  हैं

 1.  श्री  आर०  पी०  प्रतिनिधि  टेट्समेन, च  भुवनेश्वर

 श्री  गोपाल  विशेष  अमत  बाजार  पत्रिका

 श्री  स्वरूप  संवाददाता आनंद  बाजार  भुवनेश्वर

 4  श्री  प्रशांत  कुमार  स्टाफ  भुवनेश्वर

 श्री  एस०  एन ०  इकॉनॉमिक्स  भवनेश्वर

 श्री  दिलीप  राज
 हिन्दुस्तान  भुवनेश्वर

 श्री  एन०  के०
 टाइम्स

 आफ
 भुवनेश्वर

 श्री  अरूण  विशेष
 इंडियन

 भुवनेश्वर
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 9  श्री  अशोक  हिन्दुस्तान  भुवनेश्वर

 10  श्री  एन०  भुवनेश्वर

 11  श्री  नवकिशोर  मैनेजिंग  न्यूज  आफ  द  कटक

 12.0
 9  श्री  आर०  पी०  फ्री  लांस  कटक

 13  श्री  रामचन्द्र  फ्री  लांस  कटक

 14  श्री  वी  ०  के०  कटक

 15  श्री  बासुदेव  ब्रांच  युवा  इटेड  न्यूज  आफ  कटक

 16  श्री  सरत  चन्द्र  स्टाफ  प्रेस  ट्रस्ट  आफ  कटक

 17  श्री  एच०  सी ०  क्षेत्रीय  अधिका  फीलु  प्रचार  सुचना  और  प्रसारण

 भारत  भुवनेश्वर

 इंडियन  शिपिंग  एवं  ट्रांसपोर्ट  न्यूज  ,  बंबई

 19  द  न्यूज  पोर्ट  मंगलोर

 20  जनता  ताकत  कटक

 21  श्री  एस०  पी०  विजिलेंस  कटक

 22  श्री  ए०  के ०  दाह  द्वारा  सुर्यदयाग  (aTo)  लि०  अथारबंडी

 23  सूचना  अधिकारी ,
 प्रेस  इन्फॉरमेशन  कटक

 1979-80,  1980-81  और  1981-82  के  दौरान  विज्ञापन  और  प्रचार  पर  पारादीप

 पोर्ट हारा  किए  गए  खर्चे  निम्नलिखित हैं

 1979-80  1980-81  198  1-82

 5,79  615  रुपये 1,65,005  साये  3,47,274  रुपये

 पुर्जों  रेलवे  में  अस्थाई  और  नैमित्तिक  ent

 2020.  श्री  रीतलाल  प्रसाव  वर्मा
 :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  पूर्वी  रेलवे  में

 डिवीजन वार  में  कितने  अस्थायी  तथा  नैमित्तिक  कमंचारी  हैं  और  रेलवे  निर्माण  विभाग

 में  नैमित्तिक  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  और  वे  कितने  वर्षों से  नैमित्तिक  कर्म चा  रियों  के  रूप  में  कार्य

 कर  रहे
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 रेल  मंत्री  ए  ०  बी०ए०  गनी  खान  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  परत  पर

 रख  दी  जाएगी ।

 इलाहाबाद  तथा  पटना  के  बीच  नौवहन  सेवा

 2021.  at  रोत लाल  प्रसाद  वर्मा  :

 ait  हन्नान  मोहल्ला
 :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलाहाबाद  से  पटना  हुगली  के  लिए  गंगा  नदी  में  नौवहन  सेवा  आरंभ  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  उसमें  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  और  इस  बारे  में  भावी  योजना  क्या  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ज़ियाउर्रहमान  अ  :
 सरकारी  और

 प्राइवेट  आपरेटर  गंगा  नदी  में  अन्तदर्शीय  जल  परिवहन  सेवा  चलाने  के  लिए  स्वतंत्र  केन्द्रीय

 देशीय  जल  परिवहन  निगम  फरक्का  में  नौ चालन  लोक  के  चालू  होने  के  बाद  फरक्का  से  आगे  तक

 कायें  सेवा  बढ़ाने  का  विचार  रखता  है  ।

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  गंगा  से  पटना  और  गाजीपुर  चुनार  के  बीच  प्रयोग

 सह-उन्नयन  आधार  पर  लांगिच्छूडिनाल  कार्गो  सेवा  के  आवागमन  और  कहलगांव  तथा  काढ़ागोला  के

 बीच  एल  odlocto oa}  ०  फेरी  सेवा  चलाता  केन्द्रीय  Heras maT  जल  परिवहन  निगम  हल्दिया  और  फरक्का

 के  बीच  कार्गो  सेवा  भी  चलाता

 निगम  फरक्का में  नौचालन  लोक  के  चालू  होने  के  बाद  इस  सेवा  को  चरण  में  पटना तक

 और  दूसरे  चरण  में  इलाहाबाद  तक  ले  जाना  चाहता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  वहਂ  भी  राज्य  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  बनाने

 का  विचार  कर  रही  है  जो  भविष्य  में  ऐसी  सेवाएं  प्रदान  करेंगी  |

 केन्द्र  सरकार  हारा  1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  उपलब्ध  किए  गए  रोजगार

 2022.
 श्री  मूलचन्द

 डांगी
 :

 क्या
 समाज  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  वर्ष  1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  कितने  विकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया

 गया  और  उनको  विभागवार  किन  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  के०  थ  विभिन्‍न

 विभागों
 और  उनके  नियंत्रणाधीन  कार्यालयों .  में  वर्ष  1981-82  और  1982-83

 1982  तक  नियोजित  किए  गए  विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  दर्शाने  वाली  एक  सुची

 विवरण के
 रूप  में  संलग्न है  ।  नियुक्तियां  श्रेणी  और  ॥ |  के  पदों  पर  की  गई  पर्त  si

 इत्यादि  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है
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 विविध

 विवरण

 मंत्रालयों /  विभागों  द्वारा  वर्ष  1981-82  और  1982  तक  रोजगार

 पर  लगाए  गए  विकलांग  व्यक्तियों  के  बार  में  ब्यौरा

 क्रम  स०  मंत्रालय/विभाग  का  नाम  रोजगार  पर  लगाए  गए

 विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या

 1981-82  1982-83

 1982

 2  4

 प्रधान  मंत्री  सचिव  लय  6

 योजना  आयोग  सी ०  एस०  ओ०  4

 एस०

 कृषि  विभाग  और  इसके  सम्बद्ध /

 उपनिषद्  कार्यालय  12  12

 खाद्य  विभाग  भौर  इसके  सम्बद्ध  और

 अधीनस्थ  कार्यालय  30  30

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  और

 इसके  अनुसंधान  संस्थान  38  74

 ऊर्जा  विद्युत  विभाग

 आणविक  ऊर्जा  विभाग  और  इसके

 संघटक  एकक  151  154

 समाज  कल्याण  मंत्रालय भर  इसके

 नियंत्रणाधीन  कार्यालय  146  148

 इलेक्ट्रानिक  विभाग

 10  विदेश  मंत्रालय  13  21

 11  वित्त  व्यय  विभाग  और  इसके

 सम्बद्ध  तथा  अधीनस्थ  कार्यालय  221  275
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 «

 1  2

 12  राजस्व  विभाग  और  इसके  कार्यालय  314  679

 13  आधिक  न  विभाग  10  15

 14  बैंकिंग  विभाग  2640  2769

 15  रक्षा  विभाग  590  647

 16.  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय

 17.  गृह  मंत्रालय  और  इसके  सम्बद्ध  और

 अधीनस्थ  कार्यालय  39  183

 18  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग

 19.  औद्योगिक  विकास  विभाग  और  इसके

 सम्बद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालय  22  26

 20  भारी  उद्योग  मंत्रालय

 21  नागरिक  पूर्ति  विभाग

 22  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  और  इसके

 सहयोगी  कार्यालय  116  148

 23  शिक्षा  मंत्रालय

 24  श्रम  मंत्रालय  और  इसके  अधीनस्थ  कार्यालय  उपलब्ध  नहीं  30

 25  संसदीय  कार्य  विभाग

 26  पैट्रोलियम  विभाग  2  उपलब्ध  नहीं

 रेल  मंत्रालय 27  315  319

 28  विज्ञान  एवं  टेक्नोलोजी  विभाग  14  18

 29  31  22 जहाजरानी  एवं  परिवहन  मंत्रालय

 30  अन्तरिक्ष  विभाग  52  56

 31  इस्पात  भर  खान  विभाग  3  उपलब्ध  नहीं

 32  gta  विभाग  41  47

 पर्यटन  एवं  नागरिक  उड्डयन  मंत्रालय  उपलब्ध  नहीं

 34  निर्माण  एवं  आवास  मंत्रालय  और  इसके

 सम्बद्ध  तथा  अधीनस्थ  कार्यालय  1580  उपलब्ध  नहीं

 35  निर्वाचन  आयोग  3
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 राज्यों में  आंगनबाड़ियों  स्थापित  किया  जा

 2024.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समेकित बाल  विकास  सेवाए  उपलब्ध  कराने  के
 विचार

 से  देश  के  प्रत्येक गांव  में

 की  स्थापना  की  गई  है  ;

 राज्य  बार  कितने  गांवों में  इनकी  स्थापन की  गई  है  और  राजस्थान  के  पाली  जिले

 में  कितनी  आंगनबाड़ियों  खोली  गई  हैं  तथा  वर्ष  1981-82  तथा  1982-83  में  आज  तक उन  पर

 कितना  व्यय  किया गया  है  ;

 क्या  इस  योजना  के  कार्यकरण  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी  ०के
 ०

 थू  :

 कित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  को  पिछड़े  हुए  ग्रामीण  जनजातीय  क्षेत्रों  और  शहरी  गन्दी

 बस्तियों  में  चलाया  गया  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजना  स्थानों  के  चुनाव  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जन-जाति  के
 प्र  भाव  वलि  सुखा  ग्रस्त  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता

 दी  जाती  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  तक  देश  में  (000  समेकित  बाल  विकास  सेवा

 योजनाओं  को  आरम्भ  किए  जाने  का  निर्णय  लिया  गया  है  |

 वर्ष  1982-83  तक  स्वीकृत  की  गई  620  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं

 राज्य  केन्द्र  शासित  प्रदेश-वार  आंगनबाड़ियों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  वर्ष  1982-83  के

 दौरान  समेकित  बाल  विकास  सेवा  ग्रामीण  जिला  पाली  के  लिए  139

 आंगनबाड़ियों की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  111  आंगनवाड़ी  कार्यकर्ताओं की  पहले  ही  नियुक्ति  की

 जा  चुकी  एक  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजना को  पूर्ण  रूप  से  चालित  करने में  12  से  18

 मास  का  समय  लगता  समेकित  बाल  विकास  सेवा  बाली  अभी  स्थापना  की  अवस्था  में  है  ।

 1982-83  के  दौरान  जनवरी  1983  तक  45,  649  रुपये  का  व्यय  किया  गया  है  ।  वर्ष  1981-82

 के  दौरान  कोई  व्यय  नहीं  किया  गया  था  ।

 और  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  नेपाल ही  में  समेकित  बाल

 विकास  सेवा  के  विस्तृत  मूल्यांकन  अध्ययन  तैयार  किए  हैं  ।  उनकी  अन्तिम  रिपोर्ट  प्राप्त  होनी  अभी  शेष

 सारे  देश  के  मेडिकल  कालेज  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  मार्ग  दर्शन में  परियोजनाओं

 में  बेस-लाइन और
 सर्वेक्षण  कार्यक्रम  चला

 रहे  हैं
 ।  इन  अध्ययनों  के  फलस्वरूप समेकित  बाल  विकास

 सेवा  परियोजना  क्षेत्रों  में  बच्चों  और  माताओं  को  स्वास्थ्य  और  पोषण  की  सेवाएं  प्रदान  करने  में

 पूर्ण  सुधार  हुआ  है  जिससे  स्वास्थ्य  और  पोषण  स्तर  में  सुधार  आया  है  ।
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 ह ee  a

 क्रम  स०  राज्य/केन्द्र  शासित  मंजूर  किए  गए  आंगनवाड़ी

 प्रदेश  केन्द्रों की  संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  3909

 2535

 5330

 2979

 1556 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  483

 जम्म और  कश्मीर  381

 कर्नाटक  4634

 91  2478

 10.  मध्य  प्रदेश  4034

 11
 महा  राष्ट्र

 3817

 12  657

 13  मेघालय  564

 तागा लड़ 14  421

 15  2140

 16  पजाब  1795

 17  राजस्थान  3157

 18  सिक्किम  300

 19  तमिलनाडु  3000.
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 20  690

 21  उत्तर प्र  देश  8256

 22  पश्चिम  बंगाल  5664

 23  अरुणाचल  प्रदेश  217

 24  दमन  और  दिव  407

 25  254

 26  231

 27  दिल्ली  1295

 28  50

 29  अंडमान व  निकोबार  148

 30  दादरा  और
 नागर  हवेली

 100

 31  160
 चण्डीगढ़  —

 सरकार  और  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  मान्यता  न  दिए  गए  मेडिकल  कालेज

 2025.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :

 श्री  ध्  तिरकी :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 ष  ती  a
 सा  परिषद और देश  में  इस  समय  ऐसे  कितने  मेडिकल  कालेज  हैं  जिनको  भा

 सरकार  द्वारा  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  और  वे  कालेज  कब  से  चल  रहे  हैं  ;

 यदि  सरकार  द्वारा  इनको  मान्यता  नहीं  दी  जाती  तो  ऐसे  कालेजों  से  पास  होकर  डाक्टर

 बनने  वालों  की  स्थिति  क्या  होगी  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 देश  में  ऐसे  गैर-सरकारी  मैडिकल  कालेज  हैं  जो  कैपिटेशन

 फीस  लेते  हैं  और  अयोग्य  छात्रों  को  दाखिल  कर  लेते  हैं  ;  और

 इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  विगत  दो  वर्षों

 में  कितने  कालेजों  को  इस  प्रथा  का  पालन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  क्रिदवई से
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 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  द्वारा  कतिपय  नये  मेडिकल  कालेजों  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  आगामी

 कार्रवाई  करने  के  लिए  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  आन्ध्र  प्रदेश  और  पंजाब  के  कुछेक  मेडिकल  कालेजों में

 प्रति  व्यक्ति  शुल्क  लिया  जा  रहा  है  ।  भारत  सरकार  मेडिकल  कालेजों  द्वारा

 प्र  तिव्यक्ति-शुल्क  लिये  जाने  की  प्रथा  के  विरुद्ध  है  और  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  उसने  राज्य

 सरकारों  को  पहले  ही  सलाह  दे  दी

 दुमंजिले  रेल  डिब्बों  का  निर्माण

 2026.  श्री  रामविलास  पासवान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  देश  में  दुमंजिले  रेल-डिब्बों  के  निर्माण  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  की  है  ;  और

 क्या  देश  में  किसी  गाड़ी  में  ऐसे  डिब्बे  लगाये  जाने  की  सम्भावना  है  और  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है है  ?

 रेल  मंत्री  Yo  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी )
 :  सवारी  डिब्बा  मद्रास  ने  अब

 तक  36  दो  मंजिलें  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण  किया है
 ।

 जी  हां  ।  इन  डिब्बों  का  उन  विभिन्न  क्षेत्रों
 में

 उपयोग  किया  जाएगा  जहां  कम/माध्यम  दूरी

 का  यात्री  यातायात  अधिक  मात्रा  में  होता  है  ।

 सभी  गांवों  के  लिए  चिकित्सा  सुविधायें

 wt
 As  ofaiy

 |
 2027.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  3  नर  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 कया  देश  के  प्रत्येक  राज्य  के  प्रत्येक  गाँव  में  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है  ;

 यदि
 तो  प्रस्ताव  की

 मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ;

 इस
 योजना

 के
 अन्तर्गत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  राज्य में  अब.तक  कितने  अस्पताल

 भौषधालय खोले  गये  हैं  ;  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 मो  हिलना
 :  और

 शत-प्रतिशत  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  देश  के  हर  गांव  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  हुर  गांव  में  एक  स्वास्थ्य  गाइड  और  एक प्रशिक्षित दाई  उपलब्ध  करने  का  विचार  जिस  गांव
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 1904
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 की
 आबादी  एक  हजार से  अधिक  उसमें  दो  या  दो  से  ज्यादा  स्वास्थ्य  गाइडें  चुनी जा  सकती हैं

 ।  इसके

 प्रत्येक  5000  की  ग्रामीण  आबादी  के  लिए  उप-केन्द्र  खोले  जा  रहे  है  जो  दुर्घटनाओं  और

 श्रमिक  संकटों
 के  लिए

 छोटी-मोटी  बीमारियों  का  स्वास्थ्य  रोग-प्रतिरक्षण

 प्रसव  प्रसव  तथा  प्रसव  के  बाद  की  परिचर्या  आदि  की  सेवाएं  प्रदान  करते  1.4.198

 से  उप-केन्द्रों  को  खोलना  भी  एक  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  यो  जना  है  |

 राज्य  सरकार  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  1980-8  1-8.2  के  दौरान  बिहार  में  24

 मिक  स्वास्थ्य  898  उप-केन्द्र  और  19  दर्जा  बढ़ाये  गये  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 खोले  गये  आशा  है  कि  1982-83  के  दौरान  76  afafea  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  300

 उप-केन्द्र  तथा  5  दर्जा  बढ़ाये  गये  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  अस्पताल )  खोले  जाएंगे  |

 बिहार में  उप-केन्द्रों  को  खोलने के  लिए  1981-1982  और  1982-83  के  दौरान  क्रमशः

 13.80  लाख  रुपये  और  61.20  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को

 खोलने  तथा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  काम  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता

 क्रम  के  अन्तरगत आता  है

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  दल  का  सम्बलपुर  विश्व  विद्यालय  पर  प्रतिवेदन

 2028.  डा०  कपा  सिन्धु  भोई  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सम्बलपुर  गये  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  दल  ने  सम्बलपुर  विश्वविद्यालय  के

 सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  सरकार  को  दे  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०
 के  ०  पु

 :

 नहीं  रिपोर्ट  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना है  ।

 fone  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  पर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  इस
 पर  विचार

 किया  जाना  है  |

 मस्तिष्क  ज्वर  के  कारण  राज्यवार  मरने  बाले  व्यतीत

 2029.  डा०  कपा  सिन्धु  भोई  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 देश  में पिछले  2  वर्षों  में  राज्य-वार  मस्तिष्क  ज्वर  से  कितने  लोगों  की  मृत्यु  हुई  ;

 मच्छर  रोधी  अभियान  आरम्भ  करने के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  उनके  aa

 तक  क्या  परिणाम  निकले  और
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 क्या  परादीप  बन्दरगाह  क्षेत्र  स्वास्थ्य  के  लिए  बहुत  बड़ा  खतरा  सिद्ध  हुआ  है  और  यदि

 तो  उसे  मच्छर-मुक्त  क्षेत्र  बनाने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शा
 सित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  रिपोर्टों

 से
 पत्ता  चलता  है  कि  जापानी  इनसे फला  ओटिस

 के  कारण

 198]  में  1167  तथा  1982 में  1171  मौतें  हुई  थीं  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है
 :

 मौतें

 en

 1981  1982
 —<——$

 असम  46  59

 आन्ध्र  प्रदेश  439  96

 60  62

 दिल्ली  अन्य  I

 शुन्य  13

 236  52

 केरल  अनुपलब्ध

 मणिपुर  शून्य  53

 पॉंडिचेरी  17  अन्य

 10  fag  16  अनुपलब्ध

 11  290  83

 12  उत्तर  प्रदेश  26  199

 13  पश्चिम  बंगाल  35  555

 णा

 1167  1171

 —————

 और  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  aye  पैरासाइट

 और  उससे  अधिक  के  आधार  पर  ग्रामीण  इलाकों  में  रिजिडुअल  कीटनाशी  दवाइयों  का  छिड़काव

 किया  जाता  है  ताकि  मलेरिया  को  फैलने  से  रोका  जा  सके  तथा  मच्छरों  पर  काबू  पाया  जा  सके  ।  शहरी

 इलाकों  में  मच्छरों  पर  काबू  पाने  के  लिए  लार्वा-रोधी  तथा  व्यस्क  मच्छर  रोगी  उपाय  किये  जाते
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 सभी  राज्य  सरकारें/संघ  शासित  क्षेत्र  इस  इलाके  के  2/3  किलोमीटर  के  इर्द  गिर्द  जहां  जापानी

 फलाइटिस के  रोगी  होने  की  सुचना  मिलती  इन  उपायों  को  तेज  कर  देते  राष्ट्रीय  फाइलेरिया

 उन्मूलन  कार्यक्रम  के  seats  फाइलेरिया  स्थानिक मारी  वाले  क्षेत्रों  में  मच्छर  रोधी  उपाय  भी  जाते

 इन  उपायो ंके  परिणाम  स्वरूप  जापानी  इनसेफलाइडिस  आदि  के  प्रकोप पर  काफी

 नियन्त्रण/कमी करने  में  सफलता  प्राप्त  हुई  है

 पारादीप  बंदरगाह  क्षेत्र  में  इस  कारण  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरा  होने  को  कोई  सुचना  नहीं  मिली

 फिर  चूंकि  पारादीप  में  फाइलेरिया  स्थानिक  रूप  में  होता  है  इसलिए  पारादीप  शहर  में

 रिया  और  मलेरिया  दोनों  के  मच्छर  सेक्टरों  पर  काबू  पाने  की  दृष्टि  से  लार्वा  रोधी  उपाय  करने  के  वास्ते

 पारादीप  शहर  में  एक  फाइलेरिया  नियन्त्रण  यूनिट  कार्य  कर  रहा  है
 ।

 बिजली  के  रेल  इंजनों  का  आयात

 2030.  डा०  सरदार  राध  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेलवे  ने  विदेशी  सहयोग  के  अंतगर्त  निर्माण  करने  के  प्रयोजन

 से  चुनने  हेतु  बिजली  के  20  रेल  इंजनों  का  आयात  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  हां  तो  कया  यह  चित्त  रंजन
 स्थित  रेल  इंजन  कारखाने  में  उपलब्ध  व्यापक  स्वदेशी

 क्षमता  के  लिए  धक्का  नहीं  होगा  ?

 रेलमंत्री  बोए ०  qo  गनी  खान  :  और  भारतीय  रेलों  का  समिति  संख्या

 विश्व  में  उपलब्ध  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  से  युक्त  अधिक  अश्व  शक्ति  वाले  प्रोटोटाइप  बिजली  रेल  इंजनों

 की  खरीद  करने  का  प्रस्ताव  है  लेकिन  इनकी  संख्या  20  से  अधिक  नहीं  होगी  ।  इससे  व्यापक

 करण  के  संदर्भ  में  भा  राज्य  रेलों  को  अपने  बिजली  रेल  इंजन  बेड़े  को  आधुनिक  बनाने  में  सहायता  मिलेगी  |

 इस  प्रकार  के  बिजली  रेल  इंजनों  का  निर्माण  करने  वाले  ख्याति  प्राप्त  निर्माताओं  से  निविदाएं

 आमंत्रित की  गई  सेवा-परीक्षणो ंके  बाद  सबसे  उपयुक्त  किस्म  का  चयन  किया  जायेंगी  ।  इसके  बाद

 चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  में  उपलब्ध  अवसर  रचनात्मक  सुविधाओं  उपयोग  करके  विदेशी

 तालों  के  आवश्यक  सहयोग  से  देश  में  ही  रेलवे  की  अपनी  उत्पादन  यूनिट  में  इस  प्रकार  क  रेल  इंजनों
 का

 निर्माण किया  जायेगा  ।  सीमित क्या  में  20  प्रोटोटाइपों  को  प्राप्त  करने  के  पीछे  मंशा  यह  है  कि  रेल

 इंजन  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  तथा  बेहतर  बनाया  इससे  चितरंजन  रेल  इन् जन  कारखाने की  उत्पादन

 क्षमता  पर  कोई  विपरीत  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  नये  प्रकार  के  रेल  इंजनों  कै  उत्पादन  भी  चितरंजन

 रेल  इन् जन  कारखाने  में  किया  जायेगा  ।

 यात्री  यातायात  तथा  सवारों  डिब्बों  को  उपलब्धता

 ा  दगा  रेतल  *

 2031.
 श्री  सुनील  में

 | ह  T41  च  ना  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (*)  भारतीय
 रेलों  द्वारा  1969-70  में  और  1980-81  में  Painted

 क  रूप

 कितने  यात्रियों  का  परिवहन  किया  ;

 वर्ष  1969-70  में  तथा  1980-81  में  यात्रियों  के  परिवहन  के  लिए  डिब्बे

 लब्ध थे  ;

 क्या  यात्री  यातायात  में  वृद्धि  रेल  मंत्रालय  द्वारा  लगाये  गये  अनुमानों के  अनुसार  थीं  ;

 और

 यदि  तो  सम  को  हल  करने  के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाये  गये  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  भारतीय  रेलों  पर  ढोये  गये  यात्रियों  के

 सम्बन्ध  में  यात्री  की  संख्या  इस  प्रकार  थी  :--

 लाख  में  )

 1969-70  113,382

 1980-8 1  208,558

 31  art  तक  यात्रियों  को  ढोने  वाले  वाहनों  की  संख्या  बिजली  गाड़ी  के  सवारी

 डिब्बे  भी  शामिल  इस  प्रकार  थी

 में  )

 1969-70  25,830

 1980-81  30,035

 (a)  और  यात्री  यातायात  में  वृद्धि  विभिन्न  योजना  अवधियों  में  प्रत्याशित  वृद्धि  स ेअधिक

 हुई  बढ़े  हुए  यात्री  यातायात  को  सम्हालने  के  संसाधनों  की  कठिन  स्थिति  में  लम्बी  दूरी  की

 गाड़ियों  के  रेक  के  गीत  का  मानकीकरण  करके  और  अपेक्षाकृत  अधिक  क्षमता  वाले  सवारी  डिब्बों  का

 उपयोग
 कर  संवारी  डिब्बा  स्टाक  के  उपयोग  में  सुधार  लाने  के  लिए  उपाय  किये  गये  |

 पूर्वांचल  एक्सप्रेस  गाड़ी  का  दुर्गापुर  तथा  जखानियां  स्टेशनों  पर  हाल्ट  बनाना

 2032.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्र
 के

 लोग  काफी  लम्बे  समय  से  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  वा  रास्ती-भिटनी  लाइन  पर  gat

 चल  एक्सप्रैस  गाड़ी  के  लिए  दुर्गापुर  तथा  जहानियां  स्टेशनों  पर  हाल्ट  बनाने
 के

 लिए  मांग  करते

 रहे  हैं  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  दो  मंत्रियों  ने  पूर्वांचल  एक्स प्र

 पर  2  मिनट  का  हाल्ट  बनाने  के  आदेश  भी  दिये  थे  ;

 यदि  तो  उन  आदेशों  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ;  और

 यदि  तो  गाड़ी के  लिए  उक्त  स्टेशनों पर  हाल्ट  बनाने  में  सरकार  के  सामने  क्या

 दिक्कतें हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी )
 :  विगत में  कुछ  मांगें  की  गयीं हैं  ।

 जी
 नहीं

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 एक्सप्रेस  गाड़ी  होने  की  वजह से  99/100  पूर्वांचल  एक्सप्रेस  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  रुकती

 इस  गाड़ी  को  दुर्गापुर  ओर  मखनिया  स्टेशनों  पर  ठहराना  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  औचित्यपूर्ण  नहीं

 पाया गया  है  ।

 उचित  किराये  पर  ata  बस  सेवा  कौ  योजना

 2033,  श्री  राजनाथ  सोनकर
 शास्त्र

 :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 दिल्‍ली  परिवहन निगम  के  पास  इस  समय  कुल  कितनी बसें  हैं  और  से  कितनी बसें

 काम  की  हालत  में
 हैं  और

 कितनी  वकंशापों  में  बेकार  खड़ी  हैं  ;

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  उचित  किराये
 पर

 तीब्र  बस  सेवा  तथा  दैनिक  यात्रियों  को

 अन्य  बिशेष  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  तथा  भीड़भाड़  कम  करने

 के  लिए  एक  योजना  तैयार
 की

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं  और  कब  तक  उसे  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (at  जिधाउरंहमान  :  1.2.83

 की  स्थितिनुसार  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  बेड़े  में  बसों  की  संख्या  निम्नलिखित  है

 कुल  बसों
 की  संख्या  4013

 सड़क  पर  चल  रही  बसें
 3556

 स्क्रेप  और  बड़ी  मरम्मतों  के  लिए  खड़ी  बसें  136

 निर्धारित  डाकिंग  और  मरम्मत
 के  लिए  321

 1-2-83  की  स्थितिनुसार  सड़क  पर  बल  रही  बसें  कुल  बसों  का  88.6  प्रतिशत  थी  ।
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 और  :  अधिक  दूरी  के  यात्रियों  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  सामान्य  सेवाओं

 में  नान-स्टाप  और  समिति  स्टाप  दोनों  प्रकार  की  बसें  शामिल  हैं  ।  इसके  अलावा  उचित  किराए  पर

 आरामदेह  यात्रा  के  लिए  डीलर्स  सेवायें  भी  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  के  नान  स्टाप  बसों  के  लिए

 और  डीलक्स  बसों के  लिए  फ्लैट  किराया  एक  रुपया लिया  जाता  बसों में  अत्यधिक  भीड़ को  कम

 करने  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  अधिक  भीड़  वाले  रूटों  पर  नियमित  सेवाओं  में  और  नई  बसें

 लगाकर पुरा  कर  रही  हैं  |

 दिल्‍ली  में  साथ  साथ  केमिस्ट  को  दकान  चला  ने  वालें  लोगों का  सर्वेक्षण

 2034.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :  बया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या इस  बात  का  पता  लगाने के  लिए  दिल्‍ली के  सभी  आरएसपी  लोगों  का  सर्वेक्षण

 किया  गया  हैं  कि  क्या  देशी  चिकित्सा  पद्धति  पर  प्रेक्टिस  करने  वाले  एलोपैथिक  औषधियाँ  विनिहित

 करते  हैं  और  अनाधिकृत  रूप  से  साथ  ही  साथ  केमिस्ट  की  दुकान  भी  चला  रहे  हैं

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 और

 ऐसे  लोगों  क्या

 हैं  जो  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  1956  का  उल्लंघन  कर  रहे  और

 इसके  क्या  कारण हैं  कि
 लोगों

 को  यह  क्यों  नहीं  कहा  जाता  कि  वे  अपने

 नाम  के  बोर्ड  के  साथ  इस  बात  को  भी  लिखें  कि  वे  किस  प्रणाली  में  मेडिकल  प्रैक्टीशनर  के  रूप  में

 कृत  हैं  जिससे  कि  जनता  को  पता  चल  सके  कि  वे.किसका  परामर्श  ले  रहे  हैं  ;  किससे  इलाज  करा  रहे  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :  और

 :  सरकार  को  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  किए  जाने  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 भारतीय  चिकित्सा  प्रैक्टीशनर  शिष्टाचार
 और  नीति

 1982,  जो  16  1982 से  प्रभावी  के  उपबन्धों  के  अन्तरगत  भारतीय  चिकित्सा  के

 किसी  भी  प्रैक्टीशनर  के  लिए  अपने  नास  के  आगे  या  पीछे  अपनी  डिग्री  या  डिप्लोमा  ठीक-ठीक  लिखना

 अनिवार्य  है  ।  भारतीय  चिकित्सा  के  राजकीय  बोर्डों  को  इन  विनियमों  के  अनुपालन  पर  नजर  रखनी

 होती
 है

 रेल  आरक्षकों  में  घोटाल

 2035.  श्री  राजन्य  सोनकर

 श्री  जगपाल सिंह

 कया  रेल  मंत्री  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात
 की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  तथा  बम्बई  के  महानगरों

 में  संगठित  समूहों  दारा  रेल  आरक्षण  संबंधी घोटाला  निरन्तर  पनप  रहा  है  ;
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 यदि  तो  देश  के  महानगरों  में  रेल  आरक्षणों  में  घौटाले  को  समाप्त  करने के  लिए

 कार  हारा  क्या  निश्चित  कदम  उठाए  गए  हैं

 क्या  अब  तक  उठाए गए  कदमों  के  परिणामस्वरूप इस  रहे  गैर  कानूनी  व्यापार  को

 प्रभावी  रूप  से  रोका  नहीं  जा  सका  यदि  हाँ  तो  इस  गैर  कानूनी  व्यापार  को  रोकने के  लिए  सरकार

 द्वारा  अब  तक  उठाए  गए  कदमों  में  क्या  कमियां  और

 अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जाने  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :
 ऐसे  माम मले  देखने  में  आए  हैं  जिनमें

 विकृत  यात्रा  एजेंट  तथा  अन्य  बेईमान  व्यक्ति  अन्तरित  टिकटों  पर  आरक्षित  स्थान  बेचने  के  मामले  में

 लिप्त पाए  गए

 एक  विवरण  संलग्न

 गौर
 :  ऐसी  आशा  की  जाती है  कि  रेलों  द्वारा  अपनाए  गए  उपायों  से  समस्या  पर

 काबू  पाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 विवरण

 (  पुलिस  और  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  के  सहयोग  से  रेलों  की  वाशिज्यिक/सतकंता  संगठनों  द्वारा

 आरक्षण/बुकिंग  कार्यालयों  पर  निगरानी  रखी  जाती  है  ताकि  दलालों  को  पकड़ा  जा  सके  ।

 भारतीय  रेल  1982  के  माध्यम  से  कानून  बनाना  जिसके  जरिए

 ऐसे  किसी  भी  व्यक्ति  के  प्रति  निवारक  दंड  की  व्यवस्था  हो  जो  अनधिकृत  रूप  से  रेल  टिकटों/आ  रक्षण

 की  खरीद  और  सप्लाई  के  कार्य  में  लिप्त  हों  ।  संशोधन  को  लागू  करना  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा

 कुछ  अनधिकृत  यात्रा  एजेंटों  द्वारा  इसकी  संवैधानिक  वैधता  को  चुनौती  दिए  जाने  की  कुछ  याचिकाओं

 पर  निर्णय  देने  तक  आस्थगित  कर  दिया  गया

 किए गए  आरक्षणों  की  वास्तविकता  की  जांच  करने के  लिल  यात्रियों  द्वारा  प्रस्तुत
 की

 गई  मांग  पर्चियों  की  जाँच  तथा  घर-घर  जाकर  जाँच  करना  या  ऐसे  मामलों  में  जवाबी  पत्र  डालकर

 वास्तविकता  का  पता  लगाना  जहाँ  से  ये  आरक्षण  GA  नामों  से  होने  का  संदेह  हो  ।

 ही  में  आरक्षण  के  बदले
 कीਂ  प्रणाली  शुरू की  गई  है

 जिसमें  प्रतीक्षा-सूची  पर  दर्ज  उन  वरिष्ठतम  यात्रियों  के  लिए  एक  विशिष्ट  संख्या  तक  बैठने  के  स्थान

 निर्धारित  किए  जाते  हैं  जो  बैठकर  यात्रा  करना  चाहते  हों  ताकि  गाड़ी  के  छूटने के  बाद  उन  स्थानों पर

 शायिकाओं का  आबंटन  किया जा  सके  जो  पुष्ट  आरक्षण  वाले
 यात्रियों

 के  न  आने  के
 कारण  खाली  हो

 जाती  हैं  ।  इस  प्रणाली  से  गाड़ी  के  कर्मचारियों  द्वारा  अपनी  मर्जी  से  उन  यात्रियों  शायिकाएं  आबंटित
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 करने की  गुंजाइश  समाप्त हो  जो  प्रतीक्षा सुची  के  आधार पर  आरक्षित  सवारी  डिब्बों में

 विकृत  रूप  से  चढ़  जाते  हैं
 ।

 टिकट  जांच
 करने  वाले  रेल  सुरक्षा  बल  और  राजकीय  रेलवे  पुलिस  के

 चोरियों  aT  मजिस्ट्रेटों  द्वारा

 '

 अन्तरित  आरक्षणों  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  गाड़ियों  में  गहन

 जाचें  की
 जाती

 वर्ष  1981  तथा  1952  के  दौरान  रेल  फाटकों  पर  हुई  दुर्घटनायें

 2036.  भी  दौलतराम  सारण

 श्री  जयपाल  सिह  कश्यप

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्‍न रेलों में वर्ष रेलों  में  वर्ष  198 1  में  रेलवे  फाटकों  पर  हुई  दुर्घटनाओं  की  तुलना  में  आ
 1982

 में  कितनी  दुर्घटनाएं  हुई  और  उनके  परिणाम  स्वरूप  कितने  लोगों  की  मृत्यु हुई

 क्या  सरकार
 ने

 उक्त  दुर्घटनाओं  के  कारणों  का  कोई  विश्लेषण  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  तथा  सरकार  द्वारा  रेल  फाटकों  पर  होने  वाली

 दुर्घटनाओं को  रोकने  के  लिए  क्या  निश्चित  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  गनी  खान  :  )  भारतीय  रेलों  पर
 1981

 में
 75

 दुर्घटनाओं

 की  तुलना  में  1982  के  दौरान  समपारों  पर  85  दुर्घटनाएं  इन  दुर्घटनाओं में  मारे  गए  व्यक्तियों

 की  संख्या  1982  और  1981  में  148  और  39  थी

 और
 :  इन  दुर्घटनाओं  का  कारण-वार  विश्लेषण  नीचे  दिया  गया  है

 1981  1982

 18  21
 (1)  रेल  कर्मचा  रियों  की  गलती

 56  60
 (it)  रेल  कमेंचारियों से  इतर  व्यक्तियों  को  ग़लत

 1  2
 (iii)  संयोगवश

 —=  2
 (iv)  ऐसे  कारण  जिन्हें  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका

 समपारों पर
 को  रोकने के  लिए  किए  गए  महत्वपूर्ण  उपायों  में  से  कुछ  उपाय  इस

 प्रकार हैं

 (1)  मोटर  वाहन  frost को  कड़ाई  से  लागू  करने
 के  लिए  राज्य  सरकारों  के  साथ  निकट

 सम्यक |
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 (2)  बिना  चौकीदार  are  समपार  फाटकों  पर  उत्तरोत्तर  चौकीदारों की  तैनाती  और  धन

 उपलब्ध  होने  पर  तथा  व्यस्त  समपार  फाटकों  पर  लिफ्टिंग  टेलीफोन  तथा  अन्य  संरक्षा  उप

 करणों  की  व्यवस्था करना  ।

 (3)  सिगनलों  के  साथ  समपार  फाटकों  का  उत्तरोत्तर  अन्तपशिन  ।

 (4)  समपारों के  पहुंच  मार्गों  पर  लहरिया दार  अवरोधों/गति  रंजकों  की  व्यवस्था  ।

 (5)  समपार  फाटकों  के  निरीक्षण  कार्य  में  तेजी  लाना  तथा  चौकीदारों  को  प्रशिक्षण  देना  ।

 (6)  धन  की  उपलब्धता  को  देखते  जहां  कहीं  औचित्य  हो  और  व्यावहारिक  समपारों

 के  स्थान  पर  निचले  सड़क  पुलों  का  निर्माण  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंसरकारी एवं  गर  सरकारी  एजंसियों  द्वारा

 संचालित  क्षयरोग  अस्पताल

 2037,  श्री  भीखा  भाई  :  कया  स्वास्थ्य और  परिवार  कत्याण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 भारत में  विभिन्‍न  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  क्षय  रोग  अस्पतालों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  अस्पतालों  अलग  अलग  संख्या  कितनी

 है  ;  और

 उनमें  से  कितने  आदि शी  बाहुल्य  जनसंख्या  बाले  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  जिन  स्थानों  पर  क्षय

 रोग  कां  प्रसार  सर्वाधिक  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (aitaatt  मोहसिना  फिदाई  )  :  )  भारत

 में  विभिन्‍न  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  43  टी  ०बी०  अस्पताल  कायें  कर  रहे  हैं  ।

 इन  43  अस्पतालों में  से  27  2  स्थानीय  निकायों और  14

 स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे

 तीन  अस्पताल  नागालैंड  और  अरुणाचल  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  ।

 अनप  सभी  अस्पताल  भी  दूसरे  लोगों  के  साथ-साथ  आदिवासी  लोगों  को  ये  सेवाएं  देते  हैं  ।

 निःशुल्क पाठय  दोपहर  का  भोजन  और  छात्रवृत्ति  प्रदान  करने

 की  उत्तर  प्रदेश  की  योजना

 2038.  ्रो  निहाल  fag  :
 क्या  दिक्षा

 और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  निःशुल्क  पाठ्य  दोपहर  का  भोजन  और

 छात्रवृत्ति  प्रदान  करने  की  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अतिरिक्त  निधि  की  मांग  की  और
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 पि  तो  तत् सब  ब्यौरा  बया  हैं  और  उस  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  करने  का  लक्ष्य

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पु  :

 नही ं।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 रेलवे  अजमेर  में  area  चिकित्सा  के  मामले

 2039.  श्री  निहाल सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  अजमेर  में  रेल  कर्मचारियों  के  लिए  अस्पताल  में  कितने  शल्य  चिकित्सक

 और  अन्य  चिकित्सक नियुक्त  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्य  रेल  अस्पतालों की  तुलना  में  रेलवे  अजमेर  में  शल्य

 चिकित्सकों  की
 संख्या  अधिक  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलवे  अस्पताल  में  शल्य  चिकित्सा  के  लिए  आये
 कितने

 मामले  हैं

 जिनमें जरूमी  कर्मचारी  तीन  महीने से  अधिक  समय  तक  दाखिल  रहने  पर  स्वस्थ  नहीं  हो  पाय े?

 रेल  मंत्री  ए०  ato  To  गनी  खान  :  नियुक्त  किए  गए  शल्य  चिकित्सकों  की

 संख्या  4  है  और  चिकित्सकों की  संख्या  3  है

 जी  नहीं

 वर्षवार  सुचना
 नीचे  दी  गयी  है  :

 1980  1981  1982

 5  6

 अलाभकारी  रेल  लाइनें

 2040.  श्री  रसीद  मदद

 श्री  सिंह
 :

 क्या  रेल  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (a)  ऐसी  कितनी  रेल  लाइनें  हैं  जिनको  अलाभकारी  समझा  गया और  जो  इस  समय

 धीन  हैं  तथा  उन  पर  कितनी  राशि  व्यय  होगी  ;

 1980-81  और  1981-82  में  कितनी  अलाभकारी रेल  लाइनें  स्वीकृत की  गई

 और  ये  अलाभकारी  रेल  लाइनें  किन  कारण  से  स्वीकृत  की  गई  और

 (7)
 अलाभकारी  रेल  लाइनों  के  निर्माण  का  उपलब्ध  संसाधनों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?
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 रेल  मंत्री  ए  बी०  Yo  गनी  खान  :  अपेक्षा  मता  TH  GST  सर  अन्य  बातों  पर

 विचार  करके  जिन  नथी  लाइनों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  उन  की  संख्या  18  है  ।  उनकी  प्रत्याशित

 लागत  लगभग  450  करोड़ हैं  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करने के  लिए  55.29  करोड़  रुपये  की  लागत  से  1980-81

 कौर  1982  में  अर्थात  न  होने  पर  भी  तीन  नई  लाइनों  का  निर्माण  शुरू  कराया  गया  था  परिचालनिक

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  92  करोड़  रुपये  की  प्रत्याशित  लागत  से  दो  और  नई  लाइनों  का

 निर्माण  शुरू  किया  गया  था  ।

 संसाधनों  की  अत्यधिक  तंगी  के  कारण  सभी  नयी  लाइनों  का  संतोषजनक  गति  से  निर्माण

 करना  संभव  नहीं
 है  और  इसलिए  अलाभप्रद  लाइनों  को  शामिल  करने  से  संसाधनों  पर  अधिक  भार

 गौर  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  अनेक  परियोजनाओं  के  लिए  मामूली  संसाधन  उपलब्ध

 होते  हैं
 ।

 खान-पान की  वस्तुओं  को  दरों  का  बढ़ाया  जाना

 2041.  श्री  चिरंजी  लाल  at  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार ने  खान-पान की  वस्तुओं की  दरों  में  संशोधन कर  दिया  है

 और  उनमें  वृद्धि  कर  दी  है

 क्या यह  भी  सच  है  कि  खान-पान  की  वस्तुओं की  दरों  में  वृद्धि  करने  पर  भी  भोजन  की

 किस्म  में  अभी  तक  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  और

 यदि  तो
 भोजन

 की
 किस्म  और  खान-पान

 सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाएंगे  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बो  एं०  गनी  खान  जी  खाद्यान्न  कर्मचारी

 आदि  पर  आने  वाली  लागत  में  वृद्धि  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  दरें  बढ़ायी  गयी  हैं  ।

 और  :  भोजन  की  गुणवत्ता  और  सेना  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास

 किए  जा  रहे  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  विशेष  कदम  उठाए  जा  रह ेहैं  जो  इस  प्रकार

 सरकार  द्वारा  मान्यताप्राप्त  मानक  स्रोतों  से  खाद्य  सामग्री  की  रासायनिक  विश्लेषण  के  लिए

 खाद्य  पदार्थों  के  नमूने  चिकित्सा  तथा  वाणिज्य  विभाग  के  अधिकारियों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  आक

 स्मिक  जांच  व्यावसायिक  संस्थानों  में  खान-पान  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  महत्वपूर्ण  गाड़ियों

 में  खान-पान  सेवाओं  पर  निगरानी  दोषी  ठेकेदार  रों/विभागीय  खान-पान  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 निवारक  कार्रवाई  यात्रियों  का  मत  प्राप्त  करना  आदि  ।  खान-पान  सेवा  में  सुधार  लाने  से

 संबंधित  दल  के  पर्यवेक्षण  के  अंतर्गत  जुलाई  के  अंत  में  आधार  किचनों  के  निरीक्षण  के  लिए  विशेष  सप्ताह
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 अभियान तथा  अक्तूबर  के  अंत  में  एक  महीने  अभियान  चलाया  wae  और  खान-पान सेवा  में  आगे

 भी  सुधार  किया  गया  है

 विभिन्‍न  तापीय  बिजली  घरों  को  कोयला  च्

 2042.  श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 {
 (>  )  aor  यह  सच  है  कि  सरकार  पंजाब  और  हरियाणा  के  विभिन्‍न  तापीय  बिजली  घरों  को

 पर्याप्त  संख्या  में  कोयला  वैगनों  की  सप्लाई  नहीं  कर  रही  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सप्लाई  किया  गया  alae  घटिया  किस्म  का  और

 यदि  तो  अच्छे  किस्म  के  कोला  वैगनों  की  पुरी  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या

 ठोस  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  ato  ए०  गनी  खान  :  जी  नहीं  ।
 सं

 रेलवे

 क्रम  के  अनुसार  पंजाब  और  हरियाणा  के  विभिन्न  ताप  बिजली  घरों  को  रेलों  द्वारा  कोयले  की  पर्याप्त

 मात्रा  में  सप्लाई  की  जो  रही  इसकी  जनकारी  82,  82  और  83  के

 नीचे  दिए  गए  आंकड़ों से  की  जा  सकती  है  :

 चौपहिया  माल  डिब्बों में  )

 महीना  पंजाब  और  हरियाणा  के  ताप  कुल  कार्यक्रम  के  आधार

 बिजली  घरो ंके  लिए  कार्यक्रम  पर  लदान  का

 को  जोड़  प्रतिशत

 82.  11462  9937  87%

 82  11792  9959  84%

 83  12352  10653  86%

 82  से  83  के
 तीन  महीनों  के  दौरान  पंजाब  और  हरियाणा  के  ताप  बिजली

 घरों  को  कोयले-का  लदान  81  से  82  के
 तीन  महीनों  की  तुलना में  6794  माल  डिब्बे

 अधिक  था

 रेल  मंत्रालय  फो  बिजली  घरों  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  कोयले  कीं  किस्म  की

 कारी  नहीं  क्योंकि  यह  कार्य  कोयला  विभाग  के  क्षेत्र  के  अंतगर्त  आता  है  |

 (7)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 2043.  श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 शायिका  डिब्बों  की  अद्यतन  संख्या  कितनी है  ;

 क्या  यात्रियों
 की  मांग  के  अनुरूप  उनकी

 संख्या  पर्याप्त  है  ;

 यदि  तो  क्या  उनकी  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०ए०  गनी  खाम  :  3  1-3-82  की  स्थिति  के  अनुसार
 भारतीय

 रेलों  पर  कुल  मिलाकर  बड़ी  लाइन  के  4151  और  मीटर  लाइन  के  1320  शयनयान  थे  ।

 धूर्त  नहीं

 जी

 ऐसी  प्रत्याशा है  कि  1983-84  के
 दौरान

 कुल  मिलाकर  बड़ी  लाइन  के  296.  शयनयान

 लाइन  पर  ले  आये  जाएंगे  और  उसके  बाद  धन  की  उपलब्धता  के  अनुसार  क्रमिक  रूप  में  शयनयान  लाइन

 पर  लाए  जाएंगे  ।

 पाठय पुस्तकों  के  राष्ट्रीयकरण  को  प्रगति

 2044, श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन
 :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  कीः  got  करेंगे  कि

 विभिन्‍न  राज्यों में  स्कूल  की  पाया  पुस्तकों  और  नैतिक  शिक्षा  पर  पुस्तकों  काਂ  राष्ट्रीयकरण  किये  जानें  के

 संबंध  में  राज्य-वार  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  Ho  थू  स्कूल

 पाठ्यपुस्तकें  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  अथवा  उनके  शिक्षा  बोर्डों  द्वारा  निर्धारित/अनु-

 शासित  की  जाती  हैं  ।  से  VELL  तक  की  पाठ्यपुस्तकों  का  सब  जगह  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया

 कई  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  माध्यमिक/सी  नियर  माध्यमिक  स्तरों  पर  भी  स्कूल  पाठ्यपुस्तकों

 का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  है  ।  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  थि  भी  केन्द्रीय  माध्यमिक

 शिक्षा  बोड़े  से  सम्बद्ध  स्कूलों  के  लिए  पाठ्यपुस्तकें  तैयार  करती  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  राष्ट्रीय

 अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  तेयार  की  गई  स्कूल  की  पादृयपुस्तकं  अपना  सकते

 उनका अनुकूलन कर  सकते  हैं  ।

 1980  राष्ट्रीय शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  किये  गये
 सर्वेक्षण  के  अनुसार

 निम्नलिखित  दस  राज्यों  और  एक  संघ  शासित  क्षेत्र  ने  स्कूल  पाठ्यचर्या  में  नैतिक  शिक्षा  कें  लिएः

 बारीक  व्यवस्था  की  थी

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  5.  हिमाचल  प्रदेश  तमिलनाडु

 2.  असम  6.  कर्नाटक  10.  उत्तर  प्रदेश

 7.  मध्य  प्रदेश  C1.  पॉंडिचेरी 3.  बिहार

 4.  हरियाणा  8.  राजस्थान
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 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  नैतिक  शिक्षा  संबंधी  एक  set  पाठ्यचर्या

 तयार  करने  के  लिए  भी  कार्य  कर  रही  नैतिक  शिक्षा  सम्बन्धी  पाठ्यचर्या  की  मार्गदर्शी

 रेखाएं  विकसित  करने के  लिए  1981  में  बंगलौर में  एक  राष्ट्रीय  कार्यशाला  आयोजित

 की  गई  थी  ।  नैतिक  शिक्षा  सम्बन्धी  पाठच्यचर्य  के  विकास  के  लिए  एक  गाईड  जिसमें  विभिनन

 स्कूल  स्तरों  पर  नैतिक  शिक्षा  के  उद्देश्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  तथा  स्कूलों  में  नैतिक  शिक्षा  प्रदान  करने

 के  सामान्य  सिद्धांतों  के  रूप  में  मार्गदर्शन  की  भी  व्यवस्था  पहले  ही  तैयार  हो  गई  है  ।  नैतिक  शिक्षा

 सम्बन्धी  स्तर-वार  पाठ्य  विवरण  विकसित  करने  का  काय  शुरू  हो  गया  है  |  माध्यमिक  कक्षाओं  के  लिए

 नैतिक  शिक्षा  की  पूरक  पुस्तकें  लिखने  के  लिए  लेखकों  को  लगाया  गया  है  ।

 ग्रामीण  और  बाहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  प्रदान  की  जाने  वाली  चिकित्सा  सुविधायें

 2047.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  कया  स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  प्रति  चिकित्सा  सुविधाओं  के  तुलनात्मक

 आंकड़े क्या  हैं

 क्या  किसी  क्षेत्र  में  इन  सुविधाओं  में  कोई  असमानता है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  (

 ग्रामीण  और  शहरी  इलाकों  में  उपलब्ध  प्रति  व्यक्ति  चिकित्सा  सुविधाओं  के  तुलनात्मक  आंकड़ों  का

 विवरण  संलग्न  है  ।  शहरी  इलाकों  में  उपलब्ध  चिकित्सा  सुविधाओं  का  उपयोग  ग्रामीण  लोगों  द्वारा

 भी  किया  जाता  है  |

 ग्रामीण  और  शहरी  इलाकों  को  स्वास्थ्य  सुविधाओं  के  वर्तमान  असंतुलन  को  ठीक  करने  के

 उद्देश्य  से  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  निम्नलिखित  कार्यनीति  अपनाई  है

 (1)  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  संचारी  रोगों  पर  काबू  पाने  के  लिए  अपेक्षाकृत

 अधिक  प्लान-आवंटन किया  गया  है  ।

 (2)  न्युनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  केवल  ग्रामीण  इलाकों  को  कवर  करता  के  अंतरंग

 धन  नियत  किया  जा  रहा  है  ताकि  यह  धन  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  घटकों  के  अलावा  किसी  दूसरे

 काम में  न  लगाया जा  सके  |

 (3)  छठी  योजना  के  दौरान  वर्तमान  ग्रामीण  औषधालयों  को  सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  बदलने

 की  एक  नई  योजना  शुरू  की  गई  इस  योजना  के  अंतर्गत  उक्त  औषधालयों  को  और  अधिक

 सामानਂ  देने  की  व्यवस्था  है  ताकि  वे  ग्रामीण  इलाकों  में  निवारक  स्वास्थ्य वद्ध  क  और  उपचारात्मक  सेवाएं

 प्रदान कर  सकें  ।

 (4)  भारत  सरकार  शहरी
 इलाकों  में  औषधालय  और  जनरल  अस्पताल  खोलने  के  लिए  राज्य

 सरकारों को  धन  नहीं  दे  रही  है  ।

 (5)  अगले  20  वर्षों  में  चरणबद्ध  रूप  से  प्रत्येक  गांव  में  एक  प्रशिक्षित  दाई  और  एक  स्वास्थ्य

 गाइड  के  अतिरिक्त  एक  लाख  आबादी  के  लिए  सामान्य  विशिष्टियों  वाला  एक  ग्रामीण  प्रत्येक

 30  हजार  की  आबादी  के  लिए  एकਂ  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  प्रत्येक  5,000  आबादी के  लिए  एक
 उप-केन्द्र  खोलना |
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 ढाका  में  कुष्ठ  रोग  के  बारे  में  हुए  दक्षिण  पूर्व  एशिया की  क्षेत्रीय  समिति  के  सत्न  का  प्रतिवेदन

 2048.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 क्या  का  ध्यान  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  ढाका  में  सितम्बर  1979  में  आयोजित

 दक्षिण  पूर्वे  एशिया  को  क्षेत्रीय  समिति  के  35a  सत्र  के  प्रतिवेदन  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  भारत  मे  चालीस  लाख  लोग  कुष्ठ  रोग

 से  पीड़ित है  ;

 क्या  भारत  में  दक्षिण  पूर्व  एशिया  क्षेत्र  के  देशों  को  तुलना  में  कुष्ठ  रोगियों  की  पता  लगाने

 की  प्रतिशतता  कम  है  ;

 यदि  तो  इस  बात  के  क्या  कारण  हैं  कि  भारत  में  केवल  20  लाख  कुष्ठ  रोग  के  रोगियों

 को  ही  पंजीकृत  किया  गया  और

 भारत  में  कुष्ठ  रोग  पर  निवारण  क्रियात्मक  रोगियों  का

 अनुवर्ती  उपचार  तथा  रोगियों  के
 पुनर्वास

 के  लिए  क्या  निश्चित  समयबद्ध  कार्यक्रम  तथा  र

 किया गया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :
 हां  ।

 और  भारत  में  रोगियों  का  पता  लगाने  की  प्रतिशतता  बंगला  इंडोनेशिया

 आदि  जैसे  दक्षिण  पूर्व  एशिया  क्षेत्र  के  कुछ  अन्य  देशों  की  अपेक्षा  अधिक  प्रतिशत  रोगियों  का  पता  लगाया

 जाता है  ।  1982  के  अन्त  तक  भारत  में  264  लाख  कुष्ठ  रोगियों  का  इलाज चल  रहा था

 इसमें  वे  व्यक्ति  शामिल  नहीं  हैं  जिन्हें  इलाज  के  बाद  डिसचाजें  कर  दिया  गया  क्योंकि  उनकी  बीमारी

 पर
 काबू  पाया  जा  चुका  था  अथवा  वे  पुरी  तरह  नीरोग  हो  चुके  थे

 ।

 पहली  1981  से  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम  को  शत  प्रतिशत  केन्द्र  प्रायोजित

 योजना  बना  दिया  गया  है  ताकि  इस  कार्यक्रम  को  और  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  क्रियान्वित  किया  जा

 इसे  सरकार  के  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  गया  था  ।  कुष्ठ  उन्मूलन  पर  कार्यकारी  दल  की

 रिपोर्टे  पर  लिए  गए  निर्णयों  के  अनुसार  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  को  तेज  करने  के  लिए  और  अनेक

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 समेकित  बाल  विकास  योजना  सम्बन्धी  परियोजनाएं

 2049.  डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  :  कया  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 प्रति  राज्य  1000  का  निर्धारित  लक्ष्य  के  मुकाबले  में  समेकित  बाल  विकास  योजना  सम्बन्धी  परियों  बनाएं

 स्थापित करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 और  1980,  1981  और  1982  में  स्थापित  की  गई  परियोजनाओं

 और  उनके  कार्यकरण  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में  उप  मंत्री  पी०  के०  थू  वर्ष

 1979-80  तक  150  समेकित  बाल
 विकास  सेवा  योजना  परियोजनाएं मंजूर  की  गई  हैं  ।  वर्ष  1980-81

 के
 दौरान  50  तथा  वर्ष  1981-82  के

 दौरान  100  और  परियोजनाएं  मंजूर  की
 गई

 ष  1982-83

 से  विस्तार  की  गति  को  तेज  कर  दिया  गया  है  सकी  छठी  पंच  वर्षीय  योजना के  अंत  तक  1000

 योजनाओं  को  इस  योजना  के  अंतरंग  लाया  जा  सके  बजाए  कि  60  परियोजनाओं  को  जैसा कि  इस

 योजना
 को  बनाने  के  लिए  समय  पर  आरम्भ  में  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  तदनुसार वर्ष  1982-83  के

 दौरान  320  परियोजनाएं मंजूर  की  गई  हैं  तथा  वर्ष  1983-84 और  1984-85  के  दौरान शेष  380

 परियोजनाएं भी  मंजूर  कर  दी  जाएंगी ताकि  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  एक  परियोजना  को

 स्थापित  करने  में  लगभग  12  से  18  महींने  तक  लगते  हैं  ।  1980  19814

 और  1982  में  स्थिति  के  अनुसार  चालू  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 में  स्थिति  संख्या

 1980  139

 1981  165

 1982  346

 सेवा-निवृत्त  या  मृतक  रेल  श्रमिकों  के  परिवार  के  व्यक्तियों  को  रोजगार

 2050.  Sto  बसन्त  कुमार  पण्डित  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ७०५० १५ करण  कि

 कया  विभिन्‍न  रेलवे  रेलवे  मेन्स  वेल्फेयर  एसोसिएशन  और  रेल  श्रमिकों  के  निकल

 फोरम्स  वर्षों  से  इस  बात  पर  जोर  दे  रहे  हैं
 कि  सेवा-निवृत्त  या  दुघर्टना-मृत्यु  वाले  व्यक्तियों  के  प्रत्येक

 परिवार  से  एक  व्यक्ति को
 रोजगार  दिया

 नि  तो  इस  प्रश्न  परे  नीति  निर्णय  कया  और

 रेलवे  के  प्रत्येक जोन  द्वारा  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  और  प्रत्येक  जोन  में

 1980,  1981  att  में  समाप्त  के  दौरान  वास्तव  में  कितने  रोजगार  प्रदान

 किए गए  ?

 रेलमंत्री  ए०  ato  ए०  गयी  खान  :  और
 जी  हाँ  ।  इस  सम्बन्ध में

 विभिन्न  क्षेत्रों  से  मांगें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  वर्तमान  आदेशों  के  सेवा  में  रहते  हुए  तमंचा  की
 मृत्यु

 oft  ट
 हो  जानें  था  शारीरिक  रूप से

 पाग
 1.0  जोने  कीं  Ged!  में  रेल  कर्मचारियों  के  आश्रितों  को  भनुकेम्पा  के
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 आघार पर  नियुक्त  किया  जाता  है
 ।

 एक  मृत्यु/अथवा  शारीरिक  रूप  से  अक्षम  हो  जाने  पर  एक  कर्मचारी

 के  एक  आश्रित  की  नियुक्ति  की  जाती  है  ।  जहां  तक  सेव-निवृत  रेल  के  परिवार  के  सदस्यों

 को  नियुक्ति में  तरजीह  देने  का
 प्रश्न  सेवा  निवृत्त  कर्मचारियों

 के  परिवार के  सद्स्यों  की  नियुक्ति

 में  ऐसी  तरजीह  देना  कानूनी  राय  के  खिलाफ  है  ।

 क्षेत्रीय  रेलों  से  सुचना  इकट्ठी
 की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षे  त्र

 2051.  डा  ०  बसन्त  कुमार  पंडित
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  विभाग  ने  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के लिए  क्षेत्रीय  योजना  को  स्वीकृति  दे  दी  है

 dar  कि  1971  में  केन्द्रीय  नगर  और  ग्राम  आयोजना  संगठन  ने
 सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 राष्ट्रीय राजधानी  क्षेत्र  के  अरीय  क्षेत्र  में  रेल  और  सड़क  मागं  रखने  की  वास्तविक  योजना

 क्या  और

 रेल  मार्गों  पर  fo  एम०  यू  ०  रेलगाड़ियां  चलाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मंत्रो  ए०  ato  ए०  गनी
 खान

 :  जी  17-9-73  को  आयोजित

 उच्चाधिकार  de  की  बैठक  में  इस  योजना  को  संशोधित
 सके  अनुमोदित  कर  दिया  गया  था  |

 दिल्‍ली के  शहरी  तथा
 इसको  एकीकृत  करने  वाले  क्षेत्र  के  लिए  अंतर  क्षे

 त्रीय
 रेल  तंत्र

 आदि

 सहित  व्यापक  परिवहन  प्रणाली  का  विकास  ।

 कम  दूरी  कार्यक्रम  के  रूप  में  दैनिक  यात्री  बिजली  गाड़ी  सेवाओं  को  निम्नलिखित  मार्गों

 पर  उपलब्ध  कराने  की  योजना  बनाई  गई  थी  ।

 (1)  दिल्‍ली  शहरी  क्षेत्र  में  परिक्रमा  रेलवे  ।

 (2)  दिल्‍ली/ नयी  दिल्‍ली--गाजियाबाद

 (3)  नयी  दिल्‍ली-बल्ल भगढ़

 (4)  दिल्‍ली-सोनीपत

 परिक्रमा  रेलवे  पर  15-8-1982  से  बिजली  गाड़ी  सेवाएं  चालू  कर
 दी  गयी हैं

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  शिक्षकेत्तर  कर्मचारियों  के  लिए  पदोन्नति  नीति  लागू  करना

 2052.  श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 कि  भारतीय  औद्योगिकी  के  शिक्षेतर  कर्मचारियों  के  लिए  अनुमोदित  कार्मिक  पदोन्नति  नीति  को  लागू

 करने  तथा
 कार्यान्वित  करने  के  मामले  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  संस्थानों  के  कनिष्ठ  गैर-शिक्षण  कर्म  चोरियों  के  लिए  कार्मिक  पदोन्नति  योजना  सभी  भा०

 प्रौ०  संस्थानों  को  सुचित  कर  दी  गई  है  तथा  यह  उन  सभी  कम  वासियों के  लिए  होगी  जिनके
 मामले

 1-7-1982  को  अथवा  उसके  पश्चात  उपयुक्त  पाये
 जा  एं  ।

 भ्रष्टाचार  और  कदाचार  के  विरुद्ध  शिकायतों  की  जांच-पड़ताल

 2053.  श्री  सत्य  साधन  चक्रवातों  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर्मचारियों  के  fats  कदाचार  और  भष्टाचार  की  शिकायतों  के

 संबंध  में  कितनी  बार  निष्पक्ष  जाँच-पड़ताल  कराई

 कितने  कर्मचारियों  को  दंडित  किया  और

 इस  प्रकार  के  कलाकारों  को  भविष्य  में  होने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  To  गनी  खान  :
 पिछले  तीन  केलेण्डर  वर्षों  के  दौरान  कुल

 12,266  शिकायतों  की  जांच  पड़ताल  की  गयी  थी  ।

 5,148  कर्मचारियों  को  दंड  दिया  गया  था

 भ्रष्टाचार  की  विशिष्ट  शिकायतों  की  जांच  पड़ताल के  विशेषकर  महत्वपूर्ण
 क्षे

 त्र
 जसे

 बुकिंग  आदि  सहित  रेलवे  कार्य  प्रणाली  के  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  कदाचार  पर

 उन्मूलन  करने  को  लिए  सतत  रूप  से  निवारक
 उपाय  किए  जाते हैं  ।  इन  अनुवर्ती  निवारक  उपायों  के

 साथ-साथ  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  खिलाफ  अनुशासनिक  कार्रवाई  किए  जाने  के  अलावा  अपेक्षित

 प्रक्रिया  और  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 गाड़ियों  के  देर  से  यात्रों  सुविधाओं  और  यात्री  सुरक्ष  नीस  ध्वन्य warty  में  शिकायतें

 2054.  श्री  जी०  वाई  कुष्णा  :

 श्री  के०  प्रधानी :

 क्या  रेल  मंत्री यहਂ  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 कया  सरकार  को  गाड़ियों  के  देर  से  यात्री  सुविधाओं  में  कमी  गाड़ियों  में  दिए

 जाने  वाले  भोजन  और  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 (@)  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में
 सुधार  समिति

 की
 रिपोर्ट  भी  प्राप्त  हुई  और
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रेल
 मंत्री

 ए०
 बी०  णु  गनी  खान  :  जी  हां

 ।

 वाणिज्य  मामलों से  संबंधित  रेलवे  सुधार  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  ।

 संरक्षा  का  विषय  संसाधन  और  संरक्षा  से  संबंधित  मामलों  का  रिपोर्टे  के  अध्याय  के

 के  अंतर्गत  आ  गया  है  और  समय पालन  का  विषय  परिवहन  अध्याय  के  भाग-पर  के  अंतगंत  गया  है

 उपर्युक्त  मदों  पर  रेल  सुधार  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  महत्वपूर्ण  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  समय पालन  निष्पादन  पर

 रेलवे  ats  कार्यालय  में  दिन-प्रतिदिन  के  आधार  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  और  महाप्रबंधक  गाड़ियों  के

 सही  समय  पर  चलने  के  संबंध  में  सत्य  ध्यान  दे  रहे  खतरे  की  जंजीर  खीं  हासपाइप को  असम्बद्ध

 करने  की  घटनाओं  और  शरारती  तत्वों  की  गतिविधियों  पर  काबू  पाने  के  लिए  क्षेत्रीय  रेलें  संबंधित

 राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  बनाए  रखती  हैं  ।  यात्री  सुविधाओं  के  अनुरक्षण  में  सुधार  को  दृष्टिगत  रखते

 रेलों को  यह
 निर्देश  दिया

 गया  है  कि  बे  यात्री  सुविधाओं  जैसे
 पीने

 के
 पानी  आदि  सुविधाओं

 के  अनुरक्षण  पर  नजर  रखने  के  लिए  स्टेशन  स्तर  से  मंडल  स्तर  तक स्टेशनों और  एक्सप्रेस  गाड़ियों

 के
 tal  at  नियमित  रूप  से  निरीक्षण  करने  के  लिए  एक  उपयुक्त  तंत्र  की  व्यवस्था  करें  और  वरिष्ठ

 अधिकारियों  द्वारा  उसकी  निगरानी  की  जाए  ।  हाल  ही  में  भोजन  की  किस्म  और  सेवा  के  मानक  में

 सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गए  हैं  और  इसमें  चिकित्सा  तथा  वाणिज्य  विभाग  के  अधिकारियों

 द्वारा  संयुक्त  रूप  से  आकस्मिक  जांच  तेज  व्यावसायिक  संस्थानों  में  खान-पान  कर्मचारियों  को

 प्रशिक्षण  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  में  खान-पान  सेवा  पर  निगरानी  आधार  रसोईघरों  का  निरीक्षण

 और  खान-पान  सेवा में  सुधार  लाने  से  संबंधित  दल  के  सदस्यों  के  पर्यवेक्षण
 के

 अंतर्गत  अक्तूबर  के  अन्त  में

 सभी  रेलों  पर  एक  माह  का  विशेष  अभियान  आदि  शामिल  हैं  ।

 जहां  तक  गाड़ी  परिचालन  में  संरक्षा  का  संबंध  है  रेल  दुर्घटना  जांच  समिति
 1978

 द्वारा  अभी

 हाल  में  रेल  संरक्षा  के  संबंध  में  किए  गए  अध्ययन  को  रेल  सुधार  समिति  ने  अन्वेषण  नहीं  किया

 रेल  सुधार  समिति  की  टिप्पणियां  पूर्ववर्ती  दुर्घटना  जांच  समितियों  की  सिफारिशों  को
 पूरी

 तरह  से  लागू  न  करने  से  संबंधित  है  जिसका  परिणाम  यह  हुआ  कि
 संसाधनों

 और  सामग्री  दोनों

 में  कमी  हुई  ।  रेलवे  दुर्घटना  जांच  समितियों  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किए

 रहे  हैं
 |

 राज्यों  में  अखिल  भारतीय  आर्या विज्ञान  जेसे  संस्थानों  को

 2055.  श्रीमती ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :  या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार ने  राज्यों  में  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  जैसे
 संस्थानों

 की  स्थापना

 की  है
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 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  कितने  संस्थान  कार्यरत  और

 इन  संस्थानों  के  विकास  और  उनका  अधिकतम  उपयोग  करने के  लिए  बरकार  द्वारा  क्या

 नीति  अपनाई  जा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  मती  मोहसिना  :  से  भारत  सरकार

 ने  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  नई  दिल्‍ली  के  पैटन  पर  केवल  चण्डीगढ़  में  स्नातकोत्तर  चिकित्सा

 शिक्षा  एवं  अनुसंधान
 की  स्थापना  की  है  ।  इसके  अतिरिक्त  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  शिलांग  में  एक

 क्ष  त्रीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  खोलने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।

 राज्यों में  नेत्रहीन  और  विकलांगों के  लिए  शिक्षा  केन्द्र

 2056.
 बनी  मती

 ऊबा  प्रकाश  चौधरी  :
 क्या  समाज  कल्याण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उ  सरकार  ने  राज्यों  में  नेत्रहीन  और  विकलांगों  के  लिए  अलगअलग  शिक्षा
 फैन्स

 स्थापित  किए

 यदि  तो  राज्य-वार  ऐसे  कितने  केन्द्र  हैं  और  उनके  गठन  का  स्वरूप  कसा

 (7)  कया  राज्यों  में  ऐसे  केन्द्र  नेत्रहीन  और  विकलांग  महिलाओं  के  लिए  स्थापित  fae गए

 मौर

 यदि  तो  उनका  राज्यवार  ब्यौरा क्या

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  पी०  के०  थू  :  से

 बच्चों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  की  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्र  सरकार  ने  राज़्य  सरकारों

 केन्द्र  शासित  प्रदेशों
 को

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  अनुदान  दिए  ।

 राज्यों  में  अन्यों  और  विकलांगों  के  लिए  उन  स्वयं  सेवी  संगठनों  द्वारा  अनेक  शैक्षिक  केन्द्र  स्थापित

 किए  गए  हैं  जिन्हें  की  शिक्षा/प्रशिक्षण  और  रोजगार  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  11.0

 की  योजना  के  अंतगर्त  केन्द्र  सरकार  द्वारा  सहायता  दी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अनन्य  रूप  से

 लिखित  शैक्षिक  केन्द्र  चलाए  जा  रहे  हैं  :

 अन्धों/विकलांगों  के  लिए  दोधक  केन्द्र

 1.  राष्ट्रीय  दृष्टिवाश्रिता्थ  उ०  प्र०  एक  स्कूल  एकक  अन्धे  बच्चों  के

 लिए  और
 दूसरा  आंशिक

 रूप  से  दृष्टिवाघितार्थी  के
 लिए

 2.  मन्द  बुद्धि  बच्चों  के  लिए  माण्डल  लाजपत  नई  दिल्‍ली ।

 3.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संस्थान  अस्थि  विकलांग  बच्चों  के  लिए  एक  प्राइमरी

 स्कूल
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 4.  आंशिक  रूप  से  वज़ीर  बच्चों  के  लिए  हैदराबाद  |

 विवरण

 राज्य  सरकारों /  केन्द्र  शासित
 दिल्ली  को  1981-82  के  दौरान  बिमोचित  अन- च्

 दान  सीलिया  इस्लामिया

 राज्य का  नाम  अनुदान रुपयों

 1.  ae  प्रदेश  0.10

 2.  केरल  11.41

 3.  मध्य  प्रदेश  5.80

 10.45 4.  महा  राष्ट्र

 5.00 5,  उड़ीसा

 राजस्थान  15.16

 7.  बिहार  10.00

 8.  दिल्‍ली  14.19

 9.  जामिया  मी  लिया  इस्लामिया  2.12

 74.23

 अमरावती  के  बाहर  राष्ट्रीय  राज मागं  की  fra

 बदलने के  लिए  बाईपास  बनाने  हेतु  सर्वेक्षण

 2057.  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  ag  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  अमरावती  )  बाहर  से  जाने  वाले  राष्ट्रीय

 राजमा  की  दिशा  बदलने  के  विचार  से  महाराष्ट्र  सरकार  को  एक  बाईपास  बनाने  हेतु  सर्वेक्षण

 करने  का  कहा  और

 यदि  तो  महाराष्ट्र  सरकार  से  कंब  तंक  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  देने  को  कहा  गया  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और
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 अमराबती  बाईपास  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  के  काम  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  1980-85  में  शामिल

 कर  लिया  गया  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  स्थान  का  निरीक्षण  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  तकना को

 कारियो ंने  किया  इस  स्थान  को  उपयुक्त  ही  पाया  गया  क#योंकि  यह  महाराष्ट्र  औद्योगिक  विकास  निगम

 क्षेत्र  और  अन्य  बसी  हुई  का  योनियों  से  होकर  गुजरता  है  ।  राज्य  सार्वजनिक  निर्माण  कार्य  विभाग  से  बनी

 आबादी  वाले  स्थान  की  उपयुक्तता  तथा  अमरावती  के  सम्भावित  विकास  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जांच  करने

 के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।  राज्य  से  सर्वेक्षण  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  कहा  गया  है  यद्यपि

 इसके  लिए  कोई  निश्चित  तिथि  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  से  विस्तृत  जाँच  रिपोर्ट

 की  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।

 बम्बई  में  भूमिगत रेल

 2058.  श्री  मौत  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यहਂ  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  भूमिगत  रेल  चालू  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्री  Yo  बी ०  ge
 गनी  खान  :

 जी नही ं।

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 हिमाचल  एवसप्र स  के  समय  में  परिवतंन

 2059.  Sto  नारायण  चन्द  पराशर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  53  अप  और  54  डाउन  हिमाचल  एक्सप्रेस  के  समय  में  समय-सारिणी  में  परिवर्तन

 करने  की  कोई  मांग  प्राप्त  हुई है  जिससे  कि  नई  दिल्ली  और  नंगल डैम पर  उसका  प्रस्थान  समय

 रानी में  8  बजे और  आगमन  समय  प्रातः  काल  7  बजे  होना  सुनिश्चित  हो  सके  :

 यदि  तो  क्या  इस  परिवर्तन  को  लागू  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  facia लिया  जाएगा

 रेल
 मंत्री  Yo  बी०ए०  गनी  खान  :  जी  हां  ।

 और  1-4-83  53  अप  दिल्ली-निगलने  एक्सप्रेस  नांगल  डैम  में  8.30  बजे  के

 8.00  बजे  पहुंचेगी  ।  54  डाउन  नांगल  डेम-दिल्‍ली  एक्सप्रेस  के  मामले  में  वर्तमान  समय में  परि

 वर्तन  करना  परि चाल निक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 यूनेस्को  की  ase  में  दिष्टमन्डल  का  भाग  लेना

 2060
 .

 Sto  नारायण
 चन्द  पराशर

 :  क्या  दिक्षा  शर  संस्कृति मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :
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 oe

 क्या  युनेस्को  के  लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  आयोग  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  शिष्टमंडल  ने

 यूनेस्को की  1982  की  विशेष  बैठक  में  भाग  लिया था  ;

 यदि  तो  शिष्टामंडल  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्या है  और  इस  बैठक  में  लिए  गये  निर्णय

 की  मुख्य  रूपरेखा क्या  है  ;  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  पहले  भेजे  गए  दो  शिष्टमंडलों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 क्या  निर्णय  लिया  गया

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों
 में  उपमन्त्रो  पी०  के०  :

 हां  ।

 और  23  नवम्बर  से  3  1982  तक  हुए  युनेस्को  के  महासम्मेलन  के

 चोथे  असाधारण  सत्र में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  शिष्ट  मंडल  का  गठन  में  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  fee  संख्या  एल०  Yo  6016/83)  महासम्मेलन  के  असाधारण  सत्र  का

 प्रमुख  प्रयोजन  1984-1989  के  लिए  यूनेस्को  की  द्वितीय  मध्यावधि  योजना  पर  विचार  करना  और

 उसे  अपनाना  था  ।  पिछले दो  जिन  पर  भारतीय  शिष्ट  मण्डल  को  युनेस्को  के  सम्मेलन में  भाग

 लेने  के  लिए  भेजा  गया  वे  थे  (1)  23  सितम्बर से  28  1980  तक  बेलग्रेड में  आयोजित

 महासम्मेलन  का  इक्कीसवां सत्र  और  (ii)  24  अक्तूबर से  28  1978  तक पेरिस  में

 जित  महासम्मेलन  का  बीसवां  सत्र/सम्बन्धित  शिष्ट  मण्डलों  का  गठन  में  दिया

 गया  में  रखे iq  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ao  6016/83)  महा  सम्मेलन के  इक्की  सें

 सत्र में  जहां  प्रमुख  रूप  से  वर्ष  1981-1983  के
 लिए  यूनेस्को के  कार्यक्रमों  और  बजट  पर  विचार

 किया  गया  था  और  अनुमोदित किया  गया  वहां पर  महासम्मेलन  के  बीसवें  सत्र में  अन्य  बातों

 के-साथ-साथ  feat  1979-1980  के  लिए  कार्यक्रम  और  बजट  पर  विचार  किया  गया  और  उसे

 दिति  किया  गया  था  और  पहली  मध्यावधि  योजना के  लिए  समायोजनों  को  अनुमोदित  किया  गया  ।

 अमृतसर  के  रेलवे  हबशा  बैगन  का
 निर्माण

 2061.  प्रो०
 नारायण

 चन्द  पराशर  :  क्या
 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  कुछ  वर्षों  से  अमृतसर  के  रेलवे  वर्कशॉप  में  वैगनों  का  निर्माण  किया  रहा

 क्या  गत-वर्षों  में  किसी  भी  वर्ष  के  दौरान  वर्कशॉप  में  1000  के  निर्धारित  लक्ष्य  से

 अधिक  संख्या  में  बैंगन  तैयार
 किए

 गए  और  किस  वर्ष  इतनी  संख्या  में  वैगन  cart
 कि

 क्या  गैर-सरकारी  पार्टियों  द्वारा  निर्मित  वैगनों  की  तुलना  में  इस  वर्कशॉप  are  तैयार

 किए  गए  वैगन  अच्छे  किस्म  के  और  सस्ते

 यदि  तो  क्या  हाल  ही  में  उत्पादन का  लक्ष्य  कम  कर  दिया  गया
 और

 कारी  पार्टियों को  बैगन  निर्माण  की  अनुमति  दी  गई
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं  और  इस  निर्णय  पर  पुनर्विचार  किया  जाएगा

 जिससे  कि  व्कंशाप  में  1000  अथवा  इससे  अधिक  वैगन  का  निर्माण  सुनिश्चित हों  सके  ;  और

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जाएगा  और  तत्सम्बन्धी क्या  कारण हैं  ?

 रेल  मन्त्री  बी०  ए०  गनी  खान
 :

 जी  हाँ

 1973-74  के  दौरान  अमृतसर  कारखाने में  चौकियों  के  हिसाब से  1045

 डिब्बों  का  निर्माण  हुआ  ।

 अमृतसर  कारखाने  दवारा  निमित  माल-डिब्बे  अभिकल्प और  मानक  संगठन

 लखनऊ  द्वारा  जारी की  गई
 माना  विनिर्दिष्टियो ंके  अनुसार  तैयार  किए  गए  हैं  ।  कारखाने  में  निर्मित

 सभी  माल  डिब्बों  की  लागतों  के  सभी  पहलू  उद्योगों  में  निर्मित  माल  डिब्बों  के  समतुल्य हैं  ।

 से  आवधिक  ओवरहीटिंग  के  बकाया  पड़े  मालडिब्बों  की  ओवरहालिंग  की

 अत्यधिक  आवश्यकता  के  कारण  अमृतसर  कारखाने  द्वारा  माल-डिब्बों  के  निर्माण  का  लक्ष्य  1982-83

 के  दौरान  चौपहियों  के  हिसाब से  300  माल  डिब्बों तक  रखा  गया  है  और  1983-84 के  दौरान  भी

 इसी  लक्ष्य  को  बनाए  रखने का  प्रस्ताव  इसे  देखते हुए  अमृतसर  कारखाने  द्वारा  माल  डिब्बों

 के  निर्माण  के  लक्ष्य  में  वृद्धि  किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 नये  औद्योगिक  स्थलों  को  रेल  शीर्षों  से  जोड़ना

 2062.  प्रो०  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  बोर्ड  को  इस  आशय  का  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  कि  नए-उद्योग  स्थलों  को  रेल

 सम्पर्क  प्रदान  करने हेतु  वर्तमान  अथवा  आगामी  रैलियो ंके  साथ  जोड़ने  के  लिए  एक  नया  सर्वेक्षण  कराने

 की  मंजूरी दी  जाए  :

 यदि  तो  जोन-वार  किन  किन  रेल  सम्पर्क ों  का  सर्वेक्षण  कराने  का  प्रस्ताव  किया  गयां

 हैं  और  उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जो  इन  नए  प्रस्तावों  के  अन्तर्गत

 इनमें से  उन  रेल  सम्पर्क ों के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें  प्रत्येक जोन  प्रारस्भिक  यातायात

 निर्धारित  सर्वेक्षण  के  लिए  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  कारण  हैं  और  क्या ऐसे  कोई नए  प्रस्ताव  अभी  तक  विचारां

 धीन  पड़े  हुए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  to  ए  खान
 :

 जी  हाँ  ।

 भोर
 नयी

 रेल  लाइन  सम्पर्क ों के  लिए  निम्नलिखित  सर्वेक्षण  जौ  1983-84 कें
 बजट

 में  शामिल  किए  गए  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  ¢:—

 194



 12  1904  लिखित  उत्तर

 a  ण

 सबक्षण का ताम का  ताम  रेलवे  क्षेत्र  राज्य

 कपूर  से  चिकमंगलूर  तक  नयी  बड़ी

 बिछाने के  लिए  इंजीनियरी  एवम्‌

 यात  सर्वेक्षण  ।  कर्नाटक दक्षिण

 2.  हुबली  मण्डल-हुबली  और  करवाड़  के

 बीच  नयी  बड़ी  लाइन  के  लिए  प्राथमिक

 इञ्जीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण का

 अद्यतनीकरण  |  दक्षिण  मध्य  कर्नाटक

 3.  खुर्दा  रोड-फूलबनी  बोलंगीर  को  मिलाने

 वाली  नयी  बड़ी  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  |  उडीसा

 (a)  संसाधनों  की  अत्यघिक  तंगी  के  कारण  सभी  प्रस्तावों  पर  विचार  करना  सम्भव  नहीं

 है  और  न  ही  सभी  प्रस्तावित  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  करना  वांछनीय  है  क्योंकि  सुझाव  पर  आगे

 विचार  करने  की  स्थिति  में  होने  के  लिए  संसाधनों  की  स्थिति  में  यथेष्ठ  सुधार  होने  तक  ये  सर्वेक्षण

 पुराने पड़
 जायेंगे

 ।

 प्रौढ़  दिक्षा के  लिए  राज्यों  को  मागं दर्श ों  निदेदा

 2063.  भी  मोती  भाई  आर ०  चौधरी  :

 श्री  बापू  साहिब  परूलेकर :

 श्री  रवीन्द्र वर्मा  :

 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृप  राय  कि  :

 foyer दि
 क्या  सरकार  ने

 देश
 में

 साक्षरता
 बढ़ाने  के  प्रयोजन से  प्रौढ़  का  प्रसार  करने  हेतु

 राज्यों  को  मार्गदर्शी  निदेश  जारी  किए  हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजन के  लिए  दी  गई  वित्तीय  अनुदान
 तथा

 ऋण  का  राज्यवार  ब्यौरा क्या  है  ;

 क्या  राज्य  सरकारों ने  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  का  पुरा-पूरा  उपयोग किया  और

 (9)
 यदि  तो  उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्होंने  इस  दिशा  सफलता  नहीं  पाई  है

 ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति और
 समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पीं०  के०  थू  :

 star

 ह  ९
 1932-  83 के  दौ

 रान च  थ  | से  सं स्वीकृत  अनुदान  संलग्न  विवरण  में  दर्शाए

 गए  हैं
 ।
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 इन  अनुदानों के  लेखें की  1983-83  में  जानकारी  मिलेगी

 विवरण

 रुपये

 ho  स०  राज्य/स०  शा०  क्षे०  राशि  रुपये

 आध्र  प्रदेश  118.59

 52.84

 43.64

 74.94 ots

 45.51 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश
 9.64

 17.45 जम्मू  और  काश्मीर

 कर्नाटक  75.60

 11.65

 10  मध्य  प्रदेश  141.95

 11
 महा  राष्ट्र  104.72

 12  मणिपुर  17.82

 13  19.68

 14  नागालैंड  10.72

 15  उड़ीसा  56.41

 16  पजाब  61.87

 17  राजस्थान  92.38

 1.8  सिक्किम  4.77

 19  तमिलनाडू  16.75

 20  15.34

 21  उत्तर  प्रदेश  262.02.

 22  73.20 पश्चिम  बंगाल
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 नी

 1  2  3

 23  अंडमान  और  निकोबार  दीप  समूह  2.70

 24  प्रदेश  3.72

 25  चंडीगढ़  1.21

 26  दादरा  और  नागर  हवेली

 27  दिल्ली  4.93

 28  गोवा  दमनਂ  और  दीव  0.39

 29  लक्ष्य  द्वीप  0.70

 मिजोरम  4.76 30

 31.  पांडिचेरी  3.85

 1409.74 योग

 देश  में  केसर  अनुसंधान  संस्थान  को  स्थापना

 2064,  श्री  सुभाष  यादव

 श्री  एम०  रामगोपाल  :

 श्री  चिन्ता  मणि  पाणि ग्रहों  :

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कैसर  अनुसंधान  संस्थान  की  स्थापना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 धीन  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  संस्थान  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  जायेंगें  ;

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  विदेशी  सहायता  प्राप्त  की
 है

 और  यदि

 तो
 उसका  ब्यौरा  बया  है

 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 कुमुद

 बेन  जोशी )

 और  (a)  स्वास्थ्य
 और

 परिवार
 कल्याण

 मंत्रालय
 के

 कैंसर  अनुसंधान और  उपचार  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  ay  संस्थान  पहले  से  क्षेत्रीय  कैंसर  केंद्रों  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  वे  निम्नलिखित

 1.  गुजरार  कैंसर  और  अनुसंधान  अहमदाबाद  में  क्षेत्रीय केसर
 केंद्र  ।

 2.  किदवई  मेमोरियल  इन्स्टीच्यूट  आफ  आनेकोलोजीं  बंगलौर  में  क्षेत्रीय  कसर  केंद्र  ।
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 चितरंजन  राष्ट्रीय  अनुसंघान  कलकत्ता  में  क्षेत्रीय  कैंसर  |

 एस०  सी०  बी०  मेडिकल  कटक  में  क्षेत्रीय  केंसर  केंद्र  ।

 दि  इन्स्टीटयूट-रोटेरी  कसर  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली

 में  क्षेत्रीय  कैंसर  केंद्र  ।

 डा०  बी०  बी०  कसर  गोहाटी  में  क्षेत्रीय ...)  ई

 HAT  अस्पताल  और  अनुसंधान  ग्वालियर  में  क्षेत्रीय  HAT  केंद्र
 ।

 8  मद्रास  में  क्षेत्रीय  कैंसर  केंद्र ।

 9  मेडिकल  त्रिवेन्द्रम  के  कैंसर  विंग  में  क्षेत्रीय  कैंसर  केंद्र  ।

 10  मेहर  बाई  टाटा  मेमोरियल  जमशेदपुर  ने  भी  भारत  सरकार  से

 रोध  किया  है  कि  उनके  अस्पताल  को  क्षेत्रीय  असर  रूप  में  मान्यता  दे  दी  ATT |

 अन्तर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों/विदेशी  सरकारों से  क्षेत्रीय  कैंसर  केंद्रों की  स्थापना  करने के

 लिए  कोई  सहायता  नहीं  मिली है  लेकिन  ब्रिटिश  सरकार  ने  1981-82  के  दौरान  गुजरात  कैसर

 कौर  अनुसंधान  अहमदाबाद  के  क्षेत्रीय  केंसर  केंद्र  को  अपने  तकनीकी  सहयोग  कार्यक्रम  के

 अन्तरगत  लगभग  67.42  लाख  रुपये  की  लागत  का  एक  लाइनियर  एसिलेरेटर  दिया  है  ।  चालू  वित्तीय

 वर्ष  के  दौरान  ब्रिटिश  सरकार  से  लगभग  25.00  लाख  रुपये  की  लागत  का
 सिम्यूलेटर

 नामक  एक  अन्य

 उपकरण  भी  मिलने  की  संभावना  है  ।

 31-12-82  को  मिलान  गांव  के  निकट  चौकी  दार

 रहित  रेल  फाटक  पर  बत  तथा  रेलगाड़ी  में  टक्कर

 2065.  श्री  सुभाष  यादव

 थी  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  धर्मशाला  से  80  कि०  मी ०  मिलान  गांव  के  एक  चौकीदार  रहित  रेल

 फाटक  हिमाचल सड़क  परिवहन  निगम  की  एक  बस  तथा  एक रेलगाड़ी  में  टक्कर  हो  जाने के

 स्वरूप  तीन  व्यक्ति  मर
 गए

 थे  और  ग्यारह  घायल  हो  गए  थे  ;

 यदि  तों  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 क्या
 उक्त  दुर्घटना  के  शिकार  हुए  व्यक्तियों को  सरकार  द्वारा  कोई  मुआवजा  दिया  गया

 और

 ऐसी दुर्घटनाओं की  पुनरावृति  रोकने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  हैं  ?
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 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  सान
 :  और  31-12-1982  को

 उत्तर  रेलवे  के  मंगाला  और  मिथाइल  स्टेशनों  के  बीच  बिना  चौकीदार  वाले  समपार  पर  हिमाचल  सड़क

 परिवहन  निगम की  बस  की  33  अप  जम्मू  तवी  मेल  से  टक्कर  हो  गई  जिसमें  चार  व्यक्ति  मारे  गए  और

 अन्य  सात  घायल  हो  गए  थे  ।

 जी  नहीं  ।  भारतीय  रेल  अधिनियम  के  अंतर्गत  गाड़ी  दुर्घटना  में  हताहत केवल  यात्री  ही

 क्षतिपूर्ति  पाने  के  पात्र  होते  अपकृत  कानून  के  अंतर्गत  अन्य  व्यक्तियों  को  राहत  दिए  जाने  के  सम्बन्ध

 में  अन्य  दावा  किया  जा  सकता  है  और  इसका  भुगतान  न्यायालय  निर्णय के  अनुसार  रेलवे  द्वारा  किया

 जाता  है  |

 बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय

 किए  गए

 (1)  ड्राइवर  के  लिए  पहुंच  मार्गों  के  दोनों  ओर  सड़क  संकेतों  और  गति  अवरोधकों  तथा
 शीटी

 पटों  की  व्यवस्था ।

 (2)  पुस्तिकाएं  और
 पर्चे  छपवाकर  तथा  सार्वजनिक  स्थानों  पर  पोस्टर  लगवाकर  और

 सिनेमा  स्लाइडों  के जरिए  सड़क  उपयोगकर्ताओं  और  आम  जनता  में  शैक्षिक  अभियान

 चलाए  जाते  हैं  ।

 (3)  मोटर  वाहन  नियमों को  कड़ाई  से  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  साथ  निकट

 सम्पर्क रखा  जाता  है

 (4)  घन  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों पर  चौकीदारों  को

 उत्तरोत्तर  लगाया  जा  रहा है  |

 टाटा  मेमोरियल  बम्बई  द्वारा  कसर  पर  सर्वेक्षण  और  मुंह  का  कसर

 2066.  शी  सुभाष  यादव  :

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यहे  gary  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  टाटा  मेमोरियल  बम्बई ने  पर  सर्वेक्षण किया  है  भौर

 भारत  में  मुंह
 के

 के  मामले  सबसे  अधिकਂ  पाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क़्या  ओर

 सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 कुमुद  बेन  एम०  :  से
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 रए  डी

 टाटा  मेमोरियल  avai  ने  सुचित  किया  है  कि  मुँह  का
 कैसर

 भारत  में  बहुत  आम  यह

 सुपारी  और  पान  भारी  चबाने  से  होता  है
 |

 यह  एक  सामाजिक  समस्या  है  और  इसे  उपयुक्त  शैक्षणिक  उपायों  के  जरिए  लोगों  की  आदतों में

 परिवर्तन  लाकर  रोका  जा  सकता  है  ।  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  सरकार  पहले  ही  कतिपय  उपाय  कर

 चकी है

 लुधियाना  लोको  शेड  कर्मचारियों  का  प्रदान

 2067.  श्री  निहाल  सिंह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  7  1982  को  उत्तर  रेलवे  के  लुधियाना  लोकों
 शेड

 के
 रेल

 कर्मचारियों  ने  प्रदर्शन  किय  था  और  सरकार  ने  रेल  सकता  विभाग  के  माध्यम  से  इस  मामले  की  जांच

 करवाई है

 )  यदि  तों  प्रदर्शन  करने  के  क्या  कारण  हैं  और  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  और

 कितने  कर्मचारियों को  निलंबित  किया  गया  और  .  किस  तारीख  से  उन्हें  बहाल  किया

 गया

 रेल  मंत्री  Go  बी०  ग्०  गनी  खान  :  7-10-82  को  लुधियाना के

 एक  रेल  कर्मचारी  की  मृत्यु  के  कुछ  कर्मचारियों  ने  यह  पता  लगाने  के  लिए  सरकारी

 रिकार्ड  देखने  की  मांग  की  थी  कि  क्या  मृतक  अपनी  मृत्य ुके  दिन  इयुटी पर  था  या  विश्वास पर  ।  लोकों

 फोरम  द्वारा  किसी  समुचित  प्राधिकार  के  बिना  रिका  दिखाने  से  इंकार  कर  देने  कर्मचारियों  ने

 प्रदर्शन  ।  इस  घटना  की  दो  रेल  अधिकारियों  द्वारा  तथ्य  अन्वेषण  जांच  की  गई  थी  और  इसके

 निष्कर्षों  क ेआधार  पर  समुचित  कारवाई  की  जायेगी  |

 किसी  भी  कर्मचारी  को  निलंबित  नहीं  किया  गया  है  ।

 रेल  मंत्री  हारा  खड़गपुर  में  नए  डीजल  का  शिलान्यास  करना

 2068.  श्री  नारायण चौबे  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेल  मंत्री  28  1982  को  खड़गपुर का  दौरा

 क्या  अपने  दौरे  के  दौरान  उन्होंने  एक  नए  डीजल  शेड  का  शिलान्यास  किया

 प्रस्तावित  डीजल  वर्कशॉप
 के

 काम  में  पिछले  महीनों  कितनी  प्रगति  यदि  कोई  प्रगति

 नहीं  हुई  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  उक्त
 दौरे

 के  दौरान  उन्होंने  घोषणा
 की  थी  कि

 बहुत  समय  से  छोड़े

 मिदनापुर सैक्शन  के  विद्युतीकरण  के  काम  को  तीन  मास  में  आरम्भ  किया  जायेगा  और  खड़गपुर  रेलवे

 कालोनी  के  जो  धनराशियों  की  कमी के  कारण  उपेक्षित  होकर  नष्ट  हो  रही  है  एक ह  करोड़  रुपये  की
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 का

 वहां  पर  तत्काल  मरम्मत  कार्यों  एवं  नये  क्वार्टरों  की  निर्माण  के  लिए  मंजूर  की  यदि

 तो  उन  कार्यों  में  कहां
 तक

 प्रगति  हुई  है
 ?

 रेल  मंत्री  एं०  बी०  Yo  गनी  खान  :  जी  हां  ।

 जी

 डीजल  शेड  के  निर्माण  के  लिए  नक्शे  तैयार  कर  लिये गये  उन  कर्मचारियों जिन्हें

 बाद  में  डीजल  शेड  में  समाहित  किया  जांच  कर  ली  गई  1983-84  के  दौरान  शेड  के

 निर्माण में  कुछ  प्रगति  होने  की  संभावना है  |

 जी  हां
 ।  यह  सही  है  कि  रेल  मंत्री ने  यह  घोषणा की  थी  कि  खड़गपुर कालोनी  के  लिए

 एक  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  1982-83  के  दौरान  अतिरिक्त  राशि  उपलब्ध  नहीं  हो

 सकी  लेकिन  आगामी  वित्तीय  वर्ष  अर्थात  1983-84  में  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  को  यह  राशि  उपलब्ध

 करायी जा  रही  है  |

 जहां  तक  खड़गपुर-मिदनापुर  खंड  के  विद्युतीकरण  के  प्रस्ताव  का  संबंध  है  जिसके  लिए

 1983-84  में  तत्काल  कार्रवाई  करने  का  विचार  इस  प्रस्ताव  की  व्यापक  जाँच  की  गई  है  और

 योजना  की  कम  AT  क्षमता  के  कारण  उन्हें  निचली
 प्राथमिकता  दी  गई

 रेलवे  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  पर  विवरणिका

 2069.  श्री  भीखा भाई  :  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल  सेवा  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए

 क्षण  पर  1976  में  एक  विवरणिका  छापी गई

 क्या  अब  तक  के  नये  संसाधनों  से  युक्त  अद्यतन  संस्करण  नहीं  छापे  गये  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्री  हु०  बी०  न  गनी  खान
 :

 जी

 और  जी  हां  ।  रेल  सेवाओं  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 लिए  आरक्षण  से  संबंधित  म्रोचर  जिसमें  अद्यतन  संशोधन  किये  गये  के  तीसरे  संस्करण  को  अद्यतन  और

 मुद्रित  कराने  सें  संबंधित
 अद्यतन  किये  चल  रहा  है  और  इसे

 शीघ्र  ही  अन्तिम रूप  दिये
 जाने  की  संभावना

 बंगलूर  में  बोनस  सकंस  में  लगो
 आग

 के  बारे  में  est  आयोग  की  सिफारिशें

 2070.  शी  पीयूष  तिरको  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि  योग  जिसने  7  1981  को  बंगलूर .  में  बिना
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 सकते  में  लगी  आग  के  बारे  में  जांच  की  इस  अग्नि  कांड  के  लिए  जिसमें  -8  5  व्यक्तियों  की  मौतें  हुई

 अन्य  सरकारी  विभागों  के  साथ-साथ  रेलवे  को  भी  दोषी  ठहराया

 यदि  हां  तो  इस  घटना  का  ब्यौरा  कया
 है  जिसके  लिए  रेलवे  को  जिम्मेदार

 ठहराया  गया

 और

 भविष्य  में  ऐसी  घटना  न  होने  के  लिए  मंत्रालय  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए  गनी  खान  :  आयोग के  10  निष्कर्षों में  से  एक  निष्कर्ष

 यह  था  कि  रेलों  सहित  संबंधित  प्रतिभा  रियों  ने  सके  लगाने  के  स्थान  का  चयन  क.रने  के  संबंध  में  अपने

 विवेक  का  इस्तेमाल  नहीं  किया  ।

 आयोग  ने  अंतिम  रूप  में  यह  पाया  था  कि  आग  लगने  का  प्राथमिक  कारण  शाट  स्केटिंग

 था  जिसके  लिए  रेलवे  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहराया  गया  है  ।  रेलवे  को  सके  लगाने  के  लिए  उसके  द्वारा

 लाइसेंस  पर  दिये  गये  स्थान  की  उपयुक्तता  के  बारे  में  आंशिक  रूप  से  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  ।

 रेल  मंत्रालय  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  है  कि  रेल  अधिकारी  स्वयं  सकते

 शेन  के  लिए  किसी  भूमि  की  उपयुक्तता  की  जांच  कर  सकते  थे  क्योंकि  यहਂ  उनका  काय  नहीं  है  ।  चूंकि

 यह  पाया  गया  है  कि  जिन  रेल  अधिकारियों  ने  प्रश्नगत  भूमि  ape  के  लिए  cet  पर  दी  उन्होंने

 किसी  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  किया  इसलिए  उनके  विरुद्ध  कार्रवाई  करना  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 हिन्दी  बजट  संबंधी  काम  करने  वाले  स्टाफ  के  लिए  विद्वेष  वेतन/सानदेय/समयोपरि  भत्ता

 2071.  कृष्ण  प्रकाश  तिवारी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  मंत्रालय  में
 संसद  और

 बजट  के  लिए  पृथक  अनुभाग  हैं  तथा  उनके  अनुभाग

 अधिकारियों  भर  स्टाफ  को  विशेष  वेतन/मानदेय/अधिकतम  सर्वोपरि  भत्ता  feat  जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  बजट  अनुभाग  में  बजट  का  काम  45  से  50  कर्मचारियों द्वारा  किया

 जाता  है  तथा  यही  काम  हिन्दी  अनुभाग  में  18-19  कर्मचारियों  से  लिया  जाता

 यदि  तो  बजट  के  समय  हिन्दी  संबंधी  कार्य  करने  वाले  अधिकारियों  तथा  स्टाफ  की

 विशेष  वेतन/मानदेय/अधिकतम  समयोपरि  भत्ते  की  बिल्कुल  अनुमति  न  देने  अथवा  कम  की  अनुमति  देने

 के  तथा  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  साथ-साथ  बजट  बनाते  समय  कर्मचारियों  की  संख्या  घटाने  के  क्या  कारण

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  असंगति  को  दूर  करने  का

 रेल  ए०  बो०  To  गनी  ख़ान
 :  से  रेल  मंत्रालय  में  संसद  तथा  बजट

 कार्य  के  लिए  अलग-अलग  अनुभाग  हैं  ।  बजट
 शाखा  के  कर्मचारियों  की  संख्या  19  है  जो  कि

 वार्षिक  बजट  तैयार  करने  के  संबंध में  प्रत्येक  वर्ष  दिसम्बर  से  ars  के  दौरान  बढ़ा  दी  जाती  है  ।  जहां  तक

 वार्षिक  बजट  तैयार  करने  का  संबंध  हैं  बजट  शाखा  जिसमें  बजट  संबंधी  मूल  कार्य  किया  जाता  है  के  काम
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 बर  हिन्दी  अनुभाग  जिसमें  केवल  हिन्दी  रूपांतर  तैयार  किया  जाता  है  के  काम  में  कोई  तुलना  नहीं  है

 प्रकृति  बजट  शाखा  में  कर्मचारियों  की  संख्या  हिन्दी  निदेशालय  के  तदनुरूपी  अनुभाग  में  कर्मचारियों

 की  संख्या  से  अधिक  होती  है  |  बजट  अनुभाग  में  एक  अनुभाग  अधिकारी  को  पुरे  वर्ष  विशेष  वेतन  मिलता

 है  और  एक  सहायक  लेखा  अधिकारी  को  प्रति  वर्ष  चार  महीने  दिसम्बर  से  ara  तक  विशेष  वेतन

 मिलता  है  ।  प्रति  ag  दिसम्बर  से  मार्चे  की  अवधि  के  दौरान  वारिक  बजट  तैयार  करने के  संबंध  में  बजट

 अनुभाग में  750  रुपये  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों
 को  एक  माह की  परिलब्धियों की  दर  से  मानदेय

 दिया  जाता  है  और  अन्य  को  अर्थात  राजपत्रित  अधिकारियों  तथा  प्रतिमाह  750  रु०  से  अधिक  वेतन

 पाने  वाले  कर्मचारियों  को  अधिकतम  850  /-  रुपये  मानदेय  दिया  जाता  रेलवे  बजट  का  हिन्दी

 तर  तैयार  करने  जो  गन्दी  निदेशालय  के  कर्मचारियों  द्वारा  प्रतिवर्ष  जनवरी  से  ars  तक  के  तीन  महीनों

 में  किया  जाता  के  लिए  प्रतिमाह  750/-  रु०  से  कम  वेतन  पाने  वालों  को  एक  माह  की  परि लब्धियों

 की  3/4  की  दर  से  मानदेय  दिया  जाता  है  और  जिनका  मूल  वेतन  750/-  रु०  या  इससे  अधिक  है  उन्हें

 637.50  रुपये  मानदेय  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रणाली  में  कोई  विसंगति  नहीं  है  क्योंकि  पूर्वोक्त  कारणों  के

 आधार  पर  बजट  शाखा  4  महीने  काम  करती  है  और  हिन्दी  शाखा  3  महीने  कार्य  करती  है  ।

 दिल्ली  में  राज्यों  के  शिक्षा  सचिवों  का  सम्मेलन

 2072.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्लीमें  1983  के  पहले  सप्ताह में  सभी  राज्यों के  शिक्षा  सचिवों  का

 सम्मेलन  आयोजित  किया  था  जिसमें  महिलाओं  की  प्राथमिक  स्तर  और  ate  शिक्षा  पर  ध्यान  केन्द्रित

 किया  गया  और

 यदि  तो  उन  नतीजों  का  ब्यौरा  क्या  है  और
 1990

 तक  देश  में  सभी  महिलाओं  को

 प्राथमिक  शिक्षा  देने  के  लिए  क्या  सुझाव  दिए  गए  हैं  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों
 में  उपमंत्री  पी०  के ०  :

 सम्मेलन  में  अन्य  महत्वपूर्ण  विषयों  के  साथ-साथ  लड़कियों/महिलाओं  की  शिक्षा  से  संबंधित  मामलों  पर

 गंभीरतापूर्वक  विचार-विमर्श  किया

 5-6  1983  को  आयोजित  सभी  राज्यों  के  शिक्षा  सचिवों  के  सम्मेलन  द्वारा  की

 गई  सिफारिशों  की  प्रतियां  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  संसद  पुस्तकालय  में  रखें  दीं  गई  जिनमें  देश

 में  1990  तक  सर्वसुलभ  प्रारंभिक  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  अनुशंसित  निष्कर्ष  तथा  उपाय  शामिल

 प्राइमरी  स्कूल  चरण  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित जनजाति  के
 विद्यालयों

 2074.  श्री  बाजूबन  रियान  :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :
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 प्राइमरी  स्कूल  चरण  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  के  लिए

 शिक्षा  के  माध्यम  के  संबंध  में  भाषाई  अल्पसंख्यक  अयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  और  सुझाव  क्या

 क्या  उन्हें  क्रियान्वित किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  के०  :  से

 भाषाई  अल्प  संख्यक  आयोग  ने  निम्नलिखित  सिफारिश  की  :---

 के  प्राथमिक  स्तर  की  सुरक्षा  के  लिए  स्वीकृत  योजना  में  यह  व्यवस्था  है  कि  यदि  पूरे

 स्कूल  में  कम  से  कम  40  छात्र  हैं  अथवा  एक  सेक्शन  में  मातृभाषा  के  जरिए  प्राथमिक  शिक्षा  प्राप्त

 करने के  इच्छुक  भाषाई  वर्ग  के  ऐसे  ही  10  छात्र  हैं  तो  उनके  लिए  मातृभाषा  के  माध्यम  से  शिक्षण  के

 लिए  आवश्यक  प्रबन्ध  किये  जाने  चाहिए  ब

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जाति  के  बच्चे  अधिकतर  अपनी  मातृ  भाषा  के  रूप  में  क्षेत्रीय

 भाषा  ही  बोलते  हैं  ।  प्राथमिक  स्तर  पर  ऐसे  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करने  की  समस्या  बहुत  विकट

 नही ंहै
 ।  यह  समस्या  अनुसूचित  जनजातियों  के  बच्चों  से  संबंधित  है  ।  समूचे  देश  1000  से  भी  अधिक

 जनजातीय  भाषाएं/बोलियां  इनमें  से  अधिक  का  अपना  लिखित  भाषाई  रूप  नहीं  यद्यपि  सभी

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  सिद्धान्त  रूप  से  अपनी  मातृभाषा  के  जरिये  उनकी  foratr  स्वीकार  की

 लेकिन  व्यवहारिक  कठिनाइयो ंके  कारण  इस  सिद्धान्त  को  आसानी से  कार्यान्वित  नहीं  किया जा

 सकता  |!

 मुख्य  रूप  से  प्राथमिक  शिक्षा  सहित  स्कूल  शिक्षा  की  जिम्मेदारी  राज्यों  की  है  और  अधिकतर

 इसकी  व्यवस्था  उनके  द्वारा  की  जाती  है  ।  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रालय  से  सहयोजित  दो  राष्ट्रीय

 स्तर  को  संस्थाएं  अर्थात  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  तथा  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा

 संस्थान  जनजातीय  भाषाओं  में  प्राइमर  तैयार  करने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  विशेष  रूप  से  केन्द्रीय

 भारतीय  भाषा  संस्थान  ने  जनजातीय  भाषाएं  बोलने  वालों  के  लिए  द्विभाषी  शैक्षिक  कार्यक्रम  विकसित

 किये  जिनमें  प्रारंभिक  शिक्षा  विशिष्ट  जनजातीय  भाषा  में  दी  जाती  है  लथा  बाद  में  धीरे-धीरे  इसे

 राज्य  की  भाषा  के  माध्यम  से  दी  जती  उन्होंने  भाषाई  विवरण  तथा  सामग्री  निर्माण  के  लिए  46

 जनजातीय  भाषाएं  ली  हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  अन्तर्गत  अध्यापकों  के  लिए  अजित  छुट्टी  नियम

 2075.  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अन्तर्गत

 अध्यापकों
 के

 लिए  अजित
 छुट्टी  नियम  के

 संबंध
 में

 14  1982  के
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या
 1746

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन/सहायता  प्राप्त  स्कूलों
 >  asa  14.0

 सज  nd  hae  rat  के  लिए  अजित  at
 के

 संबंध  में  नियम  बदला  गया  और



 12  1904  )
 लिखित  उत्तर

 SEEN NE  EERE  EEE

 (a)
 यदि

 तो
 इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  और  कब  से

 ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  के  और दि

 20  दिन  के  अद्ध  वेतन  अवकाश  जो  अध्यापकों  को  पहले  अनुमत्य  के  बदले  में,वर्षें  के  पुरे

 वेतन पर  10  दिन  के  अजित  अवकाश  की  व्यवस्था कर  दी  गई  यह  सुविधा  1-9-198 1  से  दी गई

 दिल्‍ली  प्रशासन ने  13-1-1982  इस  संबंध  में  सभी  संबंधित  स्कूलों  के  अधिकारियों  को

 पहले  ही  अनुदेश  जारी  कर  दिये  हैं  ।  अवकाश  नियमों  आवश्यक  संशोधन  विचाराधीन  है
 ।

 सफदरगंज  दिल्‍ली  से  नवजात  शिशु  की  चोरी

 2076.  अर राव  पाटिल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सफदरजंग  नई  दिल्‍ली  से  हाल  में  एक  नवजात  शिशु  को

 चुरा  लिया  गया  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  पूर्वोपाय  किये  हैं

 अथवा  करने  का  विचार  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-सूत्रो  कुमुद  बेत  Tao  :

 और  सफदरगंज  अस्पताल  में  भर्ती  कोई  भी  नवजात  शिशु  चो  री  नहीं  किया  गया
 था  परन्तु  इटारसी

 के  एक  पत्रकार  ने  रिपोर्ट  दी  थी  कि  अस्पताल  के  मैदान  में  बैठी  एक  महिला  से  उसका  30  दिन  का  बच्चा

 ले  लिया  गया  था  और  वह  बच्चा  इटारसी  में  पाया  गया  था  ।  इस  आशय  की  एक  रिपो  पुलिस  स्टेशन

 में  दजें  कराई
 गई  थी  ।

 सभी  प्रवेश  cai  पर  चौकी  दारों  को  तैनात  कर  दिया  है  ताकि  चोरी  की  घटनाओं  को

 रोका  जा  सके  ।

 के  डूबने  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 2070.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केरल  शिपिंग  कारपोरेशन  के  स्वामित्व  कराली  जहाज  के  वर्ष  1979  में  अरब

 सागर  में  डूबने  के  बारे  में  की  गई  न्यायिक  जांच  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  जांच  के  निष्कर्ष  कया  हैं  ;

 जहाज  के  डूबने  से  जो  चालक  मरे  उनके  उत्तराधिकारियों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया

 और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कोताही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  कि  यात्रा

 पर  जाने से  पहले  ज गाज
 glsi

 पाप  से |  ol दी

 ,
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 नला

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  अ  :

 रिपो में  यह  पाया  गया  कि  जहाज  एम०वी०  कराली  प्रतिकूल  मौसम  में  अशांत  समुद्र  के

 कारण  डूब  गया  और  जब  जहाज  यात्रा  पर  निकला  उस  पर  उस  समय  सक्षम  अधिकारियों  का  नियंत्रण

 था  और  जहाज  समुद्र में  चलने  लायक  था
 ।

 उस  पर
 उचित

 ढंग  से  माल  लादा  गया  था
 न

 कि  क्षमता
 से

 अधिक  ।  अभी  नौवहन  महानिदेशालय  रिपोर्ट  की  जांच  कर  रहा

 नाविकों  के  लिए  नेशनल  मेरी  टाइम  बोर्ड  के  करार  के  अनुसार  26  नाविकों  के  निकट

 संबंधियों  को  अब  तक  10,  16,297  रुपये  की  कुल  प्रतिपूर्ति  की  गई  है  ।  दो  नाविकों के  मामले  में

 71,664,30  रुपये  की  राशि  भुगतान  के  लिए  जमा  है  ।  मेरी  टाइम  यूनियन  आफ  इंडिया  के  करार

 के  अनुसार  अन्य  सभी  और
 अधिकारियों  के  लिए  मालिक  सीधे  भुगतान  करता  है  और  उसके  ब्यौरे

 सरकार के  पास  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 वाणिज्यिक  नौवहन  अधिनियम के
 उपबन्ध

 और  उसके  तहत  बनाए  गए  इस

 आवश्यकता  की  पूरी  करता  है  और  अभी  कोई  कार्रवाई  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केन्ट  स्टेशन  में  बुकिंग  आफिस  के  माध्यम  से  ब्रेक यान  में  नकदी  की  सुरक्षित  व्यवस्था

 2078.  श्री  दयाराम  शाक्य :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 उत्तरी  रेलवे  के  सभी  रेलवे  स्टेशनों  में  पास  बुकिंग  भर  गोदामों

 से  प्राप्त  नगदी
 केवल  गाड  की  ब्रेक यान  की  तिजोरी  में  केवल  स्टेशन  मास्टर  /  सहायक  स्टेशन मास्टर  के

 माध्यम  से  जमा  की  जाती

 यदि
 तो  दिल्‍ली  केन्ट  स्टेशन  से  बुकिंग  अधिकारी  के  माध्यम  से  नकद  किस  आधार

 पर  तिजोरी पर  रखी  जाती है  जबकि केवल  स्टेशन  न्यूज  का  इस  काम  से  क्या  सम्बन्ध  है  ;  ate

 कपा  सरकार का  विचार  इस  मामले  में  गंभी  रता पु वंक  विचार  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०बी०  गए  गनी
 खान

 :  पर  बुकिंग  ्  और  माल

 कार्यालयों  से  प्राप्त  रोकड़  को  तिजोरी  में  स्टेशन  मास्टर/सहायक  स्टेशन  मास्टर  के  माध्यम  से  गाड़ी  के

 ब्र  बयान  में  रखा  जाता  लेकिन  बड़े  स्टेशनों  पर  यह  कार्य  वाणिज्यिक  कारोबार  का  स्वतंत्र  रूप  से

 कार्यभार  संभालने  वाले  मुख्य.माल  पर्यवेक्षक  या  मुख्य  पार्सल  बाबू  मुख्य  बुकिंग  कलक  को  सौंपा  जा

 सकतीं है  |

 दिल्‍ली  छावनी  लवे  स्टेशन  पर  रोकड़  जमा  करने  का  कार्य  मुख्य  बुकिंग  जो  स्टेशन

 मास्टर/दिल्‍ली  छावनी  स्टेशन  के  समतुल्य  ग्रेड  में  द्वारा  किया  जाता  है  ।  यह  व्यवस्था  इसलिए  की  गई

 है  क्योंकि  जिस
 समय

 रोकड़  ले  जाने  वाली  गाड़ी  अर्थात्‌  डी०  बनी  सवारी  गाड़ी  में  रोकड़  जमा  कराना

 होता  है  उस  समय  सहायक  स्टेशन  मास्टर  दूसरी  गाड़ी  अर्थात्‌  2  डी०  बी०  सवारी  गाड़ी  के  ब्लाक

 चालन  में  न्यस्त  होता  है  और
 स्टेशन  मास्टर इस  गाड़ी  द्वारा  सेवित  aes में  तथा  साइडिंग  में  बाह  य

 कायें  पर  व्यस्त  होता  है  ।
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 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  के  पदोन्नति  के  अवसरों  को  योजना

 2029.  श्री  राम  जेठ  मानी  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  और  इसके  कालेजों  के  अध्यापकों  की  पदोन्नति  के  लिए  बनाई  गई

 योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  योजना  को  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ;  और

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के
 सुयोग्य  अध्यापकों  के  लिए  प्रोफेसरों  के  ग्रेड  को  लागू  करने  हेतु

 सरकार की  क्या  नीति है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में  उप  मंत्री  पी०  के०

 और  विश्वविद्यालय  आयोग  ने  विश्वविद्यालय  के  शिक्षकों  और  महाविद्यालयों  के

 शिक्षकों  की  योग्यता  पर  आधारित  प्रोन्नति  के  लिए  दो  योजनाएं  तैयार  की  थीं  ।  विश्वविद्यालय

 शिक्षकों  की  योजना  में  प्राध्यापकों  और  रीडरों  के  मूल्यांकन  के  पश्चात  अगले  उच्च  प्रेतों  में  योग्यता

 सार  पदोन्नति  की  परिकल्पना  की  गई  थी  ।  प्रत्येक  विभाग  में  लैक्चरों  और  लीडरों  के  एक  तिहाई  तक

 स्थाई  पदों  पर  उन्हें  दिए  गए  समय  में  ऐसी  पदोन्नति  दी  जा  सकती  थी  ।  महाविद्यालयीय  शिक्षकों  के

 मामले  योजना  में  मूल  रूप  में  एक  महाविद्यालय  में  कुल  संख्या  के  25  प्रतिशत  को  अगले  उच्च  ग्रेड

 में  योग्यता  अनुसार  पदोन्नति  करने  की  परिकल्पना  की  गई  थी  ।  बाद  आयोग  ने  महाविद्यालयों  में

 भी  ऐसी  पदोन्नति  के  अनुपात  को  बढ़ाकर  1/3  तक  रखने  का  निर्णय  किया  ।  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 सहित  इन  योजनाओं  को  सभी  विश्वविद्यालयों  को  परिचित  कर  दिया  गया

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  दिल्‍ली  ने  विश्वविद्यालय  और  महाविद्यालयों  में  इन  योजनाओं  को

 कवित  करने  के  लिए  कुछ  प्रणालियां  सुझाई  हैं  जिन्हें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  स्वीकार  कर

 लिया  गया  वे  यह  हैं  :--

 (1)  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  हाल के  शैक्षिक  परिषद  और  कार्यकारी  परिषद के

 संकल्प  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पदोन्नति  के  अवसरों  से  सम्बन्धित  स्थिति  की  समीक्षा  और  निम्नलिखित

 विशिष्ट  सुझाओं  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 (ii)  इनमें  शामिल  सभी  कालेजों  के  15  वर्ष  और  इससे  अधिक  के  शैक्षिक  रूप  से  अनुभवी

 शिक्षकों  परन्तु  उसके  पास  पी०  एच०  डी०  डिग्री  नहीं  है  और  पी०  एच०  डी०  डिग्री  के  साथ  न्यूनतम

 10
 वर्ष  का  शैक्षिक  अनुभव  रखने  वाले  शिक्षकों  की  कुल  संख्या  1677  उन  638  शिक्षकों  जो

 पहले  से  ही  प्रवीण  ग्रेड  में  शामिल  करके  इन  दो  श्रे  णियों  के  अन्तर्गत  पदोन्नति  के  लिए  शामिल  किए

 जाने  वाले  शिक्षकों  की  संख्या  1045  होगी  ।  यदि  हम  कुल  पात्र  शिक्षकों  के  एक  तिहाई  के  आधार  पर

 पदोन्नत  किए  जाने  वाले  शिक्षकों  की  संख्या  पर  विचार  करें  तो  यह  संख्या  1076  होगी  जिनमें  अपेक्षाकृत

 पर्याप्त  रूप  से  वे  सभी  अध्यापक  शामिल  हो  जाए  जो  विश्वविद्यालय  की  योजना  की  उपरोक्त  उल्लिखित

 दो  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  vee  हैं  और  वे  भी  इसमें  शामिल  होंगे  जो  प्राध्यापक  के  अधिकतम  वेतनमान  पर

 पहुंच चुके
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 (iii)  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  उन  सभी  शिक्षकों  को  शामिल  करने  के  लिए  fated

 कालेजों  में  पदोन्नति  के  लिए  उपलब्ध  पदों  की  संख्या  निर्धारित  करने  में  लचीलेपन  की  व्यवस्था  करेगा

 जो  इस  समय  इसके  लिए  अहंता  प्राप्त  हैं  ।  हमारा  सुझाव है  कि  जो  प्राध्यापक  700-1600  के

 तम  वेतनमान  पर  पहुंच  चुके  हैं  उन  पर  शैक्षिक  परिषद  और  कार्यकारी  परिषद  के  हाल  के
 निर्णय

 के

 अनुसार  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  उक्त  सुझाव  विश्वविद्यालयीय  विभागों  के  प्राध्यापकों पर  भी  लागू

 होंगे

 (1४)  हम  आयोग से  यह  भी  सिफारिश  करते  हैं  कि  भावी  आवश्यकताओं  के  लिए  700-1600

 ग्रेड  के  शिक्षक  जब  कभी  उल्लिखित  दो  श्रे  जियों  के  अंतगर्त  पदोन्नति  के  पात्र  हो  जाते  हैं  तो  उनको

 1200-1900  के  ग्र
 ड

 में  नियुक्त करने  के  लिए  मूल्यांकन  की  उसी  प्रक्रिया  माध्यम  से  उन  पर  विचार

 किया  जाएगा  जो  शैक्षिक  परिषद  और  कार्यकारी  परिषद  द्वारा  यथा  निर्धारित  की  जाएगी  ।  इस  प्रयोजन

 के  लिए  सारे  सुत्र  में  आवश्यक  समायोजन  किए  जा  सकते  हैं  ताकि  नियुक्ति  के  लिए  पदों
 की  उपलब्धता

 न  होने  के  कारण  किसी  पात्र  शिक्षक  को  पदोन्नत  होने  से  न  रोका  जाए  ।

 (४)  विश्वविद्यालयों में
 रीडरों

 के
 सम्बन्ध

 में  हम  यह  सिफारिश  करते  हैं  कि  एक  तिहाई  रीडरों

 को  शामिल करने  के  लिए  रीडर के  रूप  में  10  वर्ष  के  अनुभव के  आधार  पर  पदोन्नति की  व्यवस्था  की

 जाए  ।  इस  समय  विश्वविद्यालय  में  रीडरों  की  कुल  संख्या  278  जिसमें  से  78  रीडरों  ने  सेवा के  10

 ag  पहले  ही  पूरे  कर  लिए  ऐसे  रीडरों  की  संख्या  जिन  पर  पदोन्नति  के  लिए  विचार  किया  जा

 सकता  93  है  और  इस  प्रकार  से  10  वर्ष  की  सेवा  वाले  सभी  लीडरों  को  शामिल  करने  के  लिए  यहं

 पर्याप्त  है  ।  रीडरों  की  पदोन्नति  के  लिए  भावी  अवसर  लैक्चरों  के  लिए  (iv)  में  यथा  उल्लिखित  समान

 पद्धति पर  होंगे ।

 शिक्षकों  के  सभी  उपरोक्त  उल्लिखित  वर्गों  के  लिए  पदोन्नति  के  प्रयोजन  के  लिए  मुल्यांकन  का

 मानदण्ड  और  प्रा  +या  विश्वविद्यालय  की  शैक्षिक  परिषद  और  कार्यकारी  परिषद  द्वारा  निर्धारित  की

 जाएगी  ।

 इस  समय  दिल्‍ली  के  कालेजों  में  प्रोफेसर  के  पदो ंके  सृजन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान संस्थान  में  की  सकती  और  निधन ों का उपचार का  उपचार

 2080.  श्री  राम  विलास  पासवान क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने की

 sat  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान संस्थान  में  रकत  की  डालती  और  कम  आय  के  और  उत

 लोगों  से  दुर्व्यवहार  की  घटना  हुई  थी  जिनका  वहाँ  पर  कोई  प्रमाण  नहीं  है  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विवाद
 ऐसी

 कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं

 क्या  उस  रोगी के  लिए  रक्त  एकत्न  करने  की  घटना  भी  हुई  है  जिसका  आप्रेशन  नहीं  कियां
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 गया  था  और  यदि  तो  अपर  भाग  में  उल्लिखित  अवधि  के  दौरान  frat  मामले  हुए

 और

 क्या  दोषी  पाये  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  गई
 है  और

 यदि  तो

 उसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :  से

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  रकत  की  डालती  की  कोई  घटना  नहीं  हुई  उन  सभी

 रोगियों  को  जिन्हें  रक तां धान  की  जरूरत  होती  रक्त  उपलब्ध  किया  जाता  है  बशर्तें  कि  उस  विशेष

 गुप का  रकत  उपलब्ध  हो  ।  रक्त  देने  के  मामले  में  वित्तीय  अथवा  सामाजिक  स्तर  के  आधार  पर  कोई  भेद

 भाव  नहीं  बरता  जाता  ।  आम  प्रथा  यह  है  रोगियों  के  रिश्तेदारों  से  यह  कहा  जाता  है  कि  वे  आपरेशन

 से  पहले  रकत  का  दान  करें  तथा  इस  तरह  ब्लड  बैंक  में  एकत्र  किया  गया  रत  फिर  अस्पताल  के  रोगियों

 को  मिल  जाता  है  ।  यदि  रोगियों  के  रिश्तेदार  रकत  दान  करने  में  असमर्थ  हों  तो  आपरेशन  करवाने  वाले

 रोगी  को  अपेक्षित  मात्रा  में  रक्त  उपलब्ध  करने  के  लिए  ब्लड  बैक  भरसक  प्रयास  करता  है  ।  इमर्जन्सी  के

 मामलों  में  रकत  की  सभी  जरूरतें  ब्लड  बैंक  द्वारा  निःशुल्क  पुरी  की  जाती हैं  ।  हालांकि  संस्थान  अस्पताल

 जब  आपरेशन  से  पहले  रोगियों  के  रिश्तेदारो ंसे  अपेक्षित  मात्रा  में  रक्त  एकत्र  कर  लेता  फिर  भी

 रक्तदान  करने  के  बाद  भी  कुछ  मामलों  में  रोगी  की  आम  हालत  खराब  होने  अथवा  उसकी

 मृत्यु  हो  जाने  जैसे  विभिन्न  कारणों  से  आपरेशन  नहीं  किए  जाते  ।

 कदी  तथा  वाराणसी  छावनी  के  बीच  129  अप  आसनसोल  वाराणसी

 यात्री  गाड़ी  में  लूट-पाट

 2081.  श्री  सुभाष  यादव  :

 श्री  एम ०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 क्या  रल  मंत्रो  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 कपा  कोशी  tar  वाराणसी  छावनी  के  बीच  129  अप  आसनसोल  वाराणसी  यात्री  गाड़ी

 के  रेल  यात्रियों का  सामान  लूट  लिया  गया  था

 यदि  तो
 उत

 घटना
 का

 ब्यौरा  कया  है

 क्या  यात्रियों  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  है  ;  और

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं/उठाने  का  ब्रिटिश

 किया है  ?

 रेल  मंत्री  शौ  ए०बी०  एं  गनी  खान  :  जी  हाँ  ।

 (a)  12-12-82
 को

 लगभग  22.50
 बजे  जब

 129
 अप

 पैसेंजर  काशी  रेलवे  स्टेशन से

 तब  3/4  बदमाश  गाड़ी  के  दूसरे  दर्जे  के  एक  सवारी  डिब्बे  में  चढ़  गये  और  पिस्तौल  की  नोक  पर  तथा

 चाकू  दिखाकर
 यात्रियों

 से
 उनका  सामान  लगभग  50,000  रु०  की  नकदी

 लूट
 ली  ।

 जिन  साल
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 यात्रियों  ने  मुकाबला  किया  उन्हें  बदमाशों  ने  चाक ूसे  घायल  कर  दिया  और  जब  गाड़ी  काशी  और

 वाराणसी  ब्लाक  स्टेशन  के  बीच  धीमी  हुई  तो  ये  बदमाश  गाड़ी  से  उत्तर  गये  ।  इस  गाड़ी  में  राजकीय

 रेलवे  पुलिस के  कर्मी  मर्ग  पक्षियों  के
 रूप

 में  चल  रहे
 थे  ।  राजकीय  रेलवे  वाराणसी द्वारा  भा  रतीय

 दण्ड  संहिता  की  धारा  394  के  अधीन  मामला  सं०  696  दर्ज  किया  गया  था  ।  अभी  तक  पुलिस  द्वारा

 दो  अपराधियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 जी  नही ं।

 गाड़ियों  में  इस  प्रकार  के  अपराधों  की  रोकथाम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 जा  रहे  हैं  :

 (1)  रात्रि  में  चलने  वाली  सभी  गाड़ियों  तथा  अन्य  संवेदनशील  गाड़ियों  में  सशस्त्र

 पुलिस  कमियों  को  मार्ग  पक्षियों  के  रूप  में  लगाया  जाता  है  ।

 (2)  गाड़ियों में  अपराध  करने  वाले  अपराधियों पर  निगरानी  रखने  तथा  उनकी

 विधियों और  हरकतों  के  सम्बन्ध  में  आसूचना  इकट्ठी  करने  के  लिए  सादे  कपड़ों में

 राजकीय  रेलवे  पुलिस  को  तैनात  किया  जाता  है  ।

 (3)  राजकीय  रेलवे  पुलिस  द्वारा  जिला  पुलिस  के  सहयोग  से  अपराधियों  को  पकड़ने  के

 लिए  अभियान  चलाये  गये  हैं  ।

 (4)  पुलिस  द्वारा  अपराधियों  को  गिरफ्तार  करने  तथा  विशिष्ट  मामलों  में  arent

 सम्पत्ति  बरामद  करने  के  लिए  इन  मामलों  की  जोर-शोर  से  जांच  को  जाती  है  ।

 उत्तर  रेलवे  लोको  टु  डला  को  सप्लाई  किया  गया  कोयला

 2082.  श्री  दया  राम  वाक्य  :  क्या  रेल  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  लोको-शेड  को  प्रतिमास  कितनी  मात्रा  में  कोयला  सप्लाई  किया  जाता

 1982  से
 जनवरी  1983  तक  इस  रूप  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  कोयला  सप्लाई कियां  गया  भौर

 उसकी  कुल  खपत  कितनी  है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 उत्तर  रेलवे  लोको-शेड  की  सप्लाई
 किये  जाने  वालें

 कोयले  की  तुलना  में  उसकी  खपत  कम  है  परन्तु  अतिरिक्त  कोयला  sgt  को  कोयला  कर्मचारियों  कें

 माध्यम  से  सप्लाई  किया  जाता  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले
 की

 और  ध्यान  देंने  का  है  और  इस
 मामले

 में  गुप्ते

 जांच  करके  इस  बारे  में  उपर्युक्त  कार्यवाही  करने  को  _

 रेल  मंत्री  ए०बी०  ए०  गनी  लान  :  जनवरी  82  से  जनवरी  83  तके  कीं

 अवधि  में  उत्तर  रेलवे  के  टुंड ला  लोको  शेड  में  प्राप्त  भर  जारी  किये  गये  कोयले  की  मात्रा  नीचे  दी  गयीं

 है  ।
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 में  )

 प्राप्तियाँ  निर्गम

 जनवरी  82  5738.3  6075.7

 फरवरी  82  6454.6  6264.6

 82  7107.0  6363.4

 अप्रैल  82  5998.0  6307.8

 82  5680.1  6069.1

 82  5868.2  5309.

 जुलाई  82  5267.8  5790.6

 82  5360.4  5500.1

 सितम्बर 82  5553.2  5231.0

 अक्तूबर  82  6251.4  5482.7

 नवम्बर  82  6647.1  366  1.1

 दिसम्बर  82  4930.7  6214.4

 जनवरी  83  8155.7  6310.5

 EE  ee  लिट डिडलललललडन

 जोड़  7190  12.5  76580.1

 2 का  कष्गय्ा

 और  (4)  :  सप्लाई  से  होने  वाली  हानि  और  स्टाक  बकाया  में  वृद्धि  या  कमी  के  कारण

 लोको  शेड  में  प्राप्त  किये  गए/से  जारी  किये  गए  कोयले के  बीच  हमेशा  भिन्नता  रहती है  ।  लोको  शेड

 को
 सप्लाई  किए  गए  सभी  कोयले  का  लेखा  अतिसावधानी  पूर्वक  रखा  जाता है  और  उसका  उचित

 रिकार्ड  रखा  जाता  कोयला  defeat
 के  माध्यम  से

 टुंडला  लोको  शेड  से  भुट्टों  को  कोयले की

 सप्लाई  के  संबंध  में  रेल  प्रशासन  के  पास  कोई  रिपो  नही ंहै
 ।  कोयले  की

 उठाइगीरी/कभी  के  मामलों

 की  जाँच  की  जाती  है  और  कार्रवाई  की  जाती है  ।

 SS

 कई  माननीय  सदस्य  उठे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कोई  सुनने  दे  तब  तो  ।
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 कुछ  भी
 कार्यवाही  वृत्तान्त

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 जो  कुछ  वे  कह  रहे  हैं  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया जा  रहा  है  ।

 )**#

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  अगर  मैंने  आपको  अलाऊ  किया  है  तो  मैंने  जब

 अलाऊ  नहीं  किया  है  तो  क्यों  बोलते  हैं  ?  मैंने  आपके  मेम्बर  को  अलाऊ  किया  इनकी  मरजी  बोलना

 चाहें  तो  नहीं  तो  रहने  दें  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  इसका  एक  बात  से  सम्बन्ध  gl

 मन्त्री  महोदया  ने  घोषित  किया  था  कि  वह  भ्रष्टाचार  के  विरुद्ध  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  भी

 किया  में  यह  समाचार  छपा  है  कि  इलेक्ट्रानिक्स  विभाग  ने  एक  सन्दिग्ध  सौदा

 किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपसे  कल  भी  निवेदन  किया  था  fe  इन  ध्यानाकर्षण  प्रस्तावों  पर  यहां

 चर्चा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  आप  केवल  मेरे  पास  आकर  मुझे  समझाईये  और  स्वयं  भी  समझिये  ।
 मैंने

 इसे  अस्वीकृत  नहीं  कियां  है  ।  यह  मेरे  विचाराधीन  है  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  कया यह  काफी  नहीं है  कि  देश
 को  48  लाख  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  से  हाथ  धोना  पड़ा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  इसे  यहां  पर  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  श्री  अमल दत्त  जी
 आप

 नये  सदस्य

 अपको  नियमों  का  पता  नहीं  है  ।  आप  मेरे  पास  आकर  बातचीत  कीजिए  और  मेरा  समाधान  कीजिए

 और  स्वयं
 भी  समझिये ।  श्री  अमल  दत्त  जी

 आप  अनुभव  नहीं  करते
 आप  एक  नये  सदस्य  हैं

 ।

 आपको  तो  सबसे  पहले  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  को  सीखने  का  प्रयास  करना  चाहिए  |  जब  आपने

 कर्षण  के  अधीन  सुचना  भेजी है  तो  मैं  उस  पर  विचार  कर  रहा  gl  मैंने  इसे  we  नहीं  किया  परन्तु  यदि

 आप  इसके  प्रति  इतने  उतावले  हैं  तो  आप  मुझसे  आकर  मिलिए  और  तब  हम  इस  पर  निर्णय  मैं

 सभी  ध्यानाकर्षण  प्रस्तावों  को  एक  ही  दिन  में  अनुमति  नहीं  दूँगा  ।  एक  दिन  में  हम  एक  ही  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  पर  विचार  करेंगे  और  एक  सप्ताह  में  पांच  ही  का यं दिवस  होते  हैं  हम  पांच
 पर  ही  विचार

 कर  सकते  हैं  |  स्वाभाविक  है  कि  हम  एक-एक  करके  ही  उन  पर  विचार  कर  सकते  मैं  आपकों  बता

 चुका  हूं  कि  यह  मेरे  व्रिचाराधीन  है  और  यदि  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  तो  हम  उस  पर  कल  विचार

 कर  सकते  परन्तु  यह  उसे  दी  जाने  वाली  प्राथमिकता  पर  निर्भर  करता  बस  यही  मुझे

 कहना  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  असम  qf >  बारे
 वारे

 में  हमने  काम  रोको  प्रस्ताव

 दिया है  ।

 ae
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  वहां  स्थिति  बिगड़  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 गृह  मन्त्री  महोदय  एक  वक्तव्य  देने  जा  रहे  हैं
 |

 alt  भ्र टल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 परन्तु  हमें  इस  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए ।

 नियम  महीं  वय
 :

 जेसा  पहने  होता  बैसे  ही  हम  फालो  करेंगे
 ।

 आपके  कहने  से  कोई  फक  नहीं

 पड़ता  है  ।  मुझे  ग्रेविटी  आफ  दी  सिचुएशन  पता  है  ।  जो
 कुछ  मैं  कर  सकता  था  मैंने

 कर
 दिया  है  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  स्टेटमेंट  के  बाद  जो  रूल्स  होते  हैं  उनको  हम  फालो  करेंगे  |  गृह मन्त्री  महोदय
 बा  क  ७  १४  थे  थे  के

 वक्तव्य देने  को  तैयार  हैं  मैंने  किसी
 को

 भी  अनुमति  नहीं  दी
 है  ।  एक  मिनट  में  मेरे  पास  कोई

 जादू नहीं  है

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :  हम  सरकार  की  निन्दा  करना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  तरह  से  नहीं  कर  सकते  ।

 Sto
 मधु  दंडवते  :

 आप मुझे  निवेदन  करने  की  अनुमति  क्यों  नहीं  दे  रहे

 आपने  जो  कुछ  कहा  है  मुझे
 उस

 सम्बन्ध  में  निवेदन  करना  है  जिसे
 आगे  आने  वालें  समय के  लिए

 स्थापित  प्रक्रिया  माना  जायेगा  ।  आपने  खुशी  से  यह  घोषणा  की  थी  कि  अप  सम्बद्ध  मन्त्री  महोदय  से

 निवेदन  करने के  लिए  कहेंगे  परन्तु  हमारा  आपसे  विनम्र  निवेदन  है  कि  जब  कभी  भी  ऐसी  विषम  स्थिति

 पदा  होती  है  जिसमें  सरकार  असफल  हो  जाती  है  तो  स्थगन  प्रस्ताव  लाने  का  विपक्षी  सदस्यों  का

 कार  है  क्योंकि  हम  सरकार  को  सेंसर  करना  चाहते  हैं  परन्तु  आप  हर  बार  स्थगन  प्रस्ताव  से  विषयांतर

 कर  जाते हैं  )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आपत्ति  वेध  नहीं  है  ।  हम  इस  पर  पहले  ही  चर्चा  कर  चुके  हैं  ।

 प्रो०  wey  दंडवते  :  क्या  आपने  किसी
 भी

 स्थगन  प्रस्ताव
 को स्वीकृत  न  करने

 का  फैसला

 कर  रखा

 श्री  waite  मसूद  :  इससे  ज्यादा  संगीन  मामला  व्या  हो  सकता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हम  पहले  ही  डिस्कस कर  चुके  हैं

 ।
 जब  होता  है  तब  होता  है  ।  जब  नहीं  होता

 है  तो  नहीं  होता  जो  हो  सकती  है  बात  वही  होती  है  ।

 प्रो०
 मधु  दण्डवत  :  आप

 स्थगन  प्रस्ताव  करें  स्वीकार  करने  के  लिए  कितनी  लाशें  चाहते

 श्री
 अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  फौज

 को  बुलाना  कोई  मामूली  फैसला  नहीं  है  ।  सारी

 ब्रह्मपुत्र  घाटी
 को

 फौज  के  हवाले  कर  दिया  गया

 Sto
 मधु  दंडवते

 :
 इससे  पहले  कि  वे  कुछ  निवेदन  करें  मैं  पूछना  चाहता  हूं  :  क्या  स्थगन  प्रस्ताव
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 ——

 के  लिए  उपयुक्त  मामला  नहीं  है  ?  जबकि  से  ग  बुला  ली  गई  है  गद  TF  पगार  क्षेत्र  घोषित

 कर  दिया गया  है  ।  आपके  मतानुसार  यह  उपयुक्त  मामला  है  या  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  इस  पर  पहले  ही  चर्चा  कर  चुके  इस  पर  भागे  भी  चर्चा  करेंगे
 ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कल  की  बैठक  के  सभा  स्थगित  हो  जायेगी और  फिर

 उसके बाद  दस  दिन  तक  कोई  बैठक  नहीं  होगी  ।  मैं  मानता  हूं  कि  असम  की  घटनाएं बड़ी  ही  दर्दनाक  हैं
 ।

 परन्तु  हम  चाहते  हैं  कि  पंजाब  की  नवीनतम  स्थिति  के  बारे  में  भी  चर्चा  हो  और  वक्तव्य  सुनने
 को  मिले

 हम  पंजाब  को  दूसरा  असम  होने  देना  नहीं  चाहते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हम  इस  पर  आज  काय  मन्त्रणा  समिति  में  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं

 ।

 श्री  इंद्रजीत  गुप्त
 :

 इस  पर  भाज  दुसरे  सदन  में  चर्चा  हो  रही  हम  पीछे  रहना  नहीं  चाहते  हैं
 ।

 यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  पता  नहीं  है
 ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 अध्यक्ष  पंजाब  के  बारे  में  मेरा  एक  पुराना  प्र  स्राव  पड़ा  हुआ

 उस  पर  भी  चर्चा  होनी  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 देख  लेंगे  आज  आप  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  में  बात  कर  लेंगे  |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 पंजाब  के  बारे  में  छिछले  सदन  के  बाहर  सुनाये  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कौन  से  फैसले  सुनाये  जा  रहे  हैं  बाहर  ?

 श्री  अदल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 अकालियों  की  धार्मिक  मांगें  मानने  के  बारे  में  हम  खिलाफ  नहीं

 लेकिन  जब  सदन  की  बैठक  हो  रही  है  प्रधान मंत्री  गुरुद्वारे  जाने  के  बजाय  यहां आकर  ऐलान  कर

 सकती थीं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 आपके  परसों  के  इस  आश्वासन  का  क्या  हुआ  fe  आप  मेरे  द्वारा  उठाए  गए
 उस

 मामले  पर  चर्चा
 की

 अनुमति  देंगे  जिसमें  कोयले
 की

 कीमतों  में  भारी  वृद्धि  की  बात  कही  गई

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  उस  प्रस्ताव
 को

 पहले  स्वीकार  कर  चुका  हूं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 आपका  धन्यवाद

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मैंने

 वचन
 से  कभी  नहीं  फिरता  इसमें  केवल  समय  मिलने  की  ही

 बात है
 ।

 रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  जमशेदपुर  में  फिर  साम्प्रदा थिक  दंगा  हो  गया  एक

 बयान  तो
 दे

 दें  गृह मन्त्री  जी  कि  क्या  लेटेस्ट  पोजीशन  है  ?
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 डा०  कुपासिन्चूभोई
 :  मैंने  पश्चिम-बंगाल  में  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  एक  ca

 प्रस्ताव की  सूचना  दी  विकास के  नाम  पर  पश्चिम-बंगाल में  भ्रष्टाचार  की  जड़ें  गहरी  हो  गई

 प्रो ०  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  मैं  उन्हें  चुनौती  देता  हूं  ।  वहू  पश्चिम-बंगाल  की  स्थिति  के  बारे  में

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  HA  रख  सकते  हैं  ।  यह  राज्य  का  विषय  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  चैम्बर  में  आकर  बात  कीजिए  मुझसे  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  बहुजन  आदमी  आप  इस  तरह  पेयों  चिल्ला  रहे

 श्री  चन्द्रजीत  यादव
 :  मैं  श्री  चन्द्रजीत

 यादव  निवेदन  का  समर्थन  करता

 सभा  10  दिन  के  लिए  स्थागित हो  रही  असम  और  पंजाब  की  स्थिति  के  बारे  में  आपको  कोई  ऐसा

 तरीका  ढूंढ  निकालने  का  प्रयास  करना  चाहिए  जिससे  हम  इन  मामलों  पर  स्थगन  से  पूर्व  विचार  कर

 सकें  ।  केवल  गृह मन्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  पर  ही  हम  अन्य  मामलों  पर  भी  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।.

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हम  कार्य  मन्त्रणा  समिति  की  बैठक  बुला  रहे  हैं  और  वह  आज  3.30 बजे  सायं

 होगी  ।  इस  पर  कार्य  मन्त्रणा  समिति  में  चर्चा  होगी  अन्यथा  कार्य  मन्त्रणा  समिति  होती  ही  किसलिए  है  ।

 मैं  और  सदन  उसका  अनुरूप  कार्य  करेंगे  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  आप  हमारा  असम  पर  स्थगन  प्रस्ताव  कल  स्वीकार  क्यों  नहीं  कर

 लेते

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  सभी  इस  पर  कुछ  दिन  पूर्व  विचार  विमश कर  चुके  हैं

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 स्थिति  और  भी  बिगड़  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  भी  समय  आयेगा  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  |

 att  बाबूराव  परांजपे  :  अध्यक्ष  कार्य  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  कोई  नियम  यां

 मापदण्ड  तो  बना  लिया  जाये  ।  यह  कोई  तरीका  नहीं  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियम  तो  आप  उन्हें  पढ़िये  ।

 थ्री  हरिकेश  बहादुर  **

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 रोज  बजट आ  रहा  रोज  सेंसर  आपकी  हिम्मते  चाहिए  ।  मैं

 इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाए

 श्री  हरिके दा  बहादुर  :  मैं  आपसे  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अनुमति  नहीं  है  ।

 श्री  रोम  विलास  पासवान  :  :  अध्यक्ष  मैंने  एडजानमेंट  मोशन  दिया  असम

 मैं  नरसंहार
 हो

 रहा

 में  सम्मिलित  नहीं  कियां  गया  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 **

 eft  हरिकेश  बहादुर
 :

 इसकी  अनुमति  क्यों  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  )
 :  केन्द्र  ने  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  लिए  कितने

 धन

 की
 मंजूरी

 दी

 भय  महोदय
 :

 इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 *

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 अध्यक्ष  आपने  असम  के  बारे  में  एक  अपील  की  सारे

 सदन  ने  उसे  स्वीकार  किया  था  ।  हम  असम के  सवाल को  पार्टी  का  सवाल  नहीं  बनाना  लेकिन

 एड जानें मेंट  मौशन  के  लिए  और  कितनी  स्थिति  बिगड़नी  जरूरी  है  ?  पहले  इन्होंने  चुनाव
 फिर

 इन्होंने  गलत  सरकार  लादी  |

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री
 :  आप  चाहते  हैं  कि वाकआउट  किया  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियम  के  अनुसार  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  मैं
 ,  ,  .  नहीं  दे

 सकता  ।

 समय  कुछ  माननीय  सदस्य  सदन  छोड़कर  चले

 TE

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतरगत  अधिसूचनाएँ

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  :  मैं  अवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  i

 धारो  (6)  के  अस्तंगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं
 :

 उर्वरक  1983  जी  7  1983  के  भारत के

 राजपत्र  में  अधिसूचना संख्या  सा०
 का

 ०
 fro  16

 में  प्रकाशित हुआ  था  ।

 ate  का०  नील  46  जो  31.0  1983  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित हुये

 थे  तथा  जिनमें  16  1979  at  अधिसूचना  संख्या  सा  ०का  ०  fire  627  (at)  में

 प्रकाशित  हुए  आदेश  में  कतिपय  संशोधन  करने  वाला  आदेश  दिया  हुआ  है  !

 **क्तार्यवाही-वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एलर्जी ०  5969/83)

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  ड्राइवरी  और  हज  इ  जीनियरों  की  नियम  1982.

 नियम  फंड  1982,  महा पत्तन  न्यास  1963  के  अंतर्गत  कोचीन  शिपयार्ड

 कोचीन  नौ ए  मुगल  लाइन  लिमिटेड  बम्बई  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  प्रतिवेदन  तथा  इसके

 कार्यकरण  को  समीक्षा

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 :

 (1)  वाणिज्य  पोत  परिवहन  1953  की  458  की  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  ...  ड्राइवरों  और  जज  इंजीनियरों  की  परीक्षा  1982  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  30  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  ato  का०  fto  774  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  एल०  टी०  5970/83)

 (2)  मोटर यान  1939  की  धारा  133  की  उपधारा  (4)  के  अंतगर्त  सेलेनियम

 फंड  1982  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  12  1982

 के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का ०  To  800  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  5971/83)

 (3)  महा पत्तन  न्यास  1963  की  धारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत

 सूत्र  संख्या  सा०  Bro  नि०  59  की  एकदा  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  15

 1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  उक्त

 नियम  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  तूतीकोरिन  बन्दरगाह  के  न्यासियों  के

 बोर्ड  द्वारा  बनाये  गये  तूतीकोरिन  बन्दरगाह(पायलटों  का  संशोधन  विनियम

 198]  का  अनुमोदन  किया गया  है

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल  ०टो०  5972/83)

 (4)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सेवक

 कोचीन  शिया  केवल  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 कोचीन  शिया  का  वर्ष  1981-82  का
 वार्षिक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  5973/83)

 मुगल  लाइन  बम्बई  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।
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 मुगल  लाइन
 का  वर्ष  1981-82  का

 विधिक  लेखापरीक्षा  लेखे

 तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  5974/83)

 चीनो  उपकर  1982,  चीनी  उद्योग  विकास  परिषद  के  वर्ष  1981-82  के

 करण  की  समीक्षा  तथा  वार्षिक  प्रतिवेदन  और  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  ।

 खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत भा  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ

 (1)  चीनी  उपकर  1982  की  धारा  6  की  उपधारा (3)  के  अन्तगंत  चीनी  उपकर

 1982  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  25  1982  के

 भारत के  राज-पत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०  का ०  fro  720  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  5975/83)

 (2)  उद्योग
 और  1951

 की  घारा  7  की  उपधारा  (4)  के

 अंतगर्त  चीनी  उद्योग  विकास  परिषद्‌  के  वर्ष  198  1-8  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 (3)  चीनी  उद्योग  विकास  परिषद्‌  के  वर्ष  1981-82  के  का्येकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सेवक रण  )  ।

 (4)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में
 रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एलटा  ०  5976/83)

 बौद्ध  दर्शन  लेहखद्दाख  के  ad  1981-82  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  विधिक

 प्रतिवेदन  भर  बिलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  ।

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  के०
 :  मैं

 निम्नलिखित  पत्न  सभापटल  पर  रखता  हूँ

 (1)  बौद्ध  दर्शन  लेह-लद्दाख के  वर्ष  198  1-82  के  बारीक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 बौद्ध  दर्शन  लेह-लद्दाख के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  1)

 (2)  उपयुक्त  (1)  में
 उल्लिखित  पत्रों

 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |
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 a  ब  अ  अ  अ  आ  कलिमा  तनना

 में  रखे  देखिए
 संख्या  एल०टी

 ०  5977/83)

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  नई  दिल्‍ली के
 वर्ष  1981-82  और  आंध्र  प्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग

 विकास  निगम  हैदराबाद  के  30  जून  1979  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 कार्यकरण  की  समीक्षा  और  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 निर्माण  और  आवास  मंत्र/लय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  उस्मान  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा-पटल पर  रखता  हूँ  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  नई  के  वर्ष  198  1-82  के  कार्यकरण  की  सरकार

 हारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  नई  दिल्‍ली का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां |

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल० टी  ०  5978/83)

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 seer  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  विकास  निगम  हैदराबाद  के  30  1979

 को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  विकास  निगम  हैदराबाद  के  30  1979

 को  समाप्त  हुए  ag  का  वारिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल पर  रखने  में  हुए  विलम्ब के  कारण  बताने

 बाला  एक  विवरण  तथा  अग्र जी  |

 में
 रखे  गए  देखिए  ।  सख्या  एल०  टी०  5979/83)

 इडियन  मेडिसंज  फार्मास्यूटिकल  कारपोरेशन  रानीखेत  का  वर्ष  1980-81  का

 बायटिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  समीक्षा  और  विलम्ब  के  कारण  बताने  बाला  विवरण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 में

 उप  मंत्री
 :  कुमुद

 बेन  एम०  श्रीमती

 मोहसिना  किदवई  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हुं

 (1)  कम्पनी
 1956

 की
 धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रे  जी  ।

 इण्डियन  मैडिसंज  फार्मास्युटिकल  कारपोरेशन  रानीखेत  के  वर्ष  1980-81  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |
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 मेडिसिन  फार्मास्यूटिकल  कारपोरेशन  रानीखेत  का  वर्ष  1980-81  का

 वार्षिकਂ  लेखापरीक्षित
 लेखे  तथा  उन

 पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  कें  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्र  जी  संस्करण  |)

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5980/83)

 कर्नाटक  ड  री  विकास  निगम  बंगलौर  के  वर्ष  1978-79  का  विधिक  प्रतिवेदन  तथा

 कार्यकरण  की  समीक्षा  और  विलम्ब के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 कुकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता हूं

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सेवक

 कर्नाटक  डेरी  विकास  निगम  लिमिटेड  बंगलौर  के  वर्ष  1978-79  के  कार्यकरण  की

 कार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कर्नाटक  डेरी  विकास  निगर  बंगलौर  का  वर्ष  1978-79  का  वार्षिक

 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक  की  टिप्पणियां  ।

 2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5981/83)

 fata  राष्ट्रीय  केंसर  अनुसंधान  कलकता  का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक

 align  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  समीक्षा

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  कमुद  बेन०  एस०  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखती  हूँ  —

 (1)  चितरंजन  राष्ट्रीय  कसर  अनुसंधान  कलकत्ता  के  वर्ष  198  1-82  के  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 चितरंजन  राष्ट्रीय  केंसर  अनुसंधान  कलकत्ता  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (2)  चितरंजन  राष्ट्रीय  कैंसर  अनुसंधान  कलकता  के  वर्ष  1981-82  के  वार्षिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षाप्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  एल०टी०  संख्या
 5982/33)

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  केन्द्रीय  विद्यालय  नई  दिल्‍ली  बाल  भवन  सोसाइटी
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 (3 fear)  नई  केन्द्रीय  तिब्बती  स्कूल  नई  दिल्लो  राष्ट्रय  जन  सहयोग  तथा  बाल  विकास

 संस्थान नई  दिल्ली  के  वष  1981-82  के  alan  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  को  समीक्षा तथा  विलम्ब

 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  |

 faret  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी  oFFo  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 क  ofssacr
 (1)  केन्द्रीय समाज  कल्याण  बोर्ड  के  वर्ष  198  1-82  केवा  तक  प्रत  दे  की  एक प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  |

 (at)  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ब्रांड
 के

 वर्ष  1981-82  के
 कार्यकरण  की  सरक।र

 द्वारा
 समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विसम्बर  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  5983/83)

 (3)  केन्द्रीय  विद्यालय  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  198  1-82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेंजी  तथा  लेखापरी  गीत  aa  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  198182  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल  odto ०  5984/83)

 (5)  बाल  भवन  सोसायटी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1981-82  के  वार्षिक

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 बाल  भवन  सोसायटी  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (7)  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  साथ  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  सभा  पर्वत  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  5985/83)

 (8)  केन्द्रीय  तिब्बती  स्कूल  नई  के  वर्ष  198  1-8 2  के  वार्षिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |
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 केन्द्रीय  तिब्बती  स्कूल  नई  के  वर्ष  198  1-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (9)  केन्द्रीय  स्कूल  नई  दिल्‍ली, के वर्ष के  वर्ष  198  1-82  के  विधिक  लेखकों  की

 एक
 प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (10)  उपर्युक्त  (8)  और  (9)  में  उल्लिखित  पन्नों  को
 सभा

 पटल  पर  रखने में  हुए
 विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ao  5986/83)

 (11)  राष्ट्रीय  जन  सहयोग  तथा  बाल  विकास  नई  के  वर्ष  198  1-82

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 राष्ट्रीय  जन  सहयोग  तथा  बाल  विकास  नई  के  वर्ष  198  1-82

 के  कार्यालय  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की
 एक  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 |

 (12)  राष्ट्रीय  जन  सहयोग  तथा  बाल  विकास  नई  दिल्‍ली, के वर्ष के  वर्ष  198  1-82  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 (13)  उपयुक्त  (12) में
 उल्लिखित  पत्रों

 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारण

 बताने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5987/83)

 अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्री  मूलचन्द  डागा  मैं  अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  का  वीं  प्रतिवेदन  तथा

 TT
 अंग्रेजी सेवक  प्रस्तुत  नर asSTotT

 pi

 सभापति  तालिका

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  सदन
 को  सुचित  करना है  कि  सर्वश्री वी  ०  एन०  गाडगिल और  एस०

 एम०  कृष्णा  की  मंत्रियों  के  रूप  में  नियुक्ति  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  वे  सभापति  तालिका  के  सदस्य

 नहीं रहे  हैं  ।  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य
 संचालन  संबंधी  नियम  के  नियम  9  (1)  के  अन्तर्गत  मैंने  इन

 खाली  स्थानों को  भरने के  लिए  निम्नलिखित  व्यक्तियों का  सभापति  तालिका  के  सदस्य के  रूप  में

 नामांकित किया  है  :
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 फीਂ

 (1)  श्री  एफ०  एच०  मोहसिन

 (2)  श्री  आर०  एस०  पैरो

 महो दय  :  मुझे  एक  सुझाव  प्राप्त  हुअ
 कि  आज  भोजन  काल  लम्बित  किया  जाए  ताकि

 रेलवे  बजट  पर  चर्चा  के  लिए  अधिक  समय  मिल  सके  ।

 क्या  सदन  की  यही  राय  है  कि  आज  भोजन  काल  लम्बित  किया  जाए
 ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  |

 अध्यक्ष  आज  भोजन  काल  नहीं  होगा  |

 को  सत्य साधन  चक्रवर्ती  असम  में  कुछ  घणाजनक  घटनाएं  हो  रही

 कृपया  हमें  अपनी  शिकायतों  को  कहने  की  अनुमति  दीजिए  ।  सरकार  को  हमें  यह  बताना  चाहिए  कि

 इन  घटनाओं को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कर  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  एक  व्यक्त व्य  देंगे  ।

 श्री  खरीदा  कुमार  गंगवार  :  संसद  सदस्यों  को  पीटा  जा

 HeMaT  महोदय  :  इन्वेस्टीगेशन  हो  रहा  वह  सुनिये  |

 1.0  मंत्री  श्रकादाचन्द्र  :  एक  प्रश्न  उठाया  गया है  कि  आज  दूसरे  सदन  में

 पंजाब  के  मामले  पर  चर्चा  हो  रही  है  ।  यह  सही  नहीं  है  ।  किन्तु  पंजाब  पर  कल  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के

 माध्यम से  चर्चा  होगी  ।  मैं  आपके  हाथों  में  gi  यदि आप  यहां  पर  भी  चर्चा  निश्चित  करेंगे  तो  मैं  उसमें

 उपस्थित  gar |

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  ऐसा करेंग े|

 भी  इन्द्रजीत गुप्त  :  तब  आप  कहेंगे  कि  आप  एक  ही  समय में  दोनों  स्थानों पर

 उपस्थित  नहीं  हो  सकेंगे  ।

 श्री  प्रकाश चन्द्र  सेठी  :  तब  मैं  यहां  रहूंगा  ।  राज्य  मंत्री  दूसरे  सदन  में  रहेंगे  ।

 थी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  हम  केवल  बहस ही  नहीं  चाहते  बल्कि
 हम  यह  आश्वासन

 चाहते  हैं  कि  बंगाली  तथा  अन्य  अल्पसंख्यक  असम  में  शांतिपूर्वक  रह  सकेंगे  ।

 असम  में  हुई  घटनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य

 गह  मंत्री  ‘ait  प्रकाशन  चन्द्र  :  अध्यक्ष  गहरे  दुःख  के  साथ  मुझे  यह  बताना है  कि

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  एक/दो  मार्च  की  रात  को  शिव  सागर  जिले  में  टेओक  पुलिस  स्टेशन  के

 कुली  क्षेत्र में  लगभग  1000  व्यक्तियों की  भीड़  ने  लगभग  20  मकानों में  आग  लगा  दी  और 24
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 असम  मैं  हुई  घटनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य  3  1983

 मछुआरों  की  ह्त्या  कर  दी  और  अन्य  30  व्यक्तियों  को  जखमी  कर  इनमें  महिलाएं  और  बच्चे

 भी  शामिल  थे  ।  सुचना  मिलने  पर  एस०  पी०  तथा  अन्य  उच्च  पुलिस  अधिकारी  घटना  स्थल  पर  पहुंचे

 जब  वे  वापस  लौट  रहे  थे  तो  ममिया  गांव  के  पास  घातक  हथियारों  से  लैम  5  0  व्यक्तियों  की  हिसा पर

 उतारू  भीड़  ने  उन  पर  आक्रमण  कर  दिया  ।  इसमें  पुलिस  ने  गोली  चलाई  जिसमें  दो  व्यक्ति  मारे  aa

 एक  मामला  दर्ज  किया  गया  और  13  उपद्रवी  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  ।

 नवगांव  जिले  में  कामरूप  पुलिस  स्टेशन  के  अंतगर्त  माधव पुर  पुलिस  आउट  पोस्ट  में  2  मार्चे को

 हुई  एक  अन्य  घटना
 में  एक  भीड़  ने  चौकी  पर  हमला  किया  ।  इसमें एक  ए०  एस०  आई०  मारा

 पुलिस  ने  गोली  चलाई  और  तीन  व्यक्ति  मारे  गए  ।  भीड़  पास
 के  ही  एक  ओर  गांव  में  गई  और  वहां  उसने

 कुछ  घरों को
 जला  दिया  |  पुलिस  शीघ्र  ही  वहां  पहुंची  और  वहां  उसने  स्थिति  पर  नियंत्रण  के  लिए  गोली

 जिससे  तीन  व्यक्ति  मारे  गये  ।

 सेना  को  बुला  लिया  गया  है  और  व्यापक  गश्त  जारी  है  ।  टेली  फोन  से  पता  है  कि  7  जिलों

 में  कुछ  क्षेत्रों  को
 असम  विक्षुब्ध  क्षेत्र  अधिनियम  के  अन्तर्गत  विक्षुब्ध  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  गया  है  और

 वहां  पर  सेना  को  तैनात  कर  दिया  गया  है  ।  इस  संबंध  में  वास्तविक  ब्यौरे  की  प्रतीक्षा  की  जा
 रही

 सरकार  यथाशीघ्र  शांति  और  स्थिति  सामान्य  बनाने  के  लिए  हर  सम्भव  कदम  उठा  रही

 एक  बार  फिर  मैं  यह  अपील  करता  हूं  कि  इस  समय  आवश्यकता  इस  वात  की  है  कि  भावनाओं  को

 काया  न  जाये  और  वातावरण  को  विषाक्त  न  होने  दिया  जाये  ॥

 Sto
 मधु

 दंडवते  :  मैं  एक  करना  चाहता  हूं  हमें  इस  बात  की

 प्रसन्नता  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  ही  इस  संबंध  में  वक्तव्य  दिया  है  ।  हमें  प्रसन्नता  है  कि  उन्होंने  सदन

 की  भावनाओं  को  सम्मान  दिया  किन्तु  एक  नई  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  और  हम  चाहेंगे  कि  इस  वक्तव्य

 को  भी  ध्यान  में  रखा  जाए  ताकि  चुनावों  के  बाद  उत्पन्न  हुई  स्थिति  के  बारे  में  हमारे  विचार  सदन में  सुने

 .  .  और  आपको  उसके  लिए  समय  निकालना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  आप  समय  निकाल  सकते  हैं  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 घो  ०
 मधु

 दण्डवत  :  कृपया  आप  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग  हार

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  करूंगा  ।  मेरी  सेवाएं  adat  आपके  लिए  उपस्थित  रहती हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हम  अपने  बुरे  प्रभाव
 का

 प्रयोग  कर  नोटिस  देने  के  लिए  तैयार  हैं  और  आप

 अच्छे  प्रभाव  का  प्रयोग  कर  उसे  ग्रहीत  |

 श्री  इस्दजीत  गुप्त  :  इन  वक्तव्यों  में  गृह  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  भी  सूचना

 देनी  चाहिए  कि  हजारों  शरणार्थी  असम  से  बाहर  चले  गये  कुछ  अरुणांचल  प्रदेश  चले  az  हैं  और  कुछ

 उत्तरी  बंगाल  में  और  अभी  भी  असम  से  बाहर  जा  रहे  उनकी  देख-भाल  कौन  कर  रहा  है  ?  उनकी

 स्थिति  क्या  है  ?  हमें  उसके  बारे  में  सुचना  दी  जानी  उसके  बारे  में  यहां  एक  भी  शब्द  नहीं  कहा

 है
 ।'  '  '
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 12  1904  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 प्रकाशन  चन्द्र  सेठी
 :

 यह  सच  है  कि  कुछ  लोग
 बंगाल  में  चले  गये  हैं  और  कुछ  हजार  लोग

 अरुणाचल  प्रदेश  में  भी  चले  गये  किन्तु  हमने  असम  सरकार  को  कहा  है  कि  वे  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में

 राहत  शिविर
 लगाये  ताकि

 लोग
 अपने  स्थानों

 पर
 वापस  आ  सकें

 ।
 इस  समय  असम

 में
 लगभग  145

 शिविर  चलाए  जा  रहे  हैं  जिसमें  से  2.32  लाख  लोगों  को  राहत  मिल  रही  है
 '  *

 श्री  सत्य सा घन  चक्रवातों  :  केवल एक  मिनट  के  लिए  मेरी
 बात

 सुने  ।  आपने  देखा  होगा  कि  मैं  शरणार्थियों  के  बारे  में  पिछले
 तीन

 दिनों  से  यहां  चिल्ला  रहा  हूं  ।

 अभी  तक  17000  शरणार्थी  1982  उपद्रवों  का  शिकार  हो  चुके  हैंਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बात  को  समझते  क्यों  नहीं
 ?

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवातों  :  22  हजार  नये  शरणार्थी  अगम की  सीमा  पार  कर  गये  इससे

 पश्चिम
 बंगाल  राज्य  पर  बहुत  ही  आर्थिक  भार  पड़ेगा

 |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  चर्चा  नहीं  है  ।  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  जब  इस  पर  चर्चा  होगी
 |

 शी  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  कल  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  मालूम  नहीं

 a

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 राज्यों  में  बिजली  की  कमी

 थ्री  चित्त  wa  :  मैं  ऊर्जा  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय

 की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  इस  संबंध  में  वक्तव्य  दें
 :

 में  विभिन्‍न  राज्यो ंमें  बिजली की  कसी  के  समाचार और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही  ह्

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि

 1982  1983  के  दौरान  देश  में  विद्युत
 उत्पादन

 में
 7  %  की  वृद्धि हुई  इस  अवधि के  दौरान

 वास्तविक  उत्पादन  119.75  बिलियन  युनिट  था  ।  इसकी  तुलना  में  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के  दौरान

 यह  उत्पादन  112.2  बिलियन  यूनिट  था
 ।

 इस  बढ़े  हुए  उत्पादन
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  समग्र  कमी

 को

 कम  करना  संभव  हुआ
 1982  से  1983

 तक
 की  अवधि

 के  दौरान  कमी
 केवल

 8.6%  थी  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के  दौरान  यह  कमी  10.374  थी
 ।

 चालू  वित्त  वर्ष  में
 132  बिलियन  युनिट  ऊर्जा

 का
 उत्पादन  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 है  जो
 कि

 पिछले  वर्ष  से  लगभग  7%  अधिक  1982 से  1983  तक  की  अवधि  के
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 3  1985 अविलम्बनीय  य  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 i  ककना

 लिए  ताप  विद्युत  ओ  र  जल  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य
 को  प्राप्त  कर  लिया  गया है

 जबकि

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  की  मशीनों  के  बंद  हो  जाने  पर  न्यूक्लिक  उत्पादन  में  कमी  रही  है  ।  समग्र

 वर्ष  के  लिए  यह  सम्भावना  है  कि  ऊर्जा  का  उत्पादन  लगभग  131  मिलियन युनिट  होगा  ।

 कुल  प्रतिष्ठा पित  क्षमता  में  ताप  विद्युत  का  भाग  लगभग  दो  तिहाई है  तथा  तदनुसार  ताप  faa

 केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  समुचित  ध्यान  दिया  गया  आपको  यह  सुचित  करते

 हुए  मुझे  प्रसन्नता  हो  रही है  कि  चार  ब  में  1982  से  1983  तक  सवार  भार  अनुपात

 बढ़कर  48.99  हो  गया  है  ।  इसकी  तुलना में  पिछले  ag  की  इसी  अवधि  के  दौरान यह  अनुपात  45.8%

 था
 ।

 अभी  हाल  ही  के
 मामलों

 के
 दौरान  200/210  मेगावाट कौ  कुछ  नई  उत्पादन  यूनिटों  का  संयंत्र

 भार  अनुपात  70%  से  अधिक  रहा  1983  के  महीने  में  ताप  विद्य त  केन्द्रों  का  संयुक्त

 संयंत्र भार  अनुपात  52:7%,  के  स्तर  पर पहुंच गया  है  मुझ  आशा  है  कि  मंत्रालय और  राज्य  बिजली

 बोर्डों  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  के  परिणामस्वरूप  वर्तमान  कार्य  निष्पादन  स्तर  न  केवल  बनाए  ही

 रखा  जा  सकेगा  बल्कि  आने  वाले  महीनों  में  इसमें  और  सुधार  होगा
 ।

 माननीय  सदस्य  यह  जानते  ही  हैं  कि  देश  के  बहुत  से  भागों  में  मानसून  कम  रहा  है  म।न  घुन

 फेल  होने  का  दोहरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  जल  विद्युत  उत्पादन  में  कमी  होने  के  अतिरिक्त  परिसंग  भार  में  भी

 वृद्धि हुई

 दक्षिण  क्षेत्र  में  आन्ध्र  प्रदेश  को  छोड़कर  अन्य  राज्य  मानसून  के  फेल  होने  के  कारण  विभिन्न

 माता  में  विद्युत  की  कमी  का  अनुभव  कर  रहे  हैं  ।  तमिलनाडु  में  1982  तक  विद्युत  की  स्थिति

 संतोषप्रद  रही  थी  ।  तथापि  मानसून  के  फेल  होने  के  कारण  faa  उपलब्धता  में  कमी  आई  और  राज्य

 faa a
 की  कमी  का  सामना  कर  रहा  है  ।  केरल  जिसमें  विद्युत  की  अधिकता  रहती  है  तथा  जो

 नाडु  और  कर्नाटक  को  सहायता  देता  रहा  में  मानसून  के  फेल  होने  के  कारण  कमी  आई  है  ।  कर्नाटक  में

 विद्युत की  कमी  लगभग  25% है  राज्य  महाराष्ट्र से  लगभग  100  मेगावाट  को  सहायता  प्राप्त  कर

 रहा  है  ।

 पश्चिमी  क्षेत्र  के  मामले में  चालू  वर्ष  के  दौरान  उत्पादन  में  समग्र  वद्धि  5%  हुई  है  ।  जबकि

 अपर्याप्त  मानसून  के  कारण  गुजरात  और  मध्य  प्रदेश  राज्यों  में  जल  विद्युत  उसदिन
 पर

 प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  है  ।  ताप  विद्युत  केन्द्रों
 के  बेहतर  कार्य  निष्पादन  के  कारण  उत्पादन  में  वृद्धि  संभव  हो  संकट

 जिसमें  लगभग  15%  की
 वृद्धि  रिकार्ड

 की
 गई  है

 ।
 इसके  परिणामस्वरूप  महाराष्ट्र  तथा  पाठ्य

 अतिरिक्त  विद्युत  कटौतियाँ  लागू  किए  बिना  ही  नई  मांगों  को  पुरा  कर  सके

 चालू  at  में  उत्तरी  क्षत्र में  1983  तक  उत्पादन में  लगभग  13%  की  वृद्धि हुई  है  ।
 उत्तर  प्रदेश में  1982  से  1983  की

 अवधि  के  दौरान वृद्धि
 लगभग  22.7% हुई

 पंजाब  में
 भी  21  वृद्धि  हुई  राजस्थान के  मामले राजस्थान  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  की

 उत्पादन  यूनिटों में  बंदी  होने  तथा  कोटा
 में

 110  मेगावाट  की  युनिट  के  चालू

 '

 होने  में
 देरी  होने के  कारण

 स्थिति  गंभीर  हो  गई
 ।

 राज्य  केन्द्रीय  क्षे  त्र  के  विद्युत  केन्द्रों  तथा  मध्य  प्रदेश से  प्रतिदिन  औसतन
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 2-3  मिलियन  युनिट  की  सहायता  दी  गई  ।  हरियाणा  में  पानीपत  तथा  फरौदाबाद  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का

 कार्यो-निष्पादन  संतोष  जनक  नहीं  था  तथा  राज्य  को  कभी-कभी  विजय  त  की  कमी  का  सामना  करना

 परन्तु  स्थिति  में  अब  सुधार  हो  चूका  है  ।

 पुर्जों  क्षेत्र  जो  कि  ताप  विद्य/त पर  निसार  1983  तक  ताप  विद्यू/त

 उत्पादन में  5.5%  की  बृद्धि होने  के  कुल  उत्पादन  पिछले  वर्ष की  इसी  अवधि  के  दौरान  हुए

 उत्पादन  की  तुलना  में  अधिक  था  ।  परन्तु  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के  बावजूद  पश्चिम  बंगाल  तथा  बित

 में  विद्  त  की  कमी  बनी  रही  है  ।  यदि  संभाल  डीह  विजय  त  केन्द्र  का  कार्य  संतोषजनक  रहा  होता  और

 बंडल  में  210  मेगावाट  की  नई  यूनिट  को  शीघ्रता  के  साथ  नियमित  प्रचालन  में  लाया  जाता  तो  पश्चिम

 बंगाल  में  विद्युत  की  स्थिति  अच्छी  रही  होती ।  वर्ष  के  दौरान  बिहार  में  पतरातू  विद्य त  केन्द्र  में  विद्युत

 उत्पादन  में  कुछ  सुधार  हुआ  था  ।  फिर
 भी

 आवश्यकता  पूर्ण  रूप  से  पूरी  नहीं कीं  जा  सकी  जिसके

 रामस्वरूप  विद्युत  उपलब्धता  पर  frat  करते  हुए  दिन-प्रतिदिन  के  अधार  पर  लोड  शेडिंग  करती

 पड़ी  ।  उत्तादनस्तर  में  और  सुधार  लाने  की  दृष्टि  इन  दोनों  पतरातू  तथा  बरौनी  ताप  विद्युत  केन्द्रों

 के  कार्य-निष्पादन  में  सुधा  र  के  लिए  सरकार  द्वारा  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  इस  संबंध  में  की  गई  कारवाई

 केन्द्रीय  विजय  त  प्राधिकरण  द्वारा  ध्यानपूर्वक  मानी रटा रिंग  की  जा  रही  है  ।  मानसून  फेल  होने  के  कारण

 उड़ीसा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  चंकी  राज्य  जल  विद्यू,/त  के  उत्पादन  पर  निर्भर  करता

 इस  तथ्य  के  बावजूद  भ्रमर  1982 से  1983  तक  की  अवधि के  दौरान  उड़ीसा में  ताप  विद्युत

 उत्पादन  पिछले  ag  की  इसी  अवधि  के  दौरान  हुए  ताप  विद्य/त  उत्पादन  तुलना  में  33%  अधिक

 क्षेत्र  में  विद्युत  की  स्थिति  संतोषजनक  है  ।

 पूर्ववर्ती  ब्यौरे  से  माननीय सदस्य  इस बात  की  पुष्टि  करेंगे  कि  यद्यपि  कुछ  क्षेत्र  विद्युत की

 पीर कमी  का  सामना  कर  रहे  हैं  फिर  भी  विद्युत  की  स्थिति में  समग्र  तौर  पर  सुधार  हुआ  मैं

 नीय  सदस्यों  को  पुनः  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हमेशा  की  तरह  कृषि  क्ष  त्र
 की  आवश्यकताओं

 को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही  विभिन्‍न  जिलों  में  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  की  प्रत्यक्ष  रूप  से

 जाँघ  करने  के  लिए  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  संयुक्त  दल  भेजे  गए  हैं  ।  काल  के  समय  में  क़षि  क्षेत्र

 को  अधिकतम  विद्युत  सप्लाई  की  अनिवार्यता  को  राज्य  सरकारों  ने  भी  स्वीकार  किया  है  ।  देश  में  सिचाई

 की  योजनाओं  में  र  महत्व  दिए  जाने  का  लाभदायक  प्रभाव  इस  बात  से  सिद्ध  होता  है  कि  1982-

 83  के  दौरान  कृषि  उत्पादन  में  सुखे
 की

 प्रचंडता  की  तुलना  में  हानि
 कम

 रही  है
 ।

 हमें
 विश्वास  है  कि  आगामी

 .
 महीनों  में  हम  सुधार

 की  गति  को  बनाए  रखने
 में  समये  होंगे  ।

 बाई

 जा  रही  नई  उत्पादन  क्षमता  के  प्रोगदान  से  तथा  सामान्य  मानसून  होने  मुझे  आशा  है  कि  इस

 देश के  अधिकांश  भागों  में  विद्युत  की  स्थिति  सकती  जनक  रहेगी  ।

 महोदय  पीठासीन

 श्री  चित्त  बस  :  सबसे  पहले
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 अपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऊर्जा  नियमों  को  देख  रहा था  मैं  इसे  सभा  तथा  श्री  चित्त बसु  को

 सुचना  के  लिए  पढ़  रहा  हूं  ।  इसमें  ह्य  गया  है

 के  लिए  किशी  दिन  कुल  आधे  घंटे  से  अधिक  समय  नहीं  लिया  जाना

 स्पष्टीकरणात्मक  प्रश्न  पूछने  के  लिए  ध्यानाकर्षित  करने  वाले  सदस्य  को  लगभग  तीन  मिनट  से  अधिक

 समय  नहीं  लेना  चाहिए  और  अन्य  चार  सदस्यों  में  से  प्रत्येक  को  लग  भग  दो  मिनट  स
 foa7 ये  अधिक  समय  नहीं

 लेना  चाहिये (1

 at  चित  मैं  इसे  कई  बार  पढ़  चुका

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  इसे  पढ़  रहा  था  ।

 थी  चित्त  बस  :  कृप्या  यह  देखने  के  लिए  अपने  रिकार्ड  को  कि
 पहले  आपके  कितना  समय

 दिया था

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  जानता  हूं  नक  magi
 Pe  काहा

 पर्वोदहारण  मैं  केवल  नियमों  को  उद्घत  कर

 रहा  हूं  ।

 श्री  चित्त  बसु
 :  मैं  नहीं  जानता  कि  आपने  इसे  क्यों  उद्धृत  किया  जबकि  मैंने  भाषण  शुरू  ही

 किया है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सभा  की  सुचना  के  लिए  कहा  है--आपके  लिए  नहीं  ।

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  यह  आपका  बहुत  प्यारा  नियम  है
 |

 श्री  चित्त  बस  :  इसे  हर  सदस्य  जानता  है  ।

 सबसे  पहले  मैं  अपना  खेद  प्रकट  करता  हूं  और  कहता  हूं  कि  मंत्री  का  वक्तव्य  ऊर्जा  स्थिति की

 वास्तविकता
 से

 सम्बन्धित  नहीं है  ।  वास्तव में  उक्त ब्य  में  एक  ही  सहीं  बल्कि  सभी  राज्यों  के  ऊर्जा  संकट

 को  छिपाने  की  कोशिश  की  गयी  है  ।

 मैं  इस
 टिप्पणी  को  उचित  ठहराना  चाहता हूँ

 उस
 कारण  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  कुछ  आंकड़े

 दें  ।  आज  के  वक्तव्य  में  भी  एक  बड़ा  दावा
 गया  है  कि  स्थिति  इतनी  निराशाजनक  नहीं  है  जितनी

 नजर  आती  वास्तव  में  ऊर्जा  मंत्री  का  ऐसे  दावे  करने  का  स्वभाव  ही  बन  गया  है  जिन्हें  वे  बाद  में

 सिद्ध  नहीं  कर  सकते  ।  इन्होंने  क्षमता  उपयोग  का
 जिक्र  किया  है  ।  हम  तथ्य  देखें

 ।  तथापि  संयंत्रों  में  क्षमता

 उपयोग  बहुत  कम  है  अर्थात  अगस्त  1982  में  43  प्रतिशत  था  जबकि  अप्रैल  तथा  जुलाई  में  49  प्रति

 शत  था  ।  आपको इस  ara  को  ध्यान  में  रखना  है  कि  क्षमता  उपयोग  56  प्रतिशत  art

 मैं  नहीं  जानता  कि  मंत्री  महोदय  ने  यह  दावा  करने  का  कैसे  साहस  किया  कि  स्थिति  इतनी
 गम्भीर  नहीं  है  जितनी  कि  बताई  गई  क्षमता  उपयोग  में  गिरावट  भाथी  है  और  इसमें  वृद्धि  की  अब

 कोई  सम्भावना  नहीं  यदि  अप  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  को  देखें  तो  आप  तथा  सभा  निराश  होंगे  !

 इस  बारे  में  कोई  महत्वपूर्ण  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  मेरे  विचार  में  श्री  शिवशंकर  इसका  ध्यान  रखेंगे  ।
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 _

 छठी  यो  जना  के  पहले  ष  के  दौरान  2,  167  मेगावाट तथ्य  की  तुलना  में  वृद्धि  केवल  1823

 मेगावाट  हुई  ।  इन्होंने  दावा  किया  है  कि  इसमें  सुधार  हुआ  है
 ।

 छठी  योजना  के  दूसरे  वर्ष  में
 केवल  2176

 मेगावाट  की  वृद्धि  हुई
 ।

 क्या
 आप

 इसके  रहस्य
 को

 जानते  हैं
 ?

 उस  समय
 तक  उन्होंने  पहले  के

 लक्ष्य
 के

 4087  मेगावाट से  घटा  कर  3212  मेगावाट  किया  ।  वे  न  केवल  लक्ष्य ही  पुरा  करना  चाहते हैं  बल्कि

 अपनी  कार्यकुशलता को  बढ़ाने  अथवा  यह  कहने  के  लिए  कि  वे  इस  बारे  में  बहुत  गम्भीर  उन्होंने  लक्ष्य

 में  कमी  कि  है  और  उस  कम  किये  गए  3,212  मेगावाट  के  लक्ष्य  को  पुरा  नहीं  किया  जा  सका और  फिर

 भी  ये  दावा  करते  हैं  कि  स्थिति में  सुधार हो  गया है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना के  तीसरे  वर्ष  में  भी

 4055  मेगावाट  के  लक्ष्य को
 कम  करके  3082  मेगावाट  किया  गया  हम  उस  किस्म  की  स्थिति  का  अनु

 मान  नहीं  लगा  उपलब्धि कया  हुई
 ?  जहां तक  मेरी  सूचना का

 सम्बन्ध  1982-83  के  पहले  छः

 महीनों  केदौरान  एक  तिहाई  से  अधिक  वृद्धि  नहीं  हुई  है  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  का  ऊर्जा  संबंधी

 लक्ष्य  पुरा  नहीं  होगा  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  सभा  की  प्रतिक्रिया  क्या  होगी  ?

 अब  मंत्री  को  न  केवल  यही  स्पष्ट  करना  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  क्यों  पूरे  नहीं

 और  न  ही  होने  जा  रहे  बल्कि  यह  भी  स्पष्ट  करना  है  कि  लक्ष्य  एक  बार  नहीं  बल्कि  अनेक  बार

 क्यों  कम  किये  गए  ।  लक्ष्य  में  कभी  किए  जाने  के  बाद  भी  यह  मंत्रालय  अथवा  यह  सरकार  कम  लक्ष्य को

 भी  पूरा  नहीं  कर  सकी  ?  क्या  उनके  पास  मुद्रा  नहीं  है  ?  वे  इसे  लोगों  को  कैसे  बतायेंगे
 ?

 फिर  ये  यहाँ

 इस  तरह  के  वक्तव्य  देकर  कहते  हैं  कि  स्थिति  इतनी  गम्भीर  नहीं  है  जितनी  कि  नजर  आती  है  ।  मैं  अपने

 मित्र  श्री  शिवशंकर  को  दोषी  नहीं  ठहराता  ।  इसके  लिए  वे  अकेले  जिम्मेवार  नहीं  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 :

 श्री  गनी  खान  चौधरी  ।

 थो  चित्त  बसु
 :

 मैं  उन्हें  भी  इसके  लिए  दोषी  नहीं  ठहराता  ।  स्थिति  उस  प्रकार  की  हैं  ।

 मैं  आपको  पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना तक  का  रिकार्ड  देता  इसे  मैं

 इस  वर्ष के
 20

 जनवरी  के  इकोनामिक्स टाईम्स
 की  समीक्षा से  उद्धृत  करता हूं  ।  उन्होंने  एक  विशेष

 अंक  निकाला  है  और  ऊर्जा
 स्थिति  की  समीक्षा  की  है  ।  मेरे  पास  कम  समय  है  क्योंकि  आपने  नोटिस  पढ़

 लिया  है  ।  मैं  सभा  को  केवल  यही  दिखाना  चाहता  हूं  कि  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  से  लेकर  अब  तक

 नहीं  के  निष्पादन  में  कमी  रही  यह  सरकार  द्वारा  किया  गया  एक  अपराधिक  कायें  है  विशेषकर  ऊर्जा

 के  मामले  में  क्योंकि  ऊर्जा  पर  हमारे  देश  का  औद्योगिक  उत्पादन  भर  हमारी  समृद्धि  निर्भर  है  ।

 इस  ओर  ध्यान दें  ।

 पहली  पंच  वर्षीय  योजना  में  15.9  प्रतिशत  कमी  हुई  दुसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  3  5.8

 प्रतिशत  की  कमी  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  33.19  प्रतिशत  और  1966  से  बीच  की

 विधिक  योजनाओं  में  19.3  प्रतिशत  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  में  1969  से  1974  तक  54.2  प्रतिशत

 कमी  1974 से  1979  के  बीच
 की

 अवधि  में  18.4%  की
 कमी  रही  ।  1980-81  में  यह  कमी

 32.5  प्रतिशत  थी  और  1981-82  में  यह  32.3  प्रतिशत थी  और  1982-83  में  यह  कमी  54

 शत  थी  ।  हमारे  देश  में  नियोजित  अर्थव्यवस्था  के  शुरू  होने  से  लेकर ही  ऊर्जा  उत्पादन

 योजनाओं  के  योजना  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  में  कमी  रही

 229



 अविलम्बतीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  3  1983

 कया
 आप

 मेरी
 इस  बात को  पसंद  करेंगे

 कि  यह  उपेक्षापूर्ण  अपराधिक कार्य  यह  योजना  को

 समाप्त  करने  वाला  कायें  है  और  इस  काम  के  लिए  देश  सरकार  को  क्षमा  नहीं  कर  सकता  |

 अब  मैं  व्तंमान  स्थिति
 की

 चर्चा  करता  हूँ  सरकार  दावा  करती  है  कि
 मांग

 तथा  पूर्ति के  अंतर

 में  कमी  हुई  मैं  मानता  हूं  कि  इसमें  कमी  हुई  है  ।  हम  इस  पर  भी  विचार  करें  ।

 वर्ष  1979-80 में  पूर्ति  और  मांग  में  16.1  प्रतिशत अन्तर  वर्ष  1980-81  में  यह  अन्तर

 कम  हो  कर  12.6  प्रतिशत  हो  गया  TT  1980-8  1,  में  सरकार  के  ae  10.5  प्रतिशत है  ।  अतः

 मैं  यह
 स्वीकार  करता  हूं  कि  अन्तर  में  कमी

 आई  है  परन्तु  यह
 कमी  1979-80  में  16.1  प्रतिशत  से  वह

 1981-82  में  10.8  प्रतिशत  केवल  6  प्रतिशत  हुई  है  और  आप  मुझसे इस  बात  पर  सहमत  होंगे  और

 आपको  सहमत  होना  पड़ेगा कि  इस  समय  विद्युत
 को

 पूर्ति  और  मांग  में
 10.5  प्रतिशत  अन्तर  है  ।

 अनुमानों  से  पता  चलता  है  कि  यह  अन्तर  बहुत  अधिक  है  और  कुछ  और  अनुमानों

 जो  निस्सन्देह  री  अनुमान  पता  चलता  है  कि  faa  की  मांग  छठी  पंच  वर्षीय  योजना में

 11.9  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  बढ़ने की  आशा  है  और  आगामी  वर्षों में  तो  और  भी  तेजी से  वृद्धि  होने  की

 आशा  है  अर्थात  10.5  प्रतिशत  की  मौजूदा  कमी  पर  आगे  11.9  प्रतिशत  की  प्रति  वर्ष  वृद्धि  होगी  ।

 इससे एक  ऐसी  स्थिति पैदा  हो  जाएगी  जब्र  कुल  मांग  में  22  अथवा 29  प्रतिशत  के
 लगभग

 कमी  हो

 जाएगी
 ।

 आज  हमारे  समक्ष  यह  स्थिति  है
 ।

 इससे  आप  भली  भाँति  समझ  सकते  हैं
 कि  आज  हम  जिस

 विद्युत  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  वह  कितनी  नाजुक  है  ।

 एआईसीसी  आई०  द्वारा  की  गई  पुनरीक्षा  के  अनुसार  इस  शताब्दी  के
 अन्त  तक

 बिजली  की  कुल  मांग  लगभग  457.4  मिलियन  युनिट  हो  जाने  की  आशा  है  ।  इसका  अथ  हुआ  अगामी

 20  वर्षों  में  चार  गुना  वृद्धि  हो  जाने  की  आशा  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  ठीक  है
 या  नहीं ।  Teg

 एफ०  आई०  सी०  सी०  आई०  एक  उत्तरदायी  संगठन  उनके  अनुमान  के  अनुसार  हम  माँग  की  पूर्ति

 तब  तक  नहीं  कर  सकते  जब  तक  हम  विद्युत  उत्पादन  को  चार  गुना
 न

 करें  इस  स्थिति  में  भी  माननीय

 मंत्री  महोदय  आते  हैं  और  भाषण  देकर  चले  जाते  हैं  जिससे  आत्म-सन्तोष  की  गंध  भाती  यह  मान

 कर  भी  चला  जाए  कि  विद्युत  उत्पादन  में  10  प्रतिशत  गिरावट  आएगी  तो  इससे  19,000  करोड़  रुपए

 के  राष्ट्रीय  उत्पादन  का
 नुकसान  होगा ।

 मेरा  संबंध
 इस  महान  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र

 से  मैं  इस

 सभा  कतिपय  लक्ष्यों  स ेअवगत  कराना  चाहता  हूं  कि  योजना  और  faa  उत्पादन  में  इस  पूर्वी  क्षेत्र

 at  उपेक्षा  किस  प्रकार  की  गई  है  ।  विद्युत
 की

 उपलब्धता  देश  भर  में  कम  यह
 जानने

 के  लिए  हमें

 कुछ  समय  निकालना  चाहिए  कि  देश  के  पूर्वी  और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र  में  क्या  हो  रहा  है

 उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  सचित  पूर्वी  क्षेत्र  में  1980-81  में  विद्य/त  उत्पादन  में  कमी

 12.6  प्रतिशत  की  राष्ट्रीय  औसत  की  तुलना में  24.8  प्रतिशत  थी  ।  इस  अवधि  के  दौरान  उत्तरी  क्षेत्र

 में  13.4  प्रतिशत  की  कमी  पश्चिमी  क्षत्र  में  11.6  प्रतिशत  की  और  मुझे  प्रसन्नता  है  कि
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 क्षेत्र में  यह  कमी  5.2  प्रतिशत थी  ।  क्या  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  पूर्वी  क्षे  त्र  की  विजय  त  उत्पादन  के  क्ष  त्र

 में  लगातार  और  हमेशा  से  उपेक्षा  होती  रही  है  जिससे  नुकसान  होता  रहा  है
 ?  क्या  मंत्रालय

 इस  नुकसान  की  ओर  ध्यान  देगा
 ?

 पूर्वी  क्षेत्र में  वह  1951  और  1981  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन में  713  मेगावाट  की  वृद्धि

 उत्तरी क्षे  त्र  में  2284  मेगावाट  दक्षिणी  क्षत्र  में  1796  मेगावाट  की  और  पश्चिमी  क्षेत्र में

 1406  मेगावाट  की  वृद्धि  हुई  ।  यह  पूर्वी  क्षे त्र  की  एक  और  घोर  उपेक्षा है

 मुझे  सभा  में  इन  आंकड़ों  को  उद्घृत  करने  से  कोई  प्रसन्नता  नहीं  हुई  है  ।  यदि  इन  त्रुटियों  को

 at  नहीं  किया  जाता  है  और  यदि  विद्या  के  अभाव  के  लिए  बार-बार  केवल  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 दोषी  ठहराया  जाता  है  और  इसलिए  उन्हें  दण्ड  दिया  जाता  है  तो  इन  आंकड़ों  से  नाजुक  स्थिति  का  पता

 चल  जाएगा  |  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  विद्युत  सम्बन्धी  योजनाएं  बनाते  समय  बिहार  को

 भी  उसमें  सम्मिलित  किया  गया  ।  मैं  भी  दोस्ती  चाहता  हूं  ताकि  वे  हमें
 अलग  न

 कर  सकें
 ।

 इन  तथ्यों से

 पता  चल  जाएगा  कि  स्थिति  बहुत  ही  नाजुक  हैं  और  सरकार  को  faa  उत्पादन  में  वृद्धि  सुनिश्चित

 करने  हेतु  देश  वी  प्रगति  और  समृद्धि  के  हित  में  यथा  संभव  शीघ्र  पर्याप्त  कदम  उठाने  मैं  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  केवल  ये  छोटे-छोटे  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  लक्ष्य  के  अनुसार  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि

 करने  के  लिए  सरकार  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षों  में  क्या  कदम  उठाना  चाहती  है
 ?

 मुझे  समाचार

 पत्रों
 से  यह  पढ़कर  अत्यन्त  चिन्ता  हुई  कि  सरकार  द्वारा  विद्य/त  उत्पादन  की  कतिपय  परियोजनाओं  को

 छोड़ने  का  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  सभा  को  आश्वासन  देंगे  कि

 छठी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  शेष  वर्षों  में  किसी  परियोजना  को  नहीं  छोड़ा  जाएगा  और  यदि  संभव  हुआ

 तो  विषय  त  उत्पादन  के  लिए  नई  परियोजनाओं  को  हाथ  में  लिया  जाएगा
 ?

 यह  मेरा  पहला  प्रश्न  है  ।

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  राज्य  बिजली  बोर्डों  में  कार्य  कुशलता  नहीं  है  ।  राज्याध्यक्ष  समिति  ने
 कुछ

 सिफारिशें  की  थीं  ।  कय  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  कार्यचालन  में  सुधार

 लाने  हेतु  विशेष  रूप  से  क्षमता  उपयोग  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  और  क्या  इस  मामले

 पर  राज्य  सरकारों  से  बात  की  है  ताकि  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  कार्यचालन  में  सुधार  लाने  के  लिए  एक

 सौहार्दपूर्ण  हल  निकाला  जा  सके
 ?

 क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  को
 यह  जानकारी  है  कि

 बहुत  से  राज्यों  द्वारा  विद्युत-शुल्क  बढ़ा  दिया  गया  बढ़ाया  जा  रहा  मेरे  विचार  में  यह  मनमानी

 वृद्धि  है  ।  राज्याध्यक्ष  समिति  की  एक  सिफारिश  यह  भी  थी  कि  एक  विद्युत  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  की

 स्थापना  की  जाए  ताकि  लागत  ढांचे  और  faa  शुल्क  के  मूल्य  ढांचे  का  अध्ययन  किया  जा  सके  ।  ऐसी

 कुछ  अफवाहें  थे  अफवाहें  समाचार  पत्रों  में  कि
 सरकार

 विद्य,/त  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  निजी  क्ष  त्र  को

 प्रवेश  करने  की  अनुमति  देकर  मौजूदा  औद्योगिक  नीति  को  छोड़  रही  निजी क्षेत्र
 को  विजय  त  उत्पादन  के

 क्षेत्र  से  अलग  रखा  गया  है  ।  और  अब  मुझे  आशंका  है  सरकार  निजी  क्षेत्र  को  विद्य/त  उत्पादन  के  ~ att
 में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  दे  रही  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  सभा  को  आश्वासन  देगे  कि  वे

 मौजूदा

 औद्योगिक  नीति  के  विशिष्ट  नीति  निर्देशों
 की

 उपेक्षा  नहीं  करेंगे
 और

 उद्यत  उत्पादन  के  महत्वपूर्ण  क्ष  त्

 में  निजी  क्षत्र  को  प्रवेश  की  अनुमति  नहीं  देंगे
 ।
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 यह  देखा  गया  है  कि  ताप  विद्युत  उत्पादन  की  तुलना  में  जल-विद्या  अपेक्षाकृत  कम  है  ।  क्यां

 सरकार  जल  fae at
 उत्पादन  में  वृद्धि  द्वारा  इस  स्थिति  को  उलटना  चाहती  है  ?  चूंकि  पानी  अत्यधिक

 मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  जल  faa a  उत्पादन  की  गु  जाइए  अधिक  है  ।  इसलिए  क्या  सरकार  के  पास

 ताप  और  जल  विद्युत  के  उत्पादन  के  लिए  सन्तुलित कार्यक्रम  है  ताकि  उपलब्ध  स्रोतों  से  अधिक  जल

 विद्य,/त  उत्पादित  की  जा  सके  ?

 अन्त  पश्चिम  बंगाल  में  सुशिदाबाद  में  2000  मेगावाट  बिजली  पैदा  करने  की  योजना

 योजना  तैयार  कर  दी  गई  है  और
 अब  1982  से

 ag  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  पास  पड़ी

 यहां  तक  कि  इस  वक्तव्य  में  भी  पश्चिम  बंगाल  में  faa  के  अत्यधिक  अभाव  का  उल्लेख  किया

 गया  है  ।  इस  बात  की  ध्यान  रखते  हुए  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  गम्भीर  frag  संकट  क्या  म।ननीय  मंत्री

 महोदय  सभा  को  आश्वासन  देंगे  कि  2000  मेगावाट  बिजली  उत्पादित  करने  की  प्रस्तावित  मुशिदाबाद

 योजना  को  यथा  संभव  स्वीकृति  दी  जाए  ?

 श्री  पी०  शिवशंकर :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  पूछने  से  पूरे  एक  लम्बा  भाषण

 दिय

 श्री  चित  बसु
 :  यह  अपके  विवरण  से  लम्बा  नहीं  है

 |

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  मैं  यह  अनुरोध  करना  चाहता हूं  कि  उन्होंने  जो  प्रश्न  पूछे  हैं  उनके  उत्तरों  से

 वे  अच्छी  तरह  वाकिफ  हैं  ।  उन्होंने  बहुत  ही  साधारण  शब्दों
 में

 ये  प्रश्न  पूछे  हैं  ।  अन्तिम  प्रश्न  ही  विशिष्ट

 2  ।  जिसमें  ag  चाहते  हैं
 कि

 मैं  स्पष्ट  शब्दों  में  उसका  उत्तर  दूं
 ।

 जब  उन्होंने  बोलना  प्रारम्भ  किया  ती  मैंने  सोचा  कि  वहं  अपने  तमाम  जीवन  निराशावादी  रहे

 हैं  और  एक  निराशावादी  दिल  में  आशा  का  संचार  करना  थोड़ा  कठिन  होता  फिर  भी  मैं  अपनी

 ओर से  जो  तस्वीर  ब्यौरे  में  पेश की  गई  हैं  तस्वीर  को  और  व्यापक  बनाने  का  प्रयत्न  करूंगा ।  मैं  पहले

 ही  कह  चुका  हूं  कि  देश  में
 1982  1983

 के  दौरान  faa  उत्पादन
 में

 7
 प्रतिशत  वृद्धि

 हुई  यदि  वहू
 इस

 पर  विश्वास  नहीं  करते  हैं  और  कहते  हैं  कि  मेरे
 सभी

 आंकड़  गलत  तो  वह  ऐसी

 राय  बना  सकते  हैं  क्योंकि  जो  तथ्यों  से  आंखें  मुंद  लेते  हैं  उन्हें  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती
 ।

 मैंने यह  भी  कहा है  कि  1982  1983  के  दौरान  यह  कभी  पिछले वर्ष  के  इसी

 अवधि  के  10.3  प्रतिशत  की  कमी  की  तुलना  में  8.6  प्रतिशत  यद्यपि  मेरे  मित्र  इस  आंकड़े  को  बढ़ाਂ

 चढ़ाकर  10  प्रतिशत  कह  रहे  हैं
 ।

 ऊर्जा  उत्पादन  का
 लक्ष्य  132  बिलियन  यूनिट है

 जो  पिछले वर्ष  से

 प्रतिशत  अधिक  है  ।  1982  1983  की  अवधि  के  दौरान  स्थिति  बहुत  ही  उत्साहवर्धक

 रही है  और  आशा  की  जाती  हैं  कि  इस  सम्पूर्ण  at
 में  131  बिलियन

 होगा  जो निर्धारित लक्ष्य  से  एक

 बिलियन कम  होगा |

 मेरे  मित्र  ने  संयन्त्र  भार  फैक्टर
 का

 उल्लेख  किया  यह्  प्र तिमास  fad  होता  है  ।  मानसून

 महीनों  में  यह  बढ़े  हुए  जल  विद्युत  उत्पादन  और  कम  मांग  के  कारण  कम  रहता  विस्तार  में  गए
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 बिना  मैं  यह  कहूंगा  कि  संयन्त्र  भार  फैक्टर  198  |  से  1982  के  दौरान  46.4  प्रतिशत

 की  तुलना में  अप्र  1982 से  1983  के  दौरान  49.2  प्रतिशत  रहा  ।'

 निस्सन्देह  यह  सच  है  कि  मेरे  मित्र  वर्ष  1975-76  से  सम्बद्ध  कुछ  आंकड़ों  का  उल्लेख  करने का

 प्रयास  कर  रहे  थे  ।  उससे  मैं  इन्कार  नहीं  करता हूं  ।  परन्तु मेरे  वक्तव्य  में  संयन्त्र  भार  कारकों  के  संदर्भ

 में  हाल  ही  में  हुए  विकास  के  बारे  में  बताया  मैं  इसे  बहुत  अच्छी  तस्वीर  तो  नहीं  परन्तु

 फिर  भी  पह  एक  संतोषजनक  तस्वीर है  ।  और  मेरे  वक्तव्य  में  यह  ब्यौरा  दिया  गया  है  कि  कुछ  सी  मा

 तक  उन  ताप  बिजलीघरों  का  जिनका  उसमें  उल्लेख  के  संयन्त्र  का  भार  कारक  का  70  प्रतिशत  से

 अधिक  रिका  किया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  पूर्वी क्ष  त्र  के  बारे  में  ध्यान
 आकृष्ट  किया

 था
 |  वह  विशेषकर  पश्चिम

 बंगाल  के  बारे  में  चिन्तित  थे  ।

 ott  चित्त  बसु
 :

 और  बिहार  और  उड़ीसा  के  बारे  में  भी  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  आपने  ब्यौरा  दिया  ।  आप  तो  केवल  पश्चिम-बंगाल  के  बारे
 में  चिन्तित  हैं  ।

 श्री  चित्त  बस
 :

 मैंने  राज्यवार
 ब्यौरा  नहीं  दिये  यदि  आप

 चाहते  हैं
 तो

 मैं  दे  सकता

 श्री  पी०  शिव-शंकर  :  मैं  निवेदन  करता  हूं कि  जहां  तक  पश्चिम-बंगाल  में  कुल  बिजली

 उत्पादन  का  सम्बन्ध  मुझे  कहना  चाहिए  कि  व्यावहारिक  रूप  से  गत  पांच  वर्षों  में  उस  राज्य  में  बिजली

 उत्पादन  में  कोई  सराहनीय  वृद्धि  नहीं  हुई  651.30  लाख  यूनिट  बिजली  उत्पादन  हुआ

 था  ।  मामूली  परिवर्तन  के  साथ  उत्पादन  उतना  ही  बना  रहा  ।  कारण  बहुत  से  हैं  पर  मैं  उनका  वर्णन  नहीं

 करूंगा  क्योंकि  मैं  इस  या  उस  सरकार  को  दोषी  करार  देने  का  प्रयास  करके  उसकी  निष्पादकता  कों

 क  के  के  के  कि  के
 दोहराना नहीं  चाहता  हूं

 ।
 परन्तु  सच्चाई  यह  है  कि  मुझे  पता  चला  है

 श्री  चित्त  बसु
 :

 सच्चाई  तो  सच्चाई  ही  रहेगी  |

 श्री  पी०  शिवशंकर सच्चाई  तो  यह  है  कि  आपकी  सरकार  आलसी  रही  है  ।  सच्चाई  तो  यह

 है  ।  आपका  राज्य
 कपा  आप  बैठ  जायेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 बसु  आप  अपनी  बात  कहू  चुके  हैं
 ।

 उन्हें  अपनी  बात  कहने  दो
 ।

 यह  ठीक

 मेरे  विचार  से
 आप

 aga  ही  वरिष्ठ  सदस्य  हैं
 ।

 श्री  पी०  faraqarHT  :  आप  मुझे  बोलने  दीजिए
 ।

 वही  अच्छी  बात  है
 ।

 और
 जब

 आप  केन्द्रीय

 कार  के  विरुद्ध  अत्यन्त  स्पष्ट  टिप्पणियां  करने का  प्रयास  कर
 रहे  थे  मैंने

 कभी
 कुछ  नहीं  कहा

 ।
 मैंने  कुछ

 भी  नहीं कहा  था  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जब  आप केन्द्रीय सरकार  की  आलोचना  करते  हैं  तो  वह  नहीं कर

 सकते हैं  ?

 श्री  पी०  दि वद शंकर  :  आलोचना  नहीं  कर  रहा  मैं  तो  तथ्य  पेश  करने  जा  रहा  हूं  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  :  वे  तो  अपना  स्वयं  का  दत्त व्य  पालन  कर

 श्री  पी०  शिवद्यंकर : निश्चय ही, मैं अपने स्वयं निश्चय  मैं  अपने  स्वयं  के  तथ्य  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।  मैं  तथ्य  पेश  करूंगा

 जिससे  कि  आपको  तथ्यों  का  ज्ञान  हो  सकें  ।

 महोदय  मैंने  कहा  है  कि  गत  पांच  वर्षों  से  उस  राज्य  में  बिजली के  उत्पादन  में  कोई  सराहनीय

 वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  मैंने  देखा  है  कि  काफी  परियोजनाओं  को  पुरा  होने  में  बहुत  वर्ष  लग  जाते  हैं  ।  जब  अन्य

 राज्यों में  परियोजनाएं  4  से  5  वर्षों में  पुरी  हो  सकती  हूँ
 तब  इस  राज्य  में

 9  या  10  वर्षों में  पुरा  होने  का

 या  कुछ  ऐसा  ही  रिका

 थी
 चित्त  बसु  :  क्या  आप  मुझे  बोलने

 की
 अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं

 ?

 उपाध्यक्ष महोदय  :  नहीं  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर
 :

 मैं  विशेष  रूप  से  इस  राज्य  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  क्योंकि  मेरे  मित्र  अपनी

 at  कमियों  से  लाभ  उठाने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  |

 श्री  चित्त  बसु  :  वह  बलि  का  बकरा  है  |  पश्चिम बंगाल  उनके  लिए  बलि  का  बकरा बन

 गया  है  |

 att  पी०  शिवशंकर  :  श्रीमान  चित्त  बसु  आप  में  मेरी  बात  सुनने  का  कम  से  कम  शिष्टाचार

 तो  होना  ही  चाहिए  ।  जब  आप  व्यापक  टिप्पणियां  कर  रहे  थे  ।  तो  मैंने  एक  भी  शब्द  नहीं  कहा  |  मुझे  एक

 अवसर  मैं  तथ्यों  से  पेटा  भर  दूंगा  ।  पांच  वर्षों  के  भीतर  बिजली  उत्पादन  में  क्यों  सराहनीय  वृद्धि

 नहीं  हुई  उसका  कारण  यह  है
 कि  विभिन्‍न

 परियों  जनेओं
 को  पुरा  होने  में  असामान्य  समय  लगा

 चन्देल  5  इकाई  के  पुरा  होने में  वर्ष  लगे  |  इसे  केवल  गत  अक्तूबर  में  पुरा  किया  गया
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  से  1973  में  स्वीकृति  मिल  जाने  के  कालीघाट  ताप

 जिसकी  कि  तीन  इकाईयों  में  से  प्रत्येक  की  क्षमता  210  मेगावाट  को  अभी  चालू  किया  जाना  है  |

 दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  जिसमें  110  मेगावाट  का  क्षमता  विस्तार  प्रति  इकाई  1974  में

 मंजूर  किया  गया  उसमें  अभी  तक
 विद्या  तोत्पादन  आरंभ  नहीं  हुआ  है|

 भी  सत्य  साधन  चक्रों  :  आप  श्री  गनी  खांत  चौधरी  से  पूछिये  ।

 sit  पी०  शिवशंकर  :  मैं  आंकड़े  संचित  कर  सकता हूं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 दूसरे  व्यक्यों  को  बीच  में  मत  लाइए  ।

 श्री  पी०  शिंवर्दकर  :  परन्तु  तरह  सब  राज्य  बिजली  ats  और  राज्य  सरकार  के  कारण  मैं

 केंद्रीय  क्षेत्र  का  भी  जिक्र  करूंगा  ।  जहाँ  तक  केंद्रीय  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  वे  तो  कम-बढ़  कार्यक्रम  के

 रूप  चल  रहे  यदि  मेरे  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  फरकूका  और  चूका  का  ब्यौरा  प्रस्तुत  कर

 सकता  हूं  ।  परन्तु  मैं
 तो

 उन  विभिन्‍न  परियोजनाओं  पर  ध्यान  केंद्रित  करने  का  प्रयास  कर  रहा  था  जिनहें

 राज्य  बिजली  प्राधिकरण  और  राज्य  सरकार के  पक्ष में  स्वीकृति दी  गई  और  जिनमें अभी  तक

 विद्युतोत्पादन  आरंभ  नहीं  हुआ  है  ।

 यह  कहना  बहुत  आसान  है  कि  केंद्रीय  सरकार  की  कोई  योजना  नहीं  हैं  जो  कि  एक  असत्य

 कथन  है  ।  परन्तु  वास्तव  में  वस्तुस्थिति  इस प्रकार  है  कि  यह  सत्य है
 और

 मेरे
 मित्रों

 ने  जिससे  आंखे

 फर  ली  हैं  वह  भी  एक  पहन  है  अर्थात्‌  हम  उन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  असफल  रहे  हैं  जो  कि  छठी

 वर्षीय  योजना  के  लिए  पहले  ही  निर्धारित  किए  जा  चुके  उस  में  विभिन्‍न  अड़चनें  हैं  ।  मैं  उस  कारक  से

 इन्कार  नहीं
 कर

 रहा  हूं
 ।  वह  जब

 पश्चिम-बंगाल
 आए  थे  तो  वह  थोड़ा  सा  हल्ला  मचाने  लगे  थे

 ।  परन्तु

 अड़चनें  बहुत  सी  हैं  और  ये  सभी  परियोजना यें  पहले  ही  राज्य  सरकार
 के

 क्षेत्र  में  हैं
 ।

 जहां  तक  केंद्रीय

 सरकार  के  क्षेत्रों  के  प्रश्न  है  मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  घट-बढ़  सभी  परियोजनायें  कार्यक्रम

 अनुरूप चल  रही  हैं  ।

 भी  चित्त बसु  :  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  है
 ?

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  मैंने  कही  कम-बढ़  कार्यक्रम  के  अनुरूप  ।  परन्तु  राज्ये  के  क्षेत्र  में  हमारे

 सामने  समस्याएं  हैं  ।  समस्याएं  साधनों  की  अड़चने  हैं  और  कुछ  स्थानों  पर  भौद्योगिक  सम्बन्धों  सम्बन्धी

 समस्याएं  आदि  हैं  ।  मैं  उस  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।  कुछ  भी  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना

 सत्य है  कि  आपने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  लगभग  19,000  मेगावाट  क  लक्ष्य

 रखा है  परन्तु  आप  अभी  तक  इसे  प्राप्त  नहीं  कर  पा  रहे  हम  इसे  प्राप्त  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वास्तव  में

 मैं  आशा  कर  रहा  हूं  हम  लगभग  14,000  मेगावाट  तक  प्राप्त  कर  लेंगे  यह  सत्य  है  कि  लक्ष्य
 में  कमी

 आई  परन्तु  इसके  लिए  आप  केवल  केन्द्रीय  सरकर  को  हो  दोषी  नहीं  ठहरा  सकते  जहां  तक

 केन्द्रीय  fees  प्राधिकरण  का  सम्बन्ध  वे  विभिन्न  परियोजनाओं  की  देखभाल  करने  का  प्रयास  कर

 रहे  हैं
 ।

 परन्तु  राज्यों  की  भी  अपनी  समस्याएं हैं
 ।  मैं

 उन्हें  दोषी  ठहराने  का  प्रयास नहीं
 जैसा

 कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  को  स्पष्ट  रूप  से  दोषी  ठहराने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  और  पश्चिम  बंगाल

 कार  को  भी  ।  इसकी  अपनी  समस्याएं  जब्र  कभी  हम  बोलते  हैं  तो  कभी-कभी  हमारे  लिए

 अड़चन  होने  से  बोलना  अच्छा  रहता  वह  कुछ  भी  कह  सकते  मैं  नहीं  ।  मेरी  कठिनाई  यह  है  कि

 मैं  उनकी  तरह  गैर-जिम्मेदार  नहीं  हो  सकता  हूं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दुर्भाग्य  से  वे  पश्चिम  बंगाल  में  भी  सत्ता  में  हैं  ।

 श्री  पी०  शिवदांकर  :  मैं  नहीं  उनकी  अपनी  समस्याए  हैं  ।

 श्रीसत्य  साधन  चक्रबर्ती  :
 आप प ्  से  कहें
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 a

 ait  पी०  frasiet  :  शायद  केवल  उस  सन्दर्भ  में  जिस  ढंग  से  वह  बोल  रहे

 मैं  पश्चिम-बंगाल  सरकार  को  दोष  नहीं  दूँगा  ।  क्योंकि  उनकी  अपनी  समस्याएं

 श्री  चित्त  बहु  :  परन्तु  वह  विजयी  के  बारे  सदा  ही  से  गेर-जिम्मेदार  रहे  ।

 दि  मेरी  टिप्पणियां  गैर-जिम्मेदाराना  हैं  तो आपकी  निष्पादकता  भी  जिम्मेदाराना  नहीं  है  ।

 att  पी०  दिव  मेरी  समझ  में  यह  नह  ara  है  कि  यह  कहने  से  मेरे  माननीय मित्र

 का  क्या  तात्पर्य है  ।  मैंने  कहा  था  कि  यह  अनिवार्यता  राज्य  क्षेत्र  और  राज्य  बिजली  बोर्डों  का  काम

 है  और  वैसा  करना  किसी भी  सरकार  के  लिए  बहुत  कठिन  है  ।  एक  ओर  तो  यह  भारी शोर  मचाया

 जा  रहा  था  कि  राज्य  प्राधिकरणों  को  इतना  कस  कर  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  और  दूसरी  ओर  आप  यह

 कहते  इस  लिए  मैंने  कहा  धा  कि  केंद्रीय  विद्युत  प्राधिकरण तो  केवल  योजना  को  चलाता  है  और

 इसकी  सहायता  करता  मैं  उस  प्रश्न पर  विचार  नहीं  करूंगा

 जहां  तक  मेरे  मित्र  द्वारा  भी  पूछे  गए  नियोजन  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  सातवीं  और  आठवीं

 वर्षीय  योजनाओं  के  लिए  27,510  मेगावाट  तक  बिजली  पैदा  करने  की  स्वीकृति  देने  के  लिए  कार्यवाही

 की  गई  है  ।  परन्तु  मैं  विस्तार  में  नहीं  क्योंकि  इस  अवस्था  पर  विस्तार  में  जाना  मेरे  लिए

 विश्क  होगा  ।  इसकी  पृष्ठभूमि  में  स्वयं  मेरे  मित्र  काफी  समय  लगा  चुके

 मेरे  मित्र  ने  चार  उठाए  हैं  और  वे  मेरे  और स्वयं  सदस्य वर  द्वारा  दिए  गए  भाषण  में

 विस्तार  से  समेट  लिए  गये  हैं

 उन्होंने  एक  मुद्दा  मुर्शिदाबाद  परियोजना  की  500  मेगावाट  प्रति  इकाई  की  क्षमता  वाली

 चार  इकाईयों के  बारे  में  उठाया  परियोजना  प्रस्ताव  हमारे  पास  केवल  1982 में  पहुंचे

 थे  और  विचाराधीन  यह  उल्लेखनीय  है  कि  बड़ी  क्षमता  वाली  परियोजनाओं
 को  पहले  ही  स्वीकृति

 प्रदान की  जा  चुकी  मैंने  सदन  को  सुचित  किया  है  कि  वह  विचाराधीन है  ।

 मैं  सदन  का  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  क्योंकि  मुख्यतया  उन्होंने  जो  प्रश्न  पूछे  हैं

 मैं  उन्हें  अपने  भाषण  में  समेट  चुका  हूं  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री
 :  उपाध्यक्ष  आज के  इस  ध्यान  आकर्षण

 के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  एक  रिपोर्ट  पेश  की  है  जिसमें  उन्होंने  विद्युत  सम्बन्धी  मांग  तथा  git

 के  पूरे  आंकड़े
 रखे

 आपके  ही  अनुसार इस  वर्ष  वास्तविक  उत्पादन
 112.2  मिलियन  यूनिट्स से

 बढ़कर  119.75  मिलियन  यूनिट्स  हो  गया  अर्थात्‌  उत्पादन
 में  7

 प्रतिशत  की  बढ़ौतरी  हुई  है

 की  इसी  के  अनुसार  पिछले  वर्ष  आप  का  अनुमान  था  कि  10.7
 प्रतिशत

 की
 कमी

 थी

 जो  अब  घटकर  7  प्रतिशत  रह  गयी  है  ।  जिसका  अथ है  कि  आप  विद्युत  उत्पादन में  अपने  लक्ष्य की

 ओर  तेजी  से  बढ़  रहे  हमारे  पास  दूसरी  रिपोर्ट  है
 बिजली  अथारिटी  की  रिपोर्ट--उस  के

 अनुसार  1982 में  1.4  अरब  यूनिट्स  बिजली  अधिक  पैदा  की
 गई  इस  वर्ष  अप्रैल  से  अब  तक
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 26.5  अरब  यूनिट्स  बिजली  का  उत्पादन  हुआ  है  यानी  पिछले  वर्ष इस  अवधि  में  25.1  अरब  यूनिट्स

 बिजली  पैदा  की  गई
 ।

 इस
 का  मतलब

 है  कि  बिजली  ह  उत्पादन तीव्रता  से  बढ़  रहा  आप  ने  यहाँ

 पर  यह  भी  दर्शाया  है  कि  केन्द्रीय  बिजली  अथारिटी  के  अनुसार  पंचवर्षीय  योजना  में  बिजली  के

 लिए  19,265  करोड़  रुपये  की  यानी  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  साढ़े-तीन-गुना  राशि  ज्यादा

 रखी
 गई  इन  सब  रिपोर्टों

 को
 देखने  से  मंत्री जी  की  एक  बात  बहुत सही  आती  है--जिसमें  उन्होंने

 कहा  है  कि  हमारे  देश  में  बिजली  की  स्थिति  उतनी  गम्भीर  नहीं  है  जितनी  दिखाई  दे  रही  यानी  हम

 निरन्तर  सफलता  प्राप्त  करते  जा  रहे  हैं  ।

 हम  माननीय  मंत्री  जी  को  अपनी  ओर  से  शुभकामनाएं  देते हैं  कि  वे  ऐसे ही  सफलता  प्राप्त

 करें
 ।

 लेकिन  इसकी  सफलता  में-में  कुछ  संदेह है
 ।

 मैं  इस  संदेह  को  बताना  चाहता  हूं  |

 अभी  अभी  मध्य  प्रदेश  और

 प्रदेश  इन  राज्यों  से  सुचना  प्राप्त  हुई  जैसा  कि  आये  दिन  हाउस  में  और  इधर-उधर  भी  चर्चा  होती

 रहती  कि  बिजली  की  भारी  कमी  फिर  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  जब  बिजली  का  उत्तरोत्तर

 उत्पादन  बढ़ता जा  रहा  सारी  की  सारी  चीजें  ठीक  होती  जा  रही  हैं  तो  फिर  बराबर  सप्लाई  की

 सीमा  क्यों  कम  होती  जा  रही  है  ?  सारी  स्थिति  को  देखने  से  ऐसा  प्रतीत  होता  हैं  कि  बिजली  के  उत्पादन

 सम्बन्धी  जो  आंकड़े  प्रस्तुत  किए  जा  रहे  ये  आंकड़े  या
 तो  अधूरे हैं  या

 मंत्री
 जी  अभी नए

 उनको

 नया  चाज  मिला  इसलिए  उन्होंने  इन  आंकड़ों  पर  विश्वास  कर  लिया  जेसा  कि  अभी  हमारे  एक

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  ये  आंकड़े  ठीक  नहीं  मेरे  ख्याल  से  अगर  ये  आंकड़ ठीक  होते तो  देश

 में  चिजों  कों  करी
 करो  भी  नहीं  होती  ।

 हमारे पास  यह  एक  अखबार की  कटिंग  है  जिसमें  लिखा है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  24  घंटे में

 बिजली  की  कमी  को  टन  करने  का  निर्देश  दिया  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  प्रधान  मंत्री  यह

 निर्देश  कयों  देती  है  ।  जबकि  बिजली  का  उत्पादन  ज्यादा  होता  जा  रहा  कहीं  कोई  कमी  नहीं  तो

 यह  निर्देश  कैसा  ।  अभी  जब  हम  इस  हाऊस  में
 बैठे

 थे  तो  प्रश्न काल  में
 बिजली  चली

 गई  थी
 ।  अभी

 भी  थोड़ी  देर  में  बिजली  के  जाने  की  सूचना  हो  सकती  यह  भी  हो  सकता है
 कि  ag  बिजली फिर

 चली  जाए  और  घंटों  तक  न  आए  |

 मंत्री  आन्ध्र  प्रदेश  के  उन्होंने अपने  ही  स्टेटमेंट  में  यह  कहा  है  कि  दक्षिण  में

 आन्ध्र  प्रदेश को  छोड़कर  अन्य  राज्यों में  बिजली  का  उत्पादन  कुछ कम  मैं  मंत्री जी  के  ही  चुनाव

 क्षेत्र में  एक  बार  था  ।  जहां  से  वे  आये  वहीं  मैं  पिछले  वर्ष  इस  सभा  में  गया  था
 ।

 ढ़ाई  घंटे  की  सभा
 थी

 और  एक  घंटे  तक  बिजली  गुल  थी  ।  मैं  समझता  हूं
 कि

 ये  आकड़े  ऐसे  ही  बनाये  गए  इनमें  कोई  सार

 नहीं  बेशक  आप  इन  आंकड़ों  को  सही  बताकर  सन्तुष्ट  हो  जाए ं|

 बिजली  की  कमी  से  क्या  हो  रहा  यह  तो  बहुत  विस्तृत ब्यौरा  मैं  उसमें  नहीं

 जाऊंगा  ।  लेकिन  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  देश  में  रबी
 की

 फसल  बिल्कुल  बर्बाद  हो  रही  बिजली

 के  अभाव से  ।  खासतौर  से  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं
 ।  गुजरात

 में
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 कपड़ा  मिलें  हैं  जिनमें  1  लाख  51  हबार  मजदूर  काम  कर  रहे  उनमें  से  हजार  मजदूर ते

 आउट  की  वजह  से  बेकार  हैं
 ।

 इतना  गम्भीर  प्रारब्ध  इस  वर्ष  सीमेंट
 का

 उत्पादन  35  लाख  टन

 कम  हुआ है  ।  वह  भी  बिजली  की  कमी  की  वजह  से  ।  गुजरात  में  कपास के  उत्पादन  में  भी  भारी कमी

 पर  चिंता  व्यक्त  की  गयी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  कि  फिर  कैसे  बिजली  की  समस्या  को  हल  करने

 की  कोशिश की  जा  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  तीन-चार  घंटे  से  ज्यादा  बिजली  नहीं  मिल  रही  लाइन

 आदमी  उसने  पम्प  मशीन  को  चलाया  और  उसके  बाद  बिजली  गायब  ।  मैंने  देखा  है  कि

 सर्दी  की  भयानक  रात  में  किसान  फावड़ा  लेकर  खेत  में  कांपता  है  ।  कुछ  देर  को  बिजली  आयी  और  चली

 फिर  चली  गयी  ।  पता  नहीं  फिर  कब  बिजली  आएगी  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  मंत्री जी  जिनके हाथ  से  अभी  art  लिया  गया  &  यहाँ बेठ  हुए

 हैं  ।  श्री  अब्दुल  गनी  खान  साहब  माननीय  मंत्री  जी  को  बतायें कि  जो  पिछले  तीन  वर्षों  में  बिजली के

 उत्पादन  में  सरकारी  आँकड़ों  के  अनुसार  इतनी  तेजी  से  बढ़ौतरी  या  वृद्धि  वह  कहाँ  गई  ?

 आज  बिजली  के  महकमे  में  काफी  घूसखोरी  हो  रही  मैं  बहुत  संजीदगी  के  साथ  कहना

 चाहता  हूं  कि  बिजली  के  विभाग  में  बिजली  की  सप्लाई  में  जितना  भ्रष्टाचार  रहा

 इतना  और  किसी  दूसरे  स्थान  में  नहीं  है  ।

 इस  बारे  में  मैं  अपने  निवास  39  नार्थ  एवेन्यू  का  उदाहरण  देना  चाहता  हुं  ।  जब  मैं  उसमें  आया

 था  तब  वहाँ  बिजली  का  खड़े  35-40  रुपये  प्रति  माह  आता  था  ।  उसके  बाद  मीटर  खराब  हो  गया  |

 1981 में  मैंने  लेकिन  अभी  तक  मीटर  ठीक  नहीं  गया  और  पिछले  महीने  बिजली  का

 बिल  458  रुपये आया  हैं

 देहातों  में  किसान  परेशान  हैं  ।  हालात  में  कोई  सुधार  नहीं  हो  रहा  अभी  काशी  हिन्दु  विश्व

 विद्यालय के  एक  छात्र  ने
 रिसचें

 की
 जिसमें  उसने  पाया कि  एक  संसदीय  क्षेत्र

 में  34  सुकदमें  लड़ाई

 झगड़े कें  किसानों  द्वारा  कायम  किए  गए  और  उनमें  8  मुकदमे  केवल  बिजली  सप्लाई  और  उस

 विवाद  के  सम्बन्ध में  कायम  किए  गए  हैं  ।  इस  तरह की  देश  में  बिजली  के  सम्बन्ध  में  भयावह

 स्थिति है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  मैं  थोड़ा  सा  कहुंगा  ।  1981  में  वहां  नई  सरकार  आई  और  उसने  संकल्प

 लिया  कि
 उत्तर  प्रदेश  में

 सबसे  पहले  बिजली  की  कमी  को  परा  करेंगे  और  उन्होंने  ऊंचाहार में
 500  मेगावाट  शक्ति

 का  विद्युत  उत्पादन  संयन्त्र  लगाने  का  फैसला  किया  ।  प्रधान  मंत्री  ने  जोश  के

 साथ  वहां  पर  जाकर  शिलान्यास  भी  किया  |  आज  वह  पत्थर  अहिल्या  जैसी  औरतों  को  तो  तार  सकता

 लेकिन  किसानों  की  भलाई  नहीं  कर  सकता  ।  आज  तक  वहां  बिजली  के  उत्पादन  के  बारे  में  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की
 गई

 नेशनल  थर्मस  पावर  कारपोरेशन  की  भी  यही  दशा  है  ।  सिंगरौली  में  2000
 मेगावाट  बिजली  तैयार  करने  का  संकल्प  लिया  गया  और  कहा  गया  किं  दिसम्बर  तक  इसको  पुरा  कर

 दिया  लेकिन  अभी
 तक  यह  पुरा  नहीं हुआ  है  |
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 24-25  जून  1980  को  दिल्‍ली  में  एक  ऊर्जा  सम्मेलन  हुआ  मंत्रियों  का  और  उसमें  उत्तर

 श्री  मूलचन्द डागा  :  उसमें  भी  ऊर्जा  पैदा  हुई  थी  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  डागा  सहब  ठीक  कह  रहे  उसमें  हवा  में  ऊर्जा  पैदा  हुई  थी

 जो  केवल  की  किरण  बनकर  रह  गई  और  उसकी  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।

 विगत  वर्ष  हमें  एक  वक्तव्य  पढ़ते  को  मिला  ।  उसमें  कहा  गया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  केंद्र

 सरकार से  7  तापीय  और  6  हाइड्रॉलिक  पावर  स्टेशनों  के  लिए  प्रयास  जिनकी  क्षमता  5200

 मेगावाट  लेकिन  प्रधानमंत्री  जी  के  अपने  पुराने  क्षेत्र  में  ही  ऊंचाहाड़  में  जहाँ  स्थापना  की  जाने

 वाली  थी  आज  तक  उस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  ।  इसका  कारण  मैं  नहीं  जानता  कि  क्यों  नहीं

 हुई ।

 श्री  माधव  दत्र  सीरिया  :  महोदय  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  हैं  ।  आप  नियमों  को  पहले

 ही  पढ़कर  सुना  चुके  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  जी  अब  आप  अपने  प्रशन

 पूछने
 आरम्भ

 पौर  तीन थ्रो  साधन  राव  सिंधिया  :  इस  ध्या ना क्षण  पर  बोलने  वाले  अ  a  सदस्य  हैं  ||

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  आप  सभी  सहयोग  नहीं  देते  पह  असम्भव है  ।

 थ्रो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :  मेरी  बात  सुनिए  ।  आपको  AG
 so

 बात  सुनकर  शर्म  आ  रही

 att  माधव  राव  सिंधिया  :  मैं  तो  रूल्स  आफ  दी  हाउस  को  सर्वोपरि  मानता  इसमें  हमारे

 और  आपके  कामों  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।

 श्री  राजनाथ सोनकर  शास्त्री  :  रूल्स के  मुताबिक  ही  कह  रहा
 हूं

 जिसका  मंत्री  जी  उत्तर

 देंगे ।

 हमको  तो  यह  लगता  है  कि  बिजली  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  खयाली  पुलाव  बना  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  और  कितना  अधिक  समय  चाहिए  ?

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  पांच  मिनट  और  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 ठीक  पांच  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  कर  दीजिए  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  महोदय  दस  मिनट  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  अपनी  बात  से  नहीं  फिर  सकते  हैं  ।

 श्री  बी०  argo  नहाटा  :  उपाध्यक्ष
 आप  हमें  दस  मिनट  बोलने  के  लिए  भी
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 नहीं  दे  सकते  और  जबकि  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  नियम  में  प्रावधान है  कि  कोई  भी  सदस्य  तीन

 मिनट  से  अधिक  नहीं  बोलेगा  तो  क्या  वह  20  मिनट तक  बोलेंगे  ?  क्या यह  नियमों  और  सदस्यों के

 अधिकारों का  पूर्ण  उल्लंघन  नहीं  है  ?

 उपाध्यक्ष महोदय  :  वास्तव  में  हम  सदन
 को  नियमों  के  अनुसार  नहीं  चला  सकते--लेकिन

 मुद्दा  यह  है  कि  इसको  केवल  सदस्यों  के  सहयोग  से  चलाया जा  सकता  है  ।  वे  नियमों को  जानते हैं  वे

 बहुत  ही  अनुभवी  व्यक्ति  हैं  तथा  अनुभवी  साँसद  हैं  ।  लेकिन  आप  यह  कैसे  आशा  कर  सकते  हैं  कि  मैं  एक

 स्कूल  अध्यापक की  तरह  बार-बार श्री  चित्त  बसु  तथा  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  को  समझाता

 श्री  चित्त  बसु  मैंने  अधिक  समय  नहीं  लिया  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री
 :

 मैं  इसको  7  मिनट  में  पुरा  कर  लू

 हमारे  माननीय  सदस्यों  को  कुछ  परेशानी  अनुभव  हो  रही  है  ।
 तमिलनाडु

 और  उत्तर  प्रदेश  हर  जगह  के  लिए  एक  समस्या  बनी  हुई  है  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  राजस्थान  भी  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री
 :

 राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  ज्यादा  समस्या  मैं  एक

 सवाल  पुछना  चाहता  हूँ  मंत्री  जी  से  कि  इस  स्टेटमेंट  और  पुरानी  स्टेटमेंट  को  देखने से  ऐसा  लगता  है  कि

 जो  अधिकांश  विद्युत  कारखाने  उनकी  उत्पादन  क्षमता  से  कम  उत्पादन  हो  रहा  यह  कम  क्यों  हो

 रहा  यदि  यह  सही है  तो  इसको  स्तर तक  ले  जाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  क्या  प्रयास  कर
 रही  है

 जिससे  यह  परेशानी  दूर  होगी  ।

 एक  सीमेंट  निर्यातक  ऐसोसियेशन  की  बैठक  हुई  थी  ।  उस  बैठक  में  केन्द्रीय  उद्योग  मन्त्री  ने  कहा

 था  कि  सरकार  बिजली  की  सप्लाई  बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  परन्तु  इसकी  कुछ  सीमा  है  ।  निजी

 उद्योगों  को  इस  संबंध  में  अपनी  भ्रुमिका  तय  करनी  चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  के  उद्योग  मंत्री  जी  का  इशारा

 यह  था  कि  निजी  उद्योगों  को  बिजली  के  संबंध  में  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।  अभी  विद्युत  बोर्डों  की  केन्द्र

 में  बैठक हुई  थी  ।  उसमें  भी  स्टेट  के  विद्युत  मंत्रियों  ने  इस  बात
 को  उठाया

 था  कि  विद्युत  क्षेत्रों  के  लिए

 निजी  पूँजी  से  आयात  करने  के  लिए  मौका  दिया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पुछना  चाहता  हूं  कि

 कया  बिजली  उत्पादन के  लिए  निजी  बिजली घरों  की  स्थापना के  आप  पक्ष  में  हैं  ?  क्या  सरकार  उधर

 ध्यान  दे  रही  है  और  यदि  हां  तो  उसमें  आने  वाली  कठिनाइयों  से  परिचित  हैं

 ?

 एक  अखबार  की  कटिंग  हमारे  पास  है  जिसके  अनुसार  प्रेषण  के  दौरान  बिजली  की  40  प्रतिशत

 चोरी  हो  जाती  एक  सतीश  चन्द्र  जी  बिजली  के  डाइरेक्टर  उन्होंने  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  यहं

 बताई  कि  बिजली  को  एक  स्थान  से  दुसरे  स्थान  तक  भेजने  में  40  प्रतिशत  के  करीब  चोरी  हो  जाती है

 या  नष्ट  हो  जाती  है  और  ठीक  तरीके से  उसका  उपयोग नहीं  होता  ।  इस  संबंध में  काफी  चिंता  व्यक्त
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 की  गई  थी  ।  मैं  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  40  प्रतिशत  बिजली  की  चोरी हो  जाती

 इसका  क्या  कारण  है  और  इसको  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 दूसरे  जो  राज्य  हैं  वे  भी  इस  दिशा
 में

 कार्य
 कर  रहे  कूछ  राज्य  सरकारें  अपनी  बिजली  ofz-

 योजनाओं  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध  कराने  में  समर्थ  हैं  और  कुछ  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  धन  की  मांग  भी

 की  है  और  कुछ  ने  विद्युत  क्षेत्रों  को  निजी  पु  जी
 से  आगे  बढ़ाने  के  लिए  कहा  है  ।  मैं  यह  जातना  चाहता

 हूं  कि  उत्पादन  बढ़ाने  के  संबंध  में  केन्द्र  की  भोर  से  क्या  कार्यवाही  हो  रही  है  और  राज्य  बोर्डों  के  पास

 जो  धन  की  निरन्तर  कमो  है  उसको  दूर  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  हो  रही  है  या  नहीं  ।  इसी  संबंध

 में  एक  सुचना  मिली  है  जिसमें  हमारे  केन्द्रीय  वित्त  मत्री  श्री  प्रणव  मुखर्जी  का  एक  ब्यान  कि  धन

 की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  केवल  बिजली  की  दरों  में  वृद्धि  करते  रहना  उचित  नहीं  यह

 देखा  जा  रहा है  कि  ज्यों  ज्यों  श्री  की  कपी  होती
 है  त्यों-त्यों  बिजली  की  दरों  में  वृद्धि  की  जा  रही

 कया  यही  एक  जरिया  है  कि  धन  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  कि  बिजली  की  दरों  में  बढ़ोत्तरी  करते

 जायें  ?  मैं  समझता  हूं  यह  एक  प्रकार से  ठीक  कदम  नहीं  सरकार को  चाहिए जहां  थर्मल  पावर

 हाउसेस  में  बिजली  का  उत्पादन  हो  रहा  नए  खर्चे  बढ़  रहे  हैं  उनको  कम  किया  जाय  और  बिजली की

 बढ़ती  हुई  कीमतों  को  कम  किया  जाय  |

 इन  चन्द  सवालों  का  जवाब  मैं  मंत्री  जी  से  और  पुनः  आपको  शुभकामना  दू
 गा  क्यों

 कि

 इनके  हाथ  में  यह  नया  विभाग  इस  देश  के  बिजली  के  संकट  को  आप  दूर  करें  ।  यह  हमारे  मित्र

 इनका  बड़ा  सराहनीय  कार्य  होता  है  |

 शी  पी०  दिवदयंकर  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  अपनी  बात  को  बहुत  ही  संक्षेप  में  कहने  का  प्रयास

 करू गा  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  एक  बहुत ही  प्रासंगिक  प्रश्न  उठाया  गया है  कि

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  पंजाब  जैसे  विभिन्‍न  राज्यों  के  बारे
 में  मैंने  जो

 आंकड़े  दिए  उनसे  यह  पता  चलता  है  कि  वहां  पर  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि हुई  इसके  बावजूद  वे

 राज्य  fret
 की

 कमी  का  सामना  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 जहां  तक  दिये  गए  आंकड़ों  का  सम्बन्ध है  अक्सर  as  कहा जाता है  कि  आंकड़े  सही

 नहीं  हैं  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्यों  से  इन  आंकड़ों  को  मानने  का  निवेदन  करता  हूं  क्योंकि  इनका

 रण  कारण  यह  है  कि  इनमें  वास्तविकता  है  ।  लेकिन  इसके  ब्रा वजूद  वहां  पर  कमी  मौजूद  मैं  इस  बात

 से  इन्कार नहीं  कर  रहा  हूं  कि  वहां  पर  कमी  नहीं  है  ।  पकी  कमी  का  कारण  यह  हैं  कि  वहां  पर  पूर्ति  की

 अपेक्षा  मांग  अधिक  है  ।  मैं  प्रत्येक  राज्य  की  वास्तविक  आवश्यकता  तथा  उसकी  पूर्ति  के  विषय में  नहीं

 जाना  चाहता हूं
 लेकिन  कुल  मिलाकर  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  सभी  राज्यों  की  मांग  पूर्ति  at

 अपेक्षा  अधिक  है  ।  मैं  यह  निवेदन  करने  का  प्रयास  कर  रहा  था  कि  जो  आंकड़े  मैंने  दिए  हैं  और

 जो  स्पष्टीकरण  मैंने  दिया  है  हमने  इसके  अन्तर  को  कम  करने  का  प्रयास  किंया  वहਂ  मांगें  तथा

 gta के  अन्तर  को  कम  करने  से  सम्बन्धित हैं  ।  यह  काय  किया  गया  है  तथा  इसकी  प्रतिशतता  में
 कमी

 arg  है  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  था  ।  मैं  इस  बात  को  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  राज्यों  की  पूरी  मांग  को  पूरा

 कर  दिया गया  मैं  भी  श्री
 शास्त्रीजी

 की  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह  बात  सत्य  है  कि  बिजली  उत्पादन
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 में  वृद्धि  हो  रही  है  लेकिन  इसके  बावजूद  भी  राज्यों  की  आवश्यकताओं  को
 प्रा  नहीं  किया  जा

 सका है  ।

 कृषि  क्षेत्र  को  सबसे  अधिक  प्राथमिकता  दी  गई  अपने  सीमित  संसाधनों के

 गीत  राज्य  सरकारें  कृषि  क्षेत्र  को  अपनी  अधिकतम  क्षमता  के  अनुसार  बिजली  की  सप्लाई  कर  रही  हैं  ।

 जसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  अपनी  उत्सुकता  व्यक्त  की  यह  बात  सत्य  है  कि  आवश्यकता  के  अनुसार

 पुरी  पूर्ति  करनी  संभव  नहीं  मैं  पहले  ही  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  मानसून  की  स्थिति  बहुत  ही  खराब

 रही  है  जिसने  बहुत  ही  बुरी  तरह  से  प्रभावित  किया  है  और  जहां  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध  है  ने  विभिन्‍न

 क्षेत्रों की  मांग  के  अनुसार  पूर्ति  का  समायोजन  कर  सकते  और  जैसा कि  मैंने  बताया  है  कृषि  क्षेत्र

 को  सबसे  उच्च  प्राथमिकता दी  गई  है  ।  मुझे  पुरा  भरोसा  है  कि  राज्य  बिजली  ats  भी  इस  ओर  ध्यान

 दंगे  कि  रबी  की  फसल  पर  इसका  कोई  प्रभाव  न  पड़े  ।

 शी  एन०  के०  शेजवार  :  क्या  आप  इस  बात  से  अवगत हैं  कि  उन्होंने  30

 शत  तक  इसके  मुल्यों  में  वृद्धि  कर  दी  है  ?  आप  कहते  हैं  कि  कृषि  के  लिए  विद्युत  को  प्राथमिकता  दी

 जाती  ह ै।

 श्री  पी०  दिव  शंकर
 :

 मुझे  पता  है
 कि

 कुछ  मामलों में  ऐसा  है
 |  लेकिन  ag  तो

 बिलकुल  भिन्न

 मामला  है  |

 वी  ate |  ह  oh  हुई  है  । श्री  एन०  के०  शेजवल्कर  :  मध्य  प्रदेश  में  इसके  मूल्यों  में  30
 प्रतिशत

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  मैं  अपने  राज्य  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  अन्य  राज्यों

 को  पद्धति a  सप्लाई  करता है  तो  वे  अत्यधिक  कीमत  वसूल  करते  यह  एक  बहुत  नाजुक

 स्थिति है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  TAACHT  इसके  लिए  आपको  पृथक  नोटिस  देना  चाहिए  ।

 श्री  एन०  के०  दोज वल् कर :  यह  उसी  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  में  है
 ।

 श्री  पी०  दिव दां कर
 :

 मैं  माननीय  सदस्य
 की

 बात  से  सहमत  हूं
 कि

 कुछ  राज्य  विद्या
 त

 बोर्ड  बहुत

 ही  अधिक  मुल्य  लेते  मैं  इस  बात  से  इन्कार  नहीं कर  रहा  हूं

 श्री  चित्त  बसु  :  क्या  इसके  लिए  ब्यूरो  आफ  कोस्टा  एण्ड  प्राइसस  द्वारा  मार्गनिर्देश  जारी  नहीं

 किए  जाते  हैं  ?

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  यहਂ  मामला  कई  बार  उठाया  गया  है  लेकिन  राज्य  अपने  अधिकार  छोड़ना

 नहीं  चाहते  माननीय  सदस्य  का  चिन्तित  होना  पूर्णतः  उचित  एक  और  हम  कल्याणकारी  राज्य

 कल्याणकारी  उपाय  चाहते  हैं  तथा  दूसरी  ओर  यदि  वे  मनमाने  ढंग  से  दरें  निर्धारित  करते  हैं  तो  इसका

 प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 मैं  उनसे  सहमत  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केन्द्रीय  विद्य/त  प्राधिकरण  द्वारा  राज्यों  को  कुछ
 हमा गद शी  सिद्धान्त  जारी

 किये  जा  सकते  क्या  वे  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ?
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 श्री  पी०  frase :  केन्द्रीय  विद्यू/त  पूति  अधिनियम  1948  के  अन्तगेंत  बहुत  से  उपाय किए

 जाते  हैं  ।  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं
 ।

 लेकिन  मूल्य  प्रक्रिया  एक  ऐसी  बात  है जस  पर  राज्य  विद्युत

 परिषदें  तथां  राज्य  सरकारें  स्वयं  ही  निर्णय  करती हैं  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि  इसमें  किसी  प्रकार  की

 समरूपता होनी  चाहिए  ।

 att  चित्त  बसु
 :

 इसके  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  जाने  चाहिए  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  बसु  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  इसके  बावजूद  भी  कुछ

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रभारों  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।  मैं  इस  समय  कोई  वचन  देना  नहीं  चाहता  हूं  लेकिन

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  अन्य  रूप  से  बात  करूंगा  ताकि  इसकी  वजह  से

 लोगों  को  काफी  मात्रा  में  अनुचित  रूप  में  कठिनाई  न  हो  अथवा  कुछ  फालतू  मात्रा  में  बिजली  रखने  वाले

 राज्यों से  बातचीत  करूंगा  जो  कि  fea  पूर्ति  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  मित्र ने  वलीउर  संयंत्रों

 में  कम  कार्य-निष्पादन  का  जिक्र  किया  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कुल  मिलाकर  कार्य-निष्पादन

 संतोषजनक  नहीं  रहा  है  ।  कुछ  थमंल  स्टेशनों  के  सम्बन्ध  में  यह  स्थिति  संतोषजनक  रही  है  व्यवधान )

 मैंने  यहां
 पर

 शब्द
 का

 प्रयोग  किया  है  ।  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  ।
 मैं  उससे  सजग  हूं  ।  अनेक  मामलों

 में  मेरे  मित्र  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  ठीक  है  इसके  HS  कारण  हैं  ।  नक्शा  तैयार  संयन्त्र तथा

 इंजीनियरिंग  प्रणाली  आदि  में  संयन्त्र  के  अनुरक्षण  तथा  उपकरण  के  बंद  रहने  में  अधिक

 समय  पुर्जों  का  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  न  नये  प्रारम्भ  किए  गए  एककों  की  श्थापना  में

 अपेक्षाकृत  अधिक  समय  का  प्रशिक्षित  कार्यचालन  तथा  अनुरक्षण  कार्मिकों  का  उपलब्ध  ने  होना

 और  बहुत  से  मामलों  कोयले
 को

 अच्छी  किस्म  का
 न

 होना  इसके  कारण  मैं  उसको  भी  मानता

 g

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  में
 ।

 aft  पी०  शिवशंकर :  हम  हल्दिया  से  तूतीकोरिन को  सप्लाई  कर  रहे  इस  समय  उनके  पास

 पर्याप्त  स्टाक  है  ।  आपकी  समस्या  तूतीकोरिन  से  सम्बन्धित  थी  ।  ह  मने  इसकी  सप्लाई  की  है  और  अच्छी

 मात्रा  में  कोयला  भेजा  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आजकल  यह  एक  आम  बात  है  एक  राज्य  सरकार  अन्य  राज्य  सरकार  की

 आलोचना  करती  है

 श्री  पी०  शिवशंकर :  मैं  ऐसा  करना  नहीं  चाहता  हूं  ।  मैं  किसी  की  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 इसके  अतिरिक्त  ऊर्जा  मंत्रालय  तथा  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  थर्मल  पावर  स्टेशनों  से

 निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  गए  हैं  ।  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  उपाय

 लित  है  :--

 (ua)  संयन्त्र  को  बेहतर  बनाने  के  कार्यक्रम  को  तैयार  करने  तथा  उसे  पुरा  करने  के  लिए  राज्य

 विद्य  त  बोडों/पावर  स्टेशनों  को
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 बन्द  रहने  की  अवधि  को  कम  करने  के  लिए  निरोधक  म  तकनीकियों को

 फालतू
 पुर्जो  की

 देशी  तथा  विदेशी  स्रोतों  से  व्यवस्था

 कोयले
 की

 अपेक्षित  किस्म  तथा  मात्रा  की  व्यवस्था

 शीघ्र  स्थायित्व  लाने  तथा  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  110/120

 एम
 ०

 यू०
 तथा

 200/210  एम०
 यु०  यूनिटों

 के  लिए  कार्य  दल  की  स्थापना

 )  संचालन  पद्धतियों  की  निगरानी  करने  तथा  सलाह  देने
 के  लिए  केन्द्रीय  frag

 प्राधिकरण

 के  संचालन  विशेषज्ञों  की  एक  भ्रमणकारी  टीम  के  लिए  श्रमण  करने  की  व्यवस्था

 पावर  स्टेशनों  के  तथा  संचालन  और  अनुरक्षण  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण

 इस  प्रकार  के  विभिन्‍न  उपाय  किए  गए
 हैं  ।  मैंने  कम  कार्य-निष्पादन  के  कारण  बताए  हैं  और  मैंने

 किए  गए  उपायों  को  भी  बताया  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  पावर  प्लांट्स  के  सम्बन्ध  में  नीति  के

 बारे  में  भी  पूछा  मेरे  विचार  में  जहां  तक  सार्वजनिक  क्षेत्र के  उपक्रमों  का  सम्बन्ध  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में

 पावर  area  की  स्थापना  के  लिए  हमने  पहले  ही  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  सरकारी  उपकर्म

 में  बड़े  उद्योगों  के  मामले  मैंने  यह  देखा  है  कि  विद्य,/त  सप्लाई  के  बारे
 में  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  सामने

 एक  समस्या  थी  ।  मैं  उनको  दोष  देना  नहीं  चाहता  हुं  ।  क्यों  कि  उनके  भी  अपने  सीमित  साधन  हैं  ।  वास्तव

 में  कुछ  मामलों  में  जब  मैंने  हस्तक्षेप  तो  उन्होंने  सुविधा  उपलब्ध  कराई  ।  इसके  बावजूद  कि  राज्यों

 में  भी  सरकारें  हैं  ना  केन्द्र  सरकार  से  भिन्न  जिन्हें  विभिन्‍न  पार्टियों  के  द्वारा  चलाया  जाता  लेकिन

 फिर  भी  बड़े  उद्योगों  के  सन्दर्भ  में  पावर  प्लान्ट्स  को  अपनाना  बेहतर  है  और  यही  नीति

 नयी  जाती  है  ।

 उसके  अलावा  माननीय  सदस्य  ने  निजी  उद्योगों  की  सामान्य  नीति  के  बारे  में  भी  पूछा  है  ।  यह

 बात  उद्योग  के  ऊपर  fade  करती  और  मौन  लींजिए  एक  ऐसा  उद्योग  है  जिसके  लिए

 पावर  प्लान्ट्स  की  आवश्यकता  है  मेरे  विचार  में  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसपर  इसके  गुण अवगुणों

 के  आधार पर  ही  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  माननीय  सदस्य  ने  ट्रांशमीसन  घाटे  का  भी  उल्लेख

 किया
 है

 ।  आज  तक  तो  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  आया  तथा  निजी  क्षत्र  को  विद्युत  उत्पादन  की

 अनुमति  दी  जा  रही  है  ।  लेकिन  माइक्रो  तथा  मिनी  संयंत्रों  के  संदर्भ  में  1  मेगावाट  युनिट  अथवा  दो

 मेगावाट  युनिट  अथवा  इसी  प्रकार  की  अन्य  यूनिट  के  बारे  में  मैंने  स्वयं  विभिन्‍न  राज्य  उद्योगों  को  लिखा
 और  मैंने  के  लिए  जोर  दिया  था  ।  लेकिन  जहां  तक  निजी  क्षत्र  का  सम्बन्ध

 विद्य/त  उत्पादन  को  निजी  त्र  को  अथवा  आंशिक  रूप  में  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  आज  भी

 तो  कुछ  कम्पनियां  fara  उत्पादन  कर  रही  उदाहरण  के  तौर  पर  कुछ  मामलों  में  दी  कलकत्ता

 इलैक्ट्रिक  सप्लाई  टाटा  आदि  इसका  उत्पादन  कर  रही  हैं  ।

 जहाँ  तक
 ट्रांस  मिशन

 घाटे  का  प्रशन  ट्रांसमिशन  घाटा  वहुत  हुआ  है  ।  मैं  इसको  स्वीकार  करता

 हैं  |  वास्तव  में  यह  स्थिति  चिन्ताजनक  &  हमारे  देश  में  लगभग  20  प्रतिशत  से  22  प्रतिशत  तक  zit
 मिशन  घाटा  होता  है  ।  इन  घाटों  के  विभिन्‍न  क  रण  हे  मैंने  देखा  है  कि  विदेशों  में  ट्रांसमिशन  घाटा  3  से
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 4  प्रतिशत से  अधिक  नहीं  होता है  ।  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  यह  कटने  की  कोशिश  कर  रहे  यह  चोरी

 के  कारण  भी  संभव  है  ।

 मैं  इससे  इनकार  नहीं  कर  सकता  |

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  एक  समाचार है  कि  बिजली की  35%  तक  चोरी  होती है

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  इतना ही  नहीं  है  बाज  जगहों  पर  हो  चना  ना सकता
 है  और  बाज  जगह  हो  रहा

 लेकिन मैं  जसा  कह  रहा था  कि  20  परसेंट से  22  परसेंट  तक  यह  नुकसान  हो  रहा है
 ।  यह  जरूर है  कि

 चोरी भो  होती है  ।

 श्री राजनाथ सोनकर  शास्त्री  :  फिर  भी  यह  बहुत  ज्यादा  है  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  यह  कम  यह  बहुत  ज्यादा  है  ।  दूसरे  देशों  के

 अन्दर  तीन  चार  परसेंट  तक  होती  है  ।  बात  यह  है  कि  स्टेट  इलेक्ट्रिसिटी  बो  का  फंक्शन  बड़ा  डिटेक्टिव

 है  हम  जितनी  कोशिश  कर  सकते  करने  को  कोशिश  कर  रहे  हैं  ताकि  फील  ज  कम  हो  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  राष्ट्रीय ग्रिड  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  वह  अभी  तक  भी  प्रश्न  चिन्ह  बना  हुआ  है
 ।

 मेरे  मित्र  ने  उचित  तापीय  ऊर्जा  परियोजना  के  बारे में  प्रश्न  उठाया  है  ।  इस  पर  काफी  कायें  किया

 जा  रहा  है  परन्तु  धनाभाव  के
 कारण  गीत  में  बाधा  आ  रही है

 ।  जहां
 तक

 उत्तर  प्रदेश
 का  सम्बन्ध है

 मूझे  पता  चला  है  कि  यह  राज्य  बेहतर  काय  कर  रहा  है  IATA  1982  से  जनवरी  1983  तक

 की  अवधि  में  कमी  को  6.4% तक  कम  कर  दिया गया  है  ।  1979-80  में  एक  समय  कमी  22.8%  थी

 कौर  1980-81  में  यह  23.9%  हो  गयी  थी  ?
 परन्तु  आज  यह  कमी  6.4%  रह  गयी  है  ।

 जो  विभिन्‍न  परियोजनायें शुरू  की  गयी  थी  उन  पर  कायें  किया  जा  रहा  है  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  भी

 परियोजनायें  हैं  और  राज्य  क्षत्र  में  भी
 ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  थोड़ा  समय  और  देने  पर  उत्तर  प्रदेश  की

 समस्या  का  समाधान  किया  जा  सकता  है  |

 श्री ato
 डी०  सिंह  :  उपाध्यक्ष

 आज  विकास  प्रक्रिया
 में  विद्युत  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  है  और  बहुत  ही  भावश्यक  वस्तु  हो  गई  चाहे  औद्योगिक  उत्पादन  कृषि  उत्पादन हो  या

 भाम  घरेलू  उपयोग  के  लिए  हो
 |

 यह  बड़े  दर्शाया
 की

 बात  हैं  कि  बिजली  देश  के  लिए  आवश्यक  वह  हम

 उपलब्ध  नहीं  कर  पा  रहे  इन  तमाम  आंकड़ों  में  मैं  नहीं  जाना  हमारे  पूर्वे  माननीय  सदस्यों  ने

 उस  ओर  पहले  ही  सदन  का  ध्यान  आकर्षित किया  विद्युत  आपूर्ति  के  जो  विभिन्‍न  स्तर  चाहे  TET

 लगाने  की  बात  हो  या  ट्रांसमिशन  की  बात  हो  या  उसके  अलाटमेंट  की  बात  हो--हर  स्तर  पर  काफी

 अक्षमता  है  ।  जिसकी  वजह  से  जटिल  समस्यायें  पैदा  हो  जाती  हैं  ।  हर  प्रान्त  के  आंकड़ों  के  मुताबिक  हर

 राज्य  में  बिजली  की  कटौती हो  रही  है  ।  दिल्‍ली  में  ही  27  तारीख  के  अखबार  के  मुताबिक  मेजर

 इण्डस्टीज जो  इससे  प्रभावित  ने  फर्टिलाइजर  और  इंजीनियरिंग  इत्यादि  और
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 स्केल  इन्डस्ट्रीज में  भी  45  परसेंट  प्रचार  कट  हुई  और  राज्यों  में  भी  इसी  प्रकार की  हालत है  ।

 जैसा  मंत्री
 जी

 ने  कहा  है  कि
 जहां  डिमांड  कौर  सप्लाई

 की
 बात  उसमें जब

 डिमांड  ज्यादा  होती  है

 भौर  उसकी  सप्लाई  नहीं  तो  समस्यायें  उत्पन्न  हो  जाती  हैं  ।

 मुझे  इसमें  यह  कमी  मालूम  होती  है--जैसे  आज  दुनिया के  जो  विकसित देश  हैं  उनके  यहां  बिजली

 की
 जो  उत्पादन  क्षमता  है  उसका  मुश्किल  से  50-60  परसेंट  एलाट  करते  हैं  ।  कहीं  हमारे  यहां  ऐसी

 समस्या  तो  नहीं  है  कि  हमारे  यहां  जितनी  कैपेसिटी  चाहे  उतना  उत्पादन  न  होता  लेकिन  पूरी

 कैपेसिटी  के  उत्पादन  को  एलाट  कर  देते  हैं  जिससे  कि  कठिनाई  पैदा हो  जाती  जहां  तक  कैपेसिटी

 यूटिलाइजेशन  की  बात  मेरे  पूर्वे-वक्‍ता  ने  भी  उस  पर  प्रकाश  डाला  है--हमने  देखा
 है  कि  1970-

 11.0  में  43.3  परसेन्ट था  जो  अब  1980-81  में  43.2  परसेन्ट हो  गया है  as  बहुत  आवश्यक  बात

 है--इस  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  कि  हम  अपनी  क्षमता  को  कितना  यूटिलाइज  कर  सकते

 हैं  तथा  उसके  हिसाब  से  डिस्ट्रीब्यूशन हो  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  अपने  उत्तर  में  इस  समस्या  जवाब  का

 दूसरी  बात--डिस्ट्रीब्यूशन  तथा  ट्रांसमिशन  लास  की  है  |  आज  दुनिया  के  जितने  विकसित  देश

 हैं  वे  अपने  पावर-प्लांट  के  टोटल  आउट-ले  का  40-50  परसेन्ट  ट्रांसमीशन  पर  इनवेस्ट  करते  हैं  जिसकी

 वजह  से  उनके  यहां  टॉ सिमी शन  लास  या  डिस्ट्रीब्यूशन  लास  कम  होता  है  ।  जैसे  फ्रांस

 और  जापान  में  ट्रांसमिशन  लास  बहुत  कम  होता  है  ।  इन  देशों  में  पाव र-सैक्टर  के  इन्वेस्टमेंट  का  40-50

 परसेन्ट  ट्रांसमिशन  पर  खच  करते  हैं  |  इसके  मुकाबले  हमारे  यहां  20-22  परसेंट  खर्च  होता  है  तथा  हम

 ट्रांस  मिशन  पर  ज्यादा  ध्यान  नहीं  देते  हैं
 ।

 मैं  चाहता हुं
 कि

 मंत्री  महोदय  अपने  उत्तर  में  स्पष्ट  करें  कि

 ट्रांसमिशन पर  हम  कसे  ज्यादा  इनवेस्ट  करें
 ?

 तीसरा  प्रश्न--पावर-कट  की  वजह  से  हमारी  इन्डस्ट्रीज  का  जो  लास  हो  रहा  सरकार

 ने  कभी  इसका कोई  असेसमैंन्ट  किया  है  *  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  बिजली  की  कटौती  की  वजह  से

 विभिन्न  प्रदेशों  के  औद्योगिक  उत्पादन  का  कितना  लास  हो  रहा  है  ?

 नेशनल  पावर  fire  की  चर्चा  इस  देश  में  बहुत  दिनों  से
 चल

 रही  लेकिन  मैं  समझ  नहीं
 पा  रहा

 हूं  कि  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हो  रही  है  या  यह  मामला  किस  स्तर  पर  है
 ?

 ऐसा  होता  है  कि
 किसी  क्षेत्र

 में  पावर  ज्यादा  है  और  किसी  में  पावर की  कमी  जहां  ज्यादा हैं  उसको  कमी  वाले  क्षेत्र में  भेजा

 जा  सके  जिससे  वहां  का  प्रायोरिटी  सैक्टर  सफर  न  कर  सके  तथा  बिजली  की  तुरन्त  सप्लाई  की  जा  सके

 मैं  चाहता हूं  कि  नेशनल  पावर  ग्रिड  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री जी  प्रकाश डालें  कि  वह  इस  समय  किस

 स्तर  पर  हैं  और  उसको  कब  तक  पूरा  कर  सकेंग े?

 अन्त  में  मैं  कृषि  के  क्षेत्र  में  बिजली  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री जी  का  ध्यान  आकृष्ट

 करू  मैं  विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  कहना  चाहुंगा  |  इसमें  जनता  सरकार  या  आपकी

 कार  का  प्रश्न  नहीं  यह  एक  ऐसी  समस्या  है  जिस  पर  हमें  गम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  उत्तर

 प्रदेश
 में  1980 से  पहले  12  रुपये  प्रति  हासंपावर  के  हिसाब  से  बिजली  दी  जाती  थी  और  वह  8-10

 घन्टे
 तक  लगातार  सप्लाई

 की  जाती  लेकिन  अब  22  या  साढ़े  बाइस  रुपये  प्रति  हार्सपावर  का  रेट  हो
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 ला  —

 गया  है--वहां  पर  मात्रा  के  हिसाब  से  —-—-— SlaaTTT  के  हिसाब  से  दी  जाती  बाईस और  साढ़े  बाईस

 रुपये  परिहास  पावर  हो  गयी  अखबारों  में  चाहे  कुछ  भी  निकलता  लेकिन
 चार-पांच  घंटे

 से  ज्यादा

 किसानों  को  बिजली  नहीं  मिलती  ।  आप  ये  आंकड़  तो  निकालते  हैं  कि  इतने  घंटे  किसानों
 को

 बिजली
 दी

 जाएगी  लेकिन  ये  आंकड़  नहीं  निकालते  कि  किसानों  को  वास्तव में  कितने  घंटे  बिजली  दी  गयी
 ।

 ये

 आंकड़े  भी  निकालिये

 कहने  का  तात्पर्य यह  है  कि  आप  किसानों  की  बिजली  की  दर  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  और  सप्लाई  कम

 की  जा  रही  दूसरे  किसानों  को  बिजली  रात  में  ही  सप्लाई  की  जाती  इस  साल  दिसम्बर  और

 जनवरी  के  महीनों  में  खासकर  उत्तरी  क्षेत्र  में  भयंकर  सर्दी  पड़ी  थी  यक जसी  कि  पिछले  कई  सालों  में  नहीं

 पड़ी  ।  हमारे  यहां  रात  में  बिजली  की  सप्लाई  के  कारण  कई  किसानों  की  मृत्यु  हो  गयी  ।  जी  भयंकर  6s

 में  सिचाई कर  रहे  थे  ।

 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  उत्तरप्रदेश में  बिजली  की  जो  स्थिति  है  उसको  सुधा  रने  का  प्रयास  करें
 ।

 आपने  रेट  बहुत  ज्यादा  बढ़ा  दिये  हैं  लेकिन  उसकी  सप्लाई  कम  हो  रही  है  ।  इसको  भी  आप  ठीक  करें  और

 किसानों  को  दिन  में  ही  बिजली  देने  का  प्रयास  किया  जाए  ।  मेरा  आग्रह है  कि  इस  सम्बन्ध में  आप  क्या

 उपाय  कर  रहे  ये  बताएं  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  माननीय  सदस्य  ने  पुनः  पुछा  है  कि  संयन्त्र  भार  पर्याप्त  कयों  नहीं  रहा  तथा

 संप्रेषण  नुकसानों  के  क्या  कारण  रहे  |  इन  दो  पहलुओं  को  पूरे  विस्तार  में  न  बताने  के  लिए  वे  मुझे  माफ  करें
 क्यों

 कि  मैं  समझता  हूं  कि  इन  दोनों  पहलुओं
 पर  काफी  विस्तार

 में
 बतलाया  जा  चुका है  मैंने  संयन्त्र

 क्षमता  की  अवधारणा  को  काफी  विस्तार  में  स्पष्ट  किया  और  यह  भी  स्पष्ट  किया  था  कि  सम्प्रेषण  का

 नुकसान  क्यों  हो  रहा  है  ।  मेरे  विचार  से  इन  दो  पहलुओं  पर  दुबारा  बोलना  पुनरावृत्ति  होगी  |

 माननीय  सदस्य  मुझसे  पूछ  रहे  थे  कि  क्या  बिजली  की  कटौती  की  व  जह  से  उद्योग  को  होने  वाली

 जातियों  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  इस  अवस्था  में  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक

 मेरा  सम्बन्ध  है  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  कोई  आकड़  एकत्र  कर  लिए  गए  हैं  या  नही ं।

 और  वास्तविक  स्थिति  कया  मैं  सम्बन्धित  विभाग  से  सूचना  प्राप्त  करने  के  बाद  अलग  से  माननीय

 सदस्य  को  लिखने  का  प्रयत्न  करू  गा  |

 राष्ट्रीय  ऊर्जा  ग्रिड  की  अवधारणा  को  आगे  बढ़ाया  जाता है
 और  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  पहलुओं

 पर  राज्याध्यक्ष  समिति  की  रिपो  के  आधार  पर  तथा  समूची  ऊर्जा  तन्त्र  के  पुनर्गठन  के  संदर्भ  में  मेरे

 पूर्वाधिकारी  ने  कुछ  समय  पहले  ऊर्जा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  चर्चा  की  थी  यद्यपि  कुछ  पहलुओं  पर  मर्तबा

 नहीं  था  फिर  भी  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  है  हम  उन  fated  उपायों  का  पालन  का  प्रयत्न  कर  रहे  में

 जो
 राज्यों

 तथा  जनता  के  अधिक  हित  में  हैं
 |
 कुछ

 मामलों
 पर  वे  सहमत  हो  गएं  हैं

 ।
 मैं  अधिक  विस्तार  से

 नहीं  जाना  परन्तु  ऊर्जा  तन्त्र  का  पुनर्गठन  करना  पड़ेगा  ताकि  यह  न  केवल  विद्युत  ate  के  हित

 में  बल्कि  राज्यों  तथा  अन्ततः  जनता  के  हिंत  में  कार्य  कर  सके  ।  माननीय  सदस्य  विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश

 में  कृषि  क्षेत्र  में  बिजली
 की

 पूति  के  बारे  में  कह  रहे  थे  फिलहाल  जो  सुचना  मेरे  पास है  उसके
 अनुसार

 कृषि  उपभोक्ता  प्रतिदिन  औसतन  10.0

 हहे  बिजली  माश

 a  परे

 है
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 ह

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  ठीक  नहीं

 श्री पी०  शिवशंकर :  qat  यहीं  सुचना  मिली  है  !  मुझे  नहीं  मालूम  ।  अच्छा  मैं  इसको  माननीय

 सदस्यों  के  निणय  के  लिए  छोड़  देता  हूं  सूचना  उत्तरदायी  प्राधिकारियों  से  मिली
 है  तो  मुझे  उसे

 प्रस्तुत  करना  पड़ेगा  ।  परन्तु  यदि  ae  ठीक  नहीं  है  तो  मैं  राज्य  सरकारों  से  पता  करूंगा  कि  क्या

 यह  सूचना ठीक  है  या  नहीं  ।  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  पूर्ति
 की  स्थिति  में  काफी  सुधार  हुआ  है  जैसा

 कि  मैं  पहले  ही  विस्तृत  रूप  में  बता  चुका  हु  इसलिए  राज्य  सरकार  को  विभिनन  क्षे  त्रों  को  बिजली  की

 पूर्ति  करेने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  यद्यपि  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  पर  कुछ  विचार  करना

 होता
 कम

 से  कम  वे  संयन्त्र
 के

 विभिन्न  वर्गों
 को

 fare  की  पूर्ति  करने के  लिए  उचित  कदम  उठा

 सकते थे

 श्री  ato  Sto  सिंह :  मेरा  प्रश्त  ae  भी  था  कि  जो  एलाटमेंट  किया  मान  लीजिए  कि  कोई

 प्लांट  1000  मेगावाट  क्षमता  का  लेकिन  46-47  परसेंट  युटीलाइजेशन  है  तो  आप  डिस्ट्रीब्यूटर  कितना

 कर  देते

 श्री  पी०  दिवाकर  :  ऐसा  है
 कि  जो  उत्पादन  होता  है  उसको  स्टोर  तो  नहीं  किया  जा

 ट्रॉसमिट करना  पड़ता  जब
 46  परसेंट  जेनरेट  कर  रहा  2  तभी  तो ट्रांसमीटर करने  की  बात

 आती

 श्री  बी०  Sto  fag  :  आप  पहले  ही  एलाट  ज्यादा  कर  देते  हैं  ?

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  इसके  बारे  में  मैं  आपसे  बात  जिससे  स्थिति  स्पष्ट हो  सके  ।

 श्री  छोटे  fag  यादव  :  इस  विषय में  बड़े  विस्तार से  चर्चा  हो  चुकी  मैं  सदन  का

 ज्यादा  बात  नहीं  लूँगा  और  fa  एक-दो  मुद्दे  जो  छूट  गए  उनकी  तरफ  माननीय  मंत्री  जी  का  और

 सदन  का  ध्यान  आकृष्ट  करूंगा  ।

 सर्वप्रथम  मैं  मंत्री  जी  का  आभार  व्यक्त  करूंगा  कि  उन्होंने  अपने  एक  बयान  में  कहा  है  कि

 के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  बिजली  देने  के  लिए  निर्दिष्ट  किया  गया  है  पी  लेकिन  इसमें  एक  शब्द

 लिखा  गया  है  कि  | "हमेशा  की  तरह  ।'  इसका  मतलब  यहाँ  हुआ  कि  हमेशा  से  ही  क़षि  के  लिए  बिजली

 देने  में  प्राथमिकता  रही  है  और  उसी  को  आपने  दोहराया  है  ।  लेकिन  सत्य  यह  है  कि  बिजली  से  किसान  की

 हमेशा से  दुर्दशा  होती  रही  इस  बात से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  ।  यह  बात  सही  है  कि  आपके

 पास  10  घंटे  की  जानकारी  होगी  तो  आप  वही  उत्तर  देंगे  और  20  घंटे  की  जानकारी  होगी  तो  आप  वही

 लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि  किसानों  को  1-2  घंटे  भी  बिजली  नहीं  मिलती  इस  बारे  में

 एक  संकट  और  है  कि  अगर  बिजली  न  मिले  तब  तो  एक  बात  लेकिन  तब  और  भी  खराब  स्थिति  हो

 जाती है  जब  लो  या  हाई  वोल्टेज  सप्लाई  किया  जाता  इससे  किसानों  द्वारा  कर्ज  लेकर  लगाई  गई

 बिजली
 की

 मोटरें  जल  जाती  हैं  और  किसान  बरबादी  के  कगार  पर  पहुंच  जाता  है  ।

 मैं  माननीय  मंदी  जी  का  आभार  व्यक्त  करना  चाहुंगा  कि  पूर्वी-उत्तर  क्षेत्र  में  विभिन्न  भागों  में

 एक  अध्ययन  दल  भेजा  जा  रहा  है  ।
 इसमें  एक  बात  और  जुड़वा  दें  कि  इस  बात  का  भी  सर्वेक्षण  किया
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 बा नी

 जाए  कि  पिछले  10  वर्षों  में  कितने  किसानों  ने  बिजली  के  ट्यूबवैल  हटवाकर  डीजल  के  पम्प  लगवाए  हैं

 जबकि  डीजल  का  पम्प  महंगा  पड़ता  है  ।  इससे  स्थिति  स्पष्ट  हो  जाएगी  कि  कितनी  प्राथमिकता  कृषि  को

 दी  गई  है  ।

 यदि  उन्हें  बिजली  मिलने  में  सुविधा  होती  तो  वे  बिजली  के  इंजिन  हटाकर  महंगे  डीजल  के  इंजिन

 नहीं  लगाते  ।  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  जो  सर्वेक्षण  दल  भजा  उससे  सव  भी  करा  लें  ।  दूसरी  बात  मैं

 ag  चाहूंगा
 कि

 सर्वे  होने  के  बाद
 आप

 उनके  आंकड़ों  को  पुष्टि
 भी

 करा  लें  कि
 जो

 सुचना  दी  जा  रही  है

 वह  ठीक  नही ंहै  -  इस  बात
 की  भी  पुष्टि  करा  लें

 कि
 इस  प्रकार  के  आकड़े  आपके  सम्मुख  क्यों  प्रस्तुत

 किये  जाते  हैं
 ।

 बिजली  के  बारे  में  काफी  समय
 तक

 बोला
 जा

 सकता  यह  वहुत  लम्बा-चौड़ा  विषय  है

 इसलिए  इस  पर  काफी  लम्बा-चौड़ा  विवाद  हो  सकता  है  ।  मैं  आपका  वक्त  जाया  करना  नहीं  चाहता  हूं  ।

 एक  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  अखबारों  में  प्राइवेट  सैक्टर  को  बिजली  घर  स्थापित  करने  की  बात  कही

 गई  है  और  यह  सम्मानित  जिम्मेदार  लोगों  के  ब्यान  के
 आधार  पर

 कही  गई  मैं  नहीं  जानता  कि  यह

 सही  है  या  गलत  इससे  मुझे  कोई  वास्ता  नहीं  हैं  ।  इस  देश  में  बड़े-बड़े  सहकारी  संगठन  हैं  जिनके  जिम्मे

 भारत  सरकार  ने  बड़े-बड़े  काम  सौंप  रखे  हैं  ।  अपको  यहं  जानकार  प्रसन्नता  होगी  कि  इस  देश  कई

 सहकारी  समितियां  बिजली  के  उत्पादन  का  काय॑  कर  रही  क्या  माननीय  मंत्री  इन  सहकारी

 संगठनों  के  माध्यम  से  बड़ी  भारी  पंजी  जो  इस  कार्य  में  लगायी  जा  सकतीं  इसका  उपयोग  करने  की

 कृपा  करेंगे ?  यह  जो  32  प्रतिशत  nies  की  बात  कही  गई  है  जो  सही  है  ।  कुल  उत्पादन का  32  प्रतिश्त

 चोरी  चला  जाता  है  या  बेकार  हो  जाता है

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  22  प्रतिशत  है  ।

 श्री  छोटे  fag  यादव  :  22  प्रतिशत ही  लेकिन  है  इससे  ज्यादा  ।  इसे  चाहे हे  शॉट या
 योग  का  नाम  ae  लीजिए  या  चोरी  का  नाम भी  कह  सकते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  जी  इस  ओर  विशेष  प्रयास

 कर  कि  इस  खराबी  को  रोकने  के  लिए  क्या-क्या  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ?

 आपको  छोड़कर  हिन्दुस्तान  का  कोई  दूसरा  आदमी यह  नहीं  कह  सकता  कि  बिजली  का  उत्पादन

 बढ़ा  4  नवम्बर  1982 को  एनर्जी  सिचुएशन के  डिस्कशन  के  बारे  में  आंकड़  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  |

 कहा  गया  है  कि  कोटा  में  जो  दो  थर्मल  पावर  स्टेशन  कायम  किए  जाने  एक  को  9  सितम्बर  1982

 तक
 और  दूसरे को  जून  1983 तक  अपना  हाय  आरम्भ  कर  देना  चाहिए

 ।
 माननीय  मंत्री

 जी  को  यह

 बताना  चाहता  हूं  कि  सितम्बर  1982  तो
 खत्म  हो  गया  कया  मैं  इस  कार्य

 की
 प्रगति  जानने  की  इच्छा

 रख  सकता  हूं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  अभाव  व्यक्त  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने
 का  अवसर

 feat

 श्री  पी०  :  माननीय  सदस्य  ने  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  सुझाव  दिये  हैं--चाहे  यह

 लाईनों  का  ध्यान  रखने  या  इसके  सम्बन्ध  में  या  सहकारी  संस्थाओं  को  बिजली  उत्पादन  में  लगाने  के

 डसो  faa  oxarati  पर  a
 ae  हो--मैं  उनको  ध्यान

 रखेगा  | a  सुबा  २  TQS  पद  देर  तक  a गलने  की  आवश्यकता

 नहीं

 249



 4  198 3 पशुओं के
 प्रति  क्रिया  निवारणे  के  बारे  में  afast

 कं

 मुझे  जानकारी  है  कि  कुछ  स्थानों  q7{—Har  कि  मैंने  आपको  बतलाया  है--बिजली

 उत्पादन  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  नहीं  है  ।  विभिन्‍न  परियोजनाओं  निर्धारित  समय  के
 अनुसार  पूरी

 नहीं  की  जा  सकी  इसमें  कुछ  तूफ़ाँ  रही  हैं  और  काफी  विलम्ब  भी  हुआ  मेरे  मित्र  ने  कोटा  ताप

 विद्युत  स्टेशन  के  वारे  में  जो  अन्तिम  प्रश्न  उठाया  वह  भी  इसी  प्रकार  का  हैं  ।  इसके  एक  भाग  के  लिए  मैं

 मना  नहीं  कर  रहा  क्योंकि  मैंने  स्वयं  कहा  है  कि  विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  त्रुटियां  रही

 श्री  कृषण  कुमार  गोयल  :  आप  जाँच  का  आदेश क्यों  नहीं दे  देते  ?  जहां  तक  कोटा

 तापीय  विद्युत  ऊर्जा  स्टेशन  का  सम्बन्ध  इसमें  खराब  मशीनों की  वजह  से  विलम्ब  हुआ  है  ।

 श्री  पी०  ध्िवद्यंकर  :  मैं  आपको  बता  सकता  हूं  कि  यह  समस्या  राज्य  बिजली  बोर्डों  तथा  राज्य

 सरकारों  की  मैं  कह  चुका  हूं  कि  क्या-क्या  उपाय  किये
 जा  रहे  हैं  केन्द्र  उनको  निगरानी  करने

 में  सहायता  दे  रहा  है  तथा  सलाह  दे  रहा  उपस्कर  प्राप्त  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  अपनी

 ओर  से  हम  अधिकतम कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  जाँच  का  प्रश्न  ऐसा  मामला है  जो  कि  राज्य  सरकार की  सत्ता

 पर  छोड़ना पड़  गा  |  बी०  एच०  ई०  एल०  के  सम्बन्ध में  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  मैं  इस  मुदे

 पर  चर्चा  नहीं  करना  चाहूंगा  ।  हम  कह  सकते  हैं  कि  उपस्कर  की  पूर्ति  के  सम्बन्ध  में  बी  ०  एच०  ई०एल ०

 का  काफी  निष्पादन  संतोषजनक  नहीं  रहा  ।  ने  जिन  कठिनाईयों  का  सामना  कर  रहे  हैं  उनका  अलग

 कारण  रहा  यह  सत्य  है  ।  वास्तव  यह  समाचार  पत्रो ंमें  आ  रहा  है  ।  यह  भी  काफी  हद  तक  सत्य

 है  कि  द्वारा  प्रदान  किये  गये  उपस्कर  कठिनाईयों  से  मुक्त  नहीं  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  वे

 बिल्कुल  बेकार  हैं  परन्तु  वे  कठिनाईयों  से  मुक्त  नहीं  है  और  इससे  विभिन्न  क्षत्रों  में  काफी  समस्यायें  पैदा

 ही  गयी है  ।  यह  समय  कपिल  के  कार्य  ष्पादन पर चर्चा करने का पर  चर्चा  करने  का  नहीं  परन्तु  मैं  सोचता  हूं  कि  मैं

 स्वयं  सहमत  हुआ  हूं  कि  काफी  मात्रा  में  परियोजनाओं  ऐसी  हैं  जिन्हें  लक्ष्य  के  अनुसार  बिजली  उत्पादन

 कायें  शुरू  कर  देना  चाहिए  था  परन्तु  वे  विभिन्‍न  कारणों से  ऐसा  नहीं कर  पा  रहे  मुझे  समझ  नहीं

 भाता  कि  कोटा  तापीय  विद्युत  स्टेशन  के  सम्बन्ध  में  मुझे  जांच  कैसे  करनी  चाहिए  ।  परन्तु  मैं  इस  संयंत्र

 के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  की  चिन्ता  को  राज्य  सरकार  तक  अवश्य  पहुंचा  दूँगा  ।

 1 |  छोटे  सिह  यादव
 :

 मेरा  एक  ही  प्रश्न  था  उसका
 भी  उत्तर नहीं  आया  प्रश्न  यह  था

 कि  जो

 अध्ययन  दल  आपने  नियुक्त  किया  है  क्या  उसके  विषयों में  यह  भी  शामिल  करेंगे  कि  लोगों ने  बिजली  के

 पम्प  सैटों  के  स्थान  पर  डीजल  के  क्यों  लगवा  लिए  ?

 at  पी०  दिव दां कर :  मैंने यह  कहा  कि  जहां तक  आपने  मुख्तलिफ  सुझाव  दिए  हैं  उनको  मैंने

 नोट  किया है

 उपाध्यक्ष  उन्होंने  आपके  सुझाव  नोट
 कर

 लिए  हैं
 ।

 आपने  अच्छे  सुझाव  दिए  हैं
 |

 क  ओ  ee

 पशुओं  के  प्रति  ऋ  रता  निवारण  के  बारे में  याचिका

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  पशुओं  के  प्रति  करता  का  निवारण  1960  के
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 —

 उपबन्धों के  अधीन  पशुओं  के  साथ  कुरता  का  निवारण  करने  और  पशुओं  के
 चमड़े  के  निर्यात पर

 arg  लगाने के  बारे में  श्री  अजीत  राज  सुराणा  और  अन्य  व्यक्तियों  द्वारा  हस्ताक्षरित एक  याचिका

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 इलाहाबाद  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  को  आवश्यकता

 श्री  कृष्ण  प्रकाश  तिवारी  :
 उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  का  समूचे  देश  की

 राजनीति  में  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  रहा  है  और  आज
 भी

 सांस्कृतिक  तथा  शिक्षा  के  क्षेत्र

 में  भी  इलाहाबाद का  एक  विशेष  महत्व  रहा  हैं
 ।  इलाहाबाद में  पवित्र  संगम  है  यहां  हर  वर्ष  कुम्भ  मेला

 तथा  हर  छठे  त्री  कुम्भ  मेला  और  बारहवें साल  पूर्ण  कुम्भ  मेला  लगता  जिसमें देश  भर  के  लाखों

 लोग  भाग  लेते  हैं  |

 इलाहाबाद  का  यह  दुर्भाग्य है  कि  आज  तक  इलाहाबाद  दूरदर्शन  के  मेल  पर  नही ंहै  जबकि

 इलाहाबाद  में  बहुत  कम  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  टेलीविजन  की  व्यवस्था  है  ।

 इलाहाबाद  स्वतंत्रता  की  लड़ाई  का  केन्द्र  बिन्दु  रहा  इलाहाबाद  में  डाकतार  माइक्रोवेव  लिक

 उपलब्ध है  ओर  उससे  थोड़ी  धनराशि  की  व्यवस्था  करके  दूरदर्शन  का  प्रारंभ  वहाँ  किया  जा  सकता

 मैंने  दिसम्बर  सन  1981  में  माननीया  प्रधान  मंत्री  जी  तथा  संचार  मंत्री
 जी

 से  निवेदन  किया  था
 ।

 परन्तु

 उस  पर  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  है
 |

 जनहित में  मेरा  निवेदन  है  कि  अविलम्ब  इलाहाबाद में  दूरदर्शन की  व्यवस्था  कराने के  लिए

 शासन  उचित  कार्यवाही  करे  तथा  निर्देश दें  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  सेटों  को  खंड  को  बीमारी  को  रोकने  तथा  सेव  उत्पादकों  को

 वित्तीय  सहायता  देने  की  आवश्यकता

 श्री  कृष्ण दत्त  सुलतानपुरी  :  उपाध्यक्ष  हिमाचल  प्रदेश  में  अधिक  ah  तथा

 पहाड़ों  के खिसकने  से  प्रतिवर्ष  फलदार  पौधों  को  काफी  हानि  होती  है  ।

 14.10  एन०  के०  शेजवार  पीठासीन

 पही  नहीं मेरे  संसदीय चुनाव  क्षेत्र  में  सोलन आदि  में  आड

 पलम और टमाटर और  टमाटर  की  खेती  होती  जो  वहां के  किसानों  की  केश-कोप है  ।  इन  सबमें  बिमारियां  हर  वर्ष

 लगती  समय  पर  दवाई  न  मिलने  की  वजह से  किसानों को  भारी  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  और
 जो

 गरीब लोग  वह  अपने  पौधों  को  और  नकद  फसल  को  बचाने  के  लिए  कोई  उपाय  नहीं  कर
 जिससे

 fe  seg  लाखों  रुपये  का  नुकसान  होता  इस संबंध में  भारत  सरकार  से
 मैं

 यह  मांग  करूंगा कि

 हिमाचल के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सेव  में  जी  हर  ag  स्केल  की  जो  कश्मीर से  लेकर  सारे  हिमाचल
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 प्रदेश में  फल  गई  इसको  खत्म  करने  हेतु  भारत  सरकार  शीघ्र  से  शिप्रा  कदम  ताकि  जो  बगीचे

 लाखों एकड  में  किसानों के  लगे  वे  नष्ट न  हो  जाए ं।

 इस  संबंध  में  भारत  सरकार  अधिक  से  अधिक  मात्रा  में  दवाइयों  का  अनुदान  देकर  किसानों  की

 भारिक  सहायता  करे  जिससे  कि  उनके  बगीचों  को  बीमारी  से  बचाया  जा  सके  ।  राज्य  सरकार  को  भी

 इस  संबंध  में  निदेश  जारी  करे  जिससे  किसानों  को  इन  बीमारियों  से  जो  हानि  होती  उनका  समय  पर

 ही  इलाज  कया  जा  सके  ।  यदि  भारत  सरकार  इस  संबंध  में  बागवानों  की  रक्षा  के  लिए  मदद  न  दे  सकी

 तो  किसानों  की  आर्थिक  स्थिति  काफी  बेकार  हो  जायेगी  तथा  उनके  बाल-बच्चों  का  पालन-पोषण  होना

 काफी  मुश्किल  हो  जायेगा  ।

 मैं  कृषि  मंत्री जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  संबंध  में  जल्द  से  जल्द  किसानों को  आर्थिक

 सहायता  प्रदान  की  जाये  तथा  बगीचों  में  लगे  फलों  को  जो  बीमारी  लग  जाती  उसको  भी  दूर  करने  के

 उपाय  किए  जाएं  जिससे  कि  किसानों  को  आर्थिक  स्थिति  सुधर  सके  |

 जवाहरलल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  हुई  घटनाएं

 श्री  राम  विलास  पासवान
 :

 सभापति  सर्वप्रथम  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा

 और  आपके  माध्यम  से  चाहूंगा  कि  आप  स्पीकर  साहब  तक  मेरी  भाव  ओं  को  पहुंचा  दें  ।  आपके  इस

 लोक  सभा  से  क्रेटर
 as 3

 रिस्ट में  मेम्बर  के  लिए  ट्रांसलेशन  की  कोई  सुविधा  नहीं है  ।  यादें  कोई  मेम्बर अंग्रेजी से

 हिन्दी  में  या  हिन्दी  से  अंग्रेजी  में  किसी  चीज  का  अनुवाद  करवाना  चाहता  है  तो  उसके  लिए  कोई  सुविधा

 नहीं  है  ।  मेरे  जैसे  लोगों  को  इस  बारे में  बहुत  दिक्कत होती  मैंने  लिखकर भी  दिया है  और  आपके

 नोटिस  में  लाना  चाहता  हुं  कि  आप  इस  पर  गंभीरता  से  ध्यान  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  रिकार्ड  में  आ  गया  है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  इनका  ट्रांसलेशन  सेक्शन  मिनिमम  है  जो  fas  आफिस  परपेजज

 के  लिए  मेम्बर  के  लिए  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  इसको  आप  गंभीरता  से  लेंगे  |

 नियम  377  के  अधीन  जिस  विषय  की  ओर  मैं  सदन  का  ध्यान  चाहता  उस  बारे  में

 मेरी  स्पीकर  aga  से  बातचीत  हुई  थी  ।  यह  गंभीर  मामला  जवाहर  लाल  नेहरू  युनिवर्सिटी  के  बारे

 में  स्पीकर  साहिब  ने  कहा  था  कि  यहां  मंत्री  महोदय  मौजूद  रहेंगे  और  मंत्री  जी  का  जवाब  भी  होगा

 लेकिन  पता  नहीं  क्यों  और  क्या  हुआ  है
 ?  इसीलिए  कल  इसको  रोककर  भी  रखा  गया  लेकिन  आज

 भी  मैं  fet  मंत्री  को  यहां  नहीं  देख  रहा  आप  इसका  भी मंत्री  महोदय  से  जवाब  दिलवाने  की  कोशिश

 कर ।

 सभापति  महोदय :
 आपने  आपका  रिकार्ड  हो  गया  अब  आप  आगे  बढ़िये  ।

 स्पीकर  साहब  का  एश्योरेंस  इसलिए  मैंने  ध्यान  दिलाया  ।

 at  राम  बिलास  पासवान :
 सभापति  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  कम्प्यूटर

 साइंस  के  प्राध्यापक  द्वारा  अनुसूचित  जाति  के  छात्रों
 के

 साथ  कथित  अभद्र  व्यवहार  करने  के  प्रश्र  को

 लेकर  विश्वविद्यालय  के  सभी  छात्र  विगत  3  1983  से  ही  आन्दोलन  पर  छात्रों की  मांगें
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 हूँ  कि  उक्त  प्राध्यापक को  निलंबित  किया  जाये  ।  छात्रों  ने  उक्त  प्राध्यापक के  खिलाफ कई  गम्भीर

 आरोप  लगाये  हैं  ।

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय की  स्थापना बड़े  आदर्शों  को  लेकर  की  गई  थी  ।

 विद्यालय के  संस्थापकों ने  यह  माना  था  कि  यह  विश्वविद्यालय  धर्म  आदि  संकरण  भावनाओं  से

 ऊपर  लेकिन  खेद  है  कि  यह  विश्वविद्यालय  भी  सभी  तरह  के  रोग  से  ग्रसित  हो  गया  है  ।  प्राध्यापक

 द्वारा  अनुसूचित जाति  एवं  जनजाति के  छात्रों को
 जाति

 का
 नाम

 लेकर  अपमानित  प्रताड़ित

 करना  न  fash  शिक्षक  समुदाय  एवं  विश्वविद्यालय  को  कलंकित  करता  बल्कि  संविधान  एवं  नागरिक

 अधिकार  अधिनियम  पर  भी  तमाचा  है  ।

 सबसे  खुशी  की  बात  है  कि  विश्वविद्यालय  के  सभी  छात्रों  एवं  छात्र  युनियन  ने  इसे  गम्भीरता से

 लिया  है  ।  उक्त  प्राध्यापक  के  खिलाफ  थाना  में  मुकदमा  भी  दर्ज  है  ।

 26  1983  को  कार्यकारी  कुलपति  ने  विश्वविद्यालय  को  अनिश्चित  काल  के  लिए  बन्द

 कर  दिया है  ।  छात्रों को  होस्टल  खाली  करने के  आदेश  दिये  जा  चुके  दूसरी  ओर  छात्रों  ने  होस्टल

 खाली  करने  से  इंकार  कर  दिया  छात्रों  द्वारा  घरना  का
 कार्यक्रम  जारी स्थिति  विस्फोटक

 अतः  सरकार  से  मांग  है  कि  सरकार  उच्चस्तरीय  जांच  कराने  जिससे  विश्वविद्यालय में  शांति  कायम  हो

 सक े।

 कोटा  बांध  से  चम्बल  नहर  में  तुरन्त  पानी  छोड़ने  की  आवश्यकता

 थ्री  साधन  राव  सीरिया
 :

 सभापति  आपकी  अनुमति  से  और  एक  लिखित  बयान
 के  जरिये  मैं  सभा  तथा  सरकार  का  ध्यान  मध्य  प्रदेश  के  चम्बल  मंडल  के  किसानों  की  हालत  की  ओर

 आकर्षित करता  हूं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  चम्बल  घाटी  के  किसान  राजस्थान  में  कोटा  बांध  से  पानी  को  समय  से  और  पर्याप्त

 मात्रा  में  न  छोड़े  जाने  की  वजह  से  बहुत  अधिक  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  राजस्थान  ने  गांधी

 सागर  तथा  राणा  प्रताप  सागर  बांधों  तथा  कोटा  के  निर्माण  के  समय  मध्य  प्रदेश  को  जो  आश्वासन  दिये

 उनको  नहीं  किया
 ।
 दोनों  राज्यों  के  वीच  हुए  समझौते  में  मध्य  प्रदेश  के  लिए  6656  क्यू सेक्स  पानी

 को  व्यवस्था
 की  गई  परन्तु

 इसने
 रोहिनी  नदी  पर

 स्थित
 पावती  ata  से  2500  क्यूसेक  से

 अधिक  पानी  कभी  प्राप्त  नहीं  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  राजस्थान  सरकार  से  समझौते  का  पालन

 करने  के  लिए  राजी  करने  हेतु  किये  गये  सभी  प्रयास  बेकार  साबित  हुए  हैं  ।

 पिछले  वर्ष  नवम्बर  के  महीने  में  दोनों  सरकारों  ने  सिंचाई  हेतु  पानी  छोड़ने के  लिए  सयुक्त  रूप

 से
 एक  कार्यक्रम  बनाया  था  ।  कार्यक्रम  के  अनुसार  राजस्थान  गांधी  सागर  बांध  से  6000  क्यू सेक्स  पानी

 छोड़  रहा  है  परन्तु  राजस्थान  से  चम्बल  नहर  में  3000  क्यूसिक  पानी  नहीं  छोड़ा  इसके  फल स्व रुप  भिड

 और  मुरैना में  फसलें सूख  रही  स्थिति इतनी  गम्भीर  हो  गई  है
 कि  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  को

 राजस्थान के  मुख्य  मंत्री को  कुछ  ही  दिन  पहले  तार  देना  पड़ा  जिसमें  उन्होंने कोटा  बांध  से  भिड  और

 जे  में  रबी  की  फ़सल  की  सिंचाई  हेतु  3000  क्यू सेक्स  पानी  तुरन्त  छोड़ने  का  निवेदन  किया  था  |

 मैं
 सरकार  से  इस  मामले  में  हस्तक्षेप करने  और  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  से  कोटा  बांध  से  चम्बल

 नहर  में  तुरन्त  पानी  छोड़ने  के  प्रबन्ध करने  के  लिए  निवेदन  किया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  केन्द्र  का  एक
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 प्रतिनिधि  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ताकि  दोनों  राज्य  सरकारों  द्वारा  समझौते  का  पालन  कराना

 सुनिश्चित किया  जा  सके

 इण्डियन  में  हड़ताल  को  समाप्त  कराने  हेतु  कदम  उठाना

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  सभापति  इंडियन  एक्सप्लोजिव  गोमिया  कारखाने  में

 गत  22  फरवरी  से  हड़ताल  चल  रही  है  जिससे वहां  का  उत्पादन  ठप्प  पड़  गया  है  |  पिछले  करीब  एक

 साल  से  ब्लास्टिंग  विभाग  में  जब  रोलेक्स  मशीन  वर्क्स  रिवार्ड  के  खाते  में  उसके  उत्पादन

 जोखा  ब्लास्टिंग  सेक्शन  के  ही  उत्पादन  में  जोड़ा  जा  रहा  गोमिया  मजदूर  युनियन  की  ओर  से  प्रारंभ

 में  ही  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  लिखा  गया  था  ।  परन्तु  दुःख  है  दिसम्बर  के  अन्त  में  प्रबंधन

 ने  यूनियन से  बिना  पूछे  किसी  प्रकार  का  नोटिस  दिए  रोलेक्स  मशीन का  उत्पादन  after
 के

 उत्पादन से  अलग  कर  लिखवाना शुरू  जिसका  मजदूरों  की  कमाई पर  बुरा  प्रभाव पड़ा  ।  ऐसा

 करके  प्रबन्धन  ने  औद्योगिक  विवाद  कानून  का  खुला  उल्लंघन  किया  है  ।

 कारखाने के  ब्लास्टिंग  विभाग के  मजदूरों  ने  गत  जनवरी  माह  में  हस्ताक्षर  एकत्र  कर  प्रबन्धन

 को  उक्त  नीति  को  बदलने  के  लिए  अनुरोध  किया  ।  प्रबन्धन  ने  युनियन  को  सुचित  किए  बगैर  हीं  22

 फरवरी  को  उक्त  विभाग  के  मजदूरों  को  वार्तालाप  के  लिए  बुलाया  ।  प्रबन्धन  की  ओर से  विभागीय

 शिकारी  ने  वार्तालाप  में  भाग  लिया  ।  परन्तु  उन्होंने  किसी  निर्णय  पर  पहुंचन ेमें  अपनी  असम थे ता  प्रकट

 की  |  उसके  बाद  आयोजित  वार्तालाप  में  विभाग के  वरिष्ठ  पदाधिकारी ने  भाग  लिया ।  उन्होंने  एकत्र

 मजदूरों  के  विरुद्ध  अपशब्द  कहे  तथा  अन्हें  अपमानित  किया  ।  फलतः  मजदूरों  ने  हड़ताल  कर  दी  जी  आज

 भी  जारी है

 बिहार  सरकार  के  श्रम  विभाग  ने  हड़ताल  को  गैर  कानूनी  घोषित  कर  दिया  है
 ।

 प्रबंधन  ने  कुछ

 मजदूरों  पर  मुकदमा  चला  रखा  है
 ।

 उन  पर  मुअत्तली  और  चार्जशीट
 की

 तलवार  लटक  रही

 अगर  हड़ताल  को  शीघ्र  समाप्त  नहीं  करवाया  गया  तो  विस्फोटक के  अभाव  में  कोयला  खान

 और  कोयले के  अभाव  में  स्टील  प्लान्ट  बुरी  तरह  से  प्रभावित  होंगे  अत  श्रम  मन्त्री से  मेरा  अनुरोध

 होगा  कि  वह  वहां  की  स्थिति  में  हस्तक्षेप करें  और  मजदूरों  के  सहयोग  से  सामान्य  स्थिति  उत्पन्न
 करने

 में  सहायक हों  ।

 तेन्दुए  की  पत्तियों  को  तोड़ने  बाले  मजदूरों  को  पर्याप्त  मजदूरी  देने  की
 आवश्यकता

 श्री  बाब्राम  परांजपे  :  मध्य  प्रदेश वनों  से  भरा  है  तथा  अनेक  प्रकार  की  बनोपज

 यहां  पर  प्रचुर  मात्रा  में  होती  है  ।  यहां  के  वनवासी  गरीब  मजदूर  बनोपज  से  प्राप्त  रोजी  पर  आधारित

 हैं

 मध्य  प्रदेश  शासन  द्वारा लघु  वनोपज  का  राष्ट्रीयकरण  करते  समय  यह  आश्वासन दिया  गया

 था  कि  बिचौलियों  को  हटाकर  aa  श्रमिकों  को  शोषण  से  मुक्ति  दिलाई  जायेगी  ।  इस  बीच  सरकार की

 केवल  deg  पत्ते  की  वार्षिक आय  एक  करोड़  से  बढ़कर  40  करोड़
 तक

 पहुंच  गई  है  तथा  गन्दे  पत्ते  का

 बाजार भाव  भी  प्रति  सौ  डी  का  20  रुपये  से  बढ़कर  25  रुपये  तक  हो  गया  लेकिन  अधिकारियों

 द्वारा  बनवासी  मजदूरों  को  जो  कठिन  मेहनत  से  पत्ता  तोड़ते  हैं  तथा  बांधते  को  मात्र 5  रुपये  25  पैसे

 मजदूरी  देना  तय  किया है  ।
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 वन  क्षेत्रों  में  किये  करने  वाले  मजदूरों  की  निम्नतम  मजदूरी  सात  रुपये  दैनिक  सरकार  द्वारा

 निश्चित  हो  गई  है  लेकिन देखा  जा  रहा है  कि  arg  पत्ता  कटाई  के  समय  मजदूरों  को  मात्र 2  2

 रुपये 50  पेसे  प्रतिदिन  ही  दी  जाती है  जो  उनका  प्रत्यक्ष शोषण  है  ।  इसी  प्रकार  परई  बीज  का  बाजार

 भाव  दो  रुपये  से  सबा  दो  रुपये  प्रति  किलो  तक  हो  गया  लेकिन  मजदूरों  को  इसकी  मजदूरी  आठ  पैसे

 प्रतिकिलो दी  जाती

 मैं  केन्द्रीय  शासन  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  तेन्दुए  पत्ता  तुड़ाई
 की  मजदूरी आठ  बीज

 की

 मजदूरी  |  रुपये  प्रति  किलो  तथा  वनवासी  मजदूरों  की  निम्नतम  मजदूरी  जो  सात  रुपये  दैनिक  है  वह

 दिलवाने  का  प्रबंध  करें  और  उनका  शोषण  बन्द  करावें  |

 बंगला  देश  से  आई  और  करनाल  में  एक  में  रह  रही  शरणार्थियों  विधवाओं  को  दशा

 at  सुधीर  गिरि  महोदय  1966  में  स्त्रियों  के  एक  दल  ने  जो  qat  अब

 बंगलादेश में  हुए  सांप्रदायिक  दंगों  के  कारण  विधवा  हो  गई  पनाह  लेने  के  लिए  उन्होंने  अपने  बच्चों
 के  साथ  भारतीय  सीमा  पार  की  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  शरणार्थी  विधवाओं  को  स्थायी  रूप  से

 निवास  देने  के  इरादे  से  उनके  बच्चों  सहित  हरियाणा  राज्य  में  भेज  दिया  ।

 विधवाओं को  करनाल  जिले  में  एक  आश्रम  में  रखा  गया  ।  तब  वे  उसी  आश्रम  में  रह  रही  हैं

 और  उन्हें  प्रति  व्यक्ति  50  रुपये  पेंशन  दी  जा  रही  थी  ।  प्रत्येक  परिवार  के  लिए  एक  कमरा  दिया  गया

 ही  मैंने  संसद  के  अन्य  दो  सदस्यों  के  साथ  उस  आश्रम  का  दौरा  किया  और  अपनी  आंखों

 से  उन  भाग्यहीन  की  दुःखद  स्थिति  देखी  जो  अपने  बेटों  और  बेटियों  के  साथ  वहाँ  रह

 रही  हैं
 |

 सभी  कमरे  ध्वस्त हो  चुके  हैं
 और

 उनमें  से  कई  तो  पुर्णतः  ध्वस्त हो  चूके  यह
 स्थिति  हमारे  राष्ट्र  के

 गौरव  पर  कलंक  हालांकि  इन  भारत  के  विभाजन  से  प्रभावित  हुए  लोगों

 को  भारतीयों के  समान  ही  सम्मान  और  रहने के  लिए  जगह  देने  का  वायदा  किया  गया  जब  कि

 उनके  साथ  बिलकुल  भिन्न  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  उन  शरणार्थी  परिवारों  को  स्थाई  रूप  से  बसाया  जाये  और  ऐसा

 प्रबंध  होने  तक  उन्हें  प्रति  व्यक्ति  100  रुपये  पेंशन  दी  जाये  तथा  उनके  रहने  के  कमरों  की  तुरन्त  मरम्मत

 को  जाये

 (  )  भरतपुर पक्षी  अभयारण्य  में  पशुओं  को  चराने
 की

 मनाही  करने  से

 प्रभावित  परिवारों  को  कठिनाइयां

 श्री  राजेश  पाइलट  :  कुछ माह  अधिकारियो ंने  भरतपुर  पक्षी  बिहार  में  पशुओं

 की  चराई बंद  कर  दी  थी  और  यह  वचन  दिया  गया  था  कि  उन  सभी  परिवारों  को  जिनकी  जीविका  पर

 इसका  प्रभाव  बसाया  जायेगा
 ।  हजारों  लोग  जो  पिछले कई

 वर्षों
 से

 उस  पक्षी  विहार
 में

 पशुओं  को  चराकर  अपने  परिवारों  का  पालन  कर  रहे  उन्हें  अचानक  अपने  परिवारों  की  इस  जीविका

 से  वंचित  कर  दिया  गया  ।
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 प्राधिकारियों  ने  प्रभावित  गांवों  में  पशुओं  a  चराने  के  लिए  अतिरिक्त  भूमि  आवंटित  करने

 तथा  उन  सब
 परिवारों

 को  विशेषकर  वे  जिनके  मुखिया  या  सदस्य  चराने  की  मनाही  के  आदेश

 के  क्रियान्वयन के  समय  पुलिस  की  गोली से  मारे  गये  को  कोई त  कोई  रोजगार  देने  का  वायदा

 किया था

 लोगों को  आये  है  कि  अभी तक  कोई  भी  वचन  पुरा  नहीं  किया  गया  और  अधिकांश
 वार  भूखमरी  के  कगार  पर  हैं  क्योंकि  उनके  पास  अपने  परिवारों  को  पालने  के  लिए  तत्काल  अन्य  कोई

 साघन  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इसमें  हस्तक्षेप  करके  यह  सुनिश्चित

 करे कि  यह  निर्णय  लेने  से  पहले  प्रभावित  लोगों  को  जो  वचन  दिये  थे  वे  क्रियान्वित किये  जाए ं।

 तजा

 रेल  बजट  चर्चा--जारी

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  रेल  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  करेंगे  ।  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  अब

 अपना  भाषण  आरंभ  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  सभापति  कल  मैंने  रेल  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  दिया

 था  और  कहा  था  कि  इनके  कार्यकाल  में  दुर्घटनायें  घटी  हैं  ।  क्षमा  मेरा  मतलब  घटने  से  नहीं

 बल्कि  कम  होने  से  विभिन्‍न  जाँच  कमीशनों  की  रिपोर्टों  के  आधार  पर  थे  घटनायें  रेल  कोंचा  रियों

 की  गलती से  हुआ  करती  लेकिन  प्रश्न  यह  पैदा  होता है  कि  ये
 गल्तियां  हमारे  रेल

 कर्मचारी  क्यों

 करते  इस  विषय  पर  थोड़ा  सोचने  की  जरूरत  मैं  इस  का  मुख्य  कारण  यह  मानता हूं  कि

 चोरियों  को  ज्यादा  देर  तक  काम  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  है  ।  ये  जो  विभिन्‍न  कमीशन्ज

 उनकी  रिपोर्ट  में  कहा  गया  तथा  सरकार  ने  माना  भी  है  कि  10  et  की  ड्युटी  होनी  लेकिन

 वहू  आज  तक  इम्प्लीमेंट  नहीं  हो  पा  रही  है  ।  मैं  उदाहरण  दे  सकता  हूं  -  राज  गार्डों  और  ड्राइवरों  को

 19-20 और  21  घन्टे तक  काम  करना  पड़ता है  तथा  जिस  स्थिति  में वे  काम  करते हैं  उससे  आप

 अंदाजा  लगा  सकते हैं  कि  उनके  दिल  और  दिमाग  पर  इसका  क्या  असर  हो  सकता  मैं  सरकार  से  आग्रह

 करना  चाहूंगा  कि  10  घन्टे  की  ड्यूटी  की  थ्यौरी  को
 शी
 घ्लातिशी

 घ्  इम्प्लीमेंट  करें  ।

 दूसरी  बात--रेल  कमेंचारी  आज  असुरक्षित  फील  करते  हैं  ।  जब  वे  बाहर  जाते  हैं  तो  परिवार

 के  लोग  पीछे  छूट  जाते  हैं  और  आज  देश  में  जो  माहौल  बन  रहा  वे  आश्वस्त  हों  कि  सही-सलामत  लौट

 कर  आयेंगे जब  तक  वे  बाहर  रहते हैं  उनके  परिवार के  लोगों  का  ध्यान  बराबर  उनकी  तरफ  लगा

 रहता  है  कि  वे  कब  सही-सलामत  लौट  कर  आयेंगे  और  इसी  तरह  से  उनका  ध्यान  भी  अपने  परिवार  की

 भोर  लगा  रहता  है  ।  मेरा  आग्रह है  कि  सरकार  इस  तरफ  विशेष  ध्यान  दे--जिससे कि  वे  जब  अपनी

 ड्यूटी पर  आयें  तो  उनका  भी  अपने  परिवार  के  प्रति  आश्वस्त  हो  तथा  उनके  परिवार  को  भी
 उनके

 सही  समय  पर  लौट  आने  का  विश्वास  हो  ।

 इसी  सन्दर्भ में  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा--सरकार यदि  जीते  जी  लोगों  में  बराबरी  नहीं ला

 सकती  है  तो
 कम  से  कम  मरने  के  बाद  जो  मुआवजा  दिया  जाता  है  उसमें  तो  बराबरी  लाये  ।  आप

 भज  हवाई  घुटना  कोई  मस्ती  है  तो  उस
 को

 एक  लाख  रुपये  का  मुआवजा  मिलता रेल

 दुर्घटना  में  यदि  कोई  मरता  है  तो
 उसे  50  हजार  रुपये  का  मुआवजा  मिलता  है  ate  यदि  सड़क  दुर्घटना
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 में  कोई  मरता  है  तो  उसे  10  हजार  रुपये  दिये  जाते  हमारी  समझ  यह  बात  नहीं  आती  है--जान

 की  कीमत  अलग-अलग  तरह  से  मरने  पर  अलग-अलग  क्यों  है  ?  जान  की  कीमत  एक  होती  फिर  यहाँ

 पर  भेद  क्यों  मेरा  अनुरोध  है  कि  किसी  भी  तरह  की  दुर्घटना  में  जो  आदमी  मरें  उसे  एक  लाख  रुपए

 मुआवजे के  रूप  में  अवश्य  दिए  जांच

 इसी  सन्दर्भ  में  मैं  बागमती  पर  हुई  रेल  दुर्घटना  का  ज़िक्र  करना  चाहता  हूं  ।  6  1981  को

 416  डाउन  समस्तीपुर  पैसेंजर  बागमती  नदी  में  गिर  गई  ।  यह  में  पहली  घटना  जिसमें  पूरी

 गाड़ी नदी  में  चली  गई  ओर  इनके  उस  समय  के  रेलवे  बोर्ड  के  अध्यक्ष  कहते हैं  कि  हवा  के

 झोंके  ने  टेन  को  खिलौने  की  तरह  से  उठा  कर  ले  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  आती  है--इनके ऐसे

 बड़े  अधिकारी  इस  तरह  की  बात  करते  हैं  और  रेल  मंत्री  जी  ने  भी  उसी  तरह  का  बयान  दे  दिया  कि  हवा

 का  झोंका  आया  और  उसने  रेल  को  खिलौने  की  तरह  नदी  में  गिरा  दिया

 श्री  हरिकेश  बहादुर
 :  इनको  भी  ऐसे  ही  गिरा  दिया  जायगा  |

 Sto  सत्यदेव  fag  :  यह  तो  रहेंगे

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  यह  तो  हमें  पता  नहीं  कौन  कब  तक  लेकिन  यह  विषय  इस

 समय  नहीं  है  |

 सभापति  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  उस  दुर्घटना  में  अज  तक  उनके  परिवारों

 क्लेम  सेटिल  नहीं  हुए  ।  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  आप  जल्दी  से  जल्दी  अपने  कमीश्नर  को  कहें  कि  उनके  बारे

 में  तुरन्त  फैसला  करे  ।  जो  लोग  आपके  मुताबिक  मरे  हैं  कम  से  कम  उनके  परिवारों  को  तो  मुआवजा  दे

 दिया  जाए  ।

 मैं  यह  भी  चाहूंगा  कि  आप  अपने  कानून  में  ऐसा  संशोधन  करें  कि  मरने  वाले  के  दादा-दादी  को

 भी  मुआवजा  मिल  सके  ।  आजकल  कानून  यह  है  कि  जो  लोग  मर  जाते  हैं  उनके  लड़के-लड़की  या

 पिता  को  मुआवजा  दिया  जाता  है  ।  लेकिन  इस  दुर्घटना  में  तो  कई  पूरे  के  पूरे  परिवार  समाप्त  हो  गए  हैं  ।

 उन  परिवारों  के  जो  नियरे स्ट  सरवाइवल  चाहे  दादा-दादी  ही  हो  उनको  भी  आप  मुआवजा  देने  की

 तथा  करें  ।  यह  न  हो  कि  उन  लोगों  के  परिवार  के  किसी  भी  व्यक्ति  को  सहायता  न  दी  जाए  ॥

 सभापति  रेल मंत्री जी  ने  यात्री  और  माल  भाड़े  में  बढ़ौतरी  की  यह  सरकार कहती  तो

 यह  है  कि  यह  समाजवादी  सरकार  मैं  इस  समाजवादी  सरकार  का  नमूना  आपके  पेश  करना

 aren  हूं  कि  किस  तरह  से  ऊंची  क्लास में
 कम  किराया  बढ़ाया  है  और  नीची  क्लास

 में  ज्यादा  किराया

 बढ़ाया है

 इनकी  यह  रिपोर्ट  है--माल  भाड़े  की  दरों  और  यात्री  किरायों  में  समायोजन  के  प्रस्तावों  का

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  इस  रिपोर्ट  के  पेज  तीन  पर  दिया  हुआ  है  कि  सौ  किलोमीटर  की  दुरी  के  लिए  एयर

 कंडीशण्ड  फस्ट  क्लास  का  वर्तमान  किराया  84  रुपये  उसका  इन्होंने  किराया  प्रपोज  किया  है  84

 रुपये  |  फस्ट  क्लास  का  हनुमान  किराया  39  रुपए  का  39  रुपये  रहेगा  ।  एयर  कंडीशंड  चेअरकार  का

 वेयान  और  प्रपोज्ड  किराया  22  रुपये  सेकंड  क्लास  का  किराया  मेल  और  एक् प्रस  में  विंमान  आठ

 रुपये  किराया  के  बदले  9  रुपये  50  प्रपोज  किया  गया  है  ।  आरडिनरी  सेकंड  बलास  का  5  रुपये  70  पैसे

 का  6  रुपये  50  पैसे  प्रपोज  किया  गया  है  |  यह  है  उदाहरण  इनका  गरीबों  की  मदद  करने  का  ।
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 इसी  संदर्भ  में  मैं  एक  और  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  इसी  रिपोर्ट  के  पेज  9  पर  मासिक  सीजन

 टिकटों का  एक  से  पाँच  किलोमीटर के  लिए  किराया  दसरे  दर्जे  का  6  रुपए  50  पैसे  से  बढ़ा  कर  15

 रुपये  कर  दिया  गया  है  और  पहले  दर्जे  का  किराया  26  रुपये  से  बढ़ा  कर  60  रुपये कर  दिया  गया है  I

 इस  तरह  से  आप  देखेंगे  कि  नीचे  दर्जे  के  किरायों  में  बढ़ोतरी  कितनी  अधिक  है  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से

 आग्रह  करूंगा  कि  वह  इस  बढ़ौतरी  को  दूर  करने  का  प्रयास  करें  अगर  आप  वास्तव  में  गरीबों  की  मदद

 करना  चाहते  हैं  तो

 मैं  एक  बात  यहਂ  कहना  चाहता हूं  कि  मंत्री  जी  रेल  बजट  को  सीरियसली  लें  ।  हमने गत
 साल  भी

 रेल
 बजट  पर  बोलते  हुए  कहा  था  कि  रेलवे का  पीसकर ज  में  सौ  करोड़  रुपया  सालाना  जाया  होता  इस

 विल

 ज

 का  रेल  बजट  में

 कहीं  जिसका  नहीं है  अगर  इस  पीला  ज  को  प्लग  कर  दिया  जाए  तो  आपको

 अजर  किराया  और  माल  भाड़ा  इतनी  ज्यादा  बढ़ाने  की  जरूरत  नहीं  होगी  ।  पिछले  साल  के  बजट  में

 state  ga  प्रा  के  क  ही  भी  ge  निल  क  हीं  लित  नहीं है  ।  पता  नहीं  इनके  अधिकारी  रेल

 बजट  बनाते समय  इस  चीज़  को  कसे  उड़ा  देते  हैं
 ?

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करना  चाहुंगा  ।

 इसी  संदर्भ  में  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोर्स  को  अधिक  अधिकार  दिए  जाने

 के  बारे  में  कई  बार  यहां  पर  बात  लेकिन  पता  नहीं  सरकार  उनको  थे  अधिकार  क्यों  नहीं  दे  पा  रही

 अभी  उनको  कागनीजेंस  का  अधिकार  नहीं  केस  करने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  रेलवे  की  पहरेदार

 आर०  पी०  एफ०  ही  जिसको  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोन  की  जगह  रेलवे  cast  फोड़े  भी  कहा जाता  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इसको  वास्तविक  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोसे  बनाएं  और  इनको  अधिकार  देने  का  प्रयास

 |

 एक  आग्रह  और  करना  आपने  माल  भाड़ा  लेकिन  कम  से  कम  खाद

 और  खाद्यान्न  पर  इसको  न  ताकि  कमजोर  तबके  को  तकलीफ  न  हो  ।

 कोयले  के  एंजिनों  को  डीजल  और  बिजली  में  परिवर्तित  करने  की  बात  भी  कही
 मैं  जिस

 भूभाग से  आता  हूं  वह  एन०  ई०  का  सहरसा  और  पुर्णिया  का  इलाका  वहाँ पर  एक  ही  जानकी

 एक्सप्रेस  टर्न  है  जो  नेपाल  के  बार्डर  जब  नगर  से  चलकर  कटिहार  तक  आती  है  ।  रास्ते  में  बार-बार

 एंजिन  खराब  होता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  कम  से  कम  इसमें  डीजल  एंजिन  लगाया  जाए  |

 छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  परिवर्तित  करने  की  बात  भी  कही  गई  |  यह  समय  और  धन  की

 बचत  के  लिए  उचित  भी  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहां  कि  पैसे  की  कमी  लेकिन  जो  काम  शुरू  हो  चुके  हैं

 उनको  पुरा  जाएगा  |  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  समस्तीपुर  दरभंगा  लाइन  जो  1973  में  अप्रूव  हुई

 और  लास्ट  इयर  टेंडर  काल  किए  पैसा  भी  खच  किया  गया  और  कर्मचारी  भी  नियुक्त  किए  गए

 उस  कार्य  को  पुरा  किया  जाएगा या  नहीं
 ?

 इस  बात  को  लेकर  दरभंगा  में  एजीटेशन  भी  हुआ  है
 और

 लगभग  500  आदमी  जेल  में  हैं  ।  तीन  आदमियों  ने  दिल्‍ली  में  भी  गिरफ्तारी  दी  है  ।  इस  काम  को  क्यों

 वापिस  ले  लिया  गया  यह  हमारी  समझ  में  नहीं  आता  है  ।  इसी  प्रकार  पुर्णिया-कटिह्ार  लाइन  के  लिए  भी

 बजट  में  पैसा  दे  दिया  लेकिन  आज  तक  कास  शुरू  नहीं  हुआ  ।  safe  मेरा  अनुरोध  है  जैसा

 मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  कहा
 है  कि  जिन  कार्यों  को  टेकअप  कर  लिया  गया  उनको  पुरा  किया  जाएगा

 इसलिए  इन  कार्यों को  भी  शीघ्र  पुरा  किया  जाए  ।
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 ———

 इसी  प्रकार  कटिहार  स्टेशन  के  रीमार्डालिग  को  योजना  भी  स्वीकृत  हो  गई  पावर  हाउस

 ठीक  करने  की  स्कीम  भी  बन  गई  लेकिन  आज  TT
 कोई  काम  नहीं  हुआ  ।

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वे  सारे  देश  के  रेल  मंत्री  लेकिन  आज

 उन  आरोप  लगाया  जाता है  कि  वे  केवल  मालदा के  रेल  मंत्री  होते  जा  रहे  हैं  ।  मेरा  उनसे  अनुरोध है

 कि  वे  मालदा  के  रेल  मंत्री न  सारे  देश  के  रेल  मंत्री  बनें  ।

 रीजनल  इंबेलेंसेस  को  दूर  करने  की  बात  की  जाती  है  ।  लेकिन  बैकवर्ड  इलाके  में  रेल  पहुंचाने के

 बारे
 में

 कोई  चर्चा  इसमें  नहीं  की  गई  है  ।  जिहार  बेवड़े  इलाका  मैं  जिस  इलाके  से  आता  हूं  वह

 मधेपुरा  सिंहेश्वर  क्षेत्र  वहाँ  पर  9  किलोमीटर  लाइन  को  आज  तक  पुरा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 इसमें  कोई  बड़ा  खर्चा  भी  नहीं  है
 ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  कार्य  को  जल्दी  पूरा  किया  जाए  ।

 सभापति  महोदय
 :

 आप
 तक

 कर  रहे  आप  मुद्दे  पेश  नहीं  रहे  हैं  ।  आप  तर्क प्रस्तुत कर

 रहे  हैं  ।  आप  पहले  ही  आधा  घंटा  ले  चुके  हैं  ।

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव
 :

 मैं  अगले  मुद्दों  पर  आ  रहा  हूं  ।

 सभापति  महो  दय
 :

 कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए
 ।

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव
 :
 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  कैटगरी  वाइज  यूनियन  से  बात  करने  में  उनको

 दिक्कत  होती  है  इसलिए  कनफंड्रेशन  बना  है  ।  उनके  लोग  साल  में  दो  बार  रेलवे  बो  के  स्टेज  पर

 कारियों  से
 थे  ।  मैं  आग्रह  करू गा

 कि  इस  सुविधा  को  फिर  से  लागू  किया  जाए  ताकि  कमं चा  रियों

 को  विश्वास  हो  कि  उनकी  बात  सुनी  जाती  है  ।

 पटना  में  गंगा  पर  रेल-कम-रोड  ब्रिज  की  मांग  बहुत  दिनों  से  आ  रही  करीब  50  सांसदों  ने

 ज्ञापन  भी  दिया  है  और  प्राइम-मिनिस्टर  को  भी  लिखा  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  रेल  मंत्री  ज़ी  इसको  मान  लें  ।

 अंत  में  मैं  अपनी  बात  कहकर  खत्म  करना  चाहत  हूं  और  वह  यह  कि  सोनभद्र  एक्सप्रेस  में  पेन्टर  कार

 नहीं  होता  इसके  लिए  मंत्री  महोदय  वायदा  भी  कर  चुके  इसे  पूरा  किया  जाए  |

 पंक्चुअलिटी  का  जो  आपने  नारा  दिया  इस  आप  अमल  में  लाएं  ।  यदि  आप  इसे  अमल  में

 लायेंगे  तो  रेल  में  लोगों  का  विश्वास  बढ़ेगा  ।

 श्री  गिरधारी लाल  डोगरा  )  माननीय  मंत्री  ने  जो  समस्याओं का  पता  लगाया

 है  और  उनके  समाधान  के  लिए  साहस  पूर्ण  प्रयास  किए हैं  वहू  सराहनीय  है  ।  इन  समस्याओं  को  धन  द्वारा

 ही  हल  किया  जा  सकता  है  और  रेल  मंत्री  ने  धन  प्राप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाये  हैं  ।

 मेरा  रेल  मंत्री  और  सरकार  से  पहला  और  मुख्य  निवेदन  यह  है  कि  जो  धन  जुटाया  जाये  उसे

 रेलवे  विकास  निधि  में  जमा  किया  जाना  चाहिए  और  इस  धन  का  उपयोग  वित्त  मंत्रालय

 तथा  भारत  सरकार  के  अन्य  सलाहकारों  की  योग्य  और  विशेष  सलाह  के  अनुसार  अभीष्ट  उद्देश्यों  क ेलिए

 ही  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  धन  को  सामान्य  राजस्व  में  नहीं  मिला  दिया  चाहिये  ।  यह  धन  हमें  रेलवे

 का  प्रयोग  करने  वालों  से  प्राप्त  होता  है  और  इसका  उपयोग  रेल  सम्पत्ति  की  रेलवे

 रेलवे  लाइनों  के  तथा  रेल  चाहे  वे  डीजल  इंजन  हो  या  बिजली  से  चलने  वाले  या  भाप  से  चलने

 वाले  तथा  वर्कशापों  के  नवीकरण  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  प्रत्येक  वर्ष  यह  समस्या  और
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 बढ़  जायेगी  तथा  प्रत्येक  रेल  मंत्री  हतोत्साहित  हो  जायेगा  तथा  वह  इन  उद्देश्यों  के लिए  संसाधन  जुटाने

 व्यथ  में  कड़ा  परिश्रम  करेगा  |  वह  कोई  साधन  प्राप्त  नहीं  कर  पायेगा  क्योंकि  इनको  कुछ

 सीमा  किराये  और  अनिश्चित  सीमा  तक  नहीं  बढ़ाये  जा  सकते  ।

 अतः
 मेरा  सरकार

 से
 पुरजोर  निवेदन  है  कि  इस  धन  का  उपयोग  केवल  विशिष्ट  अभीष्ट  उद्देश्यों

 के  लिए  करने  के  लिए  अलग  रखा  जाना  चाहिये  ।

 यदि  रेलों  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  कुछ  लाभांश  देना  हो  तो  उसे  दिया  जा  सकता  है  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  सरकार  इस  पर  विचार  करे  कि  का  भुगतान  युक्ति  संगत  आधार  पर  किया  जाना

 चाहिए  ।  यदि  सामान्य  राजस्व  से  ऋण  जाता  लाभांश  को  अनिश्चित  सीमा  तक  बढ़ाया  नहीं

 जा  सकता  ।  मैं  नहीं  कि  रेलवे  अभिनय  समिति  लाभांश  की  दर  कैसे  बढ़ायी है  ।  इस  पर

 पुनर्विचार  किया  जाना  चाहिये  और  यदि  सरकार  को  अ्थोंत्रायों  के  लिए  धन  की  आवश्यकता  तो  वहਂ

 उसका  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  वह  निधि  पाक  रखी  जानी  चाहिये  ।

 इस संबंध  मैं  भूतपुर्वे रेल रेल  मंत्री  श्री  मधु  दंडवते  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  का
 भी

 उल्लेख

 करना  चाहता हुं  जिन्होंने  सुझाव  दिया
 है  कि

 यद्यपि  विपक्ष के  मेरे  सहयोगी  द्वितीय  श्रेणी  के  किराये  बढ़ाये

 जान ेके  लिए  रेल  मंत्री  पर  आरोप  लगा  रहे  है  किन्तु  सभी  सामाजिक  दायित्व  जिनका  रेलवे  द्वारा

 अभी  तक  पालन  किया  जा  रहा  उनसे  इन्हें  मुक्त  किया  जना  चाहिए  और  उन्हें  सामान्य  राजस्व  धन

 मिलना  चाहिये  ।  सभी  सामाजिक  दायित्व  या  आवश्यक  सेवाएं  निर्धनों  के  लिए  हैं  जिनकी  जीविका  का

 और  कोई  साधन  नहीं  यदि  वह  सामाजिक  दायित्व  वापस  लिया  जाता  है  तो  faerat  को  सबसे  अधिक

 हानि  होगी  और  इससे  स्थिति  नियंत्रण  से  बाहर  हो  जाएगी  और  आने  वाले  समय  में  रेलों  द्वारा  यह  काय

 जारी  रखना  असंभव  हो  जाएगा  |  और  इसलिए  मेरा  माननीय  रेल  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वह  इस  सुझाव

 को  न  माने  ।  मुझे  आश्चय  है  कि  प्रो ०  दंडवते  इतने  विद्वान  होते  हुए  तथा  प्रगतिशील  समाजवादी

 विचारों  के  ब्राउजर  भी  ऐसा  सुझाव  कपों  दिया  जो  सामाजिक  कल्याण  की  विचारधारा  के  विरुद्ध  है  और

 जिससे  वास्तव  में  सामाजिक  कल्याण  को  क्षति  पहुंचती  यह  कमजोर  वर्गों  के  कल्याण  के  लिए  है

 विशेषकर  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  ने  बहुत  पहले  से  ही  इसका  मुकाबला  था  और  इसका  मुकाबला

 करती  लोग  ही  अपने  प्रतिनिधियों का  चयन  करते  हैं  और  उन्हें  सदन  में  भेजते  भले ही
 वे

 विपक्ष  के  हैं  या  सतारूढ़  दल  के  ।  उन्होंने  रेल  मंत्री  के  का र्थे  की  आलोचना  की  है  ।  रेल  मंत्री  ने  केवल

 लोगों  जिन्हें  aa  विशेष  feats  श्रेणी  के  दे  रहे  से  पैसा  लेने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 यदि  लोग  गाड़ी  में  सोना  चाहते  आराम  से  रात  ब्रितानी  चाहते  तो  उसके  लिए  उन्हें  पेसा  खच

 करना  वे  पता  देंगे  और  उन्हें  पैसा  देना  होगा  ।  यदि  लोग  उच्च  श्रेणी  में  यात्रा  करना  चाहते

 उनके  पास  खर्च  करने  के  लिए  पैसा  होता  उन्हें  पैसा  खर्च  करना  होगा  ।  उन्हें  परिसम्पत्तियों

 गाड़ी  डिब्बों  और  वंशजों  के  रख-रखाव  के  लिए  पैसा  देना  होगा  ।  मैं  नहीं  जानता  उन्होंने  यह

 सुझाव  कसे  दिया
 :  आप  राहत  वस्तुओं  पर  पुरा  भाड़ा  लेते  आप  उन  वस्तुओं  पर  पुरा  भाड़ा  लेते  हैं

 जिनके  भाड़े  का  स्तर  कम  यह  इसलिए  कम  है  कयोंकि  वे  खाद्यान्न  अथवा  नमक  जैसी  वस्तुएं  जो  कि

 जीवन  की  आवश्यक  वस्तुएं  है
 ।

 उन्हें  सस्ता  बनाए  रखने  के  लिए  ऐसा  किया  गया है  क्या  हमें  वे
 धाये  देना  भी  बंद  कर  देना  चाहिए  जो  कि  साम्राज्यवादी  या  विदेशी  शासक  भी  दे  रहे  मैं  रेल  मंत्री

 को  सुझाव  देता  हूं  कि  यहाँ  तक़  कि  विपक्ष  के  सबसे  विवेकपूर्ण  सदस्य  द्वारा  दिए  गए  इस  सुझाव  को
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 कार  करके  अपनी  बुराई  मत  करायें  ।  इस  पर  विचार  करने
 की  आवश्यकता नहीं  है  ।  मुझे  उनकी  बात

 पर  खेद  है  |

 जहाँ  तक  और  समय  की  पाबंदी  का  संबंध  हैं  वे  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  और  उन  पर  बिचार

 किया  जाना  चाहिए  |

 इन  उद्देश्यों  को  पुरा  करने  के  लिए  कर्मचारियों  का  सहयोग  जरूरी  है  ।  इन  उद्देश्यों  को  पुरा  करने

 के  लिए  रेल  मार्गों  तथा  रोलिंग  स्टाक  का  रखरखाव  जरूरी  जहां  तक  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध

 उन्हें बेश  रखना  पड़ता  श्रमिक  ही  नहीं  इनमें  अधिकारी  भी  शामिल  अधिकारियों का  सहयोग

 जरूरी  जहां  तक  रेलवे  बोर्ड  का  सम्बन्ध  मैं  उनमें  से  नहीं  न  जो  इसे  समाप्त  करने  के  पक्ष  में  हों  ।

 मुझे  कहना  चाहिए  कि  जो  संस्था  संकट  में  भी  सफलਂ  उसे  जारी  रखा  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  कुछ  घटना

 घटी  है  ।  शक्तियों  की  परिभाषा  इस  ढंग  से  की  गई  है  जिससे  बोड़े  का  कोई  तेज  चेयरमेन  हमेशा  मंत्रियों

 की  अवहेलना करता  रहा  है  ।  यह  एक  पुराना  झगड़ा  इसे  ठीक  किया  जाना  चाहिए  मैं  किसी  के  विरुद्ध

 कुछ  नहीं  बोलना  चाहता  ।  सलाहकार  समिति  की  बैठक  में जब  आपने यह  घोषणा  की  कि  राजधानी में

 यात्रा  करने  वाले  संसद  सदस्यों  को  वही  सुविधाएँ  दी  जायेंगी  जो  अनप  गाड़ियों  में  दी  जाती  हैं  ताकि  यह

 सिद्ध  हो  सके  कि  बोर्ड  संसद  सदस्यों  तथा  मंत्रियों  से  कुछ  बड़ा  तो  संसद  सदस्यों  को  मिलने  वाली  रफरी

 सुविधायें  वापिस  लेने  राम्बन्धी  एक  परिपत्र  जारी  किया  गया  ।  इस  तथा  दूसरी  सभा  में  इस  बारे  में  काफी

 शोर-शराबा  हुआ  कुछ  संसद  सदस्यों की  जो  पति  पत्नियां भिन्न  श्रेणी में  यात्रा कर  रही  उनकी  रास्ते  में

 मृत्यु  हो  गई  और  उनके  पति  पत्नियों  को  अपनी  गन्तव्य  जगह  पर  पहुंचने  पर  ही  पता  लगा  ।  यहਂ

 उचित  समझ  गया  कि  संसद  सदस्य  के  साथ  यात्रा  करने  वाला  पत्नी  अथवा  कोई  भी  संसद

 सदस्य  के  साथ  ही  रहना  चाहिए  ताकि  साथ  वाला  व्यक्ति  स्वस्थ  रहे  और  उसके  स्वास्थ्य तथा  हितों  का

 ध्यान  रख  सके  ।  लेकिन  यह  परिपत्र  जारी  किया  गया  कि  जहां  संसद  सदस्य  ए०  सी ०  सी ०  में

 यात्रा  कर  सकता  है  तो  संसद  सदस्य  के  साथ  यात्रा  करने  वाले  व्यक्ति को  To  सी ०  सी०  स्लीपर  तथा

 प्रथम  श्रेणी  के  बीच  के  अन्तर  को  भुगतान  करना  होगा  ।  वास्तव  में  संसद  सदस्यों
 की

 इच्छा  रेल  मंत्रालय

 के  निदेश के  अधीन  पुरी  की  जा  रही  इसे  पूरा  किया  जा  रहा  है  लेकिन  इसे  केवल  यह  सिद्ध  करने
 के

 लिए  वापिस  लिया  गया  कि  रेलवे  बोर्ड  का  चेयरमैन  मंत्री  से  बड़ा  रेलवे  घोड़े  की  चेयरमेन

 मंत्री  के  स्वतन्त्र  विचारों  को  नहीं  चाहता  और  रेलवे  बोर्ड  का  चेयरमेन  यह  नहीं  चाहता  कि

 संसद  सदस्य  रेल  मंत्री  का  समर्थन  करे  ।  यह  परिपत्र  इसीलिए  जारी  किया  गया  मेरा  अनुरोध यह  है

 कि  यदि  दूसरा  आदेश  जरूरी  हो  तो  वह  आदेश  जारी  किया  जाये  ।  आखिरकार  ag  एक  सार्वभौम  सभा

 है  और  एक  विशेष  उद्देश्य  प्राप्ति  के  लिए  आदेश  जारी  किया  जाये  और  उस  उद्देश्य
 को

 पूरा  किया  जाना

 चाहिए  |

 मैं  आपका  ध्यान  कुछ  अन्य  बातों  की  ओर  भी  दिलाना  चाहता हूँ
 1.  .  -

 सभापति  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  का  समय  पुरा  हो  चुका

 थी  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  मैं  नहीं  जानता कि  पीठासीन  aaa
 a

 री  उस  समय  उतावले  कपों

 हो  जाते
 जब

 मैं  बोलता  हूँ
 ।

 सभापति  महोदय  :  कोई  प्रश्न  नहीं  ।  आपकी  पार्टी  ने  आपके  सदस्यों  के  लिए  केवल  दस  मिन्ट

 की  अनुमति  दी  है  ।
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 श्री  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  मैं  ag  लाग  विस्तार  तथा  उसको  बड़ी  लाइनों  में  परिवर्तन

 करने  के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहता  यहां  कुछ  प्राथमिकतायें  पुरानी  हैं  ।  यहां  सुरक्षा  को

 मिलता  मिलती  है  ।
 '

 हमें  यह  भी  देखना  है  कि  दुनिया किधर  जा  रही  हमारे  इदंगिदं कभी  भी  संघर्ष

 पैदा  हो  सकता  है  ।  हम  ऐसे  लोगों  को  जानते  हैं  जो  व्यवहार  से  मधुर  हूँ  लेकिन  तैयारियां  कर  रहे  वे

 शस्त्रास्त्र  एकत्र  कर  रहे  वे  अपनी  सुरक्षा  सेनाओं  तथा  सुरक्षा  उपकरणों  को  मजबूत  करने  की

 तैयारियां  कर  रहे  सुरक्षा  कार्मिकों  तथा  सुरक्षा  समग्री  को  ले  जाने  का  सबसे  कम  समय  लेने  का

 माध्यम  रेलवे  ही  हम  इस  उपमहाद्वीप के  हाल  के  इतिहास को  जानते  हम  यह  भी  जानते  हैं  कि

 हमारे  विरुद्ध  कौन  कौन  हैं  और  हमें  जानना  चाहिए  कि  हमें  सुरक्षा  सेनाओं  को  आगे  ले  जाना  है  और  हमें

 इस  बात  का  पता  होना  चाहिये  कि  हम  उन्हें  रेल  रे  उनके  नजदीक  नियुक्ति  स्थल  तक
 ले

 जाने  में  सक्षम

 होना  चाहिये  ।  रेलवे  लाइन  एक  दिन  में  नहीं  बिछायी  जा  सकती है  ।  अतः  उन  रेलवे  लाइनों  के  सर्वेक्षण

 के  लिए  तरजीह  दी  जानी  सर्वेक्षण  ही  नहीं  बल्कि  उनका  निर्माण  कार्य  भी  शुरू  किया  जाना

 चाहिये  ।  उस  दृष्टिकोण  से  भी  जम्मू  और  उधमपुर  की  लाइन  जरूरी  है  और  इसके  लिये  अधिक  प्रावधान

 किया  जाना  चाहिये  ।  आपने  पठानकोट  से  जम्मू  के  बीच  लाइन  बनायी  और  आपने  देखा  है  कि  इस  लाइन

 पर  जो  पैसा  खर्चे  किया  उसे  आप  चंद  वर्षों में  ही  वसूल कर  लेंगे  यदि  आप  इसे  ऊधमपुर तक

 बढ़ायें  तो  आप  दोनों  उद्देश्यों  को  परा  कर  लेते  हैं--रक्षा  तथा  आर्थिक  दृष्टि  से  उचित  पूंजी  निवेश  ।

 जालंधर  तथा  जम्मू  तवी  की  लाइन  को  दोहरा  करने  के  बारे  में  केवल  सर्वेक्षण  ही  नहीं  होना

 चाहिये  बल्कि  आपको  कुछ  और  काम  भी  शुरू  करना  हिमाचल  क्षेत्र  में  आपको  लाइन  जोगेन्द्र

 ane  से  मंडी  तथा  नंगल  से  मंडी  तक  बढ़ाती  चाहिये  क्योंकि  सुरक्षा  की  दुष्टि  से  वे  बहुत  महत्वपूर्ण

 योजनायें  आप  हमारी  ब्रांच  लाइनों  की  दशा  देख  सकते  यदि  आप  हमारे  यात्री  डिब्बे  देखें  तो

 आपको  पता  चलेगा  कि  प्रथम  श्रेणी  का  कम्पार्टमेंट  भी  बुरी  हालत  में  बे  टूटी  हैं  और  यदि  आप

 शौचालय  जायें  तो  देखेंगे  ae  बहुत  ही  बुरी  दशा  में  है  और  एक  संसद  सदस्य  होने  में  हमें  लज्जा  भी

 भव  होती है  ।  इसीलिये  मैं  मंत्री  के  प्रस्तावों  का  समर्थन  कर  रहा  हूं  ।

 जहाँ
 तक

 दूसरी  श्रेणी  के  यात्रियों  का  सम्बन्ध  थे  निम्न  मध्यवर्ग के  लोगों  तथा
 गरीबी  रेखा

 पर  रहने  वाले  लोगों  के  लिये  है
 ।

 इन्हीं  लोगों  ने  हमें  यहां  भेजा  है  गर्त  हमें  उन्हें  नहीं  भूलना  चाहिये  ।

 भारत  एक  क्षेत्र ही  नहीं  बल्कि  जन  संख्या  सम्पन्न  हक क्षेत्र है  |  यह  देश  कुछ  बड़े  पूंजीपतियों  अथवा

 उद्योगपतियों जैसे  लोगों  के  लिये  नहीं  है  ।  भारत  उन  लोगों  के  लिए  है  जो  यहां  पैदा  हुये  हैं  और  यहां  रह

 रहे  हैं  और  उनमें  से  अधिकांश  गरीब  हैं
 ।

 आप  उन  सभी  के  लिए  संसाधन  जुटायें  जिन्हें  आप  विशेष

 सुविधायें  तथा  सेवायें  देते  हैं  ।  लेकिन  दूसरी  श्रेणी  में  बैठने  वाले  गरीब  लोगों  के  लिए  आपके  किराये  की

 दर  कम  होनी  चाहिये  ताकि  वे  सफर  कर  सकें
 ।

 उन्हें  गांवों  में  बड़े  जमीदारों  ने  बुनियादी  सुविधाओं  से  भी

 वंचित  कर  रखा  वे  वहां  अपने  लिए  जीविका नहीं  कमा  सकते  ओर  नौकरी  के  लिए  उन्हें  शहरों  को

 जाना  पड़ता  है  ।  उनके  लिए  किराया  अधिक  नहीं  होना  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  दूसरी  श्रेणी  का

 किराया  कम  किया  जाना  चाहिये  ।  जहां  तक  स्लीपरों  तथा  सोने  की  जगहਂ  का  सम्बन्ध  है  ।  आप  इसे  बढ़ा

 सकते  आप  इसे  यदि  बढ़ाये ंतो
 भी

 उचित  ही  होगा  ।  लेकिन  दुसरी  श्रेणी  की  बैठने  की  जगह  का  जहाँ

 तक  सम्बन्ध  इसका  किराया  कम  किया  जाना  चाहिये  ।  हमें  शहर  में  जाने  वाले  लोगों की  नौकरी

 ढूँढ़ने  में सहायता करनी  चाहिये  क्योंकि  कृषि  के  यंत्रीकरण के  बाद  अब  तक  गांव  में  कोई  जगह  नहीं है
 और  जहां  कृषि  यंत्री कृत  नहीं  है  वहां  यह  लाभदायक नहीं  है  ।  गांव  में  रहने  वाले  सभी  लोग  कृषि

 अर्थव्यवस्था  में  नहीं  खप  जाते
 ;

 उन्हें  कोई  अन्य  स्थान  देखना  पड़ता  है  |
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 चूंकि  समय  की  कमी  इसलिये  मैं  कहूंगा  कि
 दस

 ी
 श्र श्र

 णी
 में

 बैठने
 का

 किराया  कम
 किया  जाना

 चाहिये  ।  जहाँ  तक  सेवा  लाइनों  तथा  ब्रांच  लाइनों  का  सम्बन्ध  उनकी  अच्छी  देखरेख  होनी  चाहिये

 और  लाइनों  को  दोहरा  करने  तथा  नई-नई  लाइनों  के  निर्माण  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।  जहां

 तक  देश  की  सुरक्षा  का  सम्बन्ध  इसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।  आपको  देखना  चाहिये

 कि  नई  लाइनों  की  किन  किन  स्थानों  के  लिए  जरूरत  है  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आप  धन

 की  सीमाओं को  ध्यान में  रखते हुए  लाइनों  का  चयन  करें  जो  बहुत  जरूरी  हों  और  जो  देश  के  हित  में

 हों  ।  निर्णय  कुछ  लोगों  के  कहने  पर  या  दबाव  पर  आधारित  नहीं  होना  चाहिये  |

 aft  हरिके दा  बहादुर  :  माननीय  सभापति  ga  माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  कार्य

 सम्हाला और  जब  उन्होंने  रेलवे  बोले  का  आपरेशन  शुरू  किया  तो  ऐसा  लगा  कि  वे  देश  की  रेल  व्यवस्था

 में  बहुत  बड़ा  सुधार  करने  की  बात  सोच  रहे  यह  आशा  भी  थी  कि  वे  एक  अच्छा  रेल  बजट  सदन  के

 सामने  प्रस्तुत  करेंगे  लेकिन  बड़े  अफसोस की  बात  है  कि  जो  रेल  बजट  भारत  की  जनता  को  दिया  गया

 वह  भारतीय  अर्थ-व्यवस्था  के  लिए  विनाशकारी  सिद्ध  खास  तौर  से  यह  बजट  गरीबों  के  लिए

 बहुत  ही  घातक  सिद्ध  होने  वाला  यह  सरवर  गरीबी  हटाने  की  बात  करती  है  लेकिन  गरीब  आदमी

 के  ऊपर  बोझ  बढ़  रहा  जो  बोझ यह  सरकार  स्वयं  बढ़ा रही  है  उस  पर  उसका  ध्यान  कभी  नहीं

 जाता  ।  जब  जनता  पार्टी की  सरकार  थी  और  प्रो०  दंडवते  जी  रेल  मंत्री थे  तब  उन्होंने  तीन  रेल  बजट

 प्रस्तुत किये  थे  और  वह  तीनों ही  सरप्लस  बजट थे  जबकि  उन्होंने कभी  यात्री  किराया नहीं  बढ़ाया

 प्लेटफार्म का भी का  भी  दाम  50  से  घटाकर  30  पैसे  कर  स्लीपर के  चार्जेज  भी  कम  किए  और  सिटिंग

 चार्जेज  भी  कम  किए  गए  तथा  साथ-साथ  कर्मचारियों  को  भी  बहुत  सुविधायें  प्रदान  कीं  ।  फिर  भी  उनके

 बजट  कसे  सरगना  थे  ।  उस  समय  तमाम  रेल  लाइव  बी  बनाई  नई  नई  योजनायें  भी

 ली  गईं  ।
 जिन  योजनाओं को  उन्होंने  अपने  हाथ  में  लिया  था  वहू  आज  भी

 ज्यों  की
 त्यों  पड़ी हुई  उन

 पर  आज  कोई  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।  वास्तव  में  मौजूदा  सरकार  को  मालूम  ही  नहीं  कि  देश  की  जनता

 को  अधिक  से  अधिक  राहत  देकर  सरप्लस  बजट  किस  तरह  पेश  किया  जाए

 यदि  किराया  बढ़ाना  ही  था  तो  आपको  चाहिए  था  कि  आप  प्रो०  मधु  दंडवते  योग्य  जैसे  लोगों  से

 पहले  राय  ले  लेते  ।  ये  ऐसे  ब्यवित  हैं  जिनकी  राय  से  जनता  को  तो  लाभ  होता  साथ  ही  आपको  लाभ

 हो  सकता था  क  क  के  कै

 सन  1980-81  से  लेकर  आज  तक  पांच  बार  किरायों  में  वृद्धि हुई  कभी  बजट के  द्वारा  और

 कभी  नोटिफिकेशन  के  जरिये  और  इस  प्रकार  लगभग  1309.16  करोड़  रुपये  का  बोझ  भारत  की  जनता

 पर  लाद  दिया  गया  ।  इस  तरह  से  यह  सरकार  भारत  की  गरीब  जनता  को  राहत  देने  का  काम  कर

 रही है  ।

 अब  जरा  टनों  की  हालत  देखिये--मैं  खास  तौर  से  उन  माननीय  सदस्यों  को  बतलाने  के  लिए

 कहना  चाहता  जो  अ  भी  हंगामा  कर  रहे  A—faare  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  से  आने  वाले  सेकण्ड  क्लास

 के  यात्री  sa  की  बोगी  में  बैठ कर  नहीं  आते  हैं  बल्कि  टेन  की  छत  पर  बैठ  कर  आते  हैं  और  उन  के  पास

 टिकट
 भी  होता  है  ।  क्या

 आप  लोग  इस  बात को  सुनिश्चित  करेंगे कि  उन
 को

 कम  से  कम
 बोगी

 में
 बैठने

 की  जगह तो  मिल  जाय  ?
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 रेलों  में  सुधार  की  बात  तो  दर  केवल  किराये  बढ़ाकर  यात्रियों  को  सुविधायें  बढ़ाने  की

 कोशिश  सरकार  कर  रही है  ..(ararart).. .gaferg  मेरी  सबसे  पहली  मांग यह  है  कि  सैकण्ड

 क्लास  में  किराया  बढ़ाना  तो  तत्काल  बन्द  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  आप  उनको  सुविधायें  प्रदान  नहीं

 कर  तो  फिर  किराये  बढ़ाने  का  कोई  औचित्य  नहीं  रह  जाता  सेकण्ड  क्लास  के  किराये  में  जो

 बढ़ोत्तरी  इस  साल  बजट  में  की  गई  है  उसे  पुरा  वापस  ले  लिया  क्योंकि  वह  बढ़ोतरी  देश  की  आम

 जनता  के  लिए  बहुत  भारी  बोझ  है  ।  एक  तो  पहले  ही  आसमान  छूती  मंहगाई  है  जिससे  जनता  की  कमर

 टूट रही  ऊपर  यह  बोझा  लाद  कर  आपने  जनता  के  ऊपर  बहुत  बड़ा  प्रहार  किया  है
 ।

 15.02  महोदय  पीठासीन

 जहाँ  तक  खाने-पीने  की  वस्तुओं  के  लाने-लेजाने  का  सम्बन्ध  है--उसमें  आप  ने  जो  वृद्धि  की  है

 उसको  भी  तत्काल  वापस  लेना  चाहिए  ।  अगर  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यह

 कार  जनता  को  किसी  भी  प्रकार  की  राहत  देने  की  कोशिश  नहीं  कर  रही  है  ।  गाड़ियों  में  बिलकुल  सफाई

 नहीं  रहती  गाड़ियों  में  तथा  स्टेशनों  पर  भोजन  तथा  पानी  की  व्यवस्था  ठीक  नहीं  होती  रनों  के

 अन्दर  चलने  की  जगह  नहीं  होती  है  ।  ट्रेनों  के  अन्दर  लोगों  की  कोई  सुरक्षा  नहीं  है  ।  ऐसी  हालत  मे

 कार  किराया  बढ़ाती  रहे  और  लोगों  की  सुविधा  पर  ध्यान  न  दिया  जाय  तो  इसका  मतलब  है  जो  बजट

 आप  द्वारा  पेश  किया  गया  है  वह  जनता के  लिए  नहीं  बल्कि  देश की  जनता  को  लूटने के  लिए

 उनकी  सुविधा  के  लिए  नहीं  है  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  गाड़ियों  के  अन्दर  सैकंड  क्लास  के  डिब्बों

 की  संख्या  बढ़ाई  जानी  सैकेंड  क्लास  के  डिब्बों  की  संख्या  फस्ट  क्लास  एयर  कंडिशन्ड  और

 चेयर  कार  से  कम  जिसकी  वजह  से  आम  आदमियों  को  सैकंड  क्लास  में  सफर  करने  में  कठिनाई  होती

 यदि  सैकंड  क्लास  के  डिब्बों  में  अधिक  से  अधिक  संख्या  बढ़ाने  को  गुंजाइश  तो  अवश्य  बढ़ाई  जाती

 चाहिए  |

 आजकल  ट्रेनों  में  हमारी  सुरक्षा  की  अभाव  हो  गया  आए  दिन  ट्रेनों  में  ड्कतियाँ  पड़

 रही  हैं  और  टनों  को  लूटा  जा  रहा  इस  तरह  के  उदाहरण  आपको  आपके  शासक  दल  के  लोग  श्री

 महावीर  प्रसाद  और  श्री  कल्पनाथ  सोनकर  जो  आप  के  करीबी  संसद  सदस्यों  में  से  दे  सकते  हैं  ।  उत्तर

 प्रदेश  कांग्रस  कमेटी  के  श्री  सुखदेव  जो  दूसरे  सदन  के  सदस्य  उनसे  पूछ  यदि

 आपको  हम  पर  यकीन  न  हो  ।  किसी  प्रकार  से  इनकी  तो  जान  बच  लेकिन  सामान  फिर  भी  चला

 गया  ।  इसी  प्रकार  सभी  गाड़ियों  में  यही  हालत  है  ।

 आपके  आई०  जी०  1974 से  यहीं  पर  बेठ  हुए  सुरक्षा  व्यवस्था  इतनी  खराब  हो  गई  है  ।

 प्रधान  मंत्री  कहती  हैं  कि  अधिकारियों  को  चार-पांच  साल  तक  एक  जगह  न  रखा  उनकों  हटाया

 क्या  आई०  पी०  एस०  कैडर  का  आपको  fas  यही  एक  आदमी  मिला  है  और  कोई  दूसरा  आदमी

 नहीं  जो  डाइनेमिक  तरीके  से  इस  समस्या  का  हल  कर  सके  ।  इन  बातों  की  तरफ  आपका  ध्यान

 नहीं है  ।

 दुर्घटनायें  आम  तौर  पर  गाड़ियों  में  होती  रहती  हैं  उन  दुर्घटनाओं  की  ओर  अभी  माननीय  सदस्यो

 ने  व्यापक  प्रकाश  डाला  है  ।  मैं  सिर्फ  इतना  कहना  चाहता हुं  कि  इन  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  आपको

 सुधार  करने  होंगे  ।  सुधारों  के  बारे  में  ताम  मजदूर  यूनियनों  ने  लिखकर  सरकार  को  दिया  इसके

 साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं
 कि

 दुर्घटनाओं  में
 जो  लोग

 मरते  उनका  मुआवजा भी  बढ़ाया
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 लेत  हवाई  जहाज  में  मरन  बाती  को  एक  लास  दिया  जाता  उसी  प्रकार  रेलगाड़ियों

 से  लोग  मरते  हैं  उनको  भी  कम  से  कम  एक  लाख  रुपया  मुआवजा  दिया  जाना  इस  प्रकार  का

 भेदभाव  बरतना  मेरी  दृष्टि  में  बहुत  ही  अनुचित  मनुष्य  के  जीवन  की  चाहे  वह  जहाज

 से  सफर  करता है  या  रेल  से  सफर  करता  बराबर  इसलिए  सरकार  को  किसी  प्रकार  का

 भी  भेद  नाव  नहीं  बरतना  चाहिए  ।  आई०  ATTo  ने  1980-81  में  मांगपत्र  जिस  पर

 सरकार  ने  आज  तक  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  इसके  साथ-साथ  रि-स्ट्रक्चरिंग  के  बारे  में  जो  निर्णय  हुआ

 वहू  निर्णय  भी  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किय  गया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इसका  उत्तर  चाहूंगा  ।

 fercaahar  की  और  रिपोर्ट  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  हमेशा  मजदूरों  ने  मांग  वी

 लेकिन  इन  रिपोर्टों  पर  अभी  तक  काम  नहीं  किया  गधा  यदि  इसी  प्रकार  की  स्थिति  बनी  रही  तो  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  औद्योगिक  सम्बन्धों  में  सरकार  कोई  भी  सुधार  नहीं  ला  पायेगी  ।  यदि  सम्बन्धों  को

 सुधारना  तो  सरकार  को  उन  मांगों  को  मानना  सरकार  यदि  बराबर  यह  कोशिश  ऋ  रती

 रहेगी  कि  मजदूरों  को  इस  प्रकार  के  धोखे  में  रखा  जाए  तो  सारी  रेल  व्यवस्था  परेशानी  में  पड़ेगी  और

 रेलवे  में  जो  घाटा  हो  रहा  उसमें  भी  कोई  सुधार  नहीं  हो  पाएगा  |

 अब  मैं  आपको  गोरखपुर  में  रेलवे  के  बारे  में  बतलाना  चाहता  हूं
 ।

 वहां  पर  बहुत  सी  जगहें

 चारियों  की  खाली  पड़ी  लोग  रिटायर  हो  चुके  लेकिन  नए  आदमियों  की  भरती  नहीं  की  जाती

 ये  खाली  जगहें  इसलिए  रखी  जाती  हैं  कि  यदि  इनको  भर  दिया  तो  सरकार  को  बजट  में

 और  घाटा  दिखाना  पड़ेगा  ।  इन  खाली  जगहों  को  न  भरने  से  इसका  असर  दूसरी  जगह  पर  होता

 बेरोजगारी  बढ़ती  जिस  पर  कि  हमारा  पहले  ही  नियंत्रण  नहीं  मैं  यट  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि

 इन  खाली  जगहों  को  भरा  जाए  तो  बेरोजगारी  को  दूर  करने  में  सकार  को  सहायता  मिलेगी  ।  साथ  ही

 काम  करने  वाले  लोग  भी  आपको  ज्यादा  मिलेंगे  ताकि  आप  थोड़े  से  लोगों  से  ही  अधिक  मय  तक  काम

 तले  सके  |

 हमारा  गोरखपुर  शहर  है  जहाँ  कि  arp  इस् टन  रेलवे  का  हैड  क्वार्टर  है  ।  उस  सिटी  की  आबादी

 साढ़े  पांच  लाख  हो  गई  वहां  के  कर्मचारियों  को  जो  हाउस  we  और  सिटी  अलाइन्स  मिलत  है

 उसको  रिवाइज  करने  के  बारे  में  वहां  के  कर्मचारी  मांग  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  उनकी  मांगों  पर  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  जा  रहा  इसलिए  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  वहां  के  कर्मचारियों  के  हाउस  1-4  और  सिटी

 अलाउंस  को बढ़ाने के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए  जाएं  ।

 लोको  रनिंग  स्टाफ  के  बारे  में  भी  काफी  चर्चा  हुई  उनसे  दस  घंटे  से  अधिक  काम  लेना  उनके

 साथ  घोर  अन्याय  है  ।  इसके  बारे  में  एक  समझौता  भी  हो  गया  था  लेकिन  आज  तक  उस  समझौते को

 कार्यान्वित  नहीं  किया  गया है  ।  इसलिए  मैं  मांग  करता हू  कि  जो  समझौता  क्या  गया  था  उसको

 कार्यान्वित  किया  सब  जानते  हैं  कि  किसी  कर्मचारी  से  दस  घंटे  से  अधिक  काम  लेने  पर  उसका

 शारीरिक  स्वास्थ्य  कैसा  जाता  है  ।  ऐसे  कर्मचारी  शारीरिक  रूप  से  स्वस्थ  नहीं  रह  पाते  और  इसलिए

 भी  रेल  दुर्घटनाएँ काफी  होती हैं

 इन  लोको  कर्मचारियों  को  रनिंग  अलाउंस  देने  की  बात  भी  थी  ।  लेकिन  सरकार  उस  पर  भी

 कोई  विचार  नहीं  कर  रही  अगर  हम  अपने  कर्मचारियों  की  सुविधाओं  पर  ध्यान  नहीं  देंगे  तो  हम

 भी  उनसे  ठीक
 तरह से

 काम  नहीं  ले  सकेंगे
 और

 रेलवे  की  व्यवस्था  को  भी  सुधार  नहीं  सकेंगे  ।
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 ——

 हमारे  जो  रेलवे  के  अनमेड  रेलवे  Hila  उनको  मेड  रेलवे  क्रासिंग  में  बदला  जाना  चाहिए  |

 इससे  दो  फायदे  होंगे  ।  एक  तो  हमें  बेरोजगारी  कम  करने  में  मदद  .  मिलेगी  और  दूसरे  आए  दिन  जो

 दुर्घटनाएं  होती  हैं  उन  दुर्घटनाओं  को  भी  हम  कम  कर  सकेंगे  ।  इसके  बारे  में  सरकार  को  विचार  करना

 अगर  इन  रेलवे  क्रासिग्ज  को  मेड  करने  में  लोकल  वाडीज  मदद  नहीं  करती  है  तो  रेलवे

 लय  को  स्वयं  यह  काम  करना  चाहिए  ।

 रेलवे  में  सबसे  भयंकर  अन्याय  कैजुअल  लेवर्स के  साथ  होता है  |  उनकी  यह  स्थिति है  कि  दस-दस

 बारह-बारह साल  से  काम  करने  वाले  आकस्मिक  मजदूर  भी  आकस्मिक  मजदूर  ही  बने  हुए  si  जब

 चाहे  अधिकारी  उनको  हटा  देते  इस  तरह  से  उनकी  नौकरी  स्थाई  नहीं  हो  पाती  यह  बहुत

 बड़ा  ये  लोग  घूमते-फिरते  रहते  हैं  और  हम  संसद  सदस्यों  के  पास  भी  आते  रहते  हम

 उनके  मामले  को  लेकर  रेलवे  अधिकारियों  के  पास  चक्कर  लगाया  करते  हैं  ।  लेकिन  इससे  भी  उनकी

 समस्या  का  कोई  समाधान  नहीं  निकल  पाता  है  ।  यह  बड़ी  व्यापक  समस्या  है  ।  हमारे  गोरखपुर  में

 शेन  में  काम  करने  वाले  बहुत  से  मजदूरों
 को

 निकाल  दिया  गया
 ।

 वे  बेकार  कर  दिए  पए  जब  कहीं और

 जगह  मजदूरों  की  जरूरत  पड़ती  है  तो  नये  मजदूरों  को  बैक डोर  से  भर्ती  कर  लिया  जाता  पुराने  लोगों

 को  भर्ती  नहीं  किया  जाता  है  ।  इस  भर्ती  के  समय  काफी  घूस  भी  ली  जाती  इस  काम  में  काफी

 बड़ी  होती  है  ।  यह  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  ।  आप  आकस्मिक  श्रमिकों  को  न्याय  दिलाने  के  जहां

 कहीं  भी  अपको  रोजगार  के  नये  अवसर  दिखायी  उन  जगहों  पर  ऐसे  मजदूरों  को  रखें  जिनकी  कि

 छंटनी  पहले  हो  चुकी  हो  ।  जो  मजदूर  तीन  साल  तक  काम  कर  चुके  आकस्मिक  रूप  से  काम  कर  चुके

 हों  उनको  स्थाई  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  मेरी  आपसे  विशेष रूप  से  मांग  मंत्री जी  की  इन

 श्रमिक  मजदूरों  के  बारे  में  क्या  राय  इसको  स्पष्ट  करें  क्योंकि  आकस्मिक  मजदूर  के  रूप  में  वे  ही  लोग

 काम  करते  हैं  जो  समाज  के  सबसे  कमजोर  वर्गों  से  आते  हैं  ।  ऐसे  गरीब  परिवारों  के  लोगों  को  राहत  देना

 सरकार  का  पहला  कर्त्तव्य  है  ।  अगर  सरकार  ऐसे  लोगों  के  प्रति  अपने  उत्तरदायित्व  का  पालन  नहीं  कर

 सकती  है  तो  वह  देश  की  जनता  के  साथ  भी  इसका  पालन  नहीं  कर  सकती  है  ।

 रेलवे में  14  (2)  का  एक  बहुत  ही  जंगली  कानून  इस  जंगली  कानून  के  माध्यम  से  रेलवे

 के  अधिकारी  जब  चाहे  लोगों  को  से  हटा  देते हैं  ।  इस  जंगली  कानून  को  तत्काल  समाप्त  किया

 जाएं  और  इसके  द्वारा  रेलवे  कम  चोरियों  पर  हो  रहे  अन्याय  को  रोका  जाए  |  डी०  डी०  डी०  द्वारा  जारी

 उनकी  नोकरी  बहाल  रह  सके  और  किसी  धमकी  के  डर  से  उनके  साथ  अन्याय  न  होता  रहे  ।

 गाड़ियों  का  समय  पर  चलना  बहुत  आवश्यक  है  |  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  इसकी  मांग  की

 मैं  उसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  मैं  बताना  चाहता  हू  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  अधिकांश  गाड़ियां
 समय  से  नहीं  चल  रही  मंत्री  जी  एक  बार  गोरखपुर  गए  थे  और  अधिकारियों  से  कहा  था  ।  उसके

 बाद  गाड़ियां  कुछ  समय  पर  चलने  लगी  लेकिन  रेलवे  बोर्डे  के  साथ  कुछ  बात  शुरू  होने  के  बाद  फिर

 से  वही  पुरानी  स्थिति  शुरू  हो  गई  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूगा  कि  रेलें  समय  पर  इस

 बात  को  सुनिश्चित  कराया  जाए  ।  खासकर  ब्रांच  लाइनों  पर  चलने  वाली  गाड़ियां  समय  पर  नहीं  चलती

 इनका  समय  पर  चलना  बहुत  ही  आवश्यक है  ।

 एक  राप्ती-गोमती  एक्सप्रेस  अवध-तिरहुत  मेल  के  स्थान  पर  चलाई  गई  है  और
 तिरहुत

 मेल  सहज नवा  स्टेशन  पर  रुकती  लेकिन  राप्ती  गोमती  एक्सप्रेस  सहजनवा  स्टेशन  पर  नहीं  रुकती

 मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  ट्रेन  को  सहज नवा  स्टेशन  पर  रोका  जाए  ।
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 गोरखपुर  से  दिल्‍ली  और  बंबई  के  लिए  सीधी  रेल  सेवा  होनी  चाहिए कई  और  माननीय  सदस्यों

 ने  भी  मांग  की  है  और  मैं  भी  इसके  लिए  अनुरोध  करता हू
 ।

 हमारा  इलाका  देश  क  पिछड़ा  हुआ  इलाज

 है  ।  इसका  विकास  करने  के  लिए  वहां  पर  अधिक  से  अधिक  सुविधाएं  देने  की  आवश्यकता है  ।  गोरखपुर

 जोनल  रेलवे  का  हैडक्वाटर है  नार्थ  ईस्ट नें  रेलवे  इसलिए  भी  वहां  पर  यह  सुविधा  प्रदान  करना

 अत्यंत  आवश्यक  है  ।

 एक  मांग  उत्तर  प्रदेश  के  नैनीताल  जिले से  भी  वहां  दिल्‍ली से  रामनगर  तक एक  ट्रेन  दी

 इसके  लिए  कई  बार  मांग  की  गई  लेकिन  अभी  तक  यह  मांग  पुरी  नहीं  हुई  है  ।  मेरा  अनुरोध  है

 कि  इस  ओर  ध्यान  दिया  जाएं  |

 चटनी  वाराणसी के  बीच  ट्रेन  कन् वर्शन  हो  रहा  इसको  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  किया  जाए  ।

 इसके  बगैर  बिहार  व  पूर्वी  उ०प्र०  के  लोगों  को  बहुत  असुविधा  हो  रही  है  बनारस  और

 बाद  जाने  के  लिए  ।

 एक  कोच  हैट्रिक  खोलने  का  प्रस्ताव  है  और  उसमें  गोरखपुर  का  नाम  भी  लिया जा  रहा  मैं

 इस  सदन  में  जोरदार  शब्दों  में  मांग  करता  g  कि  गोरखपुर में  इस  फेक्ट्री को खोला के  खोला  जाए  ताकि  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश  की  बेरोजगारी  दूर  हो  सके  और  साथ  ही  उस  क्षेत्र  का  विकास  हो  सके  ।

 सहजनवां-दोहरी  घाट  रेल  लाइन  के  बारे  में  महावीर  प्रसाद  जी  ने  भी  अनुरोध  किया  है  और  मैं

 भी  अनुरोध कर  रहा  हूं  कि  इस  क्षेत्र  के  पिछड़े  पन
 को

 दूर  करने
 के  लिए इस  लाइन  का  बनना  बहुत

 आवश्यक है  ।

 महाराजगंज  क्षेत्र  में  रेलवे  लाइन
 को  मांग  हुई  मैं  चाहता हूं  कि  इस  मांग  को  शीघ्र  पूरा

 किया  जाना  चाहिए  ।

 मराठवाड़ा क्षेत्र  में  हो  रहे  आंदोलन को  ध्यान में  रखते  हुए  जनता की  मांगों  को  पूरा  किया

 जाए

 मुझे  बड़ी  प्रसन्नता है  कि  एक्सटेंशन  को  समाप्त कर  दिया  गया  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध

 कहूंगा
 कि

 वे  अपनी  इस  नीति  पर  कायम  रहें  और  भविष्य  में  किसी  दबाव  में  आकर  फिर  से  इसे  शुरू

 भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  का  भी  प्रयास  किया  जाए
 ।

 रेलवे  में  व्यापक  स्तर  पर
 भष्टाचार

 है
 ।

 रिजर्वेशन से  लेकर  नौकरियां  देने तक  भ्रष्टाचार है  ।  इसको  रोकने के  लिए  कड़े  उपाय  किए  जाने

 चाहिए ँ|

 माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  नहीं  था  लेकिन  अखबारों के  माध्यम  से  पिता  चला  कि  रेलवे  में  करोड़ों
 रपये  के  ठेके  दिए  गए  हैं  और  उनमें  भ्रष्टाचार  की  बात  कही  गई  थी  ।  माननीय  मंत्री  जी  चाहते  हैं  कि

 बी०  आई०  द्वारा  जांच की  जाए  ।  मैं  भी  यही  चाहता हूं
 कि

 जहां  कहीं  भी  भ्रष्टाचार  उसकी सी  ०
 बी०  आई०  या  किसी  दूसरी  एजेंसी  द्वारा  जांच  की  जाए  और  जो  भी  भ्रष्ट  हों  उनको  दण्डित  किया

 अगर  माननीय  मंत्री  जी  यह  काम  करेंगे  तो  मैं  उनकी  इस  काम  के  लिए  सराहना  और  मदद

 करूंगा |
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 ott  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  रेल  मंत्रालय  द्वारा  किये  जा  रहे  दुखान्त  नाटक के  लिए  मैं

 बहुत  दिन  चुप  रहा  हुं  ।  परन्तु  अब  मेरे  अंदर  विकसित  हो  रही  निराशा  की  नहीं  दायित्व  की

 तथा  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मुझ  पर  पड़ने  वाले  wads  मुझे  बाध्य  कर  दिया  है  कि  मैं  भी

 अपनी  जबान  खोलूँ  और  आपके  माध्यम  से  अपने  उन  विचारों  को  सदन  में  अभिव्यक्त  करूं  जो

 लम्बे  अरसे से  बाहर  आने  को  आकुल  थे  ।

 लग  भग  पिछने  तीन  वीं  पहले  संसद  सदस्य  चुने  जाने  से  लेकर  अत्र  तक  मैं  चार  रेल  मंत्रियों  को  एक

 दर्जन  से  भी  अधिक  पत्र  लिख  चुका  हूं  कि  रेलों  के  समय  में  थोड़ा  बहुत  रामा योजन  किया  जाय  ताकि  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  अर्थात  करनाल  से  रानी  आते  वाले  दैनिक  यात्री  तथा  अम  जनता  को  सुविधा  हो  सके  ।

 किन्तु  मेरा  यह  समूचा  कायें  व्यर्थ  गया  25  1980  को  मैंने  तत्कालीन  रेलमंत्री  श्री  कमला

 पत्ति  त्रिपाठी  से  भेंट  मेरे  साथ  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  दस  व्यक्तियों  का  एक  शिष्ट  मंडल  था  ।  मैंने

 उनके  सामने  समस्यायें  रखी  थी  ।  तत्कालीन  रेल  मंत्री  ने  लिखित  रूप  में  अपना  विचार  व्यक्त  किया

 था  कि  हमारी  मांग  उचित  प्रतीत  होती  है  और  उसे  पुरा  किया  जाना  इस  सम्बन्ध में  एक

 टिप्पण  है  ।  फाइल  भी  मौजूद  हैं  किन्तु  जानबूझ  कर  उस  पर  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 दुर्भाग्य  से  चार  रेल  मन्त्री  बदल  चुके  जो  रेल  मन्त्री  इस  वर्ष  बजट  प्रस्तुत  करता  है  वह

 अगली  बार  ऐसा  नहीं  कर  पाता  ।  तब  दूसरे  रेल  मन्त्री  आ  जाते  हैं  तब  तीसरे  और  उसके

 पश्चात्‌  चौथे  ।

 मैं  अपने  को
 दत्त  व्य-विमुख  समझूँगा  यदि  मैं  इस  बात  केलिए  वर्तमान

 मन्त्री  इस  बात

 th के  लिए  बधाई  a  दूँ  कि  उन्होंने  साहस  कर  उन  लोगों  at  सेवा  समाप्त  कर  दी  जिन्हें  यह

 भ्रान्ति  थीं  कि  इम  धरा  पर  ऐसी  कोई  ऐसी  शक्ति  नहीं  है  जो  उन्हें  निकाल  सके  ।  चाहे  वे  गलती  ही

 क्यों  न  कर  रहे  हों  ।  जनता  की  नब्ज  को  पहुचाने  वाले  सार्वजनिक  व्यक्ति  और  एक  नौकरशाह  के  रवैये

 जमीन  असमान  का  अन्तर  होता  ऐसा  at  हो  सकता  है  कि  रेल  मंत्री  जनता  की  समस्याओं  के

 समाधान  में  स्वयं  को  असहाय  पा  रहे  हों  चाहे  वे  उन  समस्याओं  का  समाधान  करना  भी  चाहते
 हैं  ।  तो

 कुर्सियों  पर  बैठ  अधिकारीगण  नहीं  चाहने  हैं  कि  वे  नो  चाहते  हों  उससे  एक  इन्च  भी  हटा  जाए  ।

 व्तेमान  रेल  मंत्री  महोदय  ने  निश्चय  ही  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  किया  मैं  उन्हें  एक  बार

 पुन  बधाई  रेता  हूं  ।  किन्तु  साथ  ही  मुसे  यह  भी  देखता  है  कि  उनके  दारा  उठाए  गए  कदमों  के  कुछ  ठोस

 परिणाम  सामने  आते  हैं  और  मेरे  लोगों  की  समस्याओं  का  भी  समाधान  होता  है  या  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सदन  को  बताना  चहता  हूँ  कि  मेरे  राज्य  से  14  व्यक्तियों

 4,  जिनमें  कुछ  केन्द्रीय  मन्त्री  भी  शामिल  विशेष  समस्याओं  के  बारे  में  रेल  मन्त्री  को  अद्ध शासकीय  पत्र

 लिखे  आपकी  अनुमति  से  मैं  उनके  नाप  लेना  चाहुंगा  ।  हरियाणा  के  सिचाई  और  बिजली  श्री

 एस०  एस०  ने  "12  1982  को  एक  पत्र  लिखा  हरियाणा  के  आवास  और  जेल

 मंत्री  श्री  कल्याण  सिंह  ने  25  1982  को  एक  पत्र  लिखा  हरियाणा  विधान  सभा  के  अध्यक्ष

 सरदार  तारा  सिंह  ने  25  1982  को  मंत्री  जी  को  पत्र  लिखा  था  गृह  और  तकनीकी  शिक्षा

 राज्य  श्री  लक्षमण  दास  अरोड़ा  ने  मंत्री  महोदय  को  8  1982  को  एक  पत्र  लिखा  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  के  trait  सचिव  ने  रेल  मंत्री  के  निजी  सचिव  को  एक  अद्ध शासकीय  पत्र  लिखा  था  ।

 खेल  एवं  सप्लाई  श्री  बूटा  सिंह  ने  भी  इस  समस्या  के  संबंध  में  21  1982  को  रेल  मंत्री
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 को  एक  अद्ध॑-शास  किए  पत्र  लिखा  था  ।  संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण एवं  आवास  मन्त्रालय  में  राज्य

 मन्त्री  श्री  हरिकृष्ण  लाल  भगत  ने  भी  इस  समस्या  के  बारे  में  22-12-82  को  रेल  मन्त्री  जी  को  लिखा

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  श्री  योगेन्द्र  मकवाना ने  भी  एक  अद्ध॑-शासकीय  पत्र रेल  मन्त्री

 को  लिखा था  ।  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के  निजी  सचिव  ने  रेल  मन्त्री  जी  को  एक  पत्र  लिखा

 था  ।  इस्पात एवं  खान  मन्त्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ने  भी  माननीय  रेल  मन्त्री  को  लिखा

 था  ।  हरियाणा  के  वित्त  एवं  आयोजना  श्री  कटार  सिह  छोकर  ने  भी  रेल  मन्त्री  को  एक  पत्र  लिखा

 हरियाणा ही  के  शहरी एवं  ग्रामीण  आयोजना  मंत्री  श्री  हरपाल  सिंह ने  भी  24-12-82  को

 रेल  मन्त्री  को  एक  पत्र  लिखा  था  ।  करनाल  के  विद्यायका  बहिन  शान्ति  ने  अनेक  पत्र  लिखे  मैंने भी

 कोई  दो  दर्जन  के  लगभग  पत्र  लिखे  ।  किन्तु मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  एक  ही  उत्तर  भेजा  जा  रहा  है

 कि  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  भौर  यह  लाईन  पहले  से  ही  अत्यन्त  व्यस्त किन्तु  तथ्य  तो दूसरे ही

 हैं  और  अधिकारियों द्वारा  गलत  स्थिति  बताई  जा  रही

 हजारों  देखिए  यात्री  तथा  अन्य  आम  जनता  से  करनाल आने  जाने  में  समस्याओं का

 सामना कर  रही  है  ।  दिल्‍ली  में  मकान  मिलने  को  बड़ी  समस्या  सभी  ओर  से  लोग  दिल्‍ली आते  जाते

 |  रेल  मन्त्री  द्वारा  समय  में  थोड़  से  हेर  फर  से  उन्हें  बहुत  राहत  मिल  सकती है  ।  किन्तु यह  बात  मुझे

 समझ  नहीं  आती कि  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  या  तो  दिल्‍ली में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  को  वहीं

 आवास  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिए  अथवा  उन्हें  कम  से  कम  समय  पर  घर  और  कार्यालय पहुंचने  की

 सुविधा  उपलब्ध  की  जानी  चाहिए  ।  यह  एक  बहुत  ही  छोटी-सी समस्या  कौर  माननीय रेल  मन्त्री  के

 एक  इशारे  मात्र  से  दैनिक  यात्रियों  को  आवश्यक  राहत  मिल  सकती  ्  फि  उनके  अधीन  कार्यरत

 अधिकारी  ऐसा  चाहे  ।

 समस्या यह  है  कि  घरौंदा  तथा
 पानीपत

 मुख्य  उत्तरी  रेलवे  लाईन  पर  स्थित  है  जो  मेरे

 निर्वाचन
 क्षेत्र  में  पड़ते  करनाल  दिल्‍ली

 से लगभग  130  किलोमीटर दूर  है  कुरुक्षेत्र  बल्ली  से  156

 किलोमीटर द्र  है
 ।  लिखित

 रूप  में  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  था  कि 3  एन ०  पी०  गाड़ी को

 क्षेत्र  तक  बढ़ाया  जाये  तथा  बहीं से  उसे  2  डी०  पी०  अथवा  4  डी०  पी०  अथवा 2  पी०  एन०  जी० के

 रूप  में
 चलाया

 जाये  |  उन्होंने  यह  उत्तर  दिया  है  कि  पानीपत  और  कुरुक्षेत्र  के  बीच  लाईन  बहुत  अधिक

 व्यस्त  लाईन  के  व्यस्त  होने  की  कहानी  निराधार  है  ।  इस  सम्बन्ध  मेंਂ  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय

 रेल  मन्त्री  का  ध्यान  इस  तथ्य
 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कुरूप  त्र  एक  ऐतिहासिक महत्व  का  स्थान

 मेले  के  अवसर  पर  जब  सूर्य  ग्रहण  लगता  है  तब  समूचे  देश  से  15-20  लाख
 तक  जनता  वहां

 त्रित  होती  इस  दृष्टिकोण  का  भी  कोई  आधार  नहीं  है  कि  कुरुक्षेत्र  तक  बढ़ाई गई  3  एन०  पी०

 गाड़ी  के  अतिरिक्त रेक  के  रख-रखाव के  लिए  टर्मिनल  सम्बन्धी  कठिनाईयां  हैं  क्योंकि  मले  के  दिनों में

 कम  से  कम  वहां  एक  दर्जन  गाड़ियाँ  जाती  हैं  और  वहाँ  से  चलती  हैं  मुझे  यह
 समझ

 नहीं  आता  कि  एक

 रेल  गाड़ी  को  बढ़ाते  से  इन्कार  क्यों  किया  जा  रहा  इसका  कोई  अकाट्य  कारण  नहीं  है
 ।

 मुझे  यह

 समझ  नहीं आ  रहा  कि  क्या मैं  उन
 पत्रों

 का  ब्यौरा  यहाँ  पर  बताऊं  जो  प्रतिदिन  मुझे  अपने  निर्वाचन

 क्षेत्र की  जनता  से  प्राप्त  होते  हैं  जिसमें  मुझ
 पर  प्रहार  किया  जाता  है

 और
 व्यंगात्मक  ढंग  से  मुझे यह

 कहा  जाता  है  कि  मैं  एक  अच्छा  सांसैद  नहीं  मुझें यह
 बताया  जाता है  कि

 मैं  15  लाख  लोगों  का

 प्रतिनिधित्व करने  लायक  नहीं  हूं  कि  मेरे  मुंह  पर  चेपी
 लगी  है  और

 मेरे  मुंह  में  जबान नहीं  है  ।

 x

 जनता  मुझे  यही  सम्मान  देती  है
 ।
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 हरियाणा  में  अभी  हाल में  1982  >
 हुए  विधान  सभा  चुनाव  में  उप  रेल  मंत्री  श्री

 मल्लिकार्जुन  भी  उपस्थित  थे  ।  वे  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 के

 विभिन्न  विधान  सभा  क्षेत्रों  के  मुख्यालय

 पानीपत  भौर  घरौंदा  में  ठहरे  वे  वहाँ  लोगों  से  मिले  तथा  उन्होंने  यह  स्पष्ट  आश्वासन  दिया

 कि
 आवश्यक  कार्यवाही  को  जाएगी  ।  किन्तु  उस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  ।

 उत्तरी  रेलवे  में  किसी  भी  नई  रेल  लाइन  के  निर्माण के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था नहीं  की  गई

 है  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  नंगल-तलवार  रेलवे  लाईन  के  निर्माण  के  लिए  धनराशि  दी  जानी  चाहिए  ॥

 जब  मैं  कोई  अद्ध-शासकीय पत्र  रेल  मन्त्री  महोदय  को  लिखता  हूं  तो  वे  उसका  उत्तर  देते  हैं  ।

 मैं  उसकी  एक  प्रति  अपने  मतदाताओं  को  भेज  देता  हुं  कि  मैंने  क्या  कार्यवाही की  ।  किन्तु आप  इस  बात

 को  समझ  सकते  हैं  कि  यदि  उसके  उत्तर  में  राही  स्थिति  का  हवाला  नहीं  होता  तो  मैं  क्या  कर

 सकता हु

 वास्तव में  रेल  विभाग  में  बैठे  नौकरशाह  उन  ऐसे  व्यक्तियों को  इसी  प्रकार के  उत्तर  भेज  देते

 हैं जिनका  कार्य  वे  नहीं  करना  चाहते  ।  दैनिक  यात्री  करनाल  और  घरौंदा  के  अध्यक्ष को  उत्तर

 भेज  दिया  गया  है  यह  तब  हुआ  जब  कि  7  महीने  की  अवधि  के  बाद जब  वे  कम  से  कम  17

 कीय  पत्र  मन्त्री  महोदय  को  लिख  चुके  थे  ।  पानीपत  भौर  कुरुक्षेत्र  क ेबीच  लाईनों  की  अधिक  व्यस्तता  की

 कहानी  आधारहीन है  ।  यही  बात  वे  हमेशा  कहते  रहते  हैं  ।  बात  बड़ी  हास्यास्पद  है  ।  किन्तु  रेल  मंत्री

 महोदय  कहते  हैं  कि  टर्मिनल  कठिनाइयां  हैं  यह  भी  आधारहीन  है  क्योंकि  जैसाकि  मैंने  स्वयं  देखा  है

 कि  मेले  के  दिनों  में  एक  aia  गाड़ियां  वहां  से  चलती  हैं  और  वहां  जाकर  रुकती  मैं  यह  बता  सकता

 हूं  कि  सभी  तथ्य  उन  पत्रों  में  हैं  जो  मैं  चार  रेल  मंत्रियों
 को

 भेजता  रहा  किन्तु  फिर  भी  कुछ  ठोस  कार्य

 नहीं  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  मेरे  निर्वा  चन  क्षेत्र  की  समस्या
 की

 ओर  ध्यान  दिया  जाए  |

 इसके  साथ  मैं  बिजली  से  चलने  वाली  गाड़ियों  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  पानीपत  अथवा

 सोनीपत और  दिल्‍ली के  बीच  कम  से  कम  सोनीपत  कौर  दिल्‍ली  के  बीच  उत्तर  रेलवे  में  बिजली से  चलने

 वाली  गाड़ियां  चलाने  का  एक  रचनात्मक  प्रस्ताव  था  ।  साथ  ही  सोनीपत  जिले  में  राई  में  एशियाई  खेलों

 का  आयोजन  करवाने  का  भी  प्रस्ताव  था
 ।

 ऐसा  प्रस्ताव था  !  सोनीपत दिल्‍ली  से  मुश्किल  से  27  मील

 दूर  पानीपत  तक  दोहरी  लाइन  है  और  पानीपत  और  दिल्‍ली के के  बीच  बिजली  की  गाड़ियां  बड़े

 आराम  से  चलाई  जा  सकती  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  इस  प्रस्ताव  पर  गम्भीरता से  विचार  करने

 का  अनुरोध करता  हूं

 अब  मैं  उत्तर  रेलवे  की  लाइनों  को  दोहरा  करने  की  बात  लेता  हूँ  ।  इसे  पानीपत  तक  दोहरा कर

 दिया  गया  है  इसे  अम्बाला  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव है  परन्तु  इसमें  अनावश्यक  विलम्ब  किया  गया  है  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  यथा  संभव  शीघ्र  अम्बाला  तक  दोहरी  लाइन  करने  का  अनुरोध  करता

 रोहतक जिले  में  झज्जर  एक  जगह  है  ।  रोहतक  हरियाणा  में  राजनीति  का  केन्द्र  रहा  थल

 सेना  जल  सेना  और  वायु  सेना  को  रोहतक  का  अधिकतम  योगदान  रहा  झज्जर  उप  मण्डल  है  और

 यह  दिल्‍ली से
 36  मील gi  यह  एक  पिछड़ा क्षेत्र  इसके  पिछड़े  होने  का  कारण  रेल  से  न  जुड़ा  होना

 इसे  रेल  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  था  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  कुछ  समय  पहले  झज्जर  के  प्रतिनिधि ने

 yay  रेल  मंत्री  श्री  पी०
 सी

 ०  सेठी  से  मुलाकात  की  थी  ।  वह  उन्हें  एक  बार  नहीं  अपितु  दो  बार  मिले
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 ee  =  जम  ह

 थे  बौर उनहोंने  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपुर्वंक  विचार  किया  जाएगा  |

 झज्जर
 के  लोगों  की  मांग

 न
 केवल  उचित  है  ताकि  जरूरी

 भी
 है

 ।
 यदि  झज्जर  को  रेल  से  जोड़ा  जाता  है

 तो  वहू  सारा  उप  मंडल  और  हरियाणा  के  सम्पूर्ण  पिछड़े  क्षेत्र  का औद्योगिक और  आधिक  दृष्टि से  निश्चय

 ही  विकास  होगा  ।

 अब  मुझे  कोच  कमेटी  की  बात  करनी  है  ।  मुझे  पुरा  पता  है  कि  सोनीपत  उप  मंडल  में  जी०  to

 रोड  पर  मुरथल  के  निकट  एक  कोच  फैक्टर  लगाने  का  प्रस्ताव  था  ।  रेल  मंत्रालय  के  प्राधिकारियों  ने  उस

 स्थान  का  दौरा  किया  था  ।  1977  से  पहले  जब  मैं  हरियणा  में  राजस्व  मंत्री  था  तब  कोच  फटी  के

 लिए  भूमि  अजित  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  परन्तु  मुझे  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  कोच  फैक्ट्री  को  कहां  ले

 जाया
 गया  है  ।

 भूमि  उपलब्ध  है  ।  यह  दिल्‍ली  से  अधिक  दूर  नहीं  स्थान  बिल्कुल  उपयुक्त  है  ।  मैं  रेल

 मंत्री  से  हरियाणा  को  कोच  फैक्ट्री  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  हरियाणा  दिल्‍ली  के  निकट  एक  छोटा  सा

 राज्य है  और  इसने  15  वर्षों में  जब  से  अस्तित्व  में  अया  है  अत्यधिक  प्रगति  की  है  ।  हरियाणा  निश्चय

 ही  पंजाब  के  बाद  केन्द्रीय  पूल  में  अत्यधिक  अनाज  देने  वाला  राज्य  है  और  हरियाणा  को  कोच  फैक्ट्री  देने

 की  मांग  बिल्कुल उचित  है

 मैं  अब  रेल  मंत्री  का  श्यान  कोयले  की  समस्या  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  उन्हें  मामले
 की

 पूरी  जानकारी  मैं  उनसे  एक  बार  मिला  भी  था  ।  उन्होंने  अत्यन्त  घेरे  के  साथ  मेरी बात  सुनी  थी

 और  मुझे  आश्वासन दिया  था  कि  समस्या  हल  हो  जाएगी  परन्तु  अफसरशाही  तंत्र  और  तकनीकी

 कारणों की  वजह  से  उन्हें  कहनी  पड़ी  ।

 आप  इससे  सहमत  होंगे  कि  कोयले  की  उद्योग  के  साथ-साथ  निर्धन  कौर  धनी  को

 भी  आवश्यकता  होती  है  ।  परन्तु  कोयले  का  आवागमन  एक  समस्या  बन  गया  है  ।  हमें  बताया  गया  है

 कि  कोयले  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  कठिनाई  यह  है  कि  आवागमन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  इस  प्रकार

 ठेकेदारों  अथवा  उद्योगपतियों  को  ट्रकों  द्वारा  कोयला  ढोना  पड़ता है
 जो  कि  बहुत  महंगा  पड़ता  है

 निस्सन्देह  इससे  कोयले  के  मुल्य  में  वृद्धि  होती  है  ।  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  मामले  पर  ठंडे  दिमाग

 से  विचार  करने  का  अनुरोध  करता  हुं  ताकि  कोयले  खानों  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  तक  कोयला  ले  जाने

 की  समस्या  हल  की  जा  सके  ।

 हाल  ही  के  बजट  में  सम्पूर्ण  उत्तर  रेलवे  में  एक  भी  नई  लाइन  बिछाने  हेतु  धन  को  व्यवस्था  नहीं

 की  गई  है  ।  मैं  इसका  कारण  नहीं  जानता  ।  मैं  प्रोफेसर  नारायण  चन्द्र  पराशर  को  सुन  रहा  मैं

 उनसे  सहमत  हूं  कि  उत्तर  रेलवे  बहुत  बड़ा  हो  गया  है  ।  इसका  विभाजन  किया  जाना  चाहिए  और  जम्मू

 कौर  हिमाचल  पंजाब  और  दिल्ली  को  मिलाकर  एक  नई  उत्तर-पश्चिमी  रेले

 का  सृजन  किया  जाना  चाहिए  ।  देश के  अन्य  भागों  में  जब  नई  रेल  लाइनें  बिछाई जा  रही  हैं  तो  देश के

 इस  भाग  में  क्यों  नहीं  बिछाई  जा  रहीं
 ?

 योजना  आयोग  को  रेल  मंत्रालय  को  अधिक  धन  उपलब्ध  कराना  इस  पर  यदि

 वाही  की  जाए  तो  यह  एक  ठोस  प्रस्ताव  रेल  मंत्री  योजना  आयोग  का  सदस्य  होना  इसी

 प्रकार  योजना  आयोग  के  सदस्यों  को  रेलवे  बोर्ड  का  सदस्य  बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  समन्वय  रखा

 जा
 सके  ।  इससे  रेल  मंत्रालय  की  समस्याओं  को  हल  करने  में  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 विपक्षी  सदस्यों  द्वारा  विभिन्‍न  मुद्दे  उठाए  गए हैं और  साथ ही  साथ  गाड़ियों के  देर  से  चलने  जैसे
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 णा

 दोष  भी  लगाए  गए  हैं  ।  जो  बातें  उन्होंने  कहीं  उनमें  कुछ  सच्चाई  भी  उनका  समाधान  किया

 जाना  चाहिए  और  लोगों  को  सन्तुष्ट  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  रेलवे  में  सुरक्षा  का  संबंध  लोग  यह  ठीक  कहते  हैं  कि  यात्री  अब  गाड़ियों  में  यात्रा

 करते  विशेषरूप  से  रात्रि  गाड़ियों  में  स्वयं  को  असुरक्षित  अनुभव  करने  लगे  हैं  ।  यात्रियों  की  सुरक्षा

 की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  |

 मैं  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  |  मैंने  अपने  दल  के  मुख्य  सचेतक  से  कुछ  समय  देने

 का  अनुरोध  किया  था  क्योंकि  मैं  आपके  माध्यम  स  अपने  लोगों  की  शिकायतें  रखना  चाहता  था
 ।  मुझे

 आशा  यदि  मैं  उनकी  उम्मीद के  विपरीत  आशा  नहीं  कर  रहा  कि  रेल  मंत्री  घरौंडा  और

 पानीपत  के  लोगों  की  समस्याओं  को  समझेंगे  और  उनकी  शिकायतों  पर  गम्भीरता  से  अनुकूल  दृष्टि  से

 और  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेंगे  और  अपने  अधिकारियों  को  राजी  कर  लेंगे  और  हल  ढूँढ  लेंगे  ताकि

 मुझे  और  अफसरों  को  बार-बार  पत्र  त  लिखने  पड़े  और  इस  प्रकार  की  छोटी-मोटी

 mal  को  हल  कराने  के  लिए  राजनीतिज्ञों  के  दरवाजे  न  खटखटाने  पड़ें  ।

 श्री  एन०  के०  शेजवलकर
 :  उपाध्यक्ष  मुझे  बोलने  का  यह  अवसर  देने

 हेतु  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 मैं  भाग्यशाली  हूं  कि  मुझे  दोनों  ओर  से  विद्वता  भरे  भाषण  सुनने  का  अवसर  मिला  है  ।  मैं  प्रयत्न

 करूंगा  कि  उनके  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  को  मैं  दोहराएं  नहीं  ।  मैं  इसलिए  भी  भाग्यशाली  हूं  कि  स्वयं

 रेल  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  तमाम  समय  उपस्थित  रहे  हैं  ।

 श्री  एन०  के०  दो जब लकर  :  मैंने  ऐसा  इसलिए  कहा  है  कि  कभी-कभी  वह  दूसरे  सदन  में  व्यस्त

 होते  तब  उन्हें  अपने  स्थान  पर  किसी  को  भेजना  पड़ता  यह  एक  अच्छी  बात  है  ।  दूसरी  सभा  में

 एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  कल  ही  उन्होंने  कहा  था  कि  धन  के  अभाव  के  कारण  रेलवे  छिन्न  भिन्न  हो

 रहा  है  ।  यदि  रेलवे  को  समुचित  धन  उपलब्ध  नहीं  कराया
 गया

 तो  हो  सकता है  कि  सम्पूर्ण  प्रशासन  और

 सम्पूर्ण  रेलवे  प्रणाली  सही  ढंग  से  काम  न  करे  ।  इसके  अतिरिक्त  उन्होंने  बड़  जोरदार  शब्दों  जैसा  कि

 समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  यह  भी  कहा  है  कि  इस  रेल  बजट  से  प्राप्त  होने  वाले  धन  जो

 कि  500  करोड़  रुपये  से  कुछ  ही  कम  वह  रेलवे को  सही  ढंग  से  चला  मुझे  आश्चयें  है  कि  वह

 इतनी  थोड़ी  सी  राशि  से  सन्तुष्ट  हो  जाएंगे  ।  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  और  मैं  आशा  करता  हूं

 कि  उन्हें  सफलता  प्राप्त  होगी  |  वास्तव  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यहਂ  एक  प्रकार  का  कुचक्र  है  ।

 रेलवे  माल  भाड़े  और  यात्री  किराए  में  वृद्धि  करना  चाहता  है  ।  इससे  प्रत्यक्ष  अथवा  परोक्ष  रूप  से  मुल्यों

 पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ता  है  ।  इससे  महंगाई  बढ़ती  इससे  मुद्रास्फीति  होती  उदाहरण  के  लिए  इस

 मामले  विशेष  में  अधिकांश  अर्थशास्त्री  यह  कह  रहे  हैं  कि  इससे  11  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत  तक  मूल्य

 वृद्धि  होगी  ।  इससे  फिर  रेलवे  प्रशासन  प्रबन्ध  पर  अन्य  सभी  चीजें  उपलब्ध  कराने  पर  विपरीत

 प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि  रेल  प्रशासन  अन्य  अनेक  चीजों  पर  निर्भर  इससे  सामग्री  महंगी  हो

 विकास  की  मशीनरी  की  कोचों  की  सामग्री  तथा  अन्य  अनेक  चीजों  की  सामग्री

 महंगी  हो  जाएगी ।  इससे  एक  बार  फिर  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी  और  यह  प्रक्रिया चलती  रहेगी  ।
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 भाड़े  बौर  या  ay  किराये  में  afe
 मैं  नहीं  जानता  वह  इससे  कैसे  बच  सकते  है

 क  क  के  छ
 ।  मैं  इस  समय

 यह  अनुभव करता  हूं  कि

 रेल  मंत्रो  ह० थि
 बी ०  ए०  गनी  खान  :

 उपाध्यक्ष
 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि

 मुझे
 गलत  न

 समझा  जाए
 ।  एक  विशिष्ट  प्रशन  के  उत्तर  में  राज्य

 सभा
 में  मैंने यह  कहा  था  कि  सम्पूर्ण

 प्रणाली छिन्न  भिन्न  होने  की  अवस्था में  है  ।  इसके  लिए  हमें  रेलवे  की  पुरानी  सम्पत्तियों को  नया  रूप

 देना  होगा  और  उसके  लिए  अपेक्षित  निधियां  उपलब्ध  होगा  ।  मैंने  यह  कहा  था  ।

 श्री  एन०  के०  शेज्वलकर  :  इसके  अतिरिक्त मैंने  समाचार  पत्रों  से  यह  भी  समझा  कि  आपने

 यह  कहा है  कि  इस  धनराशि से  आप  संभवतः  काम  चला  मैं  गलत  हो  सकता  हुं  और  भापने  जो

 कुछ  कहा  वह  कुछ  भिन्न  हो  सकता  हैं  ।  परन्तु  आपको  यह  अवश्य  ही  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  एक

 सूचक  वल  रहा  मेरा  यही  अनुभव  केवल  मालभाड़ै  और  यात्री  किराए  में  वृद्धि  करने से  कोई

 लाभ  नहीं  योजना  आयोग  को  कुछ  धन  उपलब्ध  कराना  ही  है  और  इस  मामले

 में  उन्होंने  जो  कुछ  उपलब्ध  कराया  है  वह  उस
 राशि

 का
 आधा  भी  नहीं  है  जो  उन्हें  उपलब्ध  करानी

 चाहिए
 थी  ।

 इसके  क्या  हम  उद्देश्य  को  प्राप्त  कर  लेंगे
 जो

 हमने  सोच  रखा  मेरा  अनुभव

 यह  है  पता  नहीं  मैं  तकनीकी  दृष्टि  से  सही  हूं
 या

 दूरदर्शी  योजनाएं  नहीं  हैं  आवश्यकता

 योजनाओं  की

 आवश्यकता तो  दूरदर्शी  योजना  की  इस  बात की  नहीं  कि  दो  या  तीन  वर्षों  के  बाद  क्या  होने

 जा  रहा  बल्कि  यह  कहना  चाहिए  कि  30  वर्ष  के  बाद  क्या  होने  जा  रहा  है  भौर  2010  या  उसके

 बाद-के  लिए  भी  हमारा  क्या  स्वप्न  उपनगरीय  रेलवे के  मामले  1950  में  ब्रिटेन

 से  कुछ  सवारी  fey  मंगाए गये  थे  ।  अब  वे  पुराने  पड़  गये  हैं
 ।

 चूंकि  निर्माता  अब  ऐसे  सवारी  डिब्बों का

 निर्माण  नहीं  कर  रहे  हैं  इसलिए  अब  30  वर्ष  बाद  हमें  उनके  फालतू  कल-पुर्जे  नहीं  मिल  रहे  हैं  तथा  शीघ्र

 ही  वे  कबाड़  बन  जायेंगे ।  यदि  हमने  इन्हें  खरीदते  समय  सही  समय  पर  पहले  ही  इन  बातों  की

 योजना  बनाई  होती
 तो

 सम्भवतः
 थे  कठिनाइयां  न  हुई  होती ं।

 अब  उपनगरीय  यातायात  वृद्धि  पर  है  और  यदि  आप  अग्रिम  कार्यवाही नहीं  करते

 हैं  तो  अत्यन्त  शीघ्र  ही  यह  काब ूसे  बाहर  हो  जायेगा  ।  मैं  आपको  चेतावनी  देता  हूं  कि  कल  अर्थात

 समय  बाद  दूर  के  स्थानों  से  आने  वाली  आपकी  मेल  और  एक्सप्रेस  रेलों
 को

 बम्बई
 तक

 नहीं  पहुंचने  दिया

 उन्हें  आपको  कल्याण  पर  पर  ही  रोकना  पड़ेगा  क्योंकि
 उपनगरीय  यातायात  इतनी ita

 से  बढ़ेगा  कि  इन  लम्बी  दूरी  की  रेलों  के  लिए  कोई  स्थान  नहीं  मिलेगा
 ।

 इस  समस्या  को  हल  करने के

 लिए  आपकी  क्या  योजनाएं हैं  ?  आप  अपनी  टर्मिनल  क्षमता  को  कैसे  बढ़ायेंगे  और  30  वर्ष  आगें  के  लिए

 आवश्यक  रेलवे  क्षमता  में  कैसे  वृद्धि  करेंगे
 ?

 हमਂ  दींघेंकालीन
 आयोजना

 के  बिना  न  समस्याओं को  gar

 नहीं  कर  सकते  |  अब  तो  केवल  यहां  वहां  थोड़ा-थोड़ा  काम  किया  जा  रहा  जब  किसी  कारणवश

 आपकी  परिचालन  लागत  में  वृद्धि  हों  जातीं  हैं  तों  आप
 माल-भाड़

 और  सवारी  किराए  में  वृद्धि  कर  देते

 जो  कि  आप  प्रतिवर्ष  करते  हैं  ।  इससे  हमें  संतोष  नहीं  होता है  क्योंकि  हमारी  आवश्यकताएं पुरी  नहीं

 होती
 हैं  ॥
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 vt  सर्मन

 चर्चा--जारी

 -

 tare  रेलवे  के  सामान्य  कार्यान्वयन  का  हमें  समाचार-पत्रों  में  इसे  विषय  में  अनेक

 टिप्पणियाँ  पढ़ने  को  मिलती  हैं  ।  मुझे  पुरा  विश्वास  है  कि  मन्त्री  महोदय  ने  भी  वे  देखी  होंगी  ।  मैं  अपनी

 ओर  से  कोई  टिप्पणियां  नहीं  कर  सकता  हूं  क्योंकि  मैं  तकनी की  व्यक्ति  नहीं  हूं  और  न  मुझे  कभी  रेल

 लय  के  साथ  सीधे  सम्पर्क  में  आने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  है  ।  परन्तु  जो  कुछ  मैंने  समाचार-पत्रों  में  पढ़ा  है

 उससे  मुझे  यह  विश्वास  है  कि  कुछ  ऐसे  तरीके  हैं  जिनसे  हम  भाड़े  और  किराए में  वृद्धि  किए  बिना  भी

 रेलवे  के  कायें  कों  अधिक  कुशल  बना  सकते

 इस  सम्बन्ध  में  एक  मुद्दा  भाप  के  इन् जन  के  बारे  में  उठाया  गया  है  !  1980-81  में  हमारे  पास

 लगभग  7,500  ऐसे  इंजन  थे  और  मेरे  विचार  से  उनकी  संख्या  6000  रह  गई  यह

 भांति  विदित  है  कि  भाप के  इंजन  अलाभकर  इस  समय  रेलवे  की  30 प्रतिशत  माँग  को  भाप के

 इन् जन  ही  पुरा  करते हैं  ।  यहਂ  आम  भावना  है  कि  आजकल  डीजल  और  बिजली  के  इंजनों  की  पर्ण  क्षमता

 का
 उपयोग  नहीं

 किया
 जा  रहा है  और  उनकी  30  प्रतिशत  क्षमता

 बेकार  रहती  यदि  हम

 उनकी  उपयोग  करने  की  क्षमता  में  30  प्रतिशत वृद्धि  कर  देत ेहैं  तो  फिर  भाप  के  इंजनों  को

 श्यकता  नहीं  रहेगी  और  हम  वह  काफी  खर्चे  बचा  सकते  हैं  जो  हमें भाप  के  इंजनों पर  करना  होता  है  ।

 यह  दिखाने  के  लिए  कि  भाप  के  इंजनों  का  परिचालन  कितना  मंहगा  पड़ता  नियन्त्रक  और  महालेखा

 परीक्षक के  वर्ष  1980-81  के  प्रतिवेदन में  तथ्य  और  आँकड़े  प्रस्तुत  किए गए  इसलिए  जितना

 जल्दी  उन्हें  बदल  दिया  जाए  उतना  ही  अच्छा  है  ।

 यह  बताने  के  लिए  कि  डीजल
 और

 विद्युत  इंजनों की  तुलना  में  भाप के  इन् जन  का  परिचालन

 कितना  मंहगा  पड़ता है  ।  मैं  कुछ  आँकड़े  प्रस्तुत  करूगा  |  बड़ी  लाइन  पर  यात्री  सेवा  पर  1,000

 मीटर के  लिए  भाप के  इन् जन  पर  5,412  डीजल  इन् जन  पर  2,351  रुपये  और  बिद्युत-इन्धन

 पर  3,785  रुपये  लागत  आती  है  ।  माल  यातायात  के  मामले  में  1,000  किलोमीटर  के  लिए  भाप  के

 इंजन  पर  8,539  रुपये  डीजल  इंजन  पर  1,677  रुपये  और  विद्युत  इंजन पर  1,868  रुपये  लागत

 आती  सवारी  और  माल  ढोने  के  लिए  परिचालन  व्यय  इतना  आता  है  ।  इस  दावे  के  सेन

 चार-पत्रों  में  विभिन्न  और  आंकड़े  प्रस्तुत  किए  गए  हैं
 ।  इस  सम्बन्ध  में  काफी  समय  पहिले  30

 1982  को  टाइम्स  में  एक  लेख  छपा  था  ।

 मैं  यहां  पर  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपने  इस  बात  की  जॉच  की  है

 कि  कया  हम  भाप  कें  इंजनों  से  छुटकारा  पा  सकते हैं  ?  इस  बारे में  अनेक  लाभ  बताये  गए  हैं  ale  हम

 ऐसा  कर  सकते  हैं  तो  स्वाभाविक  है  कि  रेलवे  के  कार्य  को  प्रभावित  किए  बिना  इससे  भारी  लाभ  होगा

 भर  उस  मामले  में  हमें  किराये-भाड़े  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।

 दूसरा  मुद्दा  रेल  इंजनों  और  रेल  रेकों  का  पुर्णतया  उपयोग  न
 करने  के  बारे  में  मेरे  विचार  से

 श्री  बसरूर  एक  अभियन्ता  हैं  और  वह  als  के  कार्य का री  चेयरमैन थे  |

 Sito  मधु  दण्डवत
 :

 वह
 तो  दो

 दिन  पूर्व  सेवा-निवृत  हो  चुके  हैं  ।

 के  शोज वल कर  :  जी  उन्होंने  इसका  उल्लेख  किया  था 1  कुछ  ऐसी  रेल
 की  पटरियां

 हैं
 जिन्हें  बदले  जाने  की  आवश्यकता  परन्तु  मुख्य  रेल  पथ  ऐस ेहैं

 जिन
 पर  हम  इन  दो  प्रकार  के  इंजनों
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 को  अर्थात  डीजल  और  विद्युत  इंजनों  को  बड़ी  लाइन  पर  160  किलोमीटर की  गति  से  और  मीटर  गेज

 लाइनों पर  120  किलोमीटर  प्रति  घंटे  की  अधिकतम  गति से  दौड़ा  सकते  हैं  ।  परन्तु  आजकल गति  का

 उपयोग  उस  सीमा  तक  नहीं  हो  रहा  है  और  भौसत  गति  मीटर  गेज  लाइन  पर  लगभग  29  कि
 ०

 मी
 ०

 प्रति  घण्टे  की  है  और  बड़ी  लाइन पर  50-52  कि०  मी ०  प्रति  घण्टे की  यदि  हम  किसी तरह  गति

 को  बढ़ा  सकें  और  इन  रेलों  को  तेज  चलाकर  औसत  गति  में  वृद्धि  कर  तो  क्या  आप  ऐसा  नहीं  सोचते

 कि  हमें  और  इंजनों  और  रेकों  की  आवश्यकता नहीं  होगी  ।  उन्हीं  इंजनों  ओर  रेकों  से  हम  कम  से  कम

 50  प्रतिशत और  अधिक  यात्री  यातायात  पुरा कर  सकते gl  यदि  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  तो  क्या  यह

 प्रत्यक्ष बचत  नहीं  होगी  ?  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  पहलू  की  भी  जांच  करें  ।

 सवारी  डिब्बों  की  क्ष  मता  का  पूर्ण  उपयोग  न  होना  एक  दूसरा  पहलू  है  ।  सवारी  डिब्बे  हर  जगह

 बेकार पड़े  रहते  हैं  ।  आप  जानते हूँ  कि  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  की  आवृत्ति  में  आपने  निस्सन्देह  वृद्धि  कर  दी

 परन्तु फिर  भी  यह  70  घण्टे तक  निष्क्रिय  पड़ी  रहती  है
 ।

 ताज  एक्सप्रेस केवल  तीन  जमा  तीन  घण्टे

 ही  चलती  यह  7.15  बजे  सवेरे  दिल्‍ली से  छूटती  है  और  10.30  बजे  आगरा  पहुंच जाती  है  और

 वापिस  आने  में  भी  इतना  ही  समय  लगता  है  ।  बाकी  समय  यह  बेकार  पड़ी  रहती  है  ।  तो  आप  इसे  कांसी

 तक  क्यों  नहीं  बढ़ा  देतें  हैं
 ?

 मुझे  पता  है  कि
 ताज  एक्सप्रेस  में

 सोने
 का  प्रावधान  नहीं  परन्तु  आप  इसे

 दिन  में  ही  झांसी  तक  चला  सकते  हैं  और  लगभग  उसी  समय के  दौरान  आप  उसे  दिल्‍ली  वापिस  ला

 सकते  हैं  ।  परन्तु  आप  ऐसा  करते  कयों  नहीं  और  फिर  रांची  एक्सप्रेस भी  ऐसी  है  ।  जो  कालका

 जाकर  कुछ  समय  तक  निष्क्रिय  पड़ी  रहती  है
 ।

 कया  इसे  हरिद्वार
 तक

 नहीं  भेजा  जा  सकता  है  जिससे  कि

 इसका  पूरा  उपयोग  किया  जा  सके
 ?

 ऐसे  बहुत  से  उदाहरण दे  सकता हूं  जिससे  यह  सिद्ध  किया  जा

 सकता है
 कि

 ये
 रेलें  और  अधिक  दूरी तक

 चलाई
 जा  सकती हूँ  और  वह  निस्सन्देह एक  ठोस  लाभ

 होगा

 इसी  माल  ढोने  वाले  डिब्बों  के  बारे  आप  जानते  हैं  कि  दो  प्रकार  के  ara-fesy  होते

 एक  तो  आधुनिक  जिन्हें  आप  बी  सी  एक्स  या  ऐसा  ही  कुछ  कहते हैं
 जिनमें  घूमने  वाली  बाल

 रिंग्स  होती  उन  माल-डिब्ब्रों  की  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हो  पाता  है  |  सच्चाई  यह  है  कि  मुख्य

 दुलाई  उर्वरक  और  इस्पात  की  होती  है  ।  रेलवे  मुख्यतया  इन्हीं  वस्तुओं  की  दुलाई  करती

 है
 ।

 यही  उनका  काम  कभी-कभी  वे
 शेडों

 में  और  स्थानों
 पर

 बेकार  पड़े  रहते  हैं  ।  यदि  आप

 प्रशासन  से  इस  प्रकार  का  कार्यक्रम  बनवा  लेते  हैं  कि  इन  डिब्बों  का  उन  तीन  दिनों  में  भी  उपयोग किया

 जा  सके  तो  आप  बड़ा  Thea  ला  सकते हैं  ।  विद्यमान  सवारी  और  मोल-डिब्बों  से  भी

 भारी  परिवर्तन  लाया  जा  सकता  है  ।  आप  इन  सभी  बातों  पर  विचार  क्यों  नहीं  करते  हैं  ?  मेरा  आपसे

 यह  हार्दिक  निवेदन  है  ।  कृपया  इन  सभी  पहलुओं  पर  अवश्य  विचार  कीजिए  और  मुझे  पुरा  विश्वास  है

 कि  आपको  माल-भाड़े  और  यात्री-किराये
 में  इस  प्रकार  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी

 और  भी  बहुत  से  मुद्दे  हैं

 मैं  कुछ  और  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 ।

 मेरे  विनम्र  सुझाव यह  हैं  कि  एक  पुर्णतया  गतिशील  और

 युक्तिसंगत  विचारधारा  अपनाने  की  आवश्यकता  है  |  मेरा  सुझाव  है  कि  सड़क  परिवहन  और

 लाइन्स
 एक

 मन्त्रालय  के
 अधीन  ही  होने  चाहिए  क्योंकि  इन  तीनों  सेवाओं में  परस्पर  समन्वय
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 चाहिए  |  यदि  एयरलाइन्स  तो  कम  से  कम  इन  दो  के  बीच  तो  परस्पर  समन्वय  होना  ही  चाहिए

 छोटे-छोटे  स्टेशनों  के  बीच
 रेले  चल

 रही  थ  उदाहरण  स्वरूप  दिल्ली-फांसी  के  बीच  बहुत  से

 छोटे  स्टेशन  हैं
 ।

 मुख्य  सड़क  अथवा  आगरा-बम्बई  राजमार्ग  ग्वालियर
 और

 झांसी
 को  छूता  है  ।

 क्या  आप
 सभी  छोटे  स्टेशनों  को  छोड़कर  मिली  हुई  रेल-व-सड़क  सेवाओं  का  प्रावधान  नहीं  कर  सकते  हैं  ?  निस्सन्देह

 उन  उद्योगों  के  लिए  जो  उन  क्षेत्रों  में  छोटे  स्टेशन  आवश्यक हैं  ।  परन्तु  हर  कहीं  छोटे  स्टेशन  रखने  की

 क्या  आवश्यकता  उनको  छोड़  करके  आप  काफी  खर्च  बचा  सकते  हैं  और  उससे  आप  सवारी-डिब्बों

 की  बचत  कर  सकते  गति  बढ़ा  सकते  और  ईधन  की  बचत  कर  सकते  हैं  क्योंकि  रेल-गाड़ियां

 घण्टों  स्टेशनों  पर  खड़ी  प्रतीक्षा  करती  रहती  हैं  और  इन् जन  चालू  रहता है  |  इससे  किसी  प्रकार

 की  बचत  नहीं  होती  है  ।  आपको  रेल-व-सड़क  सेवा  का  प्रयोग  करके  देखना  कम  से  कम

 माइश  के  आधार पर  |  रेल  सेवाएं बड़े  स्टेशनों  पर  चालू  रखी  जानी  चाहिए  और  इस  सम्बन्ध में  आपके

 विचारों  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  हम  ऐसे  उपायों  की  आजमाइश  कर  सकते  हैं  ।  मेरे  विचार  से

 इसमें  कुछ  भी  खराबी  नहीं  होगी  1

 इसी  हर  कोई  चाहता  है  कि  उसके  यहां
 तक

 रेल  लाइन  बिछाई  जाए  ।  कया  यह  सम्भव

 है
 ?

 भारत  सरकार  एक  बड़ा  कार्यक्रम  लागू  कर  सकती  है  ।  आप
 उसी  क्षेत्र  के  लोगों  का  भी  सहयोग  क्यों

 नहीं  लेते  हैं
 ?  30  कि०मी०  या  उससे  अधिक  तक  के  माग  पर  कम्पनियों  द्वारा  रेलें  चलाने  की  सम्भावना

 पर
 विचार

 किया  जाना
 सिंगरौली  को  लीजिए ।  भाप  वहां  इसे  कयों  नहीं

 भाजपा  लेते  भाप  उसको  चलाकर  देख  लीजिए  और  कुछ  अवधि  का  लाइसेन्स  उन्हें  दे  दीजिए  |  उन्हें

 रेलवे  लाइन  का  निर्माण  करने  दी  जिए
 ।

 और  आपके  लिए  उसे  निष्क्रिय  पड़े  रहने  देने  के  उसे  उन्हें
 अपने  स्थान  के  लिए  चलाने  दीजिए  |  अच्छा  हो  कि  आप  उनको  अवसर  दें  ।  निस्सन्देह  मैंने  इसके

 हानि  का  अध्ययन  नहींकिया है  क्या  यह  नीति के  विरुद्ध  है  कि  नहीं  ।  मेरा  सुझाव यह  है  कि आपको
 मजदूर

 मिल  जायेंगे  |  भापके  आंकड़ों  के  अनुसार  ही  एक  किलोमीटर  रेलमार्ग  बनाने  के  लिए  40  लाख  रुपये  की

 लागत  आती  है  ।
 आजकल  मजदूर  बहुत  मिलते  हैं  और  बे  रोजगारी  भी  फैली  हुई  है

 ।
 से  लोग  जिनके

 पास  पर्याप्त धन  है  ।  आगे  आ  जायेंगे  और  वे  उसे  अपने  स्वयं  के  क्षेत्र  के  हित  में  निवेश  क्र  देंगे  ।  कृपया

 सोचिए  कि  क्या  यह  विचार  अच्छा  हो  सकता  है  ।

 उच्च-दर  यातायात  का  भी  प्रशन  है  ।  (  )  वहां कया  हो  रहा  है
 ?

 हमारी  रेलें

 काफी  सामाजिक  भार  वहन  करती  हैं  और  मुझे  पता  है  कि  हमें  कुछ  किस्म के  माल-भाड़े  यातायात को

 आधिक
 सहायता

 देनी
 पड़ती  है  और  जैसा  करने  को  हम  बाध्य हैं  ।  परन्तु  जहां  तक  उच्च-दर  यातायात

 का सम्बन्ध  ट्रक  वाले  उसका  मुख्य  अंश  ले  जाते  हैं  और  इस  प्रकार हमें  इससे  हानि  होती  है  ।  मक्खन

 तो  ट्रक  वाले  ले  जाते  जबकि  रेलवे  के  लिए  हड्डियां  भी  नहीं  बच  रहती  हैं  ।  अतः  यह  एक  ऐसा  मामला

 है  जहां
 पर

 समन्वय  आवश्यक  कौन-सा  यातायात  चलना  चाहिए  और  किस  तरह  से  रेल  से  या  सडक
 से  ?  किस  प्रकार के  यातायात--रेल  या  सड़क  आवश्यकता  है  ?  हम  किस

 प्रकार  के  साधन  जुटा
 सकेंगे  ?  इन  सब  बातों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 आजकल  कलकत्ता  और  दिल्‍ली  जैसे  महानगरों  में  आपकी  बहुत-सी  भू-सम्पत्ति
 आपकी

 एक
 किंशासा  परेल

 में
 है

 और
 बम्बई  में  भी  कुछ  अन्य  कमंशालाएँ  हैं

 ।  आप
 जानते  हैं  कि  इन वर्कशापों  के  आधुनिकीकरण  करने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  आप  इसको  कल्याण  अथवा  किसी
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 स्थान  पर  नहीं  ले  जाते  जिससे  बम्बई
 की

 भीड़  भाड़  को  कम  किया  जा  सकता  है
 ?

 भाप  श्रमिकों

 के  लिए  भी  कुछ  कालोनियां  बना  सकते  हैं  ।  केवल  इतना ही  नहीं  आप  स्वयं  बम्बई  से  भी  करोड़ों  रुपये

 aire  कर  सकते  हैं
 ।

 उसे  यह  बताया  गया  है  कि  इसके  पास  बम्बई  में  लगभग  6  एकड़  भूमि  है  ।  बम्बई

 में  जहां  पर  वर्कशाप  स्थित  है  यहां  पर  छः  एकड़  भूमि  के  होने  का  तात्पर्य  है  कि  आपके  पास  करोड़ों  रुपये

 की  सम्पत्ति  है  ।  उस  धनराशि  का  मजदूरों  को  अच्छी  सुविधाएं  देने  तथा  वकंशाप  को  आधुनिक  बनाने  के

 लिए  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ।  इसकी  जांच-पड़ताल  की  जानी  चाहिए  |

 मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  बम्बई  निगम  के  साथ  कोई  सम्पर्क  नहीं  किया  जा  सका  है  तथा  बम्बई

 में  बहुमंजिले  भवन  के  निर्माण  के  लिए  अनुमति  प्राप्त  नहीं की  गई  इसलिए  कुछ  अन्य  स्थान  को  घेर

 रखा  जिनके  फलस्वरूप  अत्यधिक  असुविधा  होती  है  ।  ये  ऐसे  मामले  हैं  जिनकी  और  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए |  उनसे  हमें  कुछ  राहत  मिलेगी  तथा  कुछ  धन  भी  प्राप्त  होगा
 ।

 मैं  जनता  का  एक  प्रतिनिधि  भी  मैं  अपने  क्षेत्र  के  बारे में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 निस्सन्देह  रूप  से  यह  मामला  केवल  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र से  ही  सम्बन्धित नहीं  पिछले  50  वर्षों या

 उससे  अधिक  वर्षों  से  नई  दिल्‍ली से  झांसी  होकर  ग्वालियर  तक  तथा  वापसी के  लिए  केवल  दो ही

 गाड़ियाँ  एक  पंजाब  मेल  है  तथा  दूसरी  दादरा-अमृतसर  एक्सप्रेस  हम  पिछले  50  वर्षों
 से  एक

 तीसरी  गाड़ी  के  लिए  मांग  करते  रहे  हैं  ।  उत्तर यह  मिलता है  कि  दिल्‍ली से  बम्बई के  लिए  बहुत  सी

 गाड़ियाँ  निस्सन्देह  पश्चिमी  रेलवे  में  लेकिन  उनका  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 इसी  ऐसी  कोई  गाड़ी  नहीं  है  जो  इन्दौर-भोपाल-ग्वालियर  तथा  दिल्‍ली  को  जोड़ती  हो  ।

 आपसे  पहले  के  मंत्री  श्री  पाण्डेजी  भोपाल  गए  थे  और  उन्होंने  वहां यह
 घोषणा

 की
 थी  कि  2  अक्तूबर

 1980  से
 सांची  एक्सप्रेस  नाम  की  गाड़ी  प्रारम्भ

 की  लेकिन इस  सम्बन्ध में  अभी तक  कुछ  भी

 vel  किया  गया  है  ।

 आपने  पिछले  बजट  में  गुणा-इटावा  लाइन  के  सर्वेक्षण  के  लिए  व्यवस्था  की  थी  ।  इससे  दूरी  कम

 होगी  ।  इससे  माग  की  दूरी  कम  होगी  और  गुणा  इन्दौर  उन्नयन-कानपुर  सीधा  मार्ग  उपलब्ध  होगा  |  कई

 किलोमीटर  की  दूरी  तथा  ईंधन  की  बचत  होगी  |  ईंधन  एक  आवश्यक  वस्तु  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा

 मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  उद्देश्य  के  लिए  कुछ  और  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जाए

 ताकि  इस  कार्य  को  शीघ्रता  से  किया  जा  सके  )

 इसी  प्रकार  छोटी  लाइन की  समस्या  मैं  ग्वालियर से  आता gi
 आप  जानते हैं  इससे  पूर्व

 ग्वालियर  राज्य  में  रेल  छोटी  लाइन  वाली  इंजन  67  वर्ष  पुराने  हैं  और  डिब्बे  अपेक्षाकृत  छोटे  अब

 उनकों  कोई  भी  नहीं  बनाता  Z|  मैं  मंत्री जी  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि

 उसके  लिए  कुछ  करें
 ।

 मैं  आपसे

 निवेदन  करती  हूं  कि  वहां  पर  कम  से
 कम

 कुछ
 तो

 डीजल  इंजनों  तथा  कुछ  नये  डिब्बों की
 व्यवस्था  की

 जाये  तथा  मरम्मत  करने  की  और  मार्ग के  देख-रेख की  उचित  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए
 ।  इससे  उस

 क्षेत्र  के  गांवों  के  लोगों  की  काफी
 सहायता

 इसकी  अत्यधिक  आवश्यक्ता  है  ।  ग्वालियर  के  लिए

 कुछ और  अधिक  सुविधाओं  की  आवश्यकता है  ।
 ग्वालियर

 में
 प्लेटफा

 में
 संख्या दो  का  शेड  छोटा

 बहुत  सी  अन्य  सुविधाओं  की  आवश्यकता  यातायात  में  दिन-प्रति-दिन  वृद्धि  हो  रही  है  ।  कुछ  समय
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 कि  ee  ee

 पुर्व  जब  महाप्रबंधक  ग्वालियर  आये  थे  तो  मैं  स्वयं  उनसे  मिला  था  और  कुछ  मुद्दों  पर  विचार  करने  के

 लिए  बातचीत  की  मैंने  उनसे  निवेदन  था  कि  भोपाल  से  एक  और  बोगी  लगाई  जाए  ।  ग्वालियर

 से  प्रतिदिन  सैकड़ों  व्यक्ति  आते-जाते  हैं  ।  ग्वालियर  से  आने  वाले  लोगों  को  स्थान  नहीं  मिलता

 लिए  मैंने  उनसे  निवेदन  किया था  कि  कम  से
 कम  जनता

 की  एक  बोगी  बढ़ा  दी  उन्होंने  मुझसे

 वायदा  किया  था
 ।

 लेकिन  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  क्या  हुआ

 तमिलनाडु  तथा  केरल  एक्सप्रैस  जेसी  गाड़ियां  झांसी  जैसे  छोटे  स्थानों  पर  नहीं  रुकती  उन

 गाड़ियों  का  हमें  कोई  लाभ  नहीं  होता  है  ।  उनके
 न

 रुकने  के  बारे  में  यह  तक  दिया  जाता  है  कि  ग्वालियर

 तथा  झांसी  जैसे  स्थानों  के  सर्विस  स्टेशन  न  होने  के  कारण  वे  गाड़ियां  ऐसे  स्थानों  पर  नहीं  रुकती  अतः

 मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  ग्वालियर  को  एक  सर्विस  स्टेशन  बना  दिया  जाए  ।  यह  कोई  भारी  काय  नहीं  है  ।

 किसी  स्थान  की  जनसंख्या  तथा  आवश्यकताओं  की  ध्यान  में  रखने  के  पश्चात  ही  कतिपय  erat  की

 व्यवस्था  करके  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  कोई  सिद्धान्त  निर्धारित  किया  जा  सकता

 अन्त  में  मेरे  मित्र  की  एक  और  समस्या  है  ।  मैं  आपको  सख्ती  से  कार्यवाही  करने  के  लिए  बधाई

 देता  हूं  ।  आज
 की

 यही  आवश्यकता है
 ।

 आपके  अपने  विभाग  में  क्या  हो  रहा  है  ?

 मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  एक  एक  अनुसूचित  जनजाति  अधिकारी  की  पदोन्नति

 हुई  थी  और  उसे  विद्युत  अभियन्ता  बनाया  गया  लेकिन  बिना  किसी  कारण  के  तथा  बिना  किसी  कारण

 बताओ  नोटिस  उसकी  अवनति  कर  दी  गई  ।  उसके  विरुद्ध  रिकार्ड  में  कुछ  प्रतिकूल  टिप्पणियां  की

 गई  पर  उसको  बताई  नहीं  गई  थी  उसने  एक  अभ्यावेदन  दिया  था  और  मामले  को

 लीन  रेल  मंत्री  के  पास  भेजा  गया  उन्होंने  अभ्यावेदन  को  मंजूर  कर  लिया  था  और  यह  निदेश  दिया

 था  कि  उसको  तत्काल  पद  पर  बहाल  किया  लेकिन  अब  तक  यह  कार्य  नहीं  किया  गया  श्री

 सुरज भान  ने  एक  सप्ताह पूर्व
 23  1983  को  एक  पत्र  लिखा है  ।  यह  कार्य  आपके  अधीन  स्वयं

 उत्तर  रेलवे  में  किया  जा  रहा  है  ।  कृपया  इस  मामले  पर  ध्यान  अनुसूचित  जनजाति

 के  लोगों  को  अभियन्ता  बनने  का  अवसर  प्राप्त  नहीं  होता  और  इस  व्यक्ति  को  पिछले  तीन  अथवा

 चार  वर्षों  में  काफी  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उस  अभ्यावेदन  को  मंत्री  जी  को  दीजिए  ।

 श्री  एन०  के०  शेजवलकर  :  जी  हों  ।  इस  निदेश  के  लिए  आपका  धन्यवाद  ।  एक  और  मुद्दा

 दिल्‍ली  एक  बहुत  ही  बड़ा  डिवीजन  है  ।  रेल  मंत्रालय  द्वारा  इराको  विभाजित  करने  का  निर्णय  किया  गया

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  अम्बाला  डिवीजन  को  थक  रूप  से  गठित  किया  जाना  चाहिए  भौर

 इसका  मुख्यालय
 अम्बाला  में  आप  रेलों  के  भूगोल  से  अच्छी  तरह  परिचित  लेकिन  ऐसा  नहीं

 किया  गया  है  ।
 अभी

 भी  किसी  न  किसी वजह  से  यह  मामला  लंबित  अब  मुझे  यह  पता  चला  है  कि

 वे  इसको  चण्डीगढ़  ले  जाना  चाहते  हैं
 ।

 लेकिन  चण्डीगढ़  क्यों
 ?

 यदि  ऐसा  है  तो  तब  इसको  दिल्‍ली  में  ही

 क्यों  न  रहने  जाये  ?  प्रशासनिक  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ae  निर्णय  किया  गया  था  कि

 अम्बाला  एक  पृथक  डिवीजन  होनी  जिसका  मुख्यालय  अम्बाला  में  लेकिन  अम्बाला  को

 डिवीजन  बनाकर  यदि  आप  इसका  प्रशसनिक  कार्य  चण्डीगढ़  से  करें  तो  उस  कार्य  को  आप  दिल्‍ली  से  ही
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 कर  सकते हैं  ।  इस  पर  भी  विचार  किया  जाए  ।  उपाध्यक्ष  मुझे  बोलनेका अवसर  प्रदान

 करने  के  लिए  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  श्री  केयूर  भूषण  |

 श्री  केयूर  भूषण  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  रेल  मंत्री  जी  के  सुदृढ़

 प्रशासन  और **

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  शासक दल  के  बहुत से  माननीय  सदस्य  हैं  जो  बोलना  चाहते  अतः  जब

 प्रत्येक  माननीय  सदस्य  केवल  दस  मिनट  का  समय  लेगा  तभी  उन  सभी  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर

 प्राप्त हो  सकता  यह  एक  महत्वपूर्ण विषय  है  और  प्रत्येक  सदस्य  इसमें  भाग  लेना  चाहता है  और

 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  कुछ  समस्याओं  को  बताना  चाहता  है  ताकि  वहं  अपने  मतदाताओं  का  बखूबी

 सामना कर  सके  ।  अतः  यदि  किसी  व्यतीत  को  बोलने  का  अवसर  नहीं  दिया  जाता  तो  इसमें मे  री  कोई

 गलती  नहीं  होगी  बल्कि  यह  उन  माननीय  सदस्यों  की  गलती  होगी  जो  अधिक  समय  लेंगे  ।  इसलिए  मैं

 शासक  दल  के  सभी  माननीय  सदस्यों  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  समय  के  अंतगर्त  ही  अपना  भाषण

 समाप्त कर  लें  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  ):  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  अधिक  समय  लेता  तो  उसे  कम  किया

 जा  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 ये  नहीं  मानते  मैं  तुरन्त  ही  कसे  कम  कर  सकता  अभी  लगभग  30

 ऐसे  सदस्य  है  जिन्हें  बोलना  है  प्रत्येक  दल  को  समय  आवंटित  किया  गया  है  और  उस  अवधि

 के  अनुसार  ही  वे  बोल  रहे  आपको  अधिक  समय  दिया  गया  है  और  आपकी  पार्टी  से  अधिक  सदस्य

 बोलने  वाले  हैं  ।  यह  एक  समायोजन  का  प्रश्न

 श्री  केयूर  भूषण  अब  आप  दस  मिनट  तक  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  केयूर  भूषण  :  उपाध्यक्ष  अब  से  मेरे  समय  का  प्रारंभ  हो  रहा  पिछला

 समय  तो  आपने  ही  ले  लिया  है  ।

 रेल  मंत्रालय  के  संबंध  में  अब  तक  जो  विचार  पक्ष  और  विपक्ष  की  ओर  से  आये  जिसमें  हमारे

 रेल  मंत्रो जी  द्वारा  सक्षम  प्रशासन  करने पर  प्रसन्नता  प्रकट की  गई  उसे  सुनकर मैं  भी  अपने  को

 गौरवान्वित  महसुस  करता  क्योंकि  यह  एक  ऐसा  अवसर  आया  है  जिसमें  रेल  मंत्रालय  ने  अपनी  क्षमता

 से  प्रतिष्ठा  प्राप्त  की  यह  रेल  मंत्रालय  के  लिए  एक  अच्छा  रास्ता  है  और  जनता  की  सुविधा के  लिए

 भी  अच्छा  रास्ता  प्रारंभ  हुआ  है  ।

 मैं  रेल  मंत्री  जी  से  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  रेल  की  व्यवस्था  केवल  आमदनी की  ही

 जन-सुविधा  की  व्यवस्था  इसे  लाभ-हानि  के  आधार  पर  नहीं  देखा  जाना  यह  ठीक  है

 कि  इससे  हमें  भाड़ा  भी  प्राप्त  होता  है  और  लोगों  से  यात्रा  का  चाज  भी  प्राप्त  होता  मगर  इसके
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 जूद
 भी  यह  एक  अनिवाये  व्यवस्था  जिस  तरीके  से  हम  अस्पताल  चलाते  खाद्यान्न  को

 वस्तुएं  लोगों  को  सस्ते  से  सस्ते  दाम  पर  देना  अपना  गतंव्य  मानते  उसी  तरह से  यातायात  व्यवस्था  भी

 अनिवार्य  व्यवस्था  और  इसे  लोगों  के  लिए  जन-सुविधा  के  तौर  पर  ही  हमें  देखना  चाहिए  ।

 जब  हम  इस  व्यवस्था के  बारे  में  लोगों से  टैक्स  लेते  हैं  तो  हमें यह  देखना  चाहिए कि  नीचे  से

 नीचे  के  व्यक्ति  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सुविधा  मिले  ।  हमने  जो  बजट  रखा  उसका  लक्ष्य  सही  उसमें

 उतनी  आमदनी  होना  जरूरी  है  लेकिन  नीचे  के  दर्ज  के  आधार  पर  जो  आमदनी  करना  रखा  गया  उसे

 हमें  बदलना
 आप  यह  टैक्स

 तो
 जरूर

 लेकिन  ऊपर  के
 लोगों

 से  ही  लें
 ।

 इस  बात  का
 ध्यान

 रखें ।

 द्वितीय  दर्जे  में  चलने  वाले  लोगों पर  जो  हमने  25  प्रतिशत  बढ़ाने  का  सोचा  उस  पर  हमें

 विचार  करना  चाहिए  और  इसे  कम  से  कम  करना  चाहिए  ।  अगर  उन  पर  न  भी  बढ़ाएं  तो  उससे  कोई

 नुकसान  नहीं  है  ।  इसे  वातानुकूलित  दर्जे  और  फस्टंक्लास  में  चलने  वालों  पर  बढ़ाना  चाहिए  क्योंकि  इस  से

 सीमित  लोग  ही प्रभावित  होते हैं  और  यह  उस  वर्ग  को  प्रभावित  wang  और  जो  आम  जनता  की

 तकलीफों  से  दूर  हैं  और
 न

 आम  जनता
 की

 तकलीफों
 को

 महसुस  करते
 ऊपर

 के  दर्जों पर  आप  यह

 भाड़ा  नीचे  के  दर्जे  में  जिसमें
 सके-साधारण

 लोग  जाते  उसमें  किसी  तरह  सेਂ  भी
 न  यह

 मेरा  निवेदन

 दूसरे  दर्जे  की  सुविधाएं  असुविधाओं में  परिणत  हो  गई  जहां  कहीं
 आज  रिजर्वेशन नहीं

 वहां  आप  देखें  कि  किस  तरह  से  आदमी  गाड़ी  में  घुसता  मार  खाता  हैं  और  उसे  तकलीफ  होती  है

 आज  उसकी  दयनीय  स्थिति  हम  देख  रहे  महसुस  कर  रहे  हैं  ।  दूसरे  दर्जे  की  गाड़ियों  में  जिसमें आ  रक्षण

 नहीं  उसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  सुविधाएं  डिब्बे  बढ़ाएं  ।

 आज  द्वितीय  दर्जे  का  आरक्षण  सव-साधारण  को  सिलना  मुश्किल  हो  गया  है  ।  यदि  आमदनी

 बढ़ाना  जरूरी  हो  गया  है  तो  आज  रेल  व्यवस्था  में  जो  अव्यवस्था  होती  वहां  जो  भ्रष्टाचार  होते

 उनको  आप  रोके  ।  आपको  इससे  भी  आमदनी  ज्यादा  हो  सकती  हैं  ।  आज  टिकट  कलेक्टर  और  यात्री  भी

 अनुभव  करते  हैं  कि  कितने  लोग  बिना  टिकट  यात्रा  करते  उसको  भी  अगर  भाप  रोक  सकें  तो  आप

 ज्यादा  लाभान्वित  हो  सकेंगे  |

 साथ ही  साथ  जो  रिजर्वेशन  होते  हैं  बह  दिल्‍ली  जैसे  मुख्य  स्टेशनों  से  तो  हो  जाते  हैं  लेकिन  रास्ते

 के  स्टेशनों  के  लिए  जो  जगहें  खाली  रखी  जाती  हैं  उनके  लिए  वहां  पर  अधिक  पैसा  देकर  रिजर्वेशन

 कराना  पड़ता  है  और  वह  अधिक  पैसा  रेलवे  को  किसी  और  की  जेब  में  जाता  इसको भी  रोकना

 बड़ा  आवश्यक  है  ।

 जहां  तक  माल  भाड़े
 का  संबंध  सबे साधारण के  उपयोग  में  आने  वाली  चीजों पर  भाड़ा  कमा

 होना  चाहिए  ।  मनोरंजन के  लिए  उपयोग  में  आने  वाली  चीजों  के  माल  भाड़े  में  आप  भले  ही  बढ़ोत्तरी

 करें  तो  कोई  रज  नहीं  होगा
 ।

 खास  तौर  से  खाद्यान्न को  हर  जगह पहुंचाना होता  है  तो  उस  पर  माल

 शाखा  कम  होना  चाहिए  ।

 द  ऐ
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 बा  एगएस्‍एय  एकला

 प्राथमिकता  किस  क्षेत्र  को  मिलनी  यह  प्रश्न  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  आज  रेल  एक  ऐसा

 माध्यम है  जिससे  कि  सारा  राष्ट्र  एक  रूप  है  ।  इस  संबंध  में  जितना  ही  आप  पिछड़े  क्षेत्रों  पर  ध्यान  देंगे

 उतना  ही  राष्ट्रीयता  का  स्वरूप  और  एकता  का  स्वरूप  निखरैगा  ।  जितने  ही  भा दाग मन  के  साधन

 राष्ट्रीयता  भी  बढ़ेंगी  ।  यदि  आप  पिछड़े  क्षेत्रों  को  छोड़  देते  हैं  तो  उससे  अलगाव  की  स्थिति  पैदा  होती  है  ।

 वहां  पर  जितने  भी  बाहर  के  विचार  पहुंचेंगे  और  बाहर का  रहन-सहन  उतनी ही  राष्ट्रीयता

 बढ़ेगी  स्थिति  में  रेलों  का  बहुत  ही  महत्व  है
 ।

 हमारा  मध्य  प्रदेश  राज  बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र वहां  पर  आदिवासी तथा  हरिजनों  का

 बाहुल्य  है
 ।

 पहाड़ों  तथा  जंगलों  से  घिरा  हुआ  है
 ।

 उद्योग  की  दृष्टि  से  देखा  जाये  तो  मध्य  प्रदेश  बड़ा  धनी

 है  लेकिन  दोहन  के  लिए  जो  रेल  मागं  चाहिए  वह  वहां  पर  नगण्य  हैं  ।  बस्तर  सांस्कृतिक  दृष्टि से  सम्पन्न

 हैं  लेकिन  यातायात की  दृष्टि से  रेल  द्वारा  वहां  पर  नहीं  पहुंचा  जा  सकता ।  रायपुर से  हवाई  जहाज

 द्वारा आप  पहुंचते  जगदलपुर तक  जोड़ने के  लिए  कई  बार  सर्वे भी  हुआ  है  आप  कृपा
 करके

 उसको  बनाने  की  कृपा  करें  ताकि  हरिजन  आदिवासियों को  भी  रेल  यातायात सुलभ  हो  सके ।  कोरवा

 एक  भौद्योगिक  स्थान है  और  रांची  दूसरी  ओर  दोनों  की  दूरी  बहुत  नहीं  है  लेकिन  आवागमन
 के

 साधन
 न

 होने
 को

 वजह  से  दोनों  जुड़  नहीं  पा  रहे  हैं
 ।

 इसका  सर्वे  भी  हो  चुका  विलासपुर और

 पुर  के
 बीच

 रोज  आना  जाना  होता  हैं
 ।

 वहां  वनवासी  रहत ेहैं  और  वह  उद्योग से  भरा  हुआ  क्षेत्र हैं

 लेकिन  एक-दूसरे  से  बहुत  दूर  हैं  और  इस  धुरी  को  रेल  व्यवस्था  द्वारा  आपको  दूर  करना  होगा  |

 रायपुर  में  एक  वेतन  रिपेयरिंग  शाप  की  स्थापना  की  गई  थी  प्रधान  मंत्री  के  विशेष  आदेश  a

 वहां  स्थानीय  लोगों  को  स्विस  की  सुविधा  दिलाने  के  लिए  पहले से  एक  स्कूल  खोला  गया  था  ताकि  उनको

 ट्रेनिंग  दी  जा  सके  लेकिन  वह  स्कूल  प्रारंभ  नहीं  हो  पाया  है  ।  अतः  उसको  प्रारंभ  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसकी  क्षमता
 को

 आप  वहां
 पर

 और  अघिक  जिससे  वहां  पर  और  अधिक  deed  हो
 सकें  |  मध्य  प्रदेश  जो  सबसे  ज्यादा  पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  वहां  अधिक  ट्रेनिंग  सेक्टर  होंगे  तो  उनको

 गार
 के

 अधिक  अवसर  मिल  सकेंगे  ।  विलासपुर में
 भी  एक  केन्द्र  जो  कि  मध्य  प्रदेश  के  पूर्वांचल  में  है  ।

 लेकिन  इसका  प्रधान  कार्यालय  कलकत्ता  में  जिसकी  वजह  से  वहां  के  लोगों  को  सेवा  करने  का  मौका

 नहीं  मिल  पाता  हैं
 ।

 मेरा  आपसे  निवेदन  हैं  कि  उनको  सेवा  करने  का  मौका  दीजिए  ।

 समय
 कम

 इसलिए
 मैं  ज्यादा  अपनी

 बात  न
 कहते  मैंने  जो  सुझाव  रखे  आप  उनको

 पूरा  हमारे  रेल  मंत्री  बहुत  ही  सक्षम  आदिवासियों  और  हरिजनों  के  क्षेत्रों  की  समस्याओं  पर

 विशेष  रूप  से  ध्यान  देंगे
 ।

 इतना  निवेदन  करते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं
 |

 प्रो०  सत्यदेव  सिंह
 :

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  रेल  श्री  गनीं  खान
 चौधरी  का  हृदय  से  अभिनन्दन  करता  हूं  ।  इसलिए  कि  उन्होंने  अपने  पौरुष  और  बहादुरी  का  परिचय

 दिया  उस  शक्ति  से  संघर्ष  करने  की  क्षमता  हर  व्यक्ति  में  नहीं  होती  हैं  समाज  उसका  सम्मान  करता
 जिसमें  पौरुष  होता  जो  समय  को  पहचानता  हमारे  माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  जिस  उदारता

 और  गंभीरता  के
 साथ

 समस्याओं  का  निराकरण  किया  वह  बहुत  ही  सराहनीय  है
 |

 उन्होंने
 यह

 महसूस

 किया  है
 कि  एक  तरफ  रेल  द्वारा  माल  की  ढुलाई  और  उससे  मुनाफा  राष्ट्रीय  हित  में  हैं

 और
 दूसरी

 तरफ

 उनका  ag  भी
 सोचना  सही  हैं  चूंकि  वे  जनता  के  प्रतिनिधि जनता  के  बीच  से  आते  हैं  और  जनता  के

 सुख-दुख  के  लिए  सामान्य  यात्रा  के  लिए  रेल  विभाग  क्या  कर  सकता  इसकी  तरफ  भी  उन्होंने  ध्यान
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 दिया  इसलिए हम  उनका  सम्मान  करते  है  और  उनकी  प्रशंसा  करते  हैं
 ।

 इन  नीतियों के  चलने
 के

 बावजूद  भी  बहुत  बड़े  संकट  का  सामना  करना  पड़ा  हैं  और  उन्होंने  उस  संकट  उस  संघर्ष  का  स्वागत

 किया  वे  सच्चे  में  हमारे  रहनुमा  हैं  और  हमारे  पथ-प्रदर्शक  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  अभी  किसी  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  ने  कहा  है  आप  सिफ॑  मालदा  के  ही  रेल

 मंत्री  नहीं  सारे  भारत  के  रेल  मंत्री  हैं  ।  हमारे  जिले  से  भारत  के  प्रथम  डा०  राजिन्द्र

 आते  हमारे  जिले  से  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  लेकिन  फिर  भी  जिले  की  दशा  में  विशेष  परिवर्तन  नहीं

 सब  लोग  कहते हैं  कि  यहां  से  राष्ट्रपति  मुख्य  मंत्री  लेकिन  छपरा  जहां  का  तहां  खड़ा

 हुआ  वह  आगे  नहीं  बढ़  सका  हैं
 ।

 मालदा  आपकी  जन्मभूमि जो  जन्मभूमि  की  सेवा  नहीं  करता  rg
 मेरे  विचार  में  वह  अच्छा  काम  नहीं  करता  है  ।  मालदा  के  नागरिकों  और  मालदा  के  मतदाताओं  के  मन

 में  कुछ  अरमान  उन्होंने  कुछ  सोचकर  ही  आपको  विजयी  बनाया  है  कि  जब  कभी  मौका  आए  तो

 मालदा  के  भाग्य  को  सुधारने  का  मौका  मिले  ।

 मुझे  याद  पड़ता  है--श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  जो  संसद  में  सहरसा  से  आते  सहरसा  पहले  एक

 थाना  था  ।  श्री  रामावतार  शास्त्री  जी  भी  इस  बात  को  जानते  वह  सब-डिवीजन  उसके  बाद

 जिला  बना  और  आज  एक  कमिश्नरी  है  ।  हम  बिहार  के  दूसरे  क्षेत्र  के  लोग  इसके  लिए  अंगुली  नहीं  उठाते

 हैं  कि
 उसको  सब-डिवीजन  से  कमिशनर  का  दर्जा  क्यों  दिया  गया  ।  सहरसा  के  एक  वीरपुत्र  ने

 उसको
 यह

 दर्जा  एक  बहुत  अच्छा  काम  किया  ।  अपने  नगर  का  उत्थान  करना  हमारा  परम  धर्म  होता  इस

 लिए  आपने  अनुकरणीय  काम  किया है  हम  उसकी  प्रशंसा  करते
 उनकी  भर्त्सना  करना  हमारी

 दकियानूसी  की  निशानी  है  ।

 मैं  विनम्रतापूर्वक  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं--जसा  श्री  रामावतार  शास्त्री  जी

 ने  भी  पिछली  दफा  कहा  qI—aTaat  पर  डीघाघाट  से  पहले  के  बीच  में  रेल  पुल  के  निर्माण  का

 मामला  1975  से  पड़ा  हुआ  है  ।  जब्र  से  मैं  लोकसभा  में  आया  हूं--बार-बार  प्रश्न  कर  के  हर  मौके पर

 मैंने  विचार  प्रकट  किया  है  कि  इस  पुल  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिये  ।  हमें  कहा  जाता  है  किं  पुना में

 मिट्टी  की  जांच  हो  रही  पता  नहीं  अभी  तक  वह  जांच  पुरी  हुई  या  मंत्री  जब  तक  आपका

 विशेष  ध्यान  इस  पर  नहीं  यह  काम  होने  वाला  नहीं  यहਂ  अत्यन्त  परमावश्यक  काम  इस

 लिए  कि  इस  पुल  के  बन  जाने  से  समस्त  उत्तर  बिहार  तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जन-जीवन  में  एक

 कारी  आमुल  परिवर्तन  होने  वाला  एक  आर्थिक  क्रान्ति  पैदा  हो  सकती  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी

 के  नाम  पर  पटना-हा  जयपुर  के  सामने  एक  सड़क  पुल  बन  गया  जिसके  बन  जाने  से  जनता  सड़क

 से  आने-जाने  लगी  जिससे  रेलवे  की  आमदनी  बिलकुल  बन्द  हो  गई  जब  तक  आप  रेल  पुल  वहां

 पर  नहीं  जनता  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो

 श्री  मूल  चन्द  डागा
 :

 वहां  पर  ज्यादा  लोग  विदाउट टिकट  चलते

 प्रो०  सत्यदेव  सिंह  :  हो  सकता  बिना  टिकट  भी  चलते  लेकिन  हम  अगर  कोई  गलती

 करते  हैं  तो  आपके  पास  शक्ति  उनको  पकड़कर  उनको  जेल  जुर्माना  लेकिन

 इसका यह  अर्थ  नहीं  है
 कि

 रेल  पुल
 न  बनाया

 .
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 महात्मा गांधी  सेतु  बन  जाने  से  स्टीमर  सर्विस  भी  नहीं  रही  अनेकानेक बसें  वहां  पर  चलने

 लगी  डीलक्स  बसें  चल  रही  बहुत  सारा  पैसा
 जो

 पहले  रेल  विभाग
 को  स्टीमर  सर्विस

 से  आता  था

 वह  समाप्त  हो  गया  है  और  व्यक्तिगत  पू  जी  वाले  लोग  कमा  रहे  इसलिए  मेरा  अनुरोध है  कि  वहां

 पर  रेल  पुल  का  तुरन्त  निर्माण  किया  जाय  |

 मुकदमा  पर  आपने  भारत  के  प्रथम  राष्ट्रपति  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  जी  के  नाम  पर  रेल  तथा  सड़क

 पुल  निर्माण  किया  है  ।  इसी  तरह  से  पटना  हाजीपुर  के  बीच  में  आपने  सड़क  पुल  का  निर्माण  महात्मा

 गांधी  जी  के  नाम  से  किया  मेरा  अनुरोध है  कि  यह  तथा  रेल  पुल  भारत  के  प्रथम  प्रधान  मन्त्री

 पृ०  जवाहरलाल  नेहरू  के  नाम  पर  बनाया  जाय  ।  मेरा  यह  अनुरोध  भी  है  कि  जिस  तरह  मुकदमा  में  रेल

 सड़क  पुल  बनाया  है  उसी  तरह  से  डीघाघाट-पहलेजा  पुल  को  भी  रेल  सड़क  पुल  बनाया  जाय  |

 मेरा  दूसरा  निवेदन  यह  है  कि  छपरा-मुरहौरा  सड़क  पर  कचहरी  के  पास  आपने  बिना  किसी  की

 जानकारी के  रेल  फाटक  को  बन्द  कर  दिया  यह  प्रजातन्त्र  प्रजातन्त्र में  ऐसा  काम  करने  से

 पहले  आपको  चाहिए  था  कि  छपरा  की  नगर  पालिका  के  वहां की  जिला  परिषद्‌  के

 वहाँ के  विधायक  और  वहां  के  सांसद  की  सलाह  से  यह  काम  करते  ।  लेकिन  आपने  बिना  जनप्रतिनिधियों

 की
 जानकारी  बिना  जनता

 की
 जानकारी  के  ऐसा  कर  दिया  रेलवे  के  इंजीनियरों  और  वहां के

 जिला  जो  बाहर के  प्रदेश से  आते  उनको  स्थानीय  जनता  के  सुख-दुख  भौर  उनकी

 समस्याओं का  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।  उन्होंने बिना  सोचे-समझे  उस  महत्वपूर्ण सड़क  को  ara  कर  दिया

 तीन  वर्षों  से  हम  इस  सवाल  को  उठा  रहे  लेकिन  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  मैं

 नीय  रेल  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं--हम
 जब  अपने

 क्षेत्र  में  जाते  हैं
 तो

 हमें  जनता  की  गालियां  सुननी

 पड़ती  हैं
 ।

 छपरा  के  लोग  हमको  चलने  नहीं  देते  पूछते  हैं  कि  फाटक  कब  खुल  रहा  क्यों  नहीं  खुल

 रहा  मैं  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं--रेल  अधिकारी  इस  पर  ध्यान  कयों  नहीं  दे  रहे  मैं  निवेदन  करना

 चाहता हूं  कि  आप  तुरन्त इस  महत्वपूर्ण  सड़क
 को  खुलवायें  ।  पटना में  मीठापुर रेलवे  क्राइसिस  है  जहां

 का  फाटक  खुला  रहता  गाड़ी  आने  के  दो-चार  मिनट  पहले  बन्द  होता  इसी  तरह  पटना  जंकशन  से

 दानापुर  के  बीच  में  जितने  रेल  फाटक
 हैं

 सब  आदमी  द्वारा  खोले  और  बन्द  किये  जाते  हैं  ।  इसी  प्रकार  की

 व्यवस्था  वहां  भी  होनी  चाहिए  जिससे  आम  जनता  को  सुविधा  मिले  और  जनता  यह  समझे  कि  हमारे

 रेल  मन्त्री  अपने  संसद  अपनी  हैं  ।  हम  लोगों  की  बड़ी  अवमानना  होती  मैं  समझता हूं  कि  हमारे

 रेल  मन्त्री  जी  जनता  के  दुःख  दर्द  को  बहुत  नजदीक  से  जानते  हैं
 और

 वे  हमारी  समस्या  का  समाधान

 शीघ्रता से  और  अच्छे  ढंग  से  करेंग े।

 एन ०  के०  दोजवलकर  पीठासीन

 छपरा  वाराणसी  लाइन  पर  अवमान  परिवर्तन  होना  थेह  बहुत  महत्वपूर्ण  लाइन  है

 और  बहुत  पुरानी  लाइन  है  ।  इसके  बारे  में  सर्वेक्षण  का  कार्य  भी  हो  चुका

 छपरा  क्षेत्र  में  एक  दरिंदा-महा  राजगंज  लाइन  का  अवमान  परिवर्तन  भी  होना  चाहिए

 ससाराम  रेलवे  लाइन  जिसके  बारे  में  माननीय  पंडित  कमलापति जी  त्रिपाठी ने  1980  में  वचन  दिया

 था  कि  इसके  सर्वेक्षण  का  काम  पुरा  किया  लेकिन  वह  अभी  तक  नहीं  हो  सका  इस  पर  भी

 मन्त्री जी  ध्यान  दें  ।
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 छपरा-मोतीहारी  लाइन  को  पिपरा  तक  बनाने  पर  मात्र  15  करोड़  रुपया  खर्चे  होगा  |  यह  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  की  होगी  और  काठमांडु  से  दिल्‍ली  आने  वाले  यात्री  छपरा  होते  हुए

 शीघ्रता  से  दिल्‍ली  आ  सकेंगे  ।  इससे  दिल्‍ली  आने  की  उनकी  दुरी  भी  कम  होगी  और  ने  सुविधापूर्वक

 दिल्‍ली आ  सकेंगे  ।  इस  पर  भी  ध्यान  देना  नितान्त  आवश्यक  है  ।

 छपरा  से  दिल्‍ली  और  छपरा  से  कलकत्ता  सीधी  रेल  सेवा  देना  बहुत  आवश्यक है  ।  इससे  हमारे

 उत्तरी  बिहार  के  मिथिलांचल  के  लोगों  को  बड़ी  लाइन  से  सीधे  दिल्‍ली  आने  की  सुविधा  प्राप्त  होगी  ।

 यह  बड़ी  लाइन  की  सीधी  रेल  सेवा  देना  बहुत  आवश्यक  है  जिससे  कि
 लोग  छपरा

 से  दिल्‍ली  और  दिल्‍ली

 से  छपरा  सीधे  आ  जा  सकें  ।

 एस  महत्वपूर्ण  लाइन  का  अवमान  परिवर्तन  किया  गया  बरौनी  से  लखनऊ  लाइन  का

 मान  परिवर्तन  किया  गया  है  लेकिन  छोटी  लाइन  से  पहले  जितनी  शीघ्रता  से  लखनऊ  आ  जा  सकते

 आजकल  उतनी  शीघ्रता  से  नहीं  आ  जा  सकते  हैं  ।  आजकल  बड़ी  दिक्कत  होती  है  इसलिए  इस  रास्ते

 से  लोगों  का  आना-जाना असंभव  हो  गया  है  ।  इससे  रेलवे  को  भी  घाटा  होता  है  ।  कहा  जाता  है  कि  इस

 लाइन  पर  घटिया  किस्म  के  घटिया  किस्म  के  इ  जिन  और  रेल  टक  लगाए  जाते  अगर  इस

 लाइन  पर  सुन्दर  व्यवस्था  होती  तो  लोगों  का  आकर्षण  होता  ।  लेकिन  arg  न  होते  हुए  निराशा  सी

 हो  गई  छपरा  से  गोरखपुर  आने  में
 दस

 घंटे  लगते  हैं
 ।  लखनऊ

 जाने  में  बीस  घंटे  लगते  हैं  ।  आप  इस

 देरी  को  कम  करें  ।  आपका  तो  नारा  भी  सुरक्षा  और  समय  पालन  ।  हम  आपसे  आग्रह

 करेंगे  कि  सुगमता-पूर्वक
 लखनऊ

 आनि  जाने  की  सुविधा  प्रदान  करें  |

 सभापति  बिहार  में  बहुत  रेलवे  लाइनें  हैं  लेकिन  वहां  पर  कोई  रेलवे  क्षेत्रीय  मुख्यालय  नहीं

 एक  क्षेत्रीय  मुख्यालय  बिहार  में  होना  चाहिए  ।  यह  बिहार  की  जनता  की  बहुत  पुरानी  मांग  है  ।

 आपने  अपने  बजट  में  कहा  है  कि  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  समय  का  पालन  किया  wears

 यह  बहुत  सुन्दर  बात  है  ।  हम  इसके  लिए  आपकी  सराहना  और  प्रशंसा  करते  लेकिन  जहां  आप  समय

 पर  गाड़ी  चलाने  की  बात  करते  हैं  वहां  मैं अपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  छपरा  से  सीवान  और  छपरा  से

 सोनपुर  चार-चार  घंटे  विलम्ब  से  गाड़ियाँ  जाती  हैं  ।  इस  तरफ  भी  आपका  ध्यान  जाना  चाहिए  ।

 आपने  योजना  अयोग  और  वित्त  मंत्रालय  से  अधिक  से  अधिक  सशि  प्राप्त  करने  की  बात  कही

 है  जिससे कि  आप  रेलों  की  और  अच्छी  व्यवस्था कर  सके  ।  यह  बात  ठीक  है  कि  जब  तक  आपको  अधिक

 राशि  नहीं  मिलेगी  तब  तक  आप  रेलवे  का  विकारी  नहीं  कर  सकते  ।  देश  की  आजादी  के  बाद  के  इतने

 वर्षों  में  बहुत  कुछ  काम  हुआ  है  लेकिन  जितने  आपके  पास  रेलवे  के  विकास  के  प्रस्ताव  जितना  आप

 काम  करना
 उसकेਂ  लिए  अपके  पास  राशि नहीं  बिना  राशि  के  सारे  काम  करना  संभव

 नहीं  इसलिए  आपको  अधिक  से  अधिक  राशि  मिलनी  चाहिए  |

 माननीय  सभापति  मैं  रेलमंत्री  जी  का  ध्यान  सोनपुर  की  ओर  आकृष्ट  करना
 चाहता  हूं  i

 वहां  पर  एक  रेलवे  कालेज  है  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  विभाग इस  कालेज  की व्यवस्था  अपने  हाथ  में  ले  और

 सोनपुर  में  एक  हाईस्कूल  की  व्यवस्था  करना  बहुत  अवश्यक  डिवीजनलਂ  हैडक्वार्टर  हाजीपुर  बगल

 में
 है इसलिए  वहां  पर  बच्चों  की  पढ़ाई  के  लिए  यह  अत्यंत  आवश्यक  है  ।
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 ee

 वाराणसी  और  छपरा  के  बीच  में  माँझी  40  एकड़ का  बहुत  रमणीय  स्थान  वहां पर

 अवकाश  गृह  बनाने  का  विचार  चल  रहा  है
 ।  अगर

 तहां  पर  अवकाश गृह  बनाया  जाए  तो  मैं  समझता

 हूं  कि अवकाश में  रेलवे
 कर्मचारियों  को

 बहुत  ही  रमणीक स्थल
 प्राप्त  हो  सकेगा  ।

 a  तिम  निवेदन  यह  है  कि  रेल  विभाग  को  योजना  आयोग  से  कम  राशि  मिली  जिसकी  वजह

 से  मजबूर  होकर  रेल  मंत्री  महोदय  को  दूसरे  दर्जे  के  किराए  में  और  मासिक  पास  किराए  में  वृद्धि  करनी

 पड़ी  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  कमी  को  अन्य  साधनों से  पुरा  जाए और  दूसरे  दर्जे के  यात्रियों

 को  और  मासिक  यात्रियों  को  जो  अपनी  रोजी-रोटी  के  लिए  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  आते-जाते

 राहत दी  जाए

 छपरा  जंकशन  पर  बड़ी  लाइन तो  मेन  प्लेटफार्म  पर  लेकिन  छोटी  लाइन  वालों  को  काफी

 दुर  जाना  पड़ता  है  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  जनरल  मेनेजर  एसईआर  को  निर्देश  दें  कि

 वे  एम०  जी०  के  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  प्रयास

 छपरा  मर हरा  रोड  पर  कचहरी  स्टेशन से  तीन  किलोमीटर दूर  फाटक पर  बंस  वाले  यात्रियों

 को  उतार  देते  जिससे  वहां  से  तीन  किलोमीटर तक  यात्रियों  को  अपना  सामान  और  बच्चों को  लेकर

 आने  में  भारी  असुविधा  होती  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  समस्या के  समाधान  के  लिए  उचित  व्यवस्था

 की  जाए  ।

 इन  शब्दों  के
 साथ

 मैं  अपने  बहादुर
 और  समाज  सेवा  और  राष्ट्र  सेवा  करने  में

 जिनका
 पूरा  लगाव  ऐसे  मंत्री  जी  ने  जो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  उसका  gies  अनुमोदन  करता

 हू

 श्री  हरिहर  सोरन
 :  *सभापति  माननीय  रेल  मंत्री  ने  सदन में  वर्ष

 1983-84
 के  लिए  रेल-बजट पेश  किया  है  |  मैं  इस  बजट  का  समथेन  करता  हूं

 ।
 चर्चा  में  भाग  लेते

 मैं  उड़िसा  से  संबंधित  कुछ  महत्वपूर्ण  मामलों  को  उठाना  चाहता  हूं  ।

 मैं  उड़िसा  के  क्योंकर  जिले  से  आया  gt  इस  जिले  में  उच्च  ग्रेड  के  लोह

 और  कुछ  अन्य  खनिजों  का  भंडार  है  ।  लोह  अयस्क  पट्टी को  बाँसपोर-बाइबिल  क्षेत्र

 कहा  जाता  है  ।  आजकल  बाँसपोर-बाइबिल क्षेत्र  से  पारादीप  बन्दरगाह को  आयात  के  लिए  20  लाख

 टन  लोह  अयस्क  भेजा  जाता  यह  रास्ता  टाटा  नगर  और  खड़गपुर  की  600 कि  ०मी०  की  परिक्रमा

 करके  पुरा  होता  पारादीप  बन्दरगाह  और  पारादीप  इस्पात  संयत्र  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में

 रखते हुए  जरवपुरा-बांसपानी  रेल  लाइन  की  योजना  बनाई  गई  थी  ।  अब  पारादीप  इस्पात  सयंत्र  के  लिए

 निर्धारित  स्थान  को  बदल  कर  देती  कर  दिया  गया  है  ।  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  के  इस  निर्णय से  कि

 देवी  इस्पात  सयंत्र  का  इसी  वित्तीय  वर्ष  में  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  जरवपुरा--बांसपानी  रेल

 लाइन  के  निर्माण  की  मांग  और  अधिक  अहम  हो  गई  है  ।

 *
 उड़िया में  दिये  गए  मूल  भाषण

 के
 अंग्रेजी  अनुवाद का  हिन्दी  रूपांतर  |
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 बांसपानी'--जरवपुरा  रेल  लाइन  के  निर्माण  की  मांग  केवल  क्योंकर  जिले  की  ही  मांग  नहीं  है  ।

 बल्कि  सारे  उड़िसा  राज्य  के  लोगों  को  मांग  आजादी  के  बाद  से  ही  हम  इस  लाइन  के  निर्माण की

 मांग  करते
 आ

 रहे  लेकिन  यह  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  इस  रेल  लाइन  का  निर्माण  एक  निर्धारित

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  करने  की  ओर  अधिक  ध्यान  नहीं  दिया  इस  सभा के  सदस्य के  रूप  में  इस

 मामले
 को

 भाषणों
 और

 नियम  377
 के  अन्त मंत  कई  दफा  उठाया  है  ।  इस  लाइन  की  कुल  लम्बाई

 179  fro  मी ०

 जरवपुरा के  बीच
 ग्राम

 चरण  का  कार्य  1974-75  में  शुरू  किया  गया  था  ।  इस

 निर्माण
 को  तीन

 चरणों
 में

 बांटा  गया है  ।
 रेल

 लाइन  के  प्रथम चरण  का  कार्य  1979  में  पुरा हो  गया
 था  ।

 1980  में  यातायात  के  लिए  इसे  खोल  दिया  गया  था  ।  प्रथम  चरण  की  लम्बाई  33  कि०मी०  है  ।

 इस  लाइन के  दूसरे  चरण  की  eal  से  क्यों झर गढ़  तक की  लम्बाई  95  कि०  मी०  है  ।  दूसरी

 मंजूरी  दो  वर्ष  पहले  मिल  गई  थी  ।  परन्तु  यह  दुःख  की  बात  है  कि  इसका  निर्माण  कार्य  शुरू  नहीं  हुआ  है  |

 सदन को  इस  बात
 की  जानकारी  है  कि  इस  वर्ष  मेरे  जिले  में  भयंकर  सुखा  पड़ा  है  ।

 अगर निर्माण art  शुरू  किया  जाता  है
 तो  खासकर  जनजातीय  लोगों  को  इससे  काफी  लाभ

 होगा  ।  वे  निर्माण  कायें  में  लग  जायेंगे  और  इस  तरह  उनको  अपनी  आजीविका  मिल  सकेगी  |  इसके  साथ

 क्यों झर गढ़  के  नजदीक  गधांमदत  खानों  में  जो  उच्च  ग्रेड  लोह  अयस्क  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  है

 उसे  रेलों  द्वारा  देती  इस्पात  सयंत्र  की  आवश्यकताओं की  पूर्ति  के  लिए  भेजा जा  सकेगा  ।  यह  सयंत्र इस

 वित्तीय  वर्ष  में  शुरू  होने  वाला  है  |
 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस

 ओर
 दिलाना  चाहता  हूं  कि

 इस  रेल  लाइन  को  इस  वित्तीय  वर्ष  में  यथाशीघ्र  शुरू  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठायें  |

 इस  रेल  लाइन  का  तीसरा  जोकि  क्यों झर गढ़ और  बांसपानी  के  बीच  काफी  महत्वपूर्ण

 है  ।  इस  चरण  की  लम्बाई  51  कि०  मी०  जब  तक  कि
 सारी  लाइन  का  निर्माण नहीं  किया  जाता

 तब  तक  मुख्य  लाइन के  इसे  बहुत  ही  व्यस्त  खण्ड
 में

 भारी  मात्रा में  लोह  अयस्क  बारिस्ता  राजखेरा

 टाटानगर  और  खड़गपुर  पारादीप  बन्दरगाह  TH  पहुंचाने  में  इस  रेल  लाइन  पर  भारी  बोझ  पड़ेगा  और

 यातायात  के  आवागमन  में  गम्भीर  रुकावट  रहेंगी  ।  एक  दफा  लाइन  का  निर्माण  पुरा  हो  जाने  पारा

 दीप  बन्दरगाह  को  सीधे  ही  माल  भेजा  जा  जिसके  फलस्वरूप  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम

 को  26  रु०  प्रति  टन  की  बचत  होगी  ।  इससे  उनको  परिवहन  व्यय में  10  करोड़  रु०  की  भी  बचत

 होगी  ।  इससे  मुख्य  संतृप्त  लाइन  पर  बोझ  भी  कम  होगा  और  पारादीप  बन्दरगाह  को  कम  डिब्बों  और

 इंजनों  कीਂ  सहायता  से  ज्यादा  मात्रा  में  लोहू  अयस्क  भेजा  जा  सकेगा  ।  क्योंकि  रास्ता  काफी  कम  हो

 जायेगा ।  इन  सभी  बातों को  ध्यान  में  रखते  मैं  मांग  करता हूं  कि  इसी  वित्तीय वर्ष  में  क्यों  रगड़

 कौर  बाँस पानी  के  मध्य  जरवपुरा--बांसपरानी  रेल  लाइन  के  तीसरे  चरण  की  भी  मंजूरी  दी  ताकि

 छठी  पंचवर्षीय  योजनाकाल  के  अन्त  तक  इसका  निर्माण  कार्य  पुरा  हो  सके  |

 अब  किरिबास--बाइबिल  रेल  लाइन  के  संबंध  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता हूं  ।  यह  भी  मेरे

 निर्वाचन-क्षेत्र  में  बिहार  और  उड़ीसा  की  सीमा  पर  स्थित  राजखगसुआं  से  जो  ब्रांच

 लाइन  आती  वह  सीघे  बारबिल  तक  जाती  एक  अन्य  ब्रांच  लाइन  जो  कैला के  नजदीक
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 बांदा मुंडा  से  निकलती  है  किरीबुर  तक  जाती  किरीबुरी  और  बारासुनी  के  बीच  10  कि०  मी०  से

 अधिक  की  दुरी  नहीं  है  ।  अगर  इस  भाग  को  रेल  लाइन  से  जोड़  दिया  जाएं  राजखा  बारबिल

 बिरीबुर  और  बांदामुंदा  एक  लूपाकार  लाइन  बन  जाती  है  और  इससे  यातायात  के  आवागमन  में  सुविधा

 हो  जाएगी  ।  वीरबल-किसी बुर-बा  रसुन  क्त्र  खद चिजों  से  भरा  पड़ा  है  और  देश  के  बड़े  इस्पात  उद्योग  इसी

 क्षेत्र से  लोहू  अयस्क  लेते  हैं  ।  भारी  जंगलात  से  भरे  इस  क्षेत्र  का  व्यापारिक  तरीके  से  उपयोग करने  से

 लोगों  को  भारी  लाभ  प्राप्त  होगा  ।  यह  आवश्यक है  कि  तकनीकी  आर्थिक  व्यवहायेंता  का

 जायजा  लेने  के  लिए  वार बिल  को  किरीबुर  से  रेल  लाइन  द्वारा  जोड़ने  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जाना

 चाहिए  ।

 यात्री  गाड़ी  को  बालानी  तक  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  शब्द  कहना  भी  मैं  जरूरी  समझता  हूं  ।

 एक  यात्नी  गाड़ी  टाटा  नगर  से  बारबिल  तक  चल  रही  यह  गाड़ी  बालानी तक  केवल  एक  दिन  गई

 थी  |  बड़े दुख  की  बात  है  कि  इस  गाड़ी  के  केवल  एक  दिन  बालाजी  तक  जाने  के  इसे  फिर  वहां तक

 ले  जाना  बन्द  कर  दिया  गया  ।  अब  यह  गाड़ी  बाइबिल  पर  ही  खत्म  हो  जाती  है  ।  बारबिल  और  बालाजी

 के  बीच  केवल  4  कि०  मी०  की  दूरी  है  ।  माननीय  रेल  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  यात्री  गाड़ी

 को  बालानी  तक  बढ़ाया  जाये  और  ag  नियमित  रूप  से  बालानी  जानी  चाहिए  ।  मैं  रेल  मंत्री  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  वे  बालाजी  और  किरीबुर  के  मध्य  रेल  लाइन  का  निर्माण  करने  की  सम्भावनाओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  सर्वक्षण  करवायें  ।

 बालानी  और  किरीबुर  के  मध्य  मुश्किल  से  3  से  4  fro  मी ०  की  दूरी  होगी  |  इसलिए  रेलवे  को

 ज्यादा  व्यय  नहीं  खच  करना  पड़ेगा  |  इस  लाइन  के  पूरा  होने  टाटानगर  और  बारबिल  के  बीच

 वाली  यात्नी  रेल  गाड़ी  को  आसानी  से  किरीबुर  तक  बढ़ाया  जा  सकेगा  और  लोह  अयस्क  और  अन्य

 खनिजों  का  आवागमन  भी  सम्भव  हो  सकेगा  ।  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि

 इस  नये  प्रस्ताव  पर  सहानुभूति  पूरक  विचार  किया  जाए  |

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  बारबिल  रेलवे  स्टेशन  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  दुर्भाग्य

 वहां  कोई  भी  प्लेटफार्म  नहीं  है  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं  बारबिल  में  एक  प्लेटफार्म  बनाया  जाए

 और  वहां  पर्याप्त  संख्या  में  कमेंचारी  लगाए  जाएं  |  वहां  पर  एक  टिकट  फलका  भी  खोला  जाए  ।

 बारबिल  एक  खनिज  क्ष  त्र  बारबिल  खनिज  क्षत्र  में  हजारों  लोग  कार्य  करते  हैं  ।  उनमें से

 सैकड़ों  लोग  सरकारी  और  व्यापारिक  कार्य  के  लिए  कलकत्ता  और  मद्रास  जाते  हैं  ।

 उनको  अपने  स्थान  सुरक्षित  करवाने  के  लिए  टाटानगर  आना  पड़ता  लेकिन  टाटानगर  में  अपर्याप्त

 कोटा  होने
 की

 वजह  से  उनको  स्थान  नहीं  मिल  पाता
 ।

 इसे  देखते  मैं  मांग  करता  हूं  कि
 टाटानगर

 से

 मद्रास  तथा  अमृतसर  के  लिए  रिजर्वेशन का  कोटा  प्रथम और  द्वितीय  श्रेणी  में  बढ़ाया

 इसके  साथ  मैं  मांग करता  हूँ  कि  बारबिल को  आने  वाले  यात्रियों  के  लिए  ठाटा  नगर  तथा

 बारबिल  के  बीच  एक  और  यात्री  गाड़ी  चलायी  जाये  ।
 नीलांचल  और

 बोकारो-मद्रास  एक्सप्रैस  गाड़ियों  के  टाटानगर  पर  आने-जाने  के  हिसाब  से  इनके  समय  निश्चित  किए

 जायें  ।

 आखिर  मैं  माननीय
 बाली  rstzor  से  करना
 सना  HBS  st  पालिधा  bad |
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 नई  दिल्‍ली  पहुंचने  का  समय  बदला  जाए  ।  पहुंचने  का  वर्तमान  समय  रात  9.30 बजे  है  ।  परन्तु

 आमतौर  पर  यह  गाड़ी  तीन  या  चार  घंटे  देर  से  आती  लोगों  को  अपने  स्थानों  पर  पहुंचने  में  कठिनाई

 होती  क्योंकि  उस  समय  स्कूटर  आदि  नहीं  मिलते  हैं  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करता  हुं  कि  आज  से

 ही  इस  गाड़ी  का  नई  दिल्‍ली  पहुंचने  का  समय  शाम  के  पांच  से  सात  बजे  के  बीच  होना  चाहिए  |

 उड़ीसा  जाने  वाली  गाड़ियों  में  चोरी  और  डकैती  की  काफी  घटनाएं  होती  मैं  निवेदन  करता

 हूं  कि  इन  सभी  गाड़ियों  में  रात  को  रेलवे  पुलिप्त  तैनात  की  जानी  नीलांचल  एक्सप्रैस  रोजाना

 चलनी  चाहिए  |

 इन  शब्दों  के  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 att  एत०ई०होरो  :  सभापति  गत  वर्ष  रेल  बजट  पर  बात  करते  हुए  मैंने  मांग  की  थी

 कि  रेलवे  के  अन्दर  जो  2.3  लाख  कैजुअल  लेकर  हैं  इनको  रेगुलर  बनाया  जाना  चाहिये  |  उस  के

 रेल  मन्त्री  जी  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  धीरे  धीरे  जहां  भी  ऐसे  रिक्त  स्थान  होंगे  वहां  उनको  ऐसा वे

 कर  लिया  जाएगा  ।  मगर  ऐसा  लगता  है  कि  इस  पर  रेल प्रशासन  ने  कोई  ध्यान नहीं  दिया और  आज

 तक  इस  पर  कोई  काम  नहीं  हुआ है  ।
 अगर

 आप  इनकी
 रिपोर्ट

 देखें  तो
 पायेंगे  2.3  लाख जो  कैजुअल

 लेवर हैं  इनकी  गिनती  1978  से  आज  तक  बराबर  1978-79  में  2,3  1979-80  में  2.3

 1980-81 में  2.3  लाख  और  आज  भी  2.3  लाख  मतलब  यह  है  कि  कैजुअल  लेकर  हैं

 उनमें  से  एक  भी  आदमी  को  आज  तक  रेगुलर  अपॉइंटमेंट  नहीं  मिला  ।  होता  है  कि  आप  जो

 सन  देते  हैं  उस  पर  कोई  काम  नहीं  होता  ।  जो  आप  पर जिम्मेदारी  होनी  चाहिए  वह  नहीं  हो  पाती  है  ।

 इन  मजदूरों  से  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  काम  लिया  जाता  है  और  उनकी  प्रोत्साहन  यानी  ठेकेदारों  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  और  उनको  बनाये  रखने  के  लिए  ही  कैजुअल  लेकर  रखे  जाते  इसलिए  इस

 ओर  ध्यान  देना  चाहिए  क्योंकि  कैजुअल  लेकर जो  12,  13  साल  से  हैं  उन्हें  जीवव  में  कभी  भी  रेगुलर

 होने  की  कोई  गुंजायश  नहीं  मालूम  पड़ती  |  इसलिए  प्रशासन  को  इस  और  ध्यान  देना  और  मेरी

 मांग  है  कि  नए  रेल  मंत्री  होने  के  बाद  आप  इस  पर  अवश्य  ध्यान  देंगे
 ।

 अभी  रेलवे  ऐडमिनिस्ट्रेशन  में  15.7  लाख  कर्मचारी हैं  और  साल  व  साल  कुछ  न  कुछ  बहाल

 करते  हैं  ।  मगर  इसके  बावजूद  अगर  इनकी  रिपोर्ट  को  ही  देखें  तो  देखेंगे  कि  आदिवासी  और

 इनका  जो  सुरक्षित  स्थान  है  उस  पर  भी  पुरी  बहाली  नहीं हुई  है  और  वेक  लाग  अभी  भी  पड़ा  हुआ  हैं  ।

 कई  बार  स्पेशल  ड्राइव  किया  है  और  हर  डिवीजन में  स्पेशल  सैल  भी  बनाये  मगर
 बावजूद  इनके

 पता  नहीं  क्या  लोग  नहीं  मिलते  हैं  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्राइब  जिससे  बैक  लाग  पुरा  नहीं  हुआ  है  ?

 शेड्यूल  ट्राइब्स  के  बारे में  एक  सुझाव  देना  चाहता  शेड्यूल  ट्राइबल जिस  क्षेत्र  में  ज्यादा  संख्या

 में  बसते  हैं  उस  क्षेत्र  में  आप  स्पेशल  ड्राइव  कराइये  मैंने
 कुछ  वर्ष  पहले  इस  सदन में  मांग की  थी  कि

 बिहार और  उड़ीसा  में  शेड्यूल्ड  ट्राइबल
 की

 संख्या  ज्यादा  है  अगर  आप  रांची  भौर  चक्रधरपुर में रेलवे में  रेलवे

 बीस  कमीशन  वहां  स्थापित  करेंगे  तो  अधिक  संख्या  में  आपको  शिड्यूल  ट्राइबल  मिलेंगे  ।

 कुछ  समय
 तक  तो

 ऐसा  लगा  कि  प्रशासन  ने  रांची  में  रिक्रूटमेंट  को
 कुछ  काम

 मगर  यह  टैम्परेरी  रहा  ।

 मेरी  मांग  है  कि  जो  रिजेक्ट  सीटें  हैं  शिड्यूल्ड  ट्राइ नब्ज  की  उनको  फिल-अप  करने  के  लिए  आप  इस  क्षेत्र

 दह
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 में  रेलवे  सर्विस  कमीशन  स्थापित  करें  ।  आज  रेलवे  हैड-क्वॉटर  कलकत्ता  में  है  और  सर्विस  कमीशन  वहीं

 aoa  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  यह  रांची  में  होना  चाहिय े।

 अभी  पुरे  रेलवेज  में  9  जोनल  रेलवेज  हैं  ।  मेरी  यह  मांग  है  साउथ  ईस्टर नं  रेलवे  का  जो  चक्र

 भरपूर  डिवीजन  है  और  ईस्टनें  रेलवे  का जो  धनबाद  डिवीजन  इन  दोनों को  मिलाकर  एक  नया

 जोनल  रेलवे  बनाया  जाये  और  इसका  हैड  क्वाटर  चाहे आप  धनबाद  में  रखें  या  चक्र घर पर  में  रखें  ।

 आप  देखेंगे  कि  ईस्टर्न  रेलवे  में  सबसे  ज्यादा  आमदनी  बिहार  और  उड़ीसा  के  क्षेत्र  से  मिलती  है  लेकिन

 आज  वहां  बंगाली  और  दूसरी  जगह  के  लोगों को  नौकरी  मिलती  यहां  के आदिवासियों  को  नौकरी

 नहीं  मिलती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रशासन  कुछ  डिसेट्लाइज  करें  और  9  की  जगह  10  जोनल  रेलवेज

 बनायें  |  हरेक  जोन  में  3,000  से  10,000  मीटर  तक  ट्रक  उसके  लिये  भी  वहां  काफी  जगह  है  ।  जो

 नया  जोन  रेलवे  का  आप  बनायें  मैं  चाहूंगा  कि  आप  उसका  नाम  मींड-ईंटों  रेलवे  रखें  ।

 इनके  पहले  जो  मन्त्री  उन्होंने  आश्वासन  दिया  था  कि  हम  रेलवे  लाइन  देंगे  ।  उन्होंने  बहुत

 जगह  पब्लिक  स्पीच  में  भी  लेकिन  वर्तमान  मन्त्री  श्री  गनी खां  चौधरी  उतना  आश्वासन  नहीं  दे

 रहे  ऐसा  लगता  है  कि  वह  कुछ  प्रैक्टिकल  करना  चाहते  फिर  भी  मैं  उनका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना

 चाहता

 रांची  से  लोहरदगा छोटी  लाइन  उसको  बड़ी  लाइन में  कनवर्ट  करने  का  विचार आया

 अभी  दिल्‍ली  से  यदि  रांची  जाना  हो  तो  रेल
 को

 घूमकर  जाना  पड़ता है  ।  इसकी  दूरी  को  कम  करने के

 लिए  एक  प्रपोजल  बहुत  सालों  से  आ  रहा  है  कि  लोहरदगा  को  टोड़ी  स्टेशन  से  जोड़ा  जाए  जिसका

 फासला  25,  30  किलोमीटर  पड़ेगा  ।  अगर
 यह  काम

 कर  देंगे  तो  दिल्‍ली से  रांची  की  दूरी  300

 मीटर  कम
 हो

 जाएगी  और  आसानी  से  आदमी  वहाँ  आ-जा  मैं  चाहूंगा  कि
 रेल  मन्त्री इस  ओर

 ध्यान दें  ।

 दुसरा  प्रपोजल
 जो

 बहुत  पहले  से
 चला  आ  रहा  है  हजारीबाग  को  रांची  से  और  हजारीबाग  को

 गिरीडीह व  दुमका  से  जोड़ने  का  है
 ।

 यह  रेलवे  लाइन  होनी  इसके  सम्बन्ध में  कुछ  सर्वे  भी

 हुआ  उसमें  प्रगति भी  हुई  आपके  पहले  के  मन्त्री  जी  ने  कहा  था  कि  उस  पर  तैयारी भी  हो  रही

 मैं  चाहूंगा  कि  इसमें  और  प्रगति  लाई  जाये  और  इस  काम  को  किया  जाना  चाहिए  ।

 अगर  रेलवे  के  हिसाब  को  देखें  तो  ऐसा  लगता  है  कि  साल में  रेलवे  प्रशासन जितने  सामान  की

 खरीद  करता  उसका  दसवां  हिस्सा  चोरी  में  चला  जाता  इस  रिपोर्ट
 में  कहा  गया  है

 कि  198 1-

 82
 में  रेलवे  के  सामान  की  जो  चोरी  हुई  उसकी  कीमत  150  करोड़

 22.
 लाख  है  ।  उसमें  से  कुछ  माल

 बरामद  हुआ  है  जो  कि  वापिस  लिया  वह  करीब-करीब  88.17  लाख का  लेकिन  अधिकतर

 हिस्सा  चोरी  में  चला  गया  है  ।

 दूसरे जो  बुक  कन् साइन मेंट  होते हैं  उसमें  1981-82.  में  681.57  करोड़  की  चोरी हुई  ।

 इसकी  रोक-थाम के  लिए  जी०  आर०  पी०  और  आर०  पी०  THe  आर०  पी०  Tho  का  तो  काम  ही

 रेलवे  प्रापर्टी  की  प्रोटेक्शन  करना  है  लेकिन  ऐसा  लगता  है
 कि  इतना

 बड़ी
 कप

 रखने
 के

 बाद
 कोई
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 प्रोटेक्शन  नहीं  हो  रही  है  ।  रेलवे  अपनी  सम्पत्ति  है---लगता है  ऐसा  विचार  ta  कर्मचारियों में  नहीं  है  ।

 मैं  एक  उदाहरण देना  चाहूंगा  ।  एक  रेल  कम में चारी  से  बात  करते  हुए  उसने  मुझे  बताया  कि  जब  वह  रेल

 स्टोर  में  बहुत  चोरियां होने  की  शिकायत  लेकर  बड़े  अफसर  के  पास  गया  तो  आफिसर  ने  उससे  कहा  कि

 यह  तो  एक  समुन्दर  हैं  उसमें  से  अगर  किसी  नें  एक  चुल्लू
 पानी

 ले  लिया  तो  कया  फके  पड़ेगा  ।  ऐसी  मन

 वृत्ति  के  रहते  आप  कितना  ही  प्रबन्ध  चोरियां  होती  रहेंगी  |  बाहर  का  आदमी  चोरी  नहीं  करता  है  ।

 अगर  करता  भी  है  तो  कम  चोरियों  से  मिल  कर  करता  है  इसलिए  इसकी  ओर  आपको  विशेष  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  रेलवेज ने  सन्‌  198  1-82  में  159  5.4  करोड़  का  सामान  खरीदा  जिसका  दसवां  हिस्सा  चोरी

 चला  ऐसी  हालत  में  आपको  रेलवे  कट  और  यात्री  भाड़ा  जो  बढ़ाना  पड़ता  है  इसका भार  गरीब

 आदमी  पर  जाता है  इसलिए  जो  पैसा  आपको  मिलता  है  उसमें  फिजूलखर्ची  रोक  कर  उचित  रूप  में

 उसको  व्यय  किया  जाना  चाहिए  ।  आपके  कर्मचारी  और  आपकी  पुलिस  चोरियां  करती  इसको  ध्यान

 में  रखते  हुए  उसको  रोकने  के  उपाय  करने  चाहिए

 सारे  रेल  फर्मच[ः  भ्रष्ट  ऐसी  बात  मैं  नहीं  कहता  लेकिन जो  इमानदार हैं  उनको  नोकरी  से

 निकाल  दिया  जाता है  ।  मन्त्री  जी  को  मालूम  मैंने  एक  दो  अफसरों के  बारे  में  उनको  चिट्टी  लिखी

 आर०  पी०  एफ०  का  एक  जवान  बहुत  इमानदारी  के  साथ  काम  करता  उसका  दरोगा  उसको

 पसन्द  नहीं  करता  था  इसलिए  उसने  उसके
 खिलाफ

 जाल  रचा  और  नौकरी  से  हटा  दिया
 |

 बहुत  कहने

 के  बाद  आज  उसको  रीएप्वाइन्ट  किया  जा  रहा  है  जबकि  वह  कहता  है  कि  मुझे  रीवा  इस्टेंट

 एप् वा  इस्टेंट  चाहिए  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  मन्त्री  जी  को  चिट्टी  भी  लिखी है  लेकिन  जेसा  आप  जानते

 हम  जो  चिट्ठियां  मिनिस्टर  को  लिखते  हैं  उस  पर  अफसर  ने  जो  नोट  लिख  दिया  उसी
 पर

 वे  दस्तखत

 कर  देते  मोहम्मद  रशीद  उस  व्यक्ति  का  नाम  5-6  साल  से  उसको  नौकरी  से  हटा  दिया  था

 लिए  कि  वह  इमानदार  था  ।  लेकिन  उस  दोषारोपण  कर  रहे  हैं  कि  वह  भ्रष्टाचार  में  लिप्त  था

 हालांकि  ऐसा  नहीं  था  ।  भ्रष्टाचार  में  तो  वह  लिप्त  था  जिसने  कि  उसको  हटाया  था  नौकरी  से  ।

 लिए  मैं  कहूंगा  कि  अधिकारियों  के  बीच  में  जो  भ्रष्टाचार  है  उसको  रोका  जाएं  तथा  इमानदार  लोगों  को

 रखा  जाए  ताकि  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  की  रक्षा  हो  सके  |

 मौर  अधिक  समय  न  लेते  हुए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  रेलवे  को  एक  नयी  नीति  अपनानी  चाहिए

 कुछ  नीतियां  अंग्रेजों  के  समय  की  चली  आ  रही  हैं  ।

 अकसर कहा  जाता  है  कि  हमारे देश  में  रीजनल  एम्बुलेंस है  और  आज  भी  जो  रेल  गाड़ियां

 चल  रही  वे  किसी  एक  दृष्टिकोण  से  और  बेटे  इन्टरेस्ट को  सुविधा  देने  के  दृष्टिकोण  से
 चल  रही

 हैं
 ।

 रेलवे  जितना पैसा  खर्च  करती  उससे  fas  कुछ ही  लोगों  को  फायदा  होता  हमारे  छोटा

 नागपुर  में  भी  रेलवे  लाइन  एक् सप्लाय टेंशन वह  इ  सलिए  नहीं  है  कि  set  की  काम्युनिटी

 लप  करे  और  कुछ  विकास  कर  सके  |

 अभी  सरकारी  पक्ष  के  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  मध्य  प्रदेश को  रांची से  जोड़ना  जिसकी  दुरी  भी
 ज्यादा  नहीं  चूंकि  वहां  पर

 हरिजन  और  आदिवासी रहते  इन्फ्रास्ट्रक्चर  को  बढ़ाने  के  लिए  रेलवे  ही

 एक  ऐसा  साधन  जिसका  विकास  किया  जाना  इसलिए मैं  चाहूंगा कि  मन्त्री  जी  इस  ओर  ध्यान

 ae  ।  रेलवे  बोर्ड  में  भी  इस  पर  एक  नये  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  क्योंकि  इसके  वैर  क्षेत्र  को

 200
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 विकास  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  आज  जब  हम  असम  को  बात  करते  पंजाब  की  बात  करते इस

 आंदोलन  के  पीछे  कारण  केवल  रीजनल  एम्बुलेंस  जब  हम  सरकार  के  दरवाजे  पर  कुछ  कहते  तो

 कार  कुछ  नहीं  सुनती  बात  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।  यदि
 सरकार  बात  नहीं  करेगी  तो  कल  गाली

 जूता  फिर  लाठी
 जो

 कि  नहीं  होना  चाहिए ।  भज  हमारे  क्षेत्र  की  मांग है  कि

 रांची  से  जो  कि  40  किलोमीटर  की  लाइन  उसको  ब्राड  गेज  में  बदल  दिया  जाए  |  इसके

 साथ  मैं  और  भी  एक  वात  कहन  चाहता  aha  इससे  थोड़ा  और  आगे  बढ़ा  25  किलोमीटर और

 इसको  टोरी  से  जोड़  देते  तो  दिल्‍ली  से  रांची  के  बीच  का  फासला 300  किलोमीटर  कम  हो  सकता

 एक  मांग  यह  भी  है  कि  हजारी  बाग  गिरिडीह  हजारीबाग  को  दुमका  हैड  बवाटंर  से  जोड़ा

 नहीं  गया  आश्वासन  पर  आश्वासन दिये  जा  रहे  लेकिन काम  कुछ  नहीं  होता  है  ।  अबकी  बार

 तो  रेल  मन्त्री  ने  आश्वासन  भी  नहीं  दिया  है  ।  यदि  रेल  मन्त्रालय  कुछ  काम  नहीं  करेगा  तो  लोग

 लग  करने  के  लिये  रेल  उक्त  जाम  करेंगे  ।  इसके  अलावा  उनको  जगाने  का  उपाय  और  क्या

 क्योंकि  यह  एक  सीरियस  बात  है  ।  यदि  इन  नीतियों  के  चलते  इन्फ्रास्ट्रकेचर  को  योगदान नहीं  दिया

 जाएगा तो  उन  लोगों का  उद्धार  क्रिया  हो  सकता  है  ।  हमारे  क्षेत्र में  कोयला  मिलता  बिजली  सब

 कुछ  लेकिन  उससे  हमारे  क्षेत्र  को  कोई  फायदा  नहीं  मिलता  इसलिए  मैं  चाहूंगा  हमारे  रेल  मन्त्री

 एक  नये  दृष्टिकोण से  विचार  करेंगे  और  ध्यान  इन  शब्दों के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते

 हुए  आपको  धन्यवाद देता  हूं

 श्री  काजी  सलीम
 :

 सभापति  सव  से  पहले  तो  मैं
 आपका  आभारी हूं  —

 आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  देकर  मेरी  कांस्टीचूएन्सी  की  इज्जत  बढ़ाई  है  अगर  हम  उनकी  जो  सच्ची

 भावना  है  उसका  साथ  न  उसको  यहां  पर  ईमानदारी  से  जाहिर  न  तो  हमको  मुँह  की  खानी

 पड़ती  है  ।  हम  जनता  के  नुमाइन्दे  होकर  यहां  आये  हैं  इसलिए  उसकी  बात को  आपके  सामने  रखना

 हम  अपना  फर्जे  समझते  हैं  |  वरना  सरकार  को  यह  समझना  चाहिए  कि  हम  उसकी  कुर्सी  के  पाए
 ै

 मैं  अपने  रेल  मंत्री  जी  के  अभिनन्दन  के  लिए  यहां  पर  खड़ा  हुआ  इसलिए  कि  उन्होंने  जो  बजट

 दिया  वह  एक  तरह  से  बैलेंस्ड  बजट  जिस  में  लोगों  पर  थोड़ा
 सा

 भार  डालकर  उन्होंने  आम  जनता
 को

 ज्यादा  से  ज्यादा  राहत  पहुंचाने
 की

 कोशिश  की  इसके  लिए  मैं  उन  को  मुबारकबाद  देता  हूं  ।  उन

 को  स्पीच  के  पहले  हिस्से  को  जिसमें  उन्होंने  अपनी  पालिसी  का  जिक्र  किया  मुझे  बेहद  खुशी

 हुई  है
 ।

 रेलवे  के  जितने  महत्व  के  काम  हैं  वे  सारी  बातें  उसमें  आती  मैं  इस  बात  को  नहीं  मानता  कि

 रेलवे  कोई  कामर्शियल  अंग्रेजों  के  जमाने  में  लेकिन  आजादी के  बाद  हमारे  ऊपर

 कुछ  सोशल  जिम्मेदारियां आ  गई  हैं  उनको  पुरा  करने के  लिए  नजरिये  से  मैं  इसको

 टैपिंग नहीं  मानता  ।  रेलवे  के  जितने  महत्व  के  काम  हैं  उन  में  यह  सबसे  जरूरी  है  कि  जहां-जहाँ  हमारी

 रेलवे  बहुत  पुरानी  हो  गई  रिस्की बनती  जा  रही
 खतरा

 बनती  जा  रही  है  उनका  रेनोवेशन  सबसे

 पहले  किया  उनको  बदला  जाय  ।  रेल्वे में  डैप्रीसियेशन का  अलग  से  फण्ड  बनाया  जाय और  उस
 फण्ड  से  जहाँ-जहाँ  ट्रैक्स  पुराने  हो  गए  सिगनल  सिस्टम  पुराना  हो  गया  है--इनको  बदलने  का  काम

 बहुत  अहम  इसलिए  इनको  सबसे  ज्यादा  तरजीह  दी  जानी

 दूसरी  बात  मुझे  यह  अजे  करनी  है
 कि

 देश  के
 जो

 बैकवर्ड  एरियाज  हैं  उनके  डवेलपम्मेन्ट के  लिए

 सरकार  आज  करोड़ों  रुपये  खर्च  कर  रही  है  ।  रेल्वे  की  ओर  से  उन  एरियाज  के  डिवेलपमेंट  की  जिम्मेदारी
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 रेल  मंत्री  साहब  की  है  ।  हमें  देखना  चाहिए  कि  उन  एरियाज  के  डवेलपमेन्ट  के  लिए हम  जनता  की  कितनी

 मदद  कर  सकते  हैं  और  उसमें  रेल्वे  कितना  हाथ  बटा  सकती  है  ।  इस  काम  को  सैकण्ड-प्रायोरिटी  दी  जानी

 चाहिए  |

 तीसरी  बात--माडर्नाइजेशन  के  बारे में  जैसे  पुराने  इंजिन  को  बदल  कर  नये  इलैक्ट्रिक

 इन्हीं लाए  पटरियों  को  डबल-पटरियों में  बदला  जाय  ।  लेकिन थे  सारी  बातें  बाद  में  आती  हैं  ।

 मंत्री  जी  का  भाषण  पढ़ने  के  बाद  मुझे  ऐसा  लगा  कि  पहली  दफा  तमाम  चीजों  का  आपने  ख्याल रखा  है

 और एक  तरह से  बैलेंस  को  कायम  किया है  ।  मैं  ऐसा  महसूस  करता  हूं  कि  अब  हम  पहली  दफा  एक  मंजिल

 को  तरफ  आगे  जा  रहे  यह  काम  पिछने  साल  शुरू  हुआ  लेकिन  आज  उसकी  रूप-रेखा  खुलकर

 सामने आई  परसों  श्री  मधु  दण्डवत  साहब की  जो  तकरीर सदन  उस  तकरीर में  उन्होंने  जो

 सुझाव  दिए  हैं  और  जिस  तरह  की  पाजिटिव  एप्रोच  उनके  भाषण  में  रही है  उसके  लिए  मैं  उन  का

 शुक्रिया अदा  करता  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा--जो सुझाव  उन्होंने  खास  तौर  से  खतरा  टालने  के

 एक्सीडेंट  से  बचने  के  लिए  भौर  सहूलियतों  को  बनाए  रखने  के  लिए दिए  वे  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 इसके  लिए  मेरा  अपना  एक सुझाव है--पिछली  दफा  जब  आप  यहां पर  रेल्वे  में  रिफाम्जें का  एक

 बिल  लेकर  आए  उस  वक्त  अपोजिशन  वालों  और  कांग्रेस  वालों  ने  सभी  मिलकर  यह  कहा  था  कि

 यह  बिल  काफी  नहीं  इस  तरह  से  रेल्वे  में  जो  खराबियाँ  हैं  या  एक्सीडन्टस  होते  हैं  या  भ्रष्टाचार  है  या

 गाड़ियों के  क्त  पर  न  आने  की  बात  चोरी-चकारी या  सकती  की  बात  इन  सब  को  लेकर  हमें  एक

 अच्छा  कैप्री  हासिल  बिल  लाना  अभी  तक  ऐसा  होता  रहा है  कि  जब्र  भी  कोई  नए  मिनिस्टर  साहब

 आते  रहे  उनके  साथ  उनका  अपना  मिजाज  और  टेम्प्राभेन्ट  होता  जिससे  हमारी  मन्ज़िलें  हमेशा

 बदलती  रहीं  ।  पिछले तीस  सालों  में  हम  एक  मन्ज़िल  की  तरफ  कभी  नहीं  जब  एक्सीलेन्स होने

 लगे  तो  हम  रेनोवेशन  की  तरफ  चले  जब  गाड़ियों  की  माँग  आने  लगी  तो  हम  स्टीम  एल्जिन  के  बजाय

 डीजल  एल्जिन  की  तरफ  चले  गए  उसके  बाद  डीजल  से  इलैक्ट्रिक  इन्हीं  की  तरफ  चले  गए  हमारा  एक

 लाइन-आफ  थिंकिंग  नहीं  रहा  ।  मैं  इसके  लिए यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  आप  यहां  पर  एक  ज्वाइंट

 कमेटी  जिसमें  राज्य  सभा  और  लोक  सभा  के  मेम्बरान  हों और  जो  उन  तमाम  चीजों  पर  नजर

 रखते  पूरी  तरह  से  स्टडी  कर  खास  तौर  से  जोछोटे-छोटे  सुझाव  आते  हैं  और  हवा  में  उड़कर  चले

 जाते  उनको  पकड़कर  एक  मुकम्मिल  feats  की  शकल  में  मंत्री  जी  के  सामने  पेश  करें  |

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  जिस  तरह  से  हमने  सैनिक  स्कूल  बनाए  हुए  हैं  और  जिसका  हमारा

 तजुर्बा  बहुत  कामयाब  रहा  जिसमें  5  साल  के  बच्चों  को  लेकर  ट्रेनिंग  शुरू  होती  जो  बहुत  अच्छे

 सोल्जर  बनकर  निकलते  हैं  और  उनको  बाद  में  हम  बनाते  उसी  तरह से  रेल्वे  में  भी  हम  ऐसे

 स्कूल  नद बनाय
 |  यह  ठीक  है  कि  आपने  रेल्वे  स्टाफ़  के  लिए  स्कूल  खोले  हुए  लेकिन  मेरा  मकसद  सैनिक

 स्कूलों की  तरह  से  स्कूल  कायम  करने  से  जिनमें  पांच  साल  के  छोटे  बच्चों  को  इन्टेलिजेन्स  और  मैरिट

 की
 बिना

 पर  दाखला  दें  ।  उनको दस  साल  की  ट्रेनिंग करें  या पांच  साल  की  ट्रेनिंग  करें  ।  उसके  बाद
 उनको  काम  मिले  और  उतकों  नौकरी  की  गारन्टी  मिले  ।

 मैं  समझता हुं
 कि  जिस  तरह  से  मिलिट्री  स्कूल

 के
 लिए  आप  एक  अच्छे  सोल्जर  को  तैयार  करते  उसी  तरहਂ  से  रेलवे  के  लिए  आप  कर  पायेंगे  ।

 महोदय  पीठासीन

 अब  मैं  ज्यादा  नला  न  लेता  हुआ  फौरन  अपनी  बात  पर  आना  चाहता
 हूं  क्योंकि  जिसके  कि  घर
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 में  आग  लगी  हुई  हो  वह  सबसे  पहले  अपने  घर  की  आग  बुझाने  की  तरफ  दोड़ता  दूसरी  बातों  की  तरफ

 नहीं  जाता  यह  इन्सान की  फितरत  मैं  मराठवाड़ा की  मांग  आपके  सामने  रखना  चाहता  हुं
 ।

 मराठवाड़ा  की  मांग  ऐसी  मांग  नहीं  है  जिस  तरह  की  मांग  अपनी  अपनी  कांस्टीच्पुग्सीज  में  रेलवे  लाइनों

 की  मांग  की  जाती  है  ।  मराठवाड़ा  की  यह  मांग  तीन  पीढ़ियों  से  चली  आ  रही  इस  मांग  को  करते  हुए

 कम  से  कम  तीस  साल  हो  गए  हैं  ।  मराठवाड़ा  की  यह  लाइन  निजाम  ने  बनाई  थी  |  इस  लाइन  को

 गेज  में  तब्दील  करने  की  बहुत  लम्बी  मांग  है
 ।

 इसके  लिए  बहुत  से  मंत्रियों  ने  तरह-तरह
 की

 बातें  की  और

 लाल  बहादुर  शास्त्री  से  गनी  खां  चौधरी  तक  यह  माँग  दोहरायी  जाती  रही  है  ।  मेरे  से  पहले जो

 मेम्बर  पालियामेंट  थे  उन्होंने  भी  और  राज्य  सभा  के  मेम्बरों  ने  भी  इस  सवाल  को  उठाया  था  ।  मेरे  दादा

 के  जमाने  से  यह  सवाल  उठाया  जाता  रहा  यह  मांग  बहुत  पुरानी  इसलिए  आज  वहां के  लोग

 एनिमेशन  करने  पर  मजबूर  हुए  हैं  और  बराबर  उनमें  यह  भावना  घर  करती जा  रही  है  कि  उनको एक

 जायज  मांग  को  ताक  पर  रखने  की  साजिश  की  जा  रही  है  ।

 यह  लाइन  हैदराबाद  स्टेट  के  निजाम  ने  बनायी  थी  और  इसलिए  बनायी  थी  वहां  जिससे  कि

 लोगों  को  अलग  रखा  जाये  और  उनमें  इंडियन  युनियन  में  जो  लोकतंत्र  और  डेमोक्रेसी  के  जज्बे  उन

 तक  वे  न  पहुंचने  पाएं  |  इसके  लिए  मराठवाड़ा  के  लोग  जो  आंदोलन  रहे  हैं  उसको  आन्दोलन  के  रूप

 में  न  देखें  ।  इसके  लिए  यह  भी  न  समझा  जाए  कि  यह  कोई  पोलिटिकल  प्रेसर  या  कोई  पोलिटिकल

 असेट  बनाने  की  बात  चल  रही  आप  यह  भी  न  समझें  कि  वहां  के  लोग  शाँति  भंग  करने  की  कोशिश

 कर  रहे  आप  यह  समझ  लीजिए  कि  तीस  साल  से  जो  चीज  दबी  हुई  वह  यकायक उभर  कर  नहीं

 आयी  यह  ती  साल  से  दबी  हुई  चीख  जो  आज  उनकी  जवान  पर  आ  समझ  लीजिए  कि

 इस  एजीटेशन  के  दौरान  कहीं  पर  कोई  गलती  नहीं हुई  कहीं पर  कोई  पथराव  नहीं  किसी  ने

 कोई  लड़ाई  करने  की  कोशिश  नहीं  की  ।  उन्हें  मजबूर  होकर  सत्याग्रह  करना  पड़ा  है  जिससे  कि  आपकी

 तवज्जो उस  तरफ  जाए  |  आपकी  नजर  में  अपनी  माँग  लाने  के  लिए  यह  करना  पड़ा  वरना  जैसा  कि

 गालिब  ने  कहा  कि  कहा  जाता  है
 कि

 हो  जाएंगे  हम  इसी  तरह  तुमको खबर  होने  तक  ।”  हमारी

 कई  नस्लें  खाक  हो  गयी  हैं  ।

 आपने  इस  बजट  में  इसके  लिए  एक  करोड़  रुपया  रखा  है  ।  अब  इस  एक  करोड़  रु०  में  से 50-60

 लाख  रुपया  जाहिर  बात  है  कि
 मुलाजिमों  की  ननछ्वाहू  पर  ही  चला  जाएगा  और  जो  लाइन तीन

 साल  में  बनाने  का  प्रपोजल  वह  लाइन  दस  साल  में  भी  नहीं बन  पाएगी  ।  फिर  इन  दस  सालों  में  जो

 मंहगाई  बढ़ती  जाएगी  तो  उसमें  इस  लाइन  को  बनाने का  जो  आपका  एस्टीमेट  उसमें वह  पुरी  भी

 नहीं  होगी  ।  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  इस  लाइन  के  लिए  दस  करोड़  रुपये  नहीं  तो  कम  से  कम  आप  पाँच

 करोड़  रुपये  तो  रख  सकते  हैं  जिससे  कि  वहां  के  लोगों  के  जुमों  पर  कुछ  मरहम  लग  सके
 ।

 आप  देखें  कि  वहाँ  के  लोग  किस  तरह  शांतिपूर्वक  रहने  वाले  लोग  जब  मैं  मराठवाड़ा के

 लोगों  का  डेलीगेशन लेकर  आपके  पास  आया  और  आपसे  दरख्वास्त  की  कि  आप  हमें  इसके  लिए  कम
 से

 कम  ote  करोड़  रुपया  दीजिए  ।  तो  आपके  एक  छोटे  से  जुमले  पर  कि  आप  इस  पर  गौर  वहाँ  तीन

 दिन  से  आन्दोलन  बंद  है  ।  आपने  बड़ी  मोहब्बत  से  हमें  उम्मीद  दिलायी  थी  और  मैंने  वहां  जाकर  स्टेटमेंट

 दिया  कि  मंत्री  जी  ने  वायदा  किया  है  कि  वे  इस  मसले  पर  ठंडे  दिमाग  से  गौर  करेंगे  और  हमको
 5

 करोड़

 रुपया  देने  का  उन्होंने  इत्मीनान  दिलाया उन  लोगो ंने  अपना  आन्दोलन बंद  कर
 दिया

 |  मंत्री  जी
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 आपके  एक  छोटे  से  जुमले  आपके  इत्मीनान  आपके  भरोसे  पर  वे  लोग  बैठ  गये  हैं  और  उस  दिन

 का  इंतजार  कर  रहे  हैं  जिस  दिन  कि  आप  इस  फ्लोर  से  मेरे  भाषण  के  रेफरेंस  में  जवाब  देंगे  कि  वहां की

 रेलवे लाइन  के  लिए
 आप  कुछ न  कुछ  जरूर  इसको  आप  खाली  माँग  मत  इसमें

 आपका  फायदा  भी  है  ।  इसकी  मिसाल मैं
 आपको  देना  चाहता  हू  |  यह  जो  मनमाड़  मुठभेड़  लाइन  है

 इस  पर  पहली  बेजनाथ  थर्मल  स्टेशन है  ।  इसमें  पहले  0  किलोवाट  बिजली  बनती  थी  अब  250  किलोवाट

 बिजली  बनती  है  ।  इसके  लिए  सिंगरेनी  से  कोयला  आता  साठ  लाख  टन  कोयला  पारा वाद  होता

 हुमा  ढाई  सौ  किलोमीटर  का  रास्ता  तय  करके  यहां  पर  पहुंचता  क्योंकि  यहाँ  ब्राडगेज  नहीं  है  ।  इस

 पर  5  साल  में  जितना  पैसा  ad  किया  गया  है  इससे  इस  लाइन  को  ब्राडगेज  किया  जा  सकता

 इसके  अलावा  सबसे  बड़ा  टूरिस्ट  सेंटर  अजंता  एलोरा  जिसकी  पब्लिसिटी  में  पुरे  विश्व  में  हम

 लाखों  रुपया  खर्च  करते  हैं  कि  इसको  देखने के  लिए  आएं  ।  लेकिन जब  टूरिस्ट  यहां  आते  हैं  ती  मानना

 में  पड़े  रहत ेहैं  उनको  दूसरी  गाड़ी  नहीं  मिलती  ।  इसका  नतीजा यह  होता  है  कि  सारे  हिन्दुस्तान  में

 जितने  ट्रस्ट  आते  हैं  उनका  10  परसेंट  भी  यहाँ  नहीं  पहुंचते  और  वे  आगरा  से

 ats  होते  हुए  चले  जाते  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता हूं  ।  हमारे  मुख्यमंत्री  श्री  वसंत  दादा  पाटिल  हैं
 उनके

 हाथ  में  पुरे  मना  राष्ट्र  की  नब्ज  है
 ।

 उन्होंने  इस  लाइन  के  लिए  खासतौर से  सिफारिश  की  है  और  उन्होंने

 अभी  लैटर  लिखा  है  मंत्री  जी  को  कि  कम  से  कप  7  करोड़  रुपया  इसके  लिए  रखा  मैं
 मंत्री

 जी  से

 कहना  चाहता  हुं  कि  जिस  क्षेत्र  के  लिए  वहाँ  का  मुख्य  मंत्री  प्राय रिटी  दे  उसको  यकीनन  प्रायरिटी  देनी

 चाहिए  |  उसकी  वजह  यह  है  कि  आपको  पुरे  हिन्दुस्तान  के  हर  जिले  और  हर  कौने
 की  जानकारी  होना

 संभव  नहीं  है  ।  इसलिए  आपको  वहाँ  के  मुख्यमंत्री  की  बातों  पर  विश्वास  करके  चलना  अगर

 मुख्यमंत्री  कहते  हैं  कि  wears  क्षेत्र  को  प्रायरिटी  दीजिए  तो  मेरा  अनुरोध  है  कि  यकीनन  इस  क्षेत्र  को

 प्रायरिटी  मिलनी  चाहिए  ।

 मैं  आपका  और  अधिक  cere  नहीं  आपके  सिर्फ  एक  हमदर्दाना लब्ज  पर  पुरा  आंदोलन

 स्थगित हो  गया  है  ।  आपसे  बिनती  करना  चाहता हूं  कि  इस  मांग  को  पुरा  जाए  ।  मैं  इसके

 लिए  आपके  घर  पर  दामन  फैलाकर  बैठने  के  लिए  तैयार  लेकिन  आप  आश्वासन  दीजिए  और

 बाड़ा  को  बचाइए  ।  यह  शाति पु वंक  जिंदगी  गुजारने  वाले  लोगों  का  क्षेत्र  यहाँ  पर  कभी  कोई  गड़बड़ी

 नहीं  हुई  है  ।  इसकी  अपेक्षाओं  को  पूरा  कीजिए  ताकि  पुरे  हिन्दुस्तान  की  तरह  थह  भी  उन्नति  के  मापें

 पर  अग्रसर
 हो

 सके
 |

 यही  विनती  करते  हुए  मैं  अपनी
 बात

 समाप्त करता  हूं

 att  दिलीप  fag  भूरिया
 :  मानवीय  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  आपको  धन्यवाद

 देता  हूं  कि  इस  बजट  सैशन  से  पहली  बार  मुझे  भाषण  करने  का  मौका  दिया  ।  मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन

 करने  के
 लिए  खड़ा  हुआ  हुं  ।  हमारे  देश  में  रेलवे  यातायात  का  सबसे  बड़ा  साधन  है  ।  अगर  रेल  समय  से

 चलती  है  तो  समझ  लीजिए  हमारा  देश  समय  से  चल  रहा  है  और  रेल  कभी  गड़बड़ा  जाती  है  तो  देश  भी

 गड़बड़ा  जाता  है  ।  ये  लोग  इसका  असेसमेंट  करते  हमारे  मंत्री  जी  ने  भी  Ho  किया  है  ।  मैं

 यह  चाहता  हूं  कि  रेलवे  का  तेजी  के  साथ  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  अभी  ऐसे  पहाड़ी  इलाके  हैं  जहां
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 खनिज  और  बारिश  दोनों  ही  काफी  होते  वहां  पर  नई  रेल  लाइन  चालू  की  जानी  चाहिए
 ।

 जिन  लोगों

 ने  आज  तक  रेल  नहीं  देखी  अगर  कहीं  रे
 ल्  लागत v1  he

 न्गा
 गी  हुई  दिखाई  देती  है  तो  लाखों  की  तादाद  में  देखने  के

 लिए  आते  है  ।  ऐसे  पहाड़ी  इलाकों  का  प्रायोरिटी  पर  विकास  किया  जाना  जो  गरीब  लोगों

 हैं  वे  आपका  शुक्रिया  अदा  करेंगे  और  हम  तो  करेंगे  ही  ।

 माहू  से  दाहोद  रेलते  लाइन  मंत्री
 जी

 ने  सर्वे  के  लिए  रखी  है  उसके  लिए  6  लाख  रुपए  का  खर्चे

 बताया  गया  है  ।  यह  रेलवे  लाईन  कम्पलीट ली  आदिवासी  एरिया  के  लिए  है  ।  गुजरात  का  पंचमहल

 मध्य  प्रदेश  का  झ!वुशा  और  धार  ऐसे  आदिवासी  इलाके  हैं  जहां  प्रायोरिटीज  के  आधार  पर

 1983  में  सर्वे  1984 में  काम  शुरू  किया  जाए  तो  मैं  समझता  हूं  यह  जो  डेढ़  सौ  किलो  भीटर

 की  लाईन  इसका  विकास  हो  सकता  है  |

 उन्होंने  (2  रेलवे  के  बारे  में  कहा  है  ।  गोधरा  से  रतलाम  और  मथुरा  तक  इलैक्ट्रिसिटी

 करने  के  लिए  कहा  है  ।  बजट  में  इसके  लिए  प्रावधान  बहुत  कम  रखा है  और  1983  में  कम्पलीट करने

 के  लिए  कहा  यह  कंट्रोवर्सी  वाली  बात  है  ।  दिल्‍ली  से  बम्बई  की  ब्राडगेज  लाईन  है  यहां  दस  साल

 पहले  जो  रतन  चली  आज  तक  वही  हैं  ।  इन  टनों  में  रतलाम  और  बड़ौदा  के  बीच  में  जितने

 लोग  गाड़ी  के  अन्दर  बैठते  हैं  उतने  ही  ऊपर  भी  बैठते  जो  गरीब  लोग  पुल  आदि  बनाते  हैं  और

 इस  देश  की  बुनियाद  रखने  वाले  लोग  वे  ऊपर  बैठकर  सफर  करते  हैं
 ।

 कई  लोगों  की  मृत्यु  वायर  और

 ब्रिज  वगैरह  में अटककर हो  जाती  उनको कोई  देखने  वाला  नहीं  है  ।  जहां  रेल  में  ऐसी  जगहों  पर  ज्यादा

 भीड़  होती  है  वहां  अधिक  से  अधिक  पटरी  बिछाई  जायें
 और  ट्रेनें  चलायी  जाएं  ।  खण्डवा से  अजमेर  के

 बीच  चेतक  एक्स प्र स  में
 थी-टायर  होता लेकिन  उसको  खत्म  कर  दिया  गया

 ।  यह  छोटी  लाईन  है  ।

 इसमें  इन्दौर  से  लेकर  आगे  तक  साउथ  के  लोग  मिलते  इस  ट्रेन  के  बन्द  होने  से  लोगों  में  काफी

 आक्रोश  है
 और

 काफी  असुविधा  का  सामना  करना  पड़  रहा  इसको  फिर  से  चालू  किया  जाए  ।  111-

 112  डाउन  भोपाल  से  अहमदाबाद  चलती  उसको  इन्होंने  रतलाम  तक  कर  दिया  ।  पश्चिमी  मध्य

 प्रदेश  के
 जो

 लोग  राजधानी  भोपाल तक  जाते  वे  नहीं  जा  सकते हैं  मैं  चाहता हूं  कि  इस  ट्रेन  को

 भोपाल  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  जिस  जगह  से  ज्यादा  शोर  होता  वहां  तो  रेल  चला  देते  इनको

 खुद  यह  देखना  चाहिए  कि  कहां  से  रेल  रोकने  और  चलाने  में  फायदा  है  ।

 अगर  यह  बात देखेंगे  तो  रेलवे को  काफी लाभ  होगा  ।  माननीय  केदार  पांडे जी  ने  जो यहां

 बैठे  हुए  भोपाल  में  कहा  फि  हम  सांची  एक्सप्रेस  पता  नहीं  मध्य  प्रदेश  के  लोगों  ने  क्या

 गुनाह  किया  जो  भज  तक  यह  गाड़ी  नहीं  चलायी  गई ?  हमरे  भ्रृतपू्व  रेलमंत्री  पांडे  जी  ने  घोषणा  की  थी

 मैं  बेईमान  रेल  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  सांची  एक्सप्रेस  को  चलाया  जाए  इससे  मध्य  प्रदेश  के  लोगों  को

 काफी  लाभ  होगा  और  घोषणा  की  पूर्ति  भी  होगी
 I

 इसी  तरहਂ  वांसवाड़ा-रतलाम  लाइन  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  को  जोड़ती  इस  रेलवे  लाइन

 का  प्राइमरी सबे  पहले  हुआ  था  ।  मैं  चाहता  हूं  आदिवासी  क्षेत्रों  को  अगर  जोड़ना  है  तो  आदिवासी  क्षेत्रों

 में  नई  लाइनों  को  डालना  चाहिए  इससे  मध्य  प्रदेश  गुजरात  और  राजस्थान  को  लाभ  होगा  |  इसलिए

 इस  नई  रेल  लाइन  का  फिर  से  सबे  किया  जाना  चाहिए
 ।

 '
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 मंत्री  जी  ने  घाटे  का  बजट  रखा  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  अगर  आप  चोरियों  जो  रेलवे में  होती

 रोक  दें  तो  रेल  विभाग  को  काफी  आमदनी  होगी  और  घाटे  का  बजट  सरप्लस में  हो  जाएगा  ।  यह

 चोरियां  जी०  आर०  पी०  और  आर०  पी०  एफ०  के  आपसी  झगड़े  के  कारण  होती  हैं  ।  यदि  जी०  आर०

 पी०  आपके  अधीन  हो  जाय  तो  चोरियों  में  काफी  कमी  हो  जाएगी  ।

 इसी  तरह  जो  डिवीजन  आपने  बना  रखे  हैं  यह  भी  आपस  में  बहुत  झगड़ते  मुझे  अनुभव है

 भोपाल  सब-डिवीजन  है  सेन्ट्रल  रेलवे  का  और  रतलाम  वैस्टर्न  रेलवे  का  डिवीजन  14  दिसम्बर  को

 भोपाल  डिवीजन  से  मुझे  सावरमती  एक्सप्रेस  से  आना  था  और  मेरा  टिकट  कनफेड़ा  था  ।  क्योंकि  वह

 गाड़ी  वैस्टने  रेलवे  की  थो  जानबूझ  कर  हमें  सीट  नहीं  जिसके  कारण  मुझे  खड़-खड़  सफर  करना

 पड़ा  |  जानबूझ कर  वेस्टर्न  रेलवे  की  जो  गाड़ी  आती  है  उसको  आउटर  सिगनल  पर  खड़ी  रखते  हैं  ।  इस

 प्रकार  के  आपस  के  विवादों  को  अगर  नहीं  निपटायेंगे  तो  मुसाफिरों  को  काफी  परेशानी  होती  रहेगी  और

 गाड़ियां  भी  समय  से  नहीं  चल  पाएंगी  ।

 हमारा  जो  पहाड़ी  आदिवासी  इलाका  है  जहां  आज  तक  गाड़ी  नहीं  चली  है  उन  एरियाज का

 अधिक  से  अधिक  सर्वे  कराया
 जाय  ताकि  वहा ँके

 कमजोर  लोगों  को  रेल  का  लाभ  मिल  सके  और  उनकी

 उन्नति  हो  सके  |  यह  पहाड़ी  और  पिछड़ा  क्षेत्र  चाहे  यु०  या  ह्ंमाचल  कहीं  का  उनके

 विकास  के  लिए  रेल  आवश्यक है  |

 इसी  तरह  से  बिहार  में  जोगवनी  से  कटिहार  जो  मीटर  गेज  लाइन  है  उसको  ब्राड  गेज  में  किया

 जाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और  रेल  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  छाँग्रराम  )  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हुं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का

 समय  दिया  ।  हमारे  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  और  यह  बात  भी  सही  है  कि  हमारे  देश  में  माल

 ढोने  के  लिए  और  यात्रियों  के  आने  जाने  के  लिये  रेल  सबसे  बड़ा  साधन  अगर  ठीक  ढंग  से  रेलें  चलने

 लगें  तो  हमारे  देश  में  ऐसी  समस्याएं  अपने  आप  हल  हो  लेकिन  हमारे  देश  का  रेल  विभाग आज

 दयनीय दशा  में  इसका  खास  कारण  यह  है  कि  हमारे  देश  में  रेल  की  पटरी  से  लेकर  इंजन  सब

 पुराने  यह  सब  इतने  पुराने  हैं  जितना  पुराना  रेल  विभाग  है  ।

 आज  के  वैज्ञानिक  युग  में  दुनिया  के  बहुत  से  देश  ऐसे  हैं  जहां  आधुनिक
 ढंग  की  रेल  पटरियों से

 लेकर  इंजन  तक  नये-नये  ढंगਂ  के  निकल  चुके  हैं  ।  जापान  में  600  किलोमीटर की  रफ्तार  से  चलने  वाली

 गाड़ियां  निकल  चुकी  लेकिन  हम  वही  पुराना  तरीका  इस्तेमाल  करते  वही  पुराना  सामान  इस्तेमाल

 करते  हैं  जिसके  कारण  आज  रेल  दुर्घटनाएं  हो  रही  हैं  ।  आने-जाने  में  ज्यादा  समय  लगता  है  और  यात्रियों

 को  कठिनाई  होती  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार  रेल  की  पटरी  से  लेकर  इंजन
 तक  सब  का  आधुनिकीकरण  करें  ताकि  देश  की  जनता  को  सुविधा  मिल  सके
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 माननीय  रेलमंत्री  जी  ने  रेल  में  सुविधाओं के  सम्बन्ध  में  जो
 जिक्र

 किया
 अगर

 उनकी  बात
 मान  भी  ली  जाये  कि  हमारे  देश  में  कुछ  रेलवे  लाइनें  जो  लम्बी  दूरी  की  उस में सुविधा  वह  ठीक  ढंग

 सें  चल  भी  रही  लेकिन  यह  कितनी  गाड़ी  हैं  ?  थोड़ी  सी  हैं  ।  उनको  अगर  छोड़  दिया  जाये
 तो

 सारे  देश

 में  सारी  रेलवे  की  कया  हालत

 हम  और  जगह  का  उदाहरण  नहीं  देना  चाहते  ।  हमारे  बहुत  से
 माननीय  सदस्यों  ने  कहा

 आप  यहां  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  ही  चले  जाइए  ।  जो  गाड़ियां  यहाँ  से  पूरब  साइड  की  ओर  जाती  आम

 लोगों  को  बैठने  की  कहां  जगह  मिलती  है  ?  लोग  गाड़ियों  की  छतों  पर  बैठकर  जाते  हैं  ।  जाड़े  में  ठंडा  हवा

 से  ऊपर  से  गिर  जाते  हैं  और  मर  जाते  हैं  ।  ये  घटनाएं  होती  हैं  ।

 इसके  अलावा  भी  कुछ  और  स्टेशनों  पर  चले  वहां  आप  देखेंगे  कि  पैसेन्जसं  काफी

 कठिनाई में  रहते  हैं
 ।

 उनके  बैठने  का  वहां  कोई  स्थान  नहीं  इस  देश  में  बहुत  से  प्लेटफार्म  ऐसे  हैं  जो

 बिल्कुल  खुले  हुए  बहुत  से  स्टेशनों  पर  पीने  का  पानी  नहीं  खाने  का  सामान  और  चाय  तक  नहीं

 आज  उनकी  हालत  यह  है  कि  वहां  कोई  बैठ  नहीं  सकता  ।

 स्टेशनों  पर
 शौचालयों

 की  स्थिति  बहुत  गन्दी  वहां  सफाई
 की

 कोई
 व्यवस्था  नहीं  आप

 चले  जाइये  और  देखिये  ।  हो  सकता  है  कि  अपको  ऐसे  स्टेशनों  पर  जाने  का  मौका  न  मिलता  नहीं  तो

 आप  स्वयं  महसूस  करते  कि  उनकी  सफाई  की  व्यवस्था  क्यों  नहीं  है  ।

 स्टेशनों  पर  जो  पूछताछ  कार्यालय  रिजवेंशन  आफिस  सट्टी  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  सब  बातों
 पर

 विचार  कर  के  इनमें  तत्काल  सुधार  की  जरूरत  हैं  ।

 आपने  कहा  है
 कि

 हमने  कुछ  नई  रेल  लाइनें  बनाई  हैं  ।  सही  है  आपने  बनाई  हैं  लेकिन  इससे
 क्या  फायदा  हुआ  ?  रेल  लाइन  आपने  नई  बना  दी  लेकिन  उन  पर  गाड़ी  और  इंजन  कौन  से  चलाते

 डिब्बे  कौन  स  इस्तेमाल  करते  हैं  ।  वही  पुराने  डिब्बे  होते  किसी  गाड़ी  से  दो  डिब्बे  निकाल  लिए  और

 किसी  से
 4

 निकाल  लिए  और  कहीं  से  पुराना  इंजन  लगाकर  आपने  फे  दिया  कि  नई  गाड़ी  चलाई

 जो  नई  गाड़ी  आप  चलाते  उसका  होता  क्या  है  ?
 हमारे  पूर्वी  क्षेत्र  में  गोरखपुर  से  लखनऊ

 आने
 वाली

 गाड़ी  या  दूसरी तरफ  से  लखनऊ  आने  वाली  गाड़ी  को  5  घंटे  लगते  थे  लेकिन  आपने  नई  लाइन पर  जो

 पुरानी  गाड़ी  चला  दी  उसको  6  और  7  घंटे  लगते  हैं  ।  आने  जाने  में  जो  कठिनाई  होती  वह  तो  है

 मैं  चाहूंगा कि  अगर  आप  नई  लाइन  चलाते  हैं  तो  नये  डिब्बे  और  नये  इंजन  चलायें  ।  नई  .  लाईनें

 बनायें  जिससे  लोगों  को
 सुविधा  मिले

 ।
 अब  5  घंटे  के  बजाय  6,  7  घंटे  में  यात्री  पहुंचता  है  तो  ऐसी

 गाड़ी
 का

 कया  फायदा
 ?

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  पर  आप  पुनर्विचार  करें  ।

 सरकार  इस  सदन  में  और  इस  सदन  के  बाहर  हमेशा  पिछड़े  क्षेत्रों  को  आगे  बढ़ाने  की  बात

 करती  रहती  पिछड़े  जिलों  को  भी  आगे  बढ़ाने  की  घोषणा  करती  है  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं
 ।

 जो

 भी  इलाके  और  जिले  पिछड़े  हुए  हैं  उनको  दूसरों  के  मुकाबले  में  लाने  के  लिए  प्राथमिकता
 दी  जानी

 चाहिए  इस  सम्बन्ध  में  मैं  रेल  मंत्री  का  ध्यान  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  हिस्सों  की  ओर  दिलाना  चाहता

 बलिया  गाजीपुर और  जौनपुर  बहुत  पिछड़े हुए  जिले  शाहगंज की  छोटी  लाइन
 आजमगढ़
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 मऊ  होते  हुए  बलिया  तक  जाती  पहले  हम  इसको  ओ०टी  ०आर०  कहा  करते  इस  छोटी  लानइ  को

 बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया  मैं  चाहूंगा  कि  इस  योजना  पर  काय  शुरू

 कर  दिया  जाए  क्योंकि  इस  परिवर्तन  से  इन  तीन-चार  जिलों  का  अगले  दस  सालों  में  बड़ा  डेवलपमेंट  हो

 जाएगा  वह  बड़े  शहरों  से  जुड़  उद्योगीकरण  में  प्रगति  होगी  तथा  व्यापारियों  को  भी  काम  करने

 की  सुविधा  बढ़ेगी

 किराए  की  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  कई  माननीय  सदस्यों  ने  यहाँ  पर  अपने  विचार  प्रकट  किए  हैं  ।

 मैं  भी  उनके  विचारो ंसे  सहमत हूं  कि  ates  क्लास  पर  जो  किराया  बढ़ा है  उस  whee  क्लास  में

 अधितर  वही  लोग  चलते  हैं  जिनके  पास  ज्यादा  पैसे  नहीं  है  ।  फस्ट  और  एयरकंडीशंड  बलास  में  चलने

 वालों  के  पास  पैसा  है  तो  वे  पैसा  देकर  उसमें  यात्रा  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  जहां  तक  सेकेन्ड  विलास  का

 सम्बन्ध  आप  जानते  हैं  लाखों  लोग  रोजी-रोटी  की  तलाश  में  अपने  परिवार  को  aia  में  छोड़कर

 अहमदाबाद  जाते हैं  ।  आपके  बढ़े  हुए  किराए  दे  पाना  उनकी  शक्ति  के  बाहर  की  बात

 मासिक  पासेज  पर  भी  कौन  लोग  चलते  हैं  ?  उदाहरण  के  लिए  बम्बई  में  अल्प  वेतन  होंगी  तमंचा री

 जौहर  में  महंगा  मकान  नहीं  ले  सकते  हैं  वे  टूर  के  इलाकों  में  सस्ता  मकान  ले  कर  रहते  हैं  और  वहां  से

 रोज  आते-जाते हैं
 ।  मैं  समझता  हूं  देश  के  80  फीसदी  लोग  इस  भार  को

 बरदाश्त
 करने  की  स्थिति  में

 नहीं  इसलिए  इस  पर  भी  आपको  पुर्नविचार  करके  Ted  देनी  चाहिए  ।

 एक  बात  की  ओर  मैं  आपका  ध्यान  और  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  रेल  विभाग  के  जो

 शिकारी  हैं  या  जो  रेलवे  बोर्ड  के  अधिकारी  हैं  उनके  द्वारा  नीचे  के  जो  छोटे  कर्मचारी  हूँ  उनके  साथ  गलत

 व्यवहार  किया  जाता  है--खासकर  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  के  लोगों  के  साथ  बहुत  अन्याय  हो  रहा

 सरकार  ने  हरिजन  एवं  जनजाति  के  कर्मचारियों  के  लिए  इन  की  घोषणा  की  थी

 जिसका  हमने  हृदय  से  स्वागत  किया  था  ।  पुरे  समाज  ने  इस  घोषणा  का  स्वागत  किया  है  ।  इसके  लिए

 हम  सरकार  के  अहसान मन्द  भी  हैं  लेकिन  आज  हो  क्या  रहा  है  ?  आज  भी  रेल  विभाग  और  रेलवे  बोर्डे

 में  ऊंचे  पदों पर  ऐसे  लोग  हैं  जो  यह  चाहते हैं  कि  हरिजन  एवं  जनजाति  के  लोगों  को  कोई  लाभ
 न

 मिल े।

 आपने  संशोधन  करके  यह  घोषणा  कर  दी  रिलेशन  और  प्रमोशन  कि  कोई  भी

 सेक्शन  ग्रेड  पास  करने  के  बाद  आगे  बढ़नां  चाहेगा  तो  आपने  इसके  लिए  14  साल  की  रिस्ट्रक्शन  लगा

 दी है  जिससे  वह  आगे  नहीं  बढ़  सकता  है  ।  विभिन्‍न  प्रकार  के  पे-स्किल्स  इनमें  भी  राजपत्रित  पोस्ट

 होती  यदि  आपने  14  साल  की  रिस्ट्रक्शन  लगा  तो  कोई  भी  अनुसूचित  जातीं  का  आदमी  वहां

 नहीं  पहुँच  पाएगा  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  आपने  षड्यन्त्र  के  रूप  सुनियोजित  ढंग  से  इस

 रिस्ट्रिकिशन  को  लगाया है  ताकि  उन  जगहों  पर  अनुसूचित  जातीं  के  लोग  न  पहुंच  पायें  और  बाद  में  उन

 जगहों  को  डि-रिजवी  करके  दूसरे  लोगों  को  रखा  जा  जिन  जगहों  के  मैं  पहले  ही  नाम  ले  चुका  उन

 जगहों  पर  आप  जांच  करवा  सकते हैं  ।  जो  भी  अधिकारी  इस  काम  को  करते  वे आपकी  भावनाओं  के

 विपरीत  काम  करते  हैं  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  इस  पर  पुनर्विचार  करें  और  कम  से  कम

 इस  रिस्ट्रक्शन को  हटा  दें  ।

 छठी
 पंचवर्षीय

 योजना  में  सरकार  का  लक्ष्य  था  कि  60  हजार  किलोमीटर को  बड़ी  लाइन  में

 बदला  जाएगा  ।  तीन  साल  तो  बीत
 चुके  केवल  34  हजार  किलोमीटर  को  ही  बदल  पाए  हैं  ।  यदि  यदि
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 गति  रही  तो  आप  अपने
 लक  की  प्राप्ति  नहीं  कर  इस  देश  के  अन्दर  40  से  50  हजार  तक

 ara  बेकार  जो  कि  मरम्मत  करने  के  लायक  हैं
 ।

 चार  हजार  तो  बिल्कुल  ही  बेकार  मैं  चाहूंगा

 कि
 सरकार

 को  इस  पर  भी  अवश्य  ध्यान  देना  बहुत सी  गाड़ियां  डिब्बे  बहुत ही  बेकार

 हैं  जिनमें  सफर  करने  में  असुविधा  होती  है  ।  मैं  चाहुंगा  कि  कम  से  कम  यात्रियों  वाली  गाड़ियों  में  अच्छे

 feat लगा  ताकि  चलने  वालों  को  सुविधा मिल  सके

 हमारे  बहुत  से  सदस्यों  ने  रेल  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  काफी  कहा  डर्क तियों  के  सम्बन्ध में  भी

 कहा है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बड़े  को  तो  आप  देख  ही  रहे  लेकिन  कुछ  छोटे  गैन्स  जो

 अधिकारियों  और  कर्मचारियों  के  साथ  मिलकर  इस  प्रकार  के  काम  करते  हैं  ।  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन  हैं

 कि  उनको  सख्ती  से  देखना  चाहिए  और  कार्यवाही करनी  चाहिए

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  fears

 श्री  राम  सिह  यादव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  रेल  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता

 जिन्होंने  साहस  के  साथ  इस  तरह  का  बजट  पेश  किया  जो  अपने  आप  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 तथा  वार्षिक  योजनाओं के  लक्ष्य  की  प्राप्ति के  लिए  एक  साहसिक  कदम  है  ।  वास्तव  में  यह  इस  तरह  का

 कदम  जिससे  हमारे  लक्ष्यों  की  पूर्ति  हो  सकती  है  ।

 आप  यह  जानते  हैं  कि  हमारी  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  रेलवे  की  दृष्टि  से  इसको

 प्लानਂ  कहा  गया  है  ।  रेलवे  के  जितने  भी  टूक  हैं  या  उन  सबको  रिप्लेस  करने  की  जिम्मेदारी

 आपके ऊपर  है  ।  इस  बारे  में  रेलवे  रिफाम्सें  कमेटी  ने  भी  अपने  सुझाव  दिए  हैं  ।  आप  दो  हजार  करोड़

 रुपये  केवल  रेलवे  के  रिनोवेशनਂ  पर  और  बाकी  वेगास  के  रिपलेसमेंट  पर  खर्चे  करेंगे  ।  इस  दिशा

 में  जो  हमारी  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  लक्ष्य  उनसे  भाप  बहुत  पीछे  हैं  :  क्योंकि  आपने  अब  तक

 1000  किलोमीटर  का  रेनोवेशन  किया  जब कि  1985  तक  आपको  21-22  हजार  का  करना

 है  ।  यही  हालत  रेलवे  बै गन्ज  की  है  fens  कमेटी  के  अनुसार  कुल  बैं गन्ज  का  दसवां  हिस्सा

 बेकार  जो  काम  में  नहीं  आ  सकता  अभी तक  जिस  तरह की  आपकी  प्रगति  है--आप को  एक

 लाख  एक्जीबिशन  करना  मुश्किल  से  70-75  हजार  तक  ही  कर  सकेंगे  और  उनमें  भी

 40-50  हजार  area  स्क्रैप  होकर  निकल  जाएंगी  ।  हमें  इस  दृष्टि  से  सोचना हैं
 कि  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  लिए  जो  हमारा  लक्ष्य  ai—frayane  are  वे गन्ज  का--इसमें  हम  बहुत  पीछे  रह

 इसलिए  जो  आपने  टैक्स  लगाये  हैं  वे  सही  ऋरयोंकि  बगैर  टैक्स  लगाये  हम  इन  कामों  को  पुरा

 नहीं  कर  सकते  |  विरोधी  दलों  के  जिन  माननीय  सदस्यों  के  भाषण  हुए  हैं  सबने  टैक्स  वृद्धि  का  विरोध

 किया  है  लेकिन  सभी ने  यह  मांग  की  है  कि  उनकी  कैम्स्ट्री  चुन्नी
 में  मीटर  गेज  का  कन् वर्शन  होना

 अधिक  रेलें  चलाई  जानी  चाहिए  ।  इसलिए  जहां  तक  टैक्स  का  सवाल  है--पेशेनज़र  ट्रेफिक  में  यह  11

 परसेन्ट  आता  गुड्स  ट्रेफिक  में  10  परसेन्ट  आता  है--मैं  समझता  हूं  कि  इनमें
 से

 कोई  ऐसा  टेक्स  नहीं

 है  जिससे  हमारी  अ्थे-व्यवस्था  पर  कोई  कुप्रभाव  पड़ता  हो  ।  यदि  आप  एफिशियंसी  चाहते  हैं  और  चाहते

 हैं  कि  हमारी रेलें  सही  तरीक ेसे  काम  रेलवे  एम्पलाइज  के  वेलफेअर  पर  पैसा  बचें
 मीटर  गेज

 का  ट्राइ-गेज  में  कन् वर्शन  रेलवे  बै गन्ज  की  जो  हालत  खराब  होती  जा  रही  हैं  उनमें  सुधार  आये--इनमें

 टैक्स  लगाये  बगैर  लक्ष्य  की  प्राप्ति  नहीं  हो  सकती  है  ।
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 ee  लात

 एक  नई  बात  जो  रेलवे  मंत्रालय  में  आजकल  चल  रही  है--मैं  उसकी  तरफ  भी  आपका  ध्यान

 दिलाना  चाहता  हूं  और  ag  बहुत  अच्छी  बात  हैं  कि  आप  400  मिलियन  डालर  का  लौन  वर्ल्ड  बैंक  से

 ले  रहे  हैं  और  उससे  आए  हा  पावर  के  प्रोटोटाइप  इलैक्ट्रिक  लोकोमोटिव खरीद  रहे  जो  एक

 नई  टैंक नाला जी  र्ल्ड  में  भाई  उत्तकों  आप  यहां  इंट्रोड्यूस  करना  चाहते  यह  अच्छा  काम  है  और

 मैं  इसकी  तारीफ  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  भी  देता  हूं  ।  लेकिन  मैंने  यह  सुना  है  कि  रेलवे  मिनिस्ट्री

 अब  इन  लाइन्ज़  पर  विचार  कर  रही  है  कि  जो  आपके  यहां  स्टीम  लोको  मोटी  उनके  डीजलाइजेशन

 या  इलैक्ट्रिफिकेशन  की  तरफ  जो  आप  जा  रहे  थे  उनको  अब  आप  बेकार  करार  देकर  स्टाक  कर  रहे  हैं  ।

 ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  हम  जिस  देश  में  रहते  हैं  उसमें  जो  भी  आज  है  सभी  का  अपना  महत्व  है  ।

 कभी  हमारे  यहां  कोयले  की  कमी  होती  कभी  डीजल  की  कमी  होती  है  भर  कभी  बिजली  की  कमी  भी

 हो  जाती  इसलिए  सिर्फ  बिजली  पर  ही  डिपेण्ड  इस  देश  की  आर्थिक-व्यवस्था  और  रेल-व्यवस्था

 की  दृष्टि  से  अच्छा  दृष्टिकोण  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सिर्फ  इलैक्ट्रिफिकेशन  की  तरफ  केवल

 इलैक्ट्रिक  लोकोमोटिव  बताना  उचित  नहीं  अप  केवल  उसकी  तरफ  न  जाकर  जो  व्यवस्था  आज  चल

 रही  है  वही  ठीक  उसको  बदलना  नहीं  चाहिए  ।  मैं  मानता  हूं  कि  स्टीम  लोकोमोटिव  seed  पड़ते

 डीजल  भी  आज  कितना  महंगा  होता  जा  रहा  लेकिन  बिजली  की  भी  हमारे  यहां  कमी  है  ।  आज

 खेती  के  लिए  भी  हमको  बिजली  नहीं  मिल  रही  है  ।  इसलिए  आप  बिजली  पर  डिपेण्ड  करने  के

 अपने  sahara  की  दोबारा  मीटिंग  उनको  कन्सर्ट  करके  सुझाव  दीजिये  कि  अभी  स्टीम  इन्जिस्ज

 को  बन्द  न  किया  जाय  और  तीनों  तरह  के  इन्जिन्ज  का  इस्तेमाल  जारी  रखा  जाय  |  हमारे  यहां  ऐसे  बहुत

 से  बैकवर्ड  एरियाज  हैं  ।  जहाँ  आज  भी  हमारे  स्टीम  लोकोमोटिव  ठीक  काम  करते  हैं  |

 हमारे  यहां  नईਂ  रेलवे  लाइन  बनाने  या  मीटर  गेज  से  ब्राडगेज में  केवड़ा  करने  में  काफी  क्षेत्रीय

 असन्तुलन  है  |  उस  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करने
 के

 खास  तौर  से  आर्थिक  और  सामाजिक  दृष्टि से

 जो  बैकवर्ड  एरियाज  उनकी  तरफ  आपका  ध्यान  जाना  चाहिए  ।

 प्लानिंग  कमीशन  से  भी  मैं  friar  करूंगा  कि  वे  राजस्थान  नहर  की  दृष्टि  से  भी  इस  बारे  में

 सोचें  |  राजस्थान  नहर  art  विश्व  में  प्रसिद्ध  प्रोजेक्ट  यह  सामरिक  और

 फिकल  दृष्टि  से  भी  बहुत  आवश्यक  है  कि  वहां  के  लिए  आप  रेलों  का  प्लान  बनाएं  |  उसका  अपने  आप

 में  बहुत  महत्व  है  |  लेकिन  आपने  इसका  कोई  प्लान  नहीं  बनाया  है
 ।  जब  आप  उस  एरिये  को  डवलप

 कर  रहे  तो  उसमें  रेलों  की  सुविधा  भी  आप  प्रदान  करें  ।  आप  जानते  हैं  कि  उस  जरिये में  इतना  अन्न

 पैदा  जो  सारे  हिन्दुस्तान  की  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  वह  बहुत  हृद  तक  पुरी  होगी  |  लेकिन

 वहाँ के  लिए  आपका  रेलवे  का  कोई  प्लान  नहीं है
 ।  वहाँ  का  अनाज  मंडियों  तक  पहुंच  इसकी

 व्यवस्था  भी  आपको  करनी  चाहिए  ।

 राजस्थान  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  पाकिस्तान  से  लगता  है
 ।

 सामरिक  दृष्टि  से  भी  वहां  रेलों  का

 बहुत  महत्व  है
 ।

 आपने  आपसे
 और

 एम्युनिशन  वहां  बाहर
 पर  पहुंचाने  की  दृष्टि  से  भी  वहां  रेलों  की

 कमी  को  महसूस  किया  होगा  ।  आपने  लड़ाई  के  समय  यह  महसुस  किया  होगा  कि  अगर  राजस्थान  के

 ast  तक  रेलवे  होती  तो  हम  और  अधिक  मजबूती  के  साथ  लड़ाई  में  मुकाबला  कर  सकते  थे  ।  उस  बार्डर

 पर  जो  बार-बार  हमले  होते  उन  हमलों  का  हम  और  मजबूती  के  साथ  मुकाबला  कर  सकते  हैं  ।

 लिए इस  दृष्टि  से  भी  आपको  ऐसे  इलाके में  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  आपको  प्रयास  करना

 वहां पर
 रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए  वहां  के  लोगों  की  बहुत  बड़ी  मांग  चली  भा  रही  है  ।
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 अब  मैं  अपने  क्षेत्र  अलवर  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहूंगा
 |

 हरियाणा  और  राजस्थान

 तीनों  प्रदेशों  के  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  सदस्य  आपसे  माँग  करते  आ  रहे  हैं  कि  अहमदाबाद  से  दिल्‍ली

 तक  की
 जो  मीटरगेज लाइन  जो  कि  925  किलोमीटर  लाइन  सबसे  पुरानी  जाइन  उसको  ब्राड

 गेज  लाइन  में  जल्दी  से  जल्दी  किया  अगर  आप  आन्दोलन  की  भाषा  समझते  हैं  तो  बात  दूसरी

 जिस  तरह  से  मराठवाड़ा  में  आन्दोलन  हो  रहा  अगर  उसी  तरह  का  आन्दोलन  आप चाहते हैं  तो

 अलग  बात  है
 ।

 वरना  न्याय  की  दृष्टि  से  इस  लाइन  का  कंवर्शन  जल्दी  से  जल्दी  बहुत
 जरूरी  है  क्योंकि

 यह  लाइन  गुजरात  के  राजस्थान  के  अलवर  और  हरियाणा  के  रिवाड़ी  जैसे  वेनस्डे  एरियाज

 से  गुजराती  है  और  इसको  ब्राडगेज में  केवट  करने  से  इन  इलाकों  का  जल्दी  से  विकास हो  सकता  है  |

 यह  हमारा मांग  है  ।

 मैं  1977-78  का
 बजट

 लाया  हु  इसमें  केविन
 आफ  दिल्‍ली  साबरमती  सेक्शन  इनटू

 ब्राडगेज  के  लिए  दस  लाख  रुपये  का  प्रावधान  उस  समय  रखा  गया  था  |  इसके  बाद  आगे  यह  कहा  जाता

 है  कि
 प्लानिंग  कमीशन ने  इसके  लिए  मंजूरी  नहीं  इस  बारे  में  मंजूरी  लेना  आपका काम  है

 आपको ag  देखना  है  कि  आज  जयपुर  एक  बहुत  बड़ा  इंडस्ट्रियल  एरिया  अलवर जो  कि  मेरा  क्षेत्र

 एक  बहुत  बड़ा  इंडस्ट्रियल  एरिया  अहमदाबाद  अपने आप  में  बहुत  महत्व  रखता  इसलिए

 इस  लाइन  को ब्राडगेज में  बदलना  बहुत  आवश्यक हूं  यह  समय की  मांग हैं  ।  अगर आप  इसको  एक

 साथ  नहीं  कर  सकते  तो  इन् स्टाल मेंट  में  कीजिए  ।  आप  धीरे-धीरे  इसको  wae  करते  जाइये  जिससे

 कि  पांच-सात  साल  में  यह  पूरी  हो  सके
 ।

 आपने  अहमदाबाद से  दिल्‍ली के  लिए  सुपर  फास्ट  ट्रेन  इंट्रोड्यूस  की  यह  बहुत  अच्छा

 किया है  ।  लेकिन  आपने
 उसका

 स्टापेज
 अलवर  में  नहीं  रखा  अलवर  एक  इंडस्ट्रियल एरिया

 वहां  पहले  का  हवाई  अड्डा  आज  भी  मौजूद है  ।  जयपुर से
 दिल्‍ली

 के  बीच  की  दूसरी  300  किलोमीटर

 है  और  इस
 फासले

 के  बीच  कोई  स्टापेज  नहीं  है
 ।

 राजस्थान  में  इसके  स्टापेज  जयपुर

 दिल्‍ली और  जयपुर  के
 बीच

 के  लोग  भी  आसानी
 से

 इस  सुपर  फास्ट  ट्रेन  से  आ  उसके  लिए

 इसका  स्टापेज  अलवर  में
 भी  रखना  जरूरी si  अलवर  एक  नेशनल  कैपिटल  रीजन का  शहर  हैं  |

 इसकी  कल्पना  इसलिए  की  गयी  हूँ  कि  जिससे  कि  दिल्‍ली  के  आसपास  की  पापुलेशन  दिल्‍ली  में  न  आ

 सके
 ।  इसलिए  भी  इसका  स्टापेज  अलवर  में  रखना  जरूरी  है

 ।
 रेलवे  ट्रैक  के  चारों  ओर  बहुत  सा  एरिया

 बीरान  पड़ा  हैं
 ।

 इसमें  पेड़  लगाने  की  योजना  स्वीकार  की  जानी  चाहिए  ।  आज  सभी  जगह  पेड़  लगाने  की
 बात की  जा  रही  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  में  भी  इस  बात  को  कहा  गया  है  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि

 इस  रेलवे  टंक  को  खेती  के  लिए  देने  के  बजाए  वहाँ  पर  पेड़  लगवा  दिए  जाएं  ।  इससे  रेलवे  ट्रैक  में
 जो

 जन  होता  उसमें  भी  कमी  आएगी  और  इलाका  सरसब्ज  होगा  |

 अंत  में  मैं  यह  निवेदन करना  चाहूंगा  कि  रेलवे  में  जितने  कर्मचारी काम  करते  हैं  उनकी  बहुत

 सी  समस्याएं हैं  ।  पहले  यह  प्रावधान  था  कि  रेलवे  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  सेवा  के  पश्चात

 उनके  परिवार  के  किसी  एक  सदस्य  को  सेवा  में  रखा  जाता  था  ।  अब  भी  मैं  चाहता  हूं  कि
 5-7  परसेंट

 जो

 भी  आप  चाहें  फिक्स  कर  दें  ताकि  जो कर्मचारी पूरी  लगन  से  सारी  जिंदगी  काम  करता है
 उसके  सामने

 कम  से  कम  यह  परेशानी  न  रहे  और  उसके  परिवार  के  कम  से
 कम

 एक  व्यक्ति
 को

 रेलवे  में  स्विस  मिले
 |

 इसके  लिए  नियमों  में  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।
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 मैं  आशा  करता  हूं
 कि  रेलवे  मंत्री  महोदय  मेरे  सुझावों  पर  पुरी  तरह  से  ध्यान  देंगे

 ।

 श्रीमती
 केशर  बाई  क्षीरसागर  महोदय  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  श्री  गनी  खान  चौधरी

 द्वारा  प्रस्तुत  किये  गए  रेलवे  बजट  का  सेन  करने  के  लिये  खड़ी  हुई  हूं  ।  मैं  सभा  के  सामने

 महाराष्ट्र  तथा  विशेष  रूप  से  मराठवाड़ा  तथा  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  महसुस  की  जा  रही  रेल  सम्बन्धी

 स्यायें  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  करना  चाहूंगी  ।  रेल  मंत्री  बतन  के  पश्चात  श्री  गनी  खान  चौधरी  ने

 नाम  की  एक  नथी  गाड़ी  शुरू  की  है  जिसको  मेरे  राज्य  के  यात्रियों  को  काफी  राहत  मिली  है  ।

 मराठवाड़ा  के  लोग  पिछले  35  वर्षो  से  कुछ  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  तथा  पुरानी  लाईनों

 को  बड़ी  लाइनों  में  परिवर्तित  करने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  लोगों  ने  अपनी  शिकायतों  को  अभिव्यक्ति देने

 हेतु  बहुत  से  अभ्यावेदन  दिए  प्रतिनिधि  मंडल  भेजे  हैं  तथा  जनसभायें  आयोजित  की  हैं  ।  मराठवाड़ा  के

 नेता  समय  समय  पर  रेल  मंत्रियों  तथा  रेलवे  अधिकारियों  से  मिले  हैं  परन्तु  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  1

 हमारी  वास्तविक  मांगें  भी  अभी  तक  पूरी  नहीं  की  जा  सकी  इस  क्ष त्र  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  नई

 रेलवे  लाईन  आवश्यक  जब  तक  मराठवाड़ा  में  रेलों  का  जाल  नहीं  बिछ  जाता  तब  तक  इस  क्षेत्र की

 प्रगति  असम्भव  है  ।

 जब  हमारी  प्रिय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  मराठवाड़ा  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा

 किया  था  तो  उन्होंने  आश्वासन  दिया  था  कि  मनमाड़--औरंगाबाद  खण्ड  के

 परिवर्तन  का  कार्य  तुरन्त  शुरू  किया  जायेगा  ।  उन्होंने  लदूर--कुरदुवाड़ी--मिराज  खण्ड  के  परिवर्तन

 का  भी  आश्वासन  दिया  था  ।
 परन्तु  मुझे  लेद  है  कि  अभी  तक

 भी  परिवर्तन  का  कायें  शुरू  नहीं  किया  जा

 सका है  ?  बजट  में  अब  तक  मात्र  10,000,  तथा  45,000  रु०  की  राशि का  ही  प्रावधान  किया  गया

 है  ।  इसी  से  इस  पत्र  को  निहायत  उपेक्षा  स्पष्ट  हो  जाती  है  ।  वहां  पर  कोई  रेलवे  लाईन  न  होने  के  कारण

 बड़ी  औद्योगिक  परियोजनायें  लागत  व्यवसायों  नहीं  है  और  परिणाम  स्वरूप  उनको  दुसरे  क्षेत्रों  को

 fea  कर  दिया  है  इससे  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  असन्तोष  है  ।

 वर्तमान  रेल  बजट  में  मन  माड़--औरंगाबाद पहली  खण्ड  के  परिवर्तन  के  लिए  1,10,000,000

 रुपये  की  थोड़ी  सी  राशि  की  व्यवस्था  की  गयी  है  इसीलिए  लोगों  को  इस  बात पर  आश्चर्य  है  कि  क्या

 यह  परियोजना  अगले  दस  वर्षों  में  भी  पुरी  होगी  या  नहीं  ।  मराठवाड़ा  में  बीड़  जिला  सबसे  पिछड़ा  जिला

 है  परन्तु  वर्तमान  बजट  में  उसका  कोई  उल्लेख  नही ंहै
 ।  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  नजदीक  रेलवे  स्टेशन  पहुंचने

 के  लिए  140  से  150  कि
 oto  की  यात्रा  करनी  पड़ती  इससे  सुविधाजनक  रेलवे  लाईनों  के  अभाव

 में  लोगों  को  होने  वाली  असुविधाओं  की  कल्पना  की  जा  सकती

 कार्यक्रम  में  ग्रामीण  क्ष  कों  के  विकास  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  दी  गयी  है  ।  संविधान

 की
 धारा  371  (2)  में  इस  क्ष  त्र  के  विकास  की  व्यवस्था  कीं  गई  है  ।  अभी  भी  सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र के

 विकास  की  पुरी  उपेक्षा  की  गयी  है  राष्ट्रीय  प्रायोगिक  अनुसंधान  परिषद  ने  अपने  सर्वेक्षण  में  स्वीकार

 किया है  कि
 इस  क्षेत्र

 के
 विकास  की  बहुत  अधिक  संभावनायें

 है  परन्तु  क्योंकि  वहां  परिवहन  तथा

 *
 मराठी में  दिए  गए  yer  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 संचार  सुविधायें  नहीं  हैं  इसलिए  मराठवाड़ा  के  बीड़  जिले  में  कोई  औद्योगिक
 परियोजना  शुरू  नहीं की

 जा  सकी ।

 यहाँ  के  किसान भी  उसी  स्तर  की  उपज  करते  हैं  ।  जैसी  कि  महाराष्ट्र  के  अन्य  क्षेत्रों  में  होती है

 लेकिन  हमारे  यहाँ  के  किसानों  को  अन्य  क्षेत्र  के  किसानों  की  तुलना  में  25  से  30% कम  मूल्य  मिलते  हैं

 कारण  यह  है  कि  हमारे  पास  समृद्ध  व्यापार  के  लिए  आवश्यक  सं  चार  तथा  परिवहन  के  साधन  नहीं  है  ।

 मराठवाड़ा के  केवल  15  से  18%  लोग  ही  उद्योगों  में  लगे  हुए  इससे  स्पष्ट  होता  है  कि

 मराठवाड़ा  औद्योगिक  रू  से  कितना  पिछड़ा  हुआ  है  |

 पिछले  35  वर्षों  में  देश  में  7600  कि०  मी०  लम्बी नई  रेल  लाईन  बिछायी  गयी  और  8900

 कि०मी०  दोहरी  लाईने  बिछायी  गयी  तथा  4000  कि०मी०  लाईनें  बड़ी  लाईनों  में  परिवर्तित  की  गयी  ।

 परन्तु  मराठवाड़ा  इतना  दूर  यशाली  है  कि  एक  भी  नई  रेल  लाईन  नहीं  बिछाती  गयी  और  किसी  भी

 लाईन  को  बड़ी  लाईन  में  बदलने  का  कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया  ।  इसके  का  रण  ही  मराठवाड़ा  में

 लन  आरम्भ  हुआ  है  ।  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  यह  विश्वास  हो  गया  है  कि  जब  तक  वे  आन्दोलन  नहीं  करेंगे

 उनकी  माँगों  को  स्वीकार  पट्टीं  किया  जायेगा  ।  मैं  यह  नहीं  समझती  कि  लोगों  को  ऐसी  भावनायें  पोषित

 करनी  चाहिए  |  आन्दोलन  मराठवाड़ा  के  सभी  जिलों  में  फल  गया  है  ।  लोगों  की  मुख्य  माँगे  निम्नलिखित

 हैंः

 (1)  अहेमदनगर-बीड़-परली-के  लिए  प्रस्तावित  नई  रेलवे  लाईन  का  तुरन्त  सर्वेक्षण  किया

 जाना  चाहिए  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  पर्याप्त  वित्तीय  प्रावधान

 किया  जाना  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  नई  रेलवे  लाईन  को  बिछाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से

 सिफारिश  की  है  ।

 (2)  लटूर-कुरद।वाड़ी-सिराज  भाग  को  बड़ी  लाईन  में  बदलने  के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  होना

 चाहिए  |  महाराष्ट्र  के
 लाखों  लोग  पन्‍्धारपुर  के  प्रसिद्ध  विनोबा  मन्दिर  के  दर्शन  के  लिए  जाते  हैं

 ।  इस

 लाईन  को  बड़ी  रेलवे  लाईन  में  परिवर्तित  करने  से  यात्रियों  को  राहत  मिलेगी  ।

 (3)  तुलजापुर--भौरंगाबाद  भाग  का  तुरन्त  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  इन  मांगों  पर  सहानुभूति  पुर्वक  विचार  करने  के  लिए  निवेदन  करती  हूं

 रेल  के  डिब्बे  बहुत  ही  अस्वच्छ  पाये  जाते  हैं  ।  गरीब  लोग  आरक्षण  नहीं  करा  पाते  ।  उन्हें

 क्षण  कराने  के  लिए दो  तीन  दिन  तक  रेलवे  स्टेशन  पर  रुकना  पड़ता  है  ।  रेलवे  की  खनन-पान  व्यवस्था  में

 भी  बहुत  अधिक  कमियां है  ।  वे  अधपका व  स्वाद  रहित  खाना  सप्लाई  करते  रेलवे  काहिनों
 का

 पर्यवेक्षण  करने  के  लिए  महिला  पर्यवेक्षिका  नियुक्त  की  जानी  चाहिए  ।

 प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  में  कुछ  पुरुष  यात्री  मदिरापान  करते  हैं  ।  महिला
 यात्रियों  के

 लिए  यात्रा

 करना  बड़ा  मुश्किल  हो  जाता  है  ।  उनकी  यात्रा  बहुत  ही  असुरक्षित  हो  जाती  कई  बार  रेल  के  डिब्बों

 में  महिलाओं  के  साथ  छेड़खानी  की  जाती  है  ।  ऐसे  यात्रियों  को  जो  महिला  यात्रियों  के  साथ  दुर्व्यवहार
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 करते  हैं  तुरन्त  सजा  देनी  चाहिए  ।  कानून  में  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  प्रथम  श्रेणी  के  fess  में

 4  सीटें  महिला  यात्रियों  के  लिए  आरक्षित  होनी  चहिए  ।  इससे  महिला  यात्रियों  के  लिए  सुरक्षित  यात्रा

 सुनिश्चित  की  सकेगी  ।  यदि  प्रत्येक  गाड़ी  में  चार  बोगी  महिलाओं  के  लिए  आरक्षित  की  जायें  तो

 इससे  उनके  लिए  बच्चों  के  साथ  यात्रा  करना  सुरक्षित  हो  जायेगा  ।

 यदि  महिला  यात्री  पर  पुरुष  यात्री  द्वारा  हमला  किया  जाता  है  तो  वह  न  तो  पुलिस  में  जा  सकती

 हैऔर  न  ही  अदालत  में  ।  परिवार  के  सदस्य  भी  महिलाओं  को  ऐसा  कठोर  कदम  उठाने  की  अनुमति  नहीं

 देते  ।  समाज  का  भी  महिलाओं  के  प्रति  भिन्न  रुख  होता  है  रेलवे  द्वारा  महिलाओं  की  सुरक्षित

 यात्रा  सुनिश्चित  करना  आवश्यक  है  ।  मैं  आशा  करती  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  मामले  में  उचित  कदम

 उठायेंगे  |

 मैं  माननीय  मंत्री  से  मराठवाड़ा  की  मांगों  पर  सहानुभुति  gee  विचार  करने  का  निवेदन  करती

 gl  महोदय  मुझे  आपने  रेलवे  बजट  पर  बोलने  का  जो  अवसर  प्रदान  किया  उसके  लिए  मैं  आपका

 वाद  करती  हूं  ।

 श्रीसती  ऊषा  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  आपने  जो  समय  दिया  है  उसके  लिए  आभार

 प्रकट  करती  हुं  ।  रेल  बजट  सराहनीय है  और  हाउस  में  उपस्थित  लोगों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।

 यह  जानकर  कि  भारत  जैसे  विकासशील  देश  के  लिए  जिसका  भौगोलिक  क्षेत्र  33.7  लाख  किलोमीटर

 है  और  जनसंख्या  68.5  करोड़  है  भारतीय  रेलें  देश  में  परिवहन  का  मुख्य  साधन  हैं  जो  देश  में
 उत्तर

 से

 दक्षिण  और  पुर्व  से  पश्चिम  तक  फैली  हुई  रेलों  का  विकास  आर्थिक  और  ओद्योगिक  विकास  से  संबंधित

 है  क्योंकि  उनका  जाल तंत्र  कोयलों  और  तेल  क्ष  त्रों  को औद्योगिक  कारखानों  बन्दरगाहों  से

 जोड़ता  है  और  निरंतर  देश  की  सेवा  में  व्यक्तियों  तथा  सामग्रियों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  ले

 जाता  है  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  पुरे  भारत  में  चाहें  लम्बी  यात्रा  हो  या  छोटी  यात्रा  बड़ा  आदमी  हो  या

 छोटा  आदमी  हो  रेलों  की  महत्ता  पर  ध्यान  आकर्षित  करता  है  |

 1951-52  से  भारतीय रेलें  अपने  चल  स्टाक  को  आधुनिक  बनाती  जा  रही  तभी
 से

 प्रयास

 रहा  है  कि  रेलवे में  किसी प्रकार की  कमी  न  जो  आज  इस  क्षेत्र में  उन्नति  का  द्योतक  है  तथा  रेलें

 अपने  उपयोगकर्ताओं  को  बेहतर  परिवहन  सेवा  उपलब्ध  कराने  में  लगी  हुई  हैं  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री

 जी  से  कहना  चाहती  हूं  कि  रेल  भाड़ा  बढ़ा  देने  के  कारण  गरीब  वर्ग  प्रभावित  होगा  जो  उचित  नहीं  है  ।

 qatar  हमारे  देश  में  उसकी  समस्याओं  का  एक  मात्र  समाधान  सरकार  के  निर्देश  पर  ही  किया  जा  सकता

 है  रेलों  की  संख्या  में  बढ़ोत्तरी  की  जाये  और  रेलें  समय  पर  चलाई  जायें  ।

 फर्रुखाबाद  से  शाहजहांपुर  मोहम्मदी  गोला  होते  हुए  लखीमपुर  तक  गाड़ी  का  चलाया  जाना

 जरूरी  है  जहां  पर  अभी  तक  कोई  लाइन  बीच  में  नहीं  है  ।  इस  लाइन  का  3  बार  सर्वेक्षण भी  हो चुका है

 जिसको  मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  में
 भी  कहा है  ।  मैं  उसको  वरीयता  देने

 का  अनुरोध करती  हूं  ।  यह

 लाइन  जल्दी  चलवाई  जाये  ।

 इसी  प्रकार
 से  मेरा  एक  सुझाव है  कि  मेरे  क्षेत्र  लखीमपुर  खीरी  में  एक  छोटी  लाइन  उसको

 बड़ी  लाइन  में  बदला  जाए  ताकि  हमारी  सरकार को  ल  हट  पना >t  ook  ।
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 गोहाटी  से  जो  कुछ  समय  पहले  आने  वाली  गाड़ी  बन्द  हो  गई  उसको  पुनः  चलाने  की  मैं  मांग

 करती  हूं  ।  इसको  बरेली  से  असम  तक  चलाया  जाए  ।

 24  फरवरी को  रेल  मंत्री  जी  ने  निर्णय  के  रूप  में  कहा कि  नई  यात्री  गाड़ियां  शुरू  करते  समय

 उन  क्ष  त्रों  को  प्राथमिकता दी  जायेगी  जो  अभी  पर्याप्त  रूप  से  सेवित  नहीं  प्रधान  मंत्री  जी  के  निर्देश

 द्वारा भी  सभी  स्थानों  पर  यातायात के  साधनों  में  बढ़ोत्तरी  की  गई  परन्तु  मैं  आपका  ध्यान  अपने  क्षत्र

 लखीमपुर  खीरी  की  ओर  ले  जाना  चाहती  हूं  जो  कि  पिछड़ा  क्ष  त्र  होने  के  कारण  घ्यान रहित है  aa कि

 यह  क्ष  त्र औद्योगिक  क्षेत्र  में  काफी  आगे  निकल  रहा  आज  लगभग  इस  इलाके  में  40,50  राइस

 मिले हैं  और  5  शुगर  मिलें  इसके  अलावा  कोटे  का  काम  जोरों  पर  है  जिसमें  सीमेंट  तेल  आदि  का

 विवरण एक  जगह  से  दूसरी  जगह  होता  इन  मालों  की  सप्लाई  के  लिए  लोगों  को  कानपुर व  बरेली

 जाना  पड़ता  इस  समस्या  का  समाधान  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  पर  ही  हो  सकता  है

 जिससे  इसके  लाभ  से  सरकार  भी  प्रभावित  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  जी  का  ध्यान  रेलवे  कर्मचारियों  की  भर  भी

 दिलाना  चाहती  हुं  ।  रेल  कर्मचारी  होने  के  नाते  इन  लोगों  के  रहने  के  लिए  आवास  की  व्यवस्था  भी

 हमारी  सरकार  को  करानी  चाहिए  ।  दूसरे  उनके  बच्चों  की  पढ़ाई  की  ओर  भी  ध्यान  दिलाना  चाहती

 हमारे  रेलवे  की  तरफ  से  उनको  हाई  स्कूल  तक  की  शिक्षा  मिलनी  उनके  स्वास्थ्य  लाभ  के

 लिए  एक  छोटा-मोटा  हस्पताल  भो  होना  चाहिए  जिससे  सभी  रेल  कर्मचारियों  और  उनके  बच्चों  को

 सुविधा मिल  सके  ।

 मेरा एक  सुझाव यह  भी  है  कि
 दो

 जिलों  के  बीच  में  एक  ट्रेनिंग  स्कूल  भी  खोला  जाना  चाहिए
 जिससे  जो  पढ़े-लिखे  बच्चे  उनको  ट्रेनिंग  दी  जा  सके  और  हमारी  रेलों  को  चलाने  के  लिए  भी

 योग्य
 व्यक्ति मिल  सकें  और  ज्यादा से  ज्यादा  लोगों  को  रोजी-रोटी दी  जा  सके  ।  इन  सब  कार्यों को  करने  के

 लिए  मैं  रेल  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहती हूं
 और  उनका  स्वागत  करती  हूं  ।

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी
 :

 आदरणीय  उपाध्यक्ष  रेल  मंत्री  ने  जो  बजट  सदन

 में  रखा  इसके  लिए  मैं  उनको  बधाई  देता  हूं  और  चन्द  बातें  इसलिए  कहना  चाहता  हूं  कि  समय
 का

 हैं
 ।

 मैं  मुख्तसर  कुछ  बातें  कहकर  अपना  स्थान  लूंगा  |

 जितनी  हमारी  रेलवे  कि  नई  स्कीमें  हैं  या  पुरानी  स्कीमें  वह  योजना  आयोग  में  चली  जाती  हैं

 और  वहां  जाकर  उनकी  मंजूरी  कहीं  नहीं  होती  इसके  लिए  एक  बड़ी  अच्छी  बात  यह  होगी कि  रेल

 मंत्री  को  उसका  सदस्य  बनाया  एक  रिस्पौंसेब्लिटी  भी  फिक्स  होनी  चाहिए  कि  कितने

 दिनो ंमें  वहा ंसे  रेलवे का  काम  जारी करने  के  लिए  पैसा  हमारे  बजट में  आता  हमारे  बजट  में

 आता  हैं  कि  यह  लाइन  बिछ  गई  और  इसके  द्वारा  इतने  लोगों को  राहत  मिल  गई  लेकिन  वास्तव

 में  ऐसा  होता  नहीं  आजादी के  बाद  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  में  एक  फुट  रेलवे  लाइन
 भी  नहीं

 बनाई  गई  तिब्बत  और  चीन  का  बाहर  हिमाचल  प्रदेश के  साथ
 लगा

 हुआ
 इतने  अधिक

 सेव  और  आलू  वहां  पर  पैदा  होत ेहैं
 लेकिन  उसको  मार्केट  में  लाने  की  कोई  सुविधा  नहीं  हैं  ।

 सरकार  गरीबों  की  बात  करती  हैं  इसलिए  उसे  हिमाचल  प्रदेश  के  लोगों  जो  कि  एक  सोल्जर  को
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 तरह  से  काम  करते  सट्टी  मायने  में  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  ATA  करना  चाहिएं  ।  मैं  मंत्री  जी  को

 बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  बहुत  अच्छे  कार्यक्रम  चलाये हैं  ।  उन्होंने  रेलवे  बोर्डे  का  पूरा

 aren  कर  दिया  हैं  ।  हमें  पुरी  आशा  हैं  कि  वे  भ्रष्ट  आदमियों  का  मुकाबला  करने  में  कामयाब  होंगे  और

 रेलवे  बोर्डे  सही  प्रकार  से  काम  कर  रेलों  में  समय  का  पालन  होगा  और  डिसिप्लिन  भी  आयेगा  |

 हम  जानते  हैं  कि  पिछली  सरकार  ने  क्या  क्या  किया  ।  कालका  से  शिमला  जो  छोटी  लाइन  हैं  वहां  पटरी

 की  जमीन  एलाट  कर  दी  कहा  यह  गया  कि  उसमें  वे  दरख्त  लगाएंगे  लेकिन  मैं  आपको  बताना

 चाहता  हू ंकि  जितने  दरख्त  हिमाचल में  लगे  हैं--आप  कालका से  शिमला  जाएं या
 पता-कोट

 से

 जोगिन्दर  नगर  जाएं--आप  देखेंगे  कि  वहां  विरोधी  निकाला  जा  रहा  कोई  निगरानी  नहीं  मैंने

 इस  संबंध  में  जब  रेलवे  से  पूछताछ  की  तो  उन्होंने  कहा  कि  पता  ही  नहीं  यह  दरख्त  किसके  हैं  ।  मैं  चाहूंगा

 इसकी  पुरी  जांच  होनी

 इसके  अलावा  हिमाचल  प्रदेश  से  जो  सब्जी  व  फल  वगैरह  दिल्‍ली  आते  हैं  उनकी  बुकिंग
 अगर

 तीन-चार  दिन  भी  लेट  हो  जाती  हैं  तो  वहां  के  लोग  हमारे  खिलाफ हो  जाते  ने  कहते  हैं  कि  यह  मेम्बर

 पार्लीमैंट  हमारे  लिए  कुछ  नहीं  करते  ।  हम  लोग  आपसे  कहते  हैं  कि  कुछ  करिए  लेकिन  आप  भी  बेबस  हैं

 क्योंकि  अधिकारियों  पर  आपका  कन्ट्रोल  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  आपको  गम्भीर  रता  से  विचार  करके

 यक  कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  जनता  को  राहत  मिल  सके  ।  आप  जानते  हैं  कि  शिमला  से  आगे  कोई

 रेलवे  लाइन  नहीं  तिब्बत  के  बाडेन  तक  जो  बसें  चलती  हैं  उनमें  रोज  एक्सीडेंट  होते  यहां  पर

 माननीय  सदस्य  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  वर्ग रह  राज्यों  में  ब्राडगेज  बनाने  की  मांग  करते  हैं  ।  यहां से

 जो  छोटी  लाइन  उखाड़ी  जाए  उसको  आप  हिमाचल  में  लगा  सकते  हैं  ।  आपको  gar  है  कि  रोपड़  से  सन्‌

 1926  में  एक  लाइन  बिछाई  गई  जिसका  बाकायदा  ट्रैक  बना  हुआ  है  और  रास्ता  है  लेकिन  उस

 पटरी  को  उखाड़  लिया  गया  ।  जब  माननीय  कमलापति  न्रिपाठी  जी  रेल  मंत्री  थे  तब  मैंने  उनको  चिट्ठी

 लिखी  थी  कि  वहां  की  लाइन  उखाड़ी  गई  या  नहीं  तो  उन्होंने  उत्तर  दिया  कि  बिल्कुल  ठीक  लाइन

 उखाड़ी  गई  थी  ।  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  अंग्रेजों  के  जमाने  में  रेल  लाइन  बनी  उसी

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  जरूर  ध्यान  देगी  ।  नालागढ़  में  उद्योग  काफी  पनप

 रहा  सोलन  जिले  के  अन्दर  हमने  परमाणु तक  रेलवे  की  मांग
 की

 भूतपूर्व  रेलवे  मंत्री  श्री  कमला
 त्रिपाठी  जी  ने  सदन  में  कहा  था  कि  हम  परमाणु  तक  रेलवे  लाइन  लेकिन  आज  तक  कुछ  नहीं

 हुआ  ।  सर्वे  होते  लेकिन कुछ  काम  नहीं  होता  है  ।  इसी  तरह  से  वहां  पर  सीमेंट का  उत्पादन  होता

 उसके  लिए  भी  हमने  रेलवे  की  मांग  सव  हुए  लेकिन  अभी  तक  इस  दिशा  में  भी  कुछ  नहीं  हुआ

 मैदानी  क्षेत्रों  में
 जो

 लोग  काम  करते  उनको  बहुत  ही  मुश्किलों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  पहले

 तो  उनको  सस्ता  अनाज  मिलता  वर्दी  मिलती  क्योंकि  उनको  as  में  काम  करना  पड़ता  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  उनकी  समस्याओं  को  आपको  शीघ्र  ही  देखना  चाहिए  और

 उनका  समाधान  करना  तुर्की  वे  अच्छी  तरह  से  काम  कर  सकें  मैं यह  भी  कहना  चाहता  हुं  कि

 वहां
 की

 सभी  गाड़ियां  बन्द  कर  दी  गई  हैं  और  बसों  की  सुविधा  होने  से  रेलवे के  वेगास  भी  ठीक  से  नहीं

 चलते  हैं  (  पहाड़  के  लोगों  को  सुविधा  देने  के  लिए  हिमाचल  एक्सप्रैस  एक  गाड़ी  चलती  जो  कि

 नीचे  क्षेत्रों में  जाती  है  ।  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  आप  किसी  प्रदेश  का  नाम  रखते  तो  कम

 से
 कम

 वह  गाड़ी  उस  प्रदेश  के
 अन्दर  तक  तो  जानी  चाहिए  ।  कालका  हावड़ा मेल  भी  सवेरे  छः  बजे से

 कलकत्ता
 के

 लिए  रवाना  हो  जाती  इसके  अलावा  वहां  से  और  कोई  गाड़ी  नहीं  है  ।  बम्बई  के  लिए  भा
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 वहां से  कोई  गाड़ी  नहीं  मैं  अपने  मांग  करता हूं  कि  बम्बई के  लिए  भी  वहा ंसे  आप  कोई  गाड़ी

 चलाइए  |

 गाड़ियों में  डब्ल्यू०  सी
 ०

 का  अच्छा  इंतजाम  नहीं  फस्ट  क्लास  तक  में  भी  सफाई  नहीं  होती

 हिन्दुस्तान  की  जनता  सेकेंड  क्लास  के  साथ  फस्ट  क्लास  में  भी  सफर  करती  इसलिए  दोनों  डिब्बों

 में  ही  डब्ल्यू०  सी०  की  सफाई  की  ओर  मापकों  ध्यान  देना  एक  बार  मुझे  राजधानी से

 बम्बई  जाते  का  मौका  मिला  ।  एक  कमेटी  का  मेम्बर  होने  के  मैं  बम्बई  मैंने  उस

 गाड़ी  में  देखा  कि  जाते  वक्‍त  तो  बहुत  बढ़ियां  खाने-पीने  की  खातिरदारी  लेकिन  वापिस  आते

 खाना  बिल्कुल  भी  अच्छा  नहीं  था  ।  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  इन  छोटी-छोटी बातों  पर  अधिक

 ध्यान  देना  इससे  लोगों  के  मन  पर  काफी  अच्छा  प्रभाव पड़ता  अपोजिशन के  लोगों  को  तो

 सिर्फ  खिलाफ  ही  बोलना  इन  लोगों का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  होता है  ।  कोई  प्रेक्टिकल  सुझाव  नहीं

 दिया  जाता  है  ।  मंत्री  जी  ने  बहुत  ही  अच्छा  बजट  सदन  में  पेश  किया  है  ।  प्लानिंग  कमीशन में  कोई  भी

 स्कीम
 न  इसके  लिए  आपसे  अच्छा  तालमेल  होना  यदि  यहां  पर  स्कीमों  को  पास  नहीं

 किया  जाता है  और  कुछ  काम  नहीं  होता  तो
 यहां  पर  सिफ॑  भाषण  देने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  भाषण

 देकर  हम  घर  को  चले  लेकिन  उससे  देश  की  जनता  पर  क्या  असर  पड़ेगा  ।  इससे  कोई  फायदा

 नहीं  है  ।  ढाई  सालों  में  मैंने  यह  देखा है  कि  जो  मांगे हम  यहां  पर  रखते हैं  उन  पर  सही  तरीके से  गौर

 नहीं  किया  जाता है  ।  यह  ठीक  है  कि  जितना  हमारे  पास  पैसा  है  उसी  के  मुताबिक  काम  किये  जा  सकते

 फिर भी  योजना  अयोग को  बहुत  ज्यादा  गर्दिशें  नहीं  लगानी  हमारे  योजना आयोग  का

 फायदा  तब  ही  है  जब  बेह  ऐसी  योजनाएं  बनाये  जिससे  सारा  देश  खुशहाल  हो  सके  ।

 मैं  आपका  बहुत  धन्यवाद  करता  आप  ने  मुझे  बोलने  का  मोका  दिया  |

 श्री  गुलाम  मोहम्मद  खां
 :

 डिप्टी  स्पीकर  मैं  आपका  बहुत  आभारी

 आप  ने
 मुझे  बोलने  का  मौका  दिया

 ।
 मैं  सबसे  पहले  रेल  बजट  पर  थोड़ी  रोशनी  डालना  चाहता  हूं  ।  may

 कोई शक  रेल  बजट  बहुत  अच्छा  आया  तारीफ के  काबिल  मगर मैं  इसकी  तारीफ  तब

 करूंगा  जब  अगले  साल  का  बजट  आयेगा  और  उसमें  हम  देखेंगे  कि  इन्होंने  कहां  तक  अपने  टारगेट  को

 किया  है  ।  बच्चा  पेदा  होते ही  कहने  लगे  कि  जवाहर  लाल  नेहरू  ऐसी  बात  नहीं  पहले

 देख  लें  कि  ये  क्या  करके  दिखलाते  हैं
 ।

 बजट  अच्छा  है  लेकिन ag  तारीफ  के  काबिल तब  ही  होगा  जब

 कि  इन्होंने  बजट  में  जो  टारगेट्स  रखे
 जो

 खर्च  रखे  गये  हैं  उन्हें  पुरा  करके  दिखला  नई  रेलवे  लाइनें

 बिछाने  का  काम  करके  दिखला  दे

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  पूरा  फायदा

 श्री  गुलाम  मोहम्मद खां  :  पूरा  फायदा
 तब  ही  उसकी  तारीफ  होगी

 ।
 चौधरी  साहब  बहुत

 मेहनती  आदमी  हिम्मत  वाले  मालूम  होते  रेलवे  बोर्ड  से  टक्कर  लेने  को  तैयार हो  गये  ।  मैं  इस

 मौके  पर  चन्द  सुझाव  देना  चाहता  जो  रुपया  बजट  में  रखा  गया  है  उतना  ही  पास  न  घटेगा

 और  a  लेकिन  बहस का  इतना  असर  जरूर  होता  है
 कि  तरीके-कार के  सिलसिले  में  या  रुपये  के
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 इस्तेमाल  के  सिलसिले  में  अगर  कुछ  कहा  जात  है  तो  कभी-कभी  मंत्री  जी  कुछ  तबदीलियां  मान  लेते  हैं

 मैंने  यह  भी  देखा  है  कि  कुल  बजट  के  मुकाबले  कभी-कभी  23  18  11  6  परसेंट

 के  रेलवे  बजट  आते  रहे

 '

 हैं  और  इस  दफा यह  कूल  बजट  का  5.23  परसेंट  फिर  भी  इसमें  इतनी

 गुंजाइश  मौजूद  है  कि  अगर  रुपये  का  सही  इस्तेमाल  किया  जाय  तो  इससे  वे  तमाम  काम  पुरे  हो  सकते

 लेकिन  ऐसा  होता  नहीं  हैं  रेलते  के  बहुत  करीब ही  रहता हूं  और  मेरा  तजुर्बा यह  रहा  हैं  कि

 रकम  क  45  परसेंट  अधिकारी  और  दूसरे
 लोग

 खा  जाते  हैं
 ।

 मेरे  पास  इसके  सबुत  अगर  आप  मानेंगे

 तो  मैं  aga  भी  पेश  कर  दूँगा  ।  मेरे  पास  इसका  डम्प  पड़ा  हैं--इनके  अधिकारी  सब  मिल  कर

 45  परसेंट  खा  जाते  कोयला  बिकता  लोहा  बिकता  लकड़ी  के  स्लीपर्स  की  वे गन्ज  आती  सब

 बिक  जाती  इस  चौरी  से  जितनी  आमदनी  होती  है  उसमें  सबका  परसेंटेज  gate  है  ।  किसी  का  5

 किसी
 का  10  किसी  का

 20
 सबमें  बट  जाता  हैं  ।  जब  खेत

 को
 बाड़  खाना  शुरू

 कर  तो  खेत  में  पैदावार  कहां से  होगी  ।  अगर इस  चोरी  को
 मंत्री

 जी  रोक  सकें और  रुपये  का  सही

 इस्तेमाल  हौसले  तो  हिन्दुस्तान  की  तारीख  में  उनका  नाम  सुनहरी  अलफाज  में  लिखा  जायेगाਂ  वरना

 जैसे  और  रेल  मंत्री  आते  रहे  दावतें  और  मीटिंग्स  होती  रही  फिर  जाते  रहे  उसी  तरह  आप  भी

 चले  जायेंगे  ।

 मैं  1977  से  तजुर्बा  कर  रहा  हूं--जो  भी  मिनिस्टर  आते  रहे  यही  कहते  रहें  हैं  कि  हम  यह

 वह  गाड़िया  फास्ट  लेकिन  कामयाब  नहीं  हुए  ।  इसकी  वजह  यह  है  कि  हमारे

 अफसर इतने  छा  गये  हैं  कि  वे  किसी
 की

 नहीं  सुनते  हैं
 ।  to  जवाहर  लाल  नेहरू  के  जमाने  मुझे  याद

 जो  एम०  पी०  होते  उन्हें  रेलवे  का  आनरेरी  इन्स्पैक्टर  कहते  थे  ।  जब  कभी  किसी  एम०  पी०  ने

 पंडित  जी  को  कोई  खत  लिख  चाहे  वहू  अपोजिशन  का  हो  या  ट्रेजरी  बेन्वेज  का  पंडित  जी  ने

 हमेशा  उस  खत  को  वजन  उस  पर  एन्कवायरी  कराई  ।  लेकिन  आज  खत  की  कोमल  क्या

 पहले  आपके  afar  को  खत  मैंने  मिनिस्टर  साहब  को  खत
 लिखा

 था  far  यहं  किसानों  की  मांग

 मिनिस्टर ने  उस
 खत

 को
 डी०  आर०  एम०  को  भेज  दिया  art  जब  मैं  डी०  आर०  एम०  से  मिला

 तो  मुझसे  कहा  गया  कि  मिनिस्टर  के  यहां  से  तो  चिट्ठियां  आती  रहती  मैंने  उनसे  कहा  कि  यह

 किसानों  की  मांग है  ।  लेकिन  उनका  जब  मैंने  यह  जवाब  सुना  तो  मुझे  बड़ा  गुस्सा  आया  और  मैं  वहां  से

 चला  आया  ।  मैं  किसानों  का  काम  लेकर  उनके  पास  गया  था  ।  यह  हालत  आपके  महकमे  में  हम

 चिट्टी  भेजते  हैं  उसकी  कोई  रसीद  तक  नहीं  मिलती  ।  डी०  आर०  एम०  आफिस  में  हमसे  यह  कहा  जाता

 है  क्रि  अप  लोगों  के  कहने  से  हम  किसी  का  ट्रांसफर  नहीं  न  कोई  और  बात  करेंगे  क्योंकि  हमें  रेलवे

 सेक्रेटरी  ने  सरकुलर  में  यह  आदेश  दिये  हुए
 आप

 इन  बातों  को  देखें
 ।

 एके  मेरी  गुजारिश  यह  है  कि  अगर  आप  रेलवे  में.से  चोरी  का  खात्मा  कर  दो  तो  इस  देश  का  भी

 बहुत  भला  और  इस  देश  के  वाम  का  भी  बहुत  भला  हो  ।  मैं  इसे  सबसे  बड़ी  बात  समझता  हुं  ।

 मेरे  दोस्तों  ने  एकਂ  बात  की  बड़ी  तारीफ
 की

 है  कि  बजट  बहुत  अच्छा  आया  रेलवे  यातायात

 का  सबसे  बड़ा  साधन है  और इस  पर  हमारी  इकोनोमी  निर्भर  करती  है  !  इस बारे में  मैं  एक  बात

 कहूँगा
 कि  आपने  इसके  इतने  किराये  बढ़ा  दिये  हैं  कि  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  हमारी  इकोनोमी  ही  लड़खड़ा

 कहीं  हमा रा  यातायात  का  सबसे  बड़ा  साधन  छोटा  साधन  न  बन  जाये  |  अब  रेलों  के  इतने  किराये
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 हो  गये  हैं  कि  लोग  अब  अपना  सामान  ट्रकों  से  ढोना  शुरू  कर  लोग  बसों  से  सफर  करना  शुरू  कर

 जब  माल  भाड़ा और  रेल  किराया ट्रकों  और  बसों  से  ज्यादा  होगा  तो  लोग  ऐसा  करेंगे  मुझे

 डर  है  कि  इससे  कहीं  आपकी  इकोनोमी  फेल  न  हो  रेलवे  जो  आपका  सबसे  बड़ा  साधन है  वह  कहीं

 नीचे  न  आ  जाए  ।  आपने  जो  इसके  इतने  किराये  बढ़ा  दिये  हैं  उससे  गरीबों  पर  बहुत  बोझ  इसलिए

 इसके  बारे  में  भी  आप  सोचें  ।

 एक  छोटी-सी  बात  मैं  ओर  कहना  चाहता  रेलो ंमें  मरम्मत  डिब्बों  को  मरम्मत

 कोचिज की  मरम्मत पर  यह  तो  दिखा  दिया  जाता  है  कि  मरम्मत  हो  गयी  लेकिन काम  नहीं  होता  है  ।

 यह  मेरा  अपना  तजुर्बा  है  कि  जो  होचेज  कौर  वेगास  आपस  में  रमेश  कर  जाते  पटरी  से  उतर  जाते

 उनकी  हालत  ठीक  नहीं  होती  है  ।  उनके  बारे  में  इंस्पेक्टर  जाली  रिपोर्ट  लिख  देते  हैं  कि  वे  ठीक हैं  और

 पैसेंजर  को  लेकर  जा  सकते  आप  इस  बात  को  गहराई  से  देखें  और  इस  तरह  से  होने  वाले  एक्सीडेंट ों

 को  रोकें  ।

 ऑक्सीडेंट्स  के
 बारे

 में  मेरा  दूसरा  सुझाव  है  कि  जब  कभी  एक्सीडेंट होते  हैं  तो  आप  किसी को

 सस्पेंड  या  डिसमिस  कर  देते  हैं  ।  वह  हाई  कोट  से  जीत  कर  चला  आता  है  भर  भाठ  साल  के  बाद  आपसे

 पुरा  पैसा  लेकर  लखपति  बन  जाता  लखपति  होने  के  बाद  वहू  पह  सोचता है  एक  एक्सीडेंट वह  और

 कयों  न  कर  दे  जिससे  कि  वह  दो  लाख  का  मालिक हो  जाए  ।  इसको  भी  आपको  कंसीडर  करना  चाहिए

 जिससे  कि  इस  तरह  से  होने  वाले  एक्सीडेंट भी  रुक  जाएं  ।

 एक  बात  मैं  और  कह  दूँ
 ।

 हमारे  यहां  मिनिस्टरों  को  एक  महकमे  से  दूसरे  महकमे  में  बहुत  जल्दी

 जलदी  तब्दील  किया  जाता  जब  मैंने  करना  सीखा
 तो

 मुझे  खेती का  काम  सीखने में  दो  साल
 लग

 गये
 |  एक

 मिनिस्टर
 छः

 महीने  में  अपने  महकमे  का  काम
 कसे

 सीख  पाता  होगा  यह  मुझे  मालूम  नहीं

 इसलिए  मेरा  कहना  हैं  कि
 किसी

 भी  मिनिस्टर को  अपने  महकमे  में  पांच  साल  तक  रखा  अब

 चौधरी  साहब
 जब  तक

 अपने  महकमे  का  काम  सीख  पाएंगे तब  तक  उन्हें  दूसरे  महकमे में  भेज  दिया

 जायेगा
 ।

 मेरा  अपना  तजुर्बा  है  कि  कितने  साल  एक  काम  को  सीखने  में  लगते  हैं  ।

 मैं  अब  अपने  इलाके  की  बात  करता  मुरादाबाद  की  जहां  से  मैं  एम०  पी०  चुनकर  आया हूँ

 वहां  पर  एक  जगह  अलीगढ़  अलीगढ़ से  चंदौसी  होते  हुए  बरेली तक  तकरीबन  200  किलोमीटर

 हरी  हैं  और  इस  रास्ते  पर  कोई  फास्ट  ट्रेन  नहीं  जब  मैं  आता  हूं  तो  मुश्ते  सिर्फ  चंदौसी  से  185

 मीटर के  लिए
 12  घंटे

 लग  जाते  मैं  सोचता हूं  कि  अगर  पैदल  चलूँ  तो  18  घंटे में  दिल्ली  पहुंच
 जाऊंगा

 |  तो  मेरा  सुझाव यह  है  कि  एक  फास्ट  ट्रेन  अलीगढ़  से  मोड़कर  चंदौसी  बरेली  कर  दीजिए
 ।  यह

 दो  सौ
 किलोमीटर

 का  क्षेत्र है  र  यहां पर  करीब एक  करोड़  आदमी  रहते  होंगे
 ।  यहां पर  बहुत सी

 मंडियां  भी  हैं
 ।

 इससे  यहां  के  लोगों
 को

 बहुत  लाभ  होगा
 ।

 इतना  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  मूलचन्द  डागा  |
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 वि  —————

 प्रत्येक  सदस्य  को  मौका  मिलेगा
 ।

 केवल  तीन  या
 चार

 सदस्य  ही  हैं  ।  कृपया  इन्तजार  कीजिए
 |

 आप  सबको  बुलाया जायेगा  |  मुझे  आशा  है  ।  श्री  डागा  अपना  भाषण  za  मिनट  में  पुरा  कर  लेंगे  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  विभाग  की  सही

 तस्वीर  रखी  है  इसके  लिए  वे  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 मैं  कुछ  सुझाव देना  चाहता  समय  बहुत कम  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  का  सबसे  बड़ा

 पब्लिक  अंडरटेकिंग  जिसमें  8  160  करोड़  रुपया  लगता  है  और  18  लाख  लोग  जहां  काम  करते  हैं  और

 aes  बैंक  से  जो  पैसा  मिलता  हैं  उस  पर  11  परसेंट  इंटरेस्ट  देना  होता  उसके  लिए  आज  हिन्दुस्तान

 की 68
 करोड़

 जनता  पुछ  सकती है  कि  इतनी  दौलत  लगाने
 के

 बाद
 और  इतने  आदमी एक  जगह  पर

 काम  करने  के  बाद  रेलों  के  मामले  में  देश  कितना  भाग  बढ़ा  हैं
 ?

 आपने  एक  कदम  उस  कदम
 की

 मैं  तारीफ करता  हूं  ।

 आज  माप  देखिये  कि  नौकर  कितने  बढ़  गये  नौकरों की  संख्या  2.8  परसेंट से  बढकर  1  1

 परसेंट  हो  गई  हैं  ।  यह  संख्या  अफसरों  के  लिए  हैं  ।  जहां  अफसरों  कीं  संख्या  इतनी  बढ़ी  हो  वहां  को  हालत

 क्या  हो  सकती  हैं  ।  यह  संख्या किस  प्रकार बढ़ी  है  मैं  एक  छोटा सा  उदाहरण देना  चाहता  हूं  ।

 पहले  एक  चीफ  ऑपरेटिंग  सुपरिटेंडेंट  होता  था  और  आज  एक  चीफ  ट्रैफिक  एक  चीफ  सेफ्टी

 सुपरिटेंडेंट एक  चीफ  कट  एण्ड  पार्सल  सुपरिटेंडेंट है  ।  एक  पोस्ट  की  जगह  कितनी  पोस्टें
 बता

 दी
 गई  हैं

 ।

 अधिकारी  बढ़ा  दिए  गए  हैं  लेकिन  काम  नहीं  हो  रहा  आज  लोगों  की  मैनपावर  का  कया

 उपयोग हो  रहा  है  ?

 क्या  हिन्दुस्तान  के  68  करोड़  लोग  अपको  बजट  बनाते  समय  पुछते  हैं  कि
 आपने  बजट  बना

 लिया और  486  करोड  का  टैक्स  लगा  दिया  ?
 आपने  इतने  सारे  अधिकारी  क्यों  बढ़ा  दिये  ?  18  लाख

 आदमी  क्या  काम  कर  े  रेलों  की  हालत  क्या  क्यों  सब-स्टैन्डडे  सामान  लगता  कौन
 से

 डिब्बे

 लगते  लाइन्स  ठीक  नहीं  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  एक  बार  कमलापति  त्रिपाठी जी  ने  कहा

 था  कि  यह  रेलवे  एक्ट  सौ  साल  पुराना  उस
 सौ  साल  पुराने  एक्ट  को  हम  1982  में  ते

 जायेंगे  ।  यह

 रेलवे  बोर्ड  है  और  यह  रेलवे  आफिस  काम  करता  भगवान  ही  जानता  है  ।  नया  रेलवे  एक्ट  आज  तक

 नहीं  सौ  साल की  बात  कहते-कहते हम  थक  गये  लेकिन हम  इसी  प्रकार  का  काम  करते  एक

 व्यक्ति  ने  सही  बात  बतायी  थी  कि  हमारे  देश  के  अन्दर  अरबों  रुपये  लगतें  इसके  लिए हम  बहुत

 तारीफ  समझते  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  को  बनाने  में  हमारा  हाथ  इस  मुल्क  को  आगे  बढ़ायेंगे  ।  रेलवे  अधिकारी  जाता
 है

 तो
 सारा  डिब्बा  बुक  होता

 उनको  फुर्सत  कहां  होती  मैं  आपको  कहना  चाहूंगा  कि
 भाड़े

 में
 50

 परसेंट  पैसेंजर  मुफ्त  में  चलते  उनमें  कुछ  हमारे  जैसे  पास  होल्डर्स  कुछ  चोर  उचक्के  चलते

 यह  रेलवे  यह  रेलवे  चल  ही  नहीं  सकती  ।  आप  इनके  आंकड़े  देखिए  ।  135  रेलें ऐसी  हैं

 काम  की  नहीं  ये  कहते  हैं  कि  रेलवे  में  हर  साल  40  करोड़  का  घाटा  होता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  भाप  नहीं  जानते  कि  रेलवे  fas  वाणिज्यिक  संस्थाओं  के  लिए  ही  नहीं

 है  बल्कि  qe  जनोपयोगी  संस्था  भी  है  ।
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 at  मूलचन्द डागा  :  मैं  वह  सब  नहीं  जानता  ;  लेकिन
 स्वयं  रेलवे  द्वारा  यह  उत्तर  दिया  गया

 कया  मैं  इसे  कृपया  समझने  का  प्रयास  कीजिए  ।
 आपने  बहुत  ही  संगत  प्रश्न  पूछा है  और  मुझे

 आशा  है  आप  रेलवे  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  भी सुनेंगे  ।  भारतीय  रेलवे  इयर  बुक  1981-82 में  कहा

 गया

 शाखा  लाइनों  के  संचालन  के  संबंध  सामाजिक  भार  सम्बन्धी  समिति

 ने  सिफारिश  की  थी  कि  इन  लाइनों  पर  हो  रहे  घाटों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  पूरा  किया  जाना  अन्यथा  इन  रनों  को  बन्द  कर  दिया  जाना

 गर-किफायती  लाइनों  पर  घाटे  होने  के  मुख्य  कारण  कम

 ७  के
 वाहनान्तरण  के  कारण  लाइन  टूटने  से  होने  वाली  हानि

 अब  वे  कहते  हैं  कि  यह  बिलकुल  आवश्यक  नहीं  है  क्योंकि  उनसे  उद्देश्य  पूरे  नहीं  होते  ।  यह

 तीय  रेलवे  इयर  जो  प्रकाशित  हो  चुकी  में  ऐसा  लिखा है  ।  यह  है  सामाजिक  भार  सम्बन्धी

 समिति
 ।  घाटा  कितना  हुआ ?  40  करोड़  रुपये  ।'

 '

 रेलवे  सुरक्षा
 बल

 में  61000  कर्मचारी  इन  पर  कूल  व्यय  कितना  71  करोड़  रुपये

 का  ।  कितने  रुपये  की  चोरियां  हुईं  ?  10  करोड़  रुपये  की  आप  कृपया  समझने  का  प्रयत्न  कीजिए  ।

 आप  रेलवे  में  पोस्ट-मौसम  कर
 रहे  आपकी  रेलवे  में  गुड्स  की  चोरी  हो  जाती  स्टैन्ड डे  का

 सामान  हैਂ  ज्यादा  आदमी  एम्पलाय  कर  दिए  है  ।  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोड़े  आर०  पी०  वे  क्या

 कर  रहे  कंपनसेशन देते  हुए  रेलवे  धक  गई
 |  रेलवे को  हर  साल  40  करोड़  रुपये  का  कंपन सेशन देना

 पड़ता  gi  40  करोड़  कम्पेन्तेशन  का  दिया  और  लिटिगेशन  कितना  होता है  उसका  कोई  ठिकाना  नहीं

 और  इन्होंने  क्या  काम  किया  है  ?  आप  रेलवे  की  बड़ी  बड़ी  बातें  करने  लगे  बहुत  अच्छी  है  ।  रेलवे  का

 अगर  आपको  पोस्टमार्टम  करना  है  तो  मजबूती  से  कीजिए  ।  इन  18  लाख  कर्मचारियों  को  मजबूती  से

 जकड़ना  है  |  देखना  होगा  कितने  आदमी  बाहर  जा  सकते  बेठा  हुआ  आदमी  खा  रहा  कंडक्टर

 लूट  रहा  अटैंडेंट  ठीक  से  काम  नहीं  करता
 |

 और  पे  इनकी  कितनी  बढ़  गई  एक  साल  में  ।  ऐवरेज से

 देश  की  बैज  पोलिसी  बनी  नहीं  और  एक  साल  में  ऐवरेज  इनकम  9,626  रु०  आप  इनको  देते

 और  ं  एक  साल  में  एक  रेलवे  कमेंचारी  के  944  रु०  बढ़  जाते  अगर  आप  फिगर्स  देखेंगे  तो  पता  होगा

 किस  प्रकार  से  रेल  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ।  टेक्स  भाड़ा  बढ़ाइये  और  कर्मचारियों  को

 18  लाख  आदमियों  को  दीजिए  ।  और  अगर  कोई  कर्मचारियों  के  खिलाफ  बोलता  है  तो  आपको  डर

 लगता  है  कि  वह  नाराज  हो  और  इसी  डर  से  हमेशा कहा  कि  अच्छा  काम  करते  हैं  ।  आज  देश

 में  3,500  रु०  प्रति  वर्ष  से  कम  आमदनी वाले  frat  पावर्टी  लाइन  माने  जाते  लेकिन  दूसरी तरफ

 एक  कर्मचारी की  रेलवे  इन्कम  9,625  रु०  ब्या  तो  रेल  कसे  चलेगी ?
 डेमेजेज  का  पता  लोसेज

 का  पता  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डागा  विभिन्‍न  विभागों  के  लिए  कर्मचारियों  की  मंजूरी  कुछ  आँकड़ों

 के  आधार  पर  दी  जाती  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  यदि  मंत्री  महोदय  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाना

 चाहते  हैं  तो  वहू  बढ़ा  सकते  हैं  ।  इसके  लिए  आंकड़ों  की  जरूरत  होती  है  कि  कितने  टिकट

 जांचकर्ता  कितने  सहायक  टिकट  जांच कर्त्ता  कितने  इन्सपैक्टर  चाहिए  आदि ।
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 यदि  रेलवे  कर्मचारियों
 की  कुल  संख्या  18  लाख  यह  कुछ  आंकड़ों  पर  आधारित है  आपको  यह

 पता  होना  चाहिए  fe  डाकतार  विभाग  के  भूतपूर्व  कर्मचारी  होने  के  नाते  हमें  भी  नियमों  की

 कारी है  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा
 :  मामलों

 की
 संख्या  कितनी है  ?  कृपया  पुरी  बात  को

 समझने  का  प्रयत्न

 कीजिए  ।  वर्ष  1982 में  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  संख्या  77,432  बताई  गई  कितने  मामलों  का

 पता  लगाया गया
 ?  क्या

 कोई  व्यक्ति  इसके  बारे  में
 बता

 सकता  हैं  ।  यदि
 आप

 इसकी  पूर्ण  रूप  से  जांच

 करना  चाहते  तो  इस  विषय  पर  चर्चा  कराइये  ।

 उपाध्यक्ष  भदोही
 :  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 att  मूलचन्द  डागा  :  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  है  ?  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया

 कई  करोड़  रुपये  की  tera  की  चोरी  हुई  है  ।  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  ।  रेल  विभाग  द्वारा

 ये  आंकड़ें दिए  गए  हैं  ।

 आप  देखें  कि  एक  डिपार्टमेंट में  कितने  अफसर  हो  गए  डुप्लीकसी आफ  बके  हो  गया  है  ।

 मेरा  तो  यह  कहना  है  कि  जितने  कम  नौकर  होंगे  उनको  ज्यादा  अच्छी  तनख्वाह  देंगे  उतना  ही  अच्छा

 काम  होगा  ।  यह  भी  तरीका  है  अफसरों  की  भरमार  डिवीजनल  क्लेयर  इन्वेस्टर्स

 आदि  यह  जो  हालत  है  देश  को  यह  हमको  कहां  ले  जायेगी  ?  करोड़ों  Go  की  रेलवे  प्रोपर्टी  बरबाद  होती

 यह  रेलवे  कमेटी  की  रिपीट  है  महोदय  लोक-लेखा  समिति  की  रिपीट  भी  यहां  है  ।  ae  सब  हुआ

 करोड़ों  रुपये  की  जमीन  खा  गए  ।  यह  तो  हो  लेकिन  4  इन् जन  करोड़ों  रुपये  के  बेकार  पड़े

 हुए  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी  की  रिपॉट  कहती  है  कि  इनकी  क्या  हालत  है  ।  कारखाने  में  उत्पादन

 नहीं  होता  है  ।  उत्पादन  का  परसेंटेज  नहीं  अगर  आप  इन  रिपोर्टों  को  पढ़ें  तो  मालूम

 अब  मैं
 टिप्पणियां  पढूंगा

 :

 "3.43
 समिति  ने  देखा  है  कि

 इस्पात  फांउडरी की  स्थापना  चितरंजन  लोकोमोटिव

 वर्क्स  में  की  गई  थी
 की

 यह  लोक  लेखा  समिति  की  रिपोर्ट है  ।

 “3.44  1000  टन  या  2000  मैगनीज  स्टील  क्राइसिस  की  संस्थापित  क्षमता  के

 रित  क्रासिग्स  का  वास्तविक  उत्पादन  कई  वर्षों  से  काफी  कम  है  ।  वास्तव  में

 1967-68  और  1968-69  में  इस्पात  फांउडरी
 ने  केवल  99  टन  कौर

 198  टन  मैंगनीज  स्टील  क्रासिंग  का  उत्पाद  किया  ्

 लक्ष्य  क्या  निर्धारित  किया  गया  था  ?
 यह  2000  टन  ।  लेकिन  उत्पादन  1000  टन  की  बजाय

 केवल
 99.0

 टन  हुआ  ।  लोक-लेखा  समिति  की  ag  टिप्पणी  करोड़ों  रुपये  की  रकम  वसूल  करना
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 यह  देखना  आपका  है  कि  यह  विभाग  किस  तरह  कार्य  कर  रहा  रेल मंत्रालय  किस  तरह  काय

 कर  रहा  आज  यह  सबसे  वड़ी  पब्लिक  अंडरटेकिंग है

 रेल  अधिनियम की  पुनरीक्षा  करने हेतु  1982  में  संसद  में  एक  व्यापक

 यक  स्थापित किए  जाने  की  आशा है  पी

 मंत्री  महोदय  द्वारा  यह  उत्तर  दिया  गया  था  ।

 100  साल  पुराने  fia  को  लेकर  चल  रहे  हैं  और  आफिसर्स  सारे  एडमिनिस्ट्रेटिव  इंस्टूक्शण्ज

 पर  चल  रहे

 जो  निदेश  जारी  किए  गए  उनको  संबंधी  निक  समर्थन  प्राप्त  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 उसका  कया  समाधान है  ?  आप  उसका  समाधान  कर  सकते  हैं
 |

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  जी  इसके  लिए  नियम  और  विनियम  बनाने  होंगे  ।  संविधान  के

 अनुसार  हमारे  पार्स  एक  अधिनियम  होना  चाहिए  और  उसी  अधिनियम  के  अंतर्गत  नियम  और  विनियम

 तथा  उप-कानून  बनाये  जाने  जाहिए i  लेकिन  हो  यह  रहा है  कि  वे  नियम  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 फिर  लोक  लेखा  समिति  (1982-83)  के
 94  वें

 प्रतिवेदन
 में

 समिति
 के  इस  प्रकार हैं  :

 61
 रेल

 मंत्रालय
 द्वारा  लाइसेंस  /  पट्टे  के  आधार पर  दी  गई  भूमि  के  विवरण

 के  संबंध  में  दी  गई  सुचना  समिति  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  68,016  मामलों

 में
 जिसमें  भूमि  लाइसेंस  के

 आधार
 पर

 दी
 गई  36,916  मामले  अर्थात्‌

 54%  मामलों  में  सम्बद्ध  के  साथ  पक्षों  कोई  समझौता  नहीं  किया  गया

 कई  मामलों पर  मुकदमा  चल  रहा  रेलवे को  अगर  आपको  ठीक  करना  जेसा

 कि  हमारे  चौधरी  साहब  ने
 कदम  उठाया  ठीक  स्टैप  उठाया है  तो  मजबूती  के  साथ रेलवे को

 खींचना  चाहिए  ।  एक  बार  पूरी  तरह  से  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 सबसे  बड़ी  इन्होंने  तारीफ  की  की  है  कि  108  करोड़ की  स्कीम  बनाई  है  ।  मेरे  ख्याल से  100

 साल में  अहमदाबाद  से  दिल्‍ली  तक  ब्राडगेज  जो  है  वह  पूरी  नहीं  होगी  ।

 हम  कहते  हैं  हमारे  यहां  कोई  लाइन  ही  नहीं बनी  तर से  विलारा  लाइन  का  सर्वे  हो  चुका

 11  करोड़  का  खर्चा  उस  लाइन  पर  होगा  जबकि  उससे  आमदनी 45  करोड़  102  अप  और

 डाउन  को  भी  हमने  हरीपुर  में  एक  मिनट  रोकने  के  लिए  कहा  कहत ेहैं  कि  उसपर  विचार  किया

 जाएगा  ।  मगर हम  कोई  ऐसी  बात  कहते हैं  जिसमें  तथ्य  हो  तो  रेलवे  feed  को  उसे  मान  लेना

 चाहिए  और  उसे  इंप्लीमेंट
 कर

 देना  चाहिए  ।  जब
 गाड़ी  अजमेर  और  ब्यावर में  रुकती  है

 तो  हरीनगर

 में  क्यों  नहीं  रुक  सकती  है  ?  वहां  पर  भी  आप  रोक  सकते  हैं  ।

 अब
 सवाल

 यह  आता  है  कि  योजना  कैसे  बने  ।  1972  में  एक  योजना  बनी  थी  और  फाउंडेशन

 स्टोन
 भी

 लग  गया  था  लेकिन  उसके  बाद  वहां  पर  सिर्फ  पत्थर  ही  रह  गया  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कम से  कम  आधारशिला  तो  वहां

 थी  मूलचन्द  डागा
 :

 जी  अन्यथा मैं  पुलिस  स्टेशन  में  उसकी  रिपोर्ट  दर्ज  करा  दूँगा  ।  1972

 में  जिसका  फाउन्डेशन  स्टोन  ले  हुआ  था  एक  योजना  अभीतक
 कंप्लीट  नहीं  हुई  है  ।  इस  तरह  की  मेरे

 पास  एक  लांग  लिस्ट  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  उसे  सभा  पटल  पर  रखना

 att  मूलचन्द डागा  :  उसे  मैं  ही  क्यों  रखूं  ।  हर  व्यक्ति  उस  बारे  में  जानता  है  ।

 जो  योजनायें  बनती  हैं  उसके  लिए  मैं  समझता  हुं  इनके  पास  पैसा  नहीं  है  ।  सबसे  पहले  जो  जरूरी

 चीज  है  वह  यह  है  कि  रेलवे  में  जो  चोरियां  होती हैं  उनको  आप  बन्द कर  वेस्टफुल  एक्सपेंडीचर  को

 भी  रोकें  और  कारखानों  की  जो  क्षमता  है  उसको  पुरी  तरह  से  यूटीआइ  करें  ।  इनके  अलावा  जिन

 चोरियों  की  आवश्यकता  न  हो  उनको  भी  कम  करें  ।  तभी  रेलवे  में  सुधार  आ  सकता  है  ।  पटरियां  कहीं

 सुधर  जायेंगी  |  परन्तु  जब  तक  इन्सान  नहीं  सुधरेगा
 तबतक  पटरियों  के  सुधरने से  कोई  लाभ  नहीं

 होगा ।

 श्री  प्रताप भानु  शर्मा  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  1983-84  के
 रेल  बजट  के

 समर्थन  में  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  भारतीय  रेल  हमारे  राष्ट्र  की  वह  संस्था है

 जो  वेश  को  पूरब  से  पश्चिम  और  उत्तर  से  दक्षिण  को  जोड़ते हुए  हमारे  देश
 की  विविधता में  जो  एकता

 उसको  मजबूत  करती  है  ।  आज  के  इस  विकास के  युग  में  रेल  सेवाओं  का  जो  महत्व  चाहे  वह  पैसेंजर

 ट्रैफिक  हो  या  गुड्स  ट्रैफिक  का  मामला  देश  की  को  देखते हुए  हम  उसको  नकार  नहीं  सकते

 यह  भी  हमारे  लिए  गौरव  की  बात  है  कि  भारतीय  रेल  का  130  वर्ष  का  जो  गौरवशाली  गाथा  रही

 है  वह  सिफ॑  34  किलोमीटर से  शुरू  हुआ था  और  आज  61,315  किलोमीटर  ~  अधिक  का
 उसमें

 विस्तार  हो  चुका  एक  तरफ  जहां  एशिया  में  हमारे  देश  का  स्थान  प्रथम  वहीं  दुनिया  में  हम  चौथे

 स्थान  पर  हैं  ।  भारतीय  रेलवे  पिछले  30  वर्षों  स ेआजादी  के  बाद  जिस  प्रकार  से  प्रगति  कर  रही  वह

 किसी  से  छिपी  हुई  नहीं  लेकिन  मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  विरोधी  पक्ष  के  साथियों  को

 हमारे  देश  के  अन्दर  कोई  उपलब्धि  नजर  नहीं  आती  बल्कि  दूसरे  जापान  इत्यादि

 हरण  यहां  पर  प्रस्तुत  किए  जाते  हैं  ।  मैं  अपके  माध्यम  से  सही  तथ्यों  को  सदन  के  सामने  रखना  चाहता

 1950-51  में  जहां  45  हजार  किलोमीटर  लाइन  वहां  पिछले  32  वर्षों  में  7,729  नई

 मीटर  लाइनों  का  निर्माण  किया  7,914  किलोमीटर  लाइन  को  डबल  किया  गया है  और

 5,185  किलोमीटर
 लाइन का  विद्युतीकरण  किया  गया  डीजल  के  इन् जन  और  लोकोमोटिव  की

 भारतीय  रेलवे  में  प्रगति  छिपी  हुई  नहीं  1950 में  हमारे  पास  17  इन् जन  जो  कि  अब  बढ़कर

 2,650  हो  गए  हैं  ।  इलैक्ट्रिक  लोकोमोटिव  72  अब  बढ़कर  1,164  हो  गए  हैं  ।  सवारी  गाड़ियों  के

 कोच  460  जो  अब  बढ़कर  31  हजार  हो  गए  हैं  यह  हमारी  प्रगति  का  प्रतीक  है  ।  हमारी  भारतीय

 रेलवे  में  आधुनिकीकरण  हुआ  चाहे  ae  किसी  भी  क्षेत्र  में  हुआ  आज  हमें  यहਂ  कहने  का  गौरव

 प्राप्त है  कि
 आज  हम  आधुनिकतम  प्रणाली  को  भारतीय  रेलवे  में  अपनाने  में  पुरा  पुरा  प्रयास  कर

 रहे
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 माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  विद्युतीकरण की  बात  कटी  थी  ओर  यह  भी  कहा था

 1985  से  पहले  करीब  18  हजार  किलोमीटर  का  रेलवे  ट्रक  रिन्युअल  करना  है  ।  इस  बात  की पुष्टि इस

 से  भी  हो  जाती  है  कि  रेलवे  रिफार्म  स  कमेटी  ने  भी  इस  का  सुझाव  दिया  इसलिए  मैं  माननीय रेल

 मंत्री
 जी

 को  अवगत  कराना  चाहता हूं
 कि  उन्होंने  जो  आगामी  वित्त  वर्ष  में  करीब  220  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  अपने  लक्ष्य  की  पूर्ति के  वह  बहुत ही  कम  हमें  करीब  450  करोड़  रुपये

 की  आवश्यकता  तभी  हम  दस  वर्षों  में  जाकर  18  हजार  किलोमीटर  का  नवीनीकरण  कर

 सकेंगे ।

 यह  सही  है  कि  पिछले  दो  तीन  वर्षों  में  रेलवे  की  सुविधाओं  में  काफी  सुधार हुआ  st  यदि  आप
 पिछले  आंकड़ों  को  देखें  तो  बैंगल्स  का  टर्न  राउन्ड  जनता  शासन  काल  13.5  1978-79

 में  14.3  हो  1979-80  में  यह  बढकर  15  हो  गया  ओर  इस  चालू  वित्त  में  1982-83  में  वह

 घट  कर  13  हो  गया  है  ।  इससे  अन्दाज  लगाया  जा  सकता  है  कि  हमारे  देश  की  रेन  सेवाओं में  निरन्तर

 विकास  हो  रहा  है  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 को

 इस  लिए  भी  बधाई  देना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  इस  चालू  वित्त

 ag  में  लम्बी  दूरियों  के  लिए  नई-नई  गाड़ियां  चलाई  हैं  ।  जहां  भिन्न  प्रदेश  एक्सप्रेस सप्ताह  में  दो  दिन

 चलती  अब  चार  दिन  चलने  लगी  है  ।  जहां  तमिलनाडू  एक्सप्रेस  सप्ताह  में  दो  दिन  चलती  अब

 उसको  बढ़ाकर चार  या  पांच
 दिन

 के  लिए  कर  दिया  गया  है
 ।

 जहां
 जी०  टी

 ०  में  पहले  14  या  15  डिब्बे

 चलते  अब  उसको  डबल  हैडेड कर  के  2  डिब्बे  वाली  गाड़ी  बनाकर उसकी  कैपेसिटी  को  बढ़ाया  गया

 इसी  प्रकार इस  चालू  वित्त  aye  डेप्रिसिएशन  एकाउन्ट में  56  करोड़  रुपये  को  बढ़ाकर  850

 करोड़  रुपये  किया  गया  इसके  लिए  हमारे  मंत्री  महोदय  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  यह  इस  बात  का  सूचक  है

 कि  आप  रेलों  का  आधुनिकीकरण  करना  चाहते  जो  हमारा  रोलिंग  स्टाक  जैसे  खराब  हुए
 वेगास  हैं  उनके  रख  रखाव  बदलाव

 की
 तरफ  आप  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहते  हैं  ।  मुझे

 विश्वास  है  कि  आप  के
 इन

 प्रयासों  से  हमारी  रेलों  का  आधुनिकीकरण  और  जनता
 को

 दी

 जाने  वाली  सुविधाओं  में  प्रगति  होगी  तथा  इनमें  काफी  सुधार  भी  होगा  ।

 जहां  तक  पैसेंजर  किराये  की  बात  है--हमारी  रेलवे  रिफाइंड  कमेटी  तथा  जो  नेशनल  ट्रांस्पोर्ट

 पालिसी  कमेटी  इन  सब  ने  एक  मत  से  सिफारिश  की  थी  कि  वर्तमान  पैसेंजर  किराये तथा  माल-भाड़े

 की  दरें  बहुत  कम  रेलवे  के  संसाधनों  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  इनमें  बढ़ोत्तरी  करना  बहुत  आवश्यक  है  ।

 इसलिए  भाड़े  की  वृद्धि  भी  स्वागत योग्य  है

 जहां  तक  मासिक-पास  का  सवाल  है  इस  में  वृद्धि  कुछ  ज्यादा  हो  गई  है  कयों  कि  जो  हमारे  प्रथम

 श्रेणी  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  टिकट  हैं  इनमें  11-12  परसेन्ट  की  बढ़ोत्तरी  हुई  जब  कि  मंथली  पास  में

 बढ़ोत्तरी  100  प्रतिशत  से  ऊपर  है  ।  मैं  आम  उपभोक्ताओं  की  तरफ  से  या  सर्विस-क्लास के  गरीब

 लोगों
 की

 तरफ  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  मासिक  टिकट  की  वृद्धि  को  कुछ  कस  करने  की  कृपा
 करे ं|

 आपने  इस  वर्ष
 बजट  में  जो  सिक्योरिटी और  पंक्चुएलिटी  सुरक्षा

 भौर  समय  की  गारंटीਂ  दी  है  तथा  माननीय  प्रधान  मंत्री
 जी

 के  बीस सूत्री  कार्यक्रम
 को  लागू  करने  का

 संकल्प-पेड़  लगाने  की  गिनीस
 उग  को ऊर्जा  aacf=r विकल्प  द  AW!  gat  ferro  oe

 |  कि  थ  ३  |  हि  हि  है
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 आपको बधाई  देता  ऐसा
 न  हो  कि

 ये  लक्ष्य  सिर्फ  स्टेशनों पर  लिखे  हुए  नारे  ही  साबित  हम

 इनका  इम्प्लीमेन्टेशन  चाहते  कार्यान्वयन  चाहते  हैं  जिससे  कि  दुसरे  विभागों  के  दूसरे  सम्बन्धित

 आपसे  प्रेरणा  लेकर  उन  सुधारों  को  अपने  यहां  भी  लाग  करें  ।

 अब  मैं  अपने  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  निवेदन  करना  चाहता  हमारा  मध्य  प्रदेश  एक

 ऐसा  पिछड़ा  हुआ  इलाका  है  जहां  आज  भी  सब  से  कम  प्रतिशत  रेलवे  लाइन  का  विकास  या  विस्तार

 हुआ  मैं  यह  चाहेगा--जिंन लाइनों  का  सर्वे  हो  चुका  चाहे  वह  रायपुर-बस्तर  को  जोड़ने  बाली

 लाइन  है  या  इन्दौर  से  महू  होकर  खण्डवा  को  मीटर  गेज  से  ब्राडगेज  में  बदलने  की  बात  है  या

 शिवपुर-सवाई  माधोपुर  की  लाइन  को  बदलने  की  बात  है  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  भोपाल-विलासपुर  डाउन  तथा  36  अप  चलती  है  ।  आप  को

 यह  जानकर  आश्चर्य  इसका  नाम  भोपाल-विलासपुर  एक्सप्रेस  तो  जरूर  परन्तु  यह  56  स्टेशनों

 में  से  50  स्टेशनों  पर  रुकती  है  और  जिन  6  स्टेशनों  पर  नहीं  रुकती  है  वे  सब  मेरे  ही  संसदीय  क्ष  त्र  में  हैं  ।

 इसलिए  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इस  भोपाल-विलासपुर  एक्सप्रेस  को  फास्ट  पैसेंजर  का  रूप  देकर  मेरे
 संसदीय

 क्ष  त्र  के  जो  स्टेशन  हैं--सुमेर  कंडौरा--इन  स्टेशनों  पर  भी  रोकने  की  व्यवस्था

 क्योंकि  बीता-विलासपुर  सेक्शन  में  यहਂ  हर  स्टेज  १  पर  रुकती  लेकिन  मेरे  क्षत्र में  5-6  स्टेशनों पर

 नहीं  रुकती  है  जो  कि  भोपाल  बीना  सैक्शन  पर  हैं  ।  यदि  आप  इस  तरह  की  व्यवस्था  कर  दें  ay  यात्रियों

 को  बहुत  सुविधा  होगी  और  किराये  की  आमदनी  में  भी  वृद्धि  होगी  ।

 अभी  हमारे  मित्र  भूरिया
 जी

 ने  कहा  था  कि  सन्‌  198  में  भूतपूर्व  रेल
 मंत्री  श्री  केदार  पांडे

 जी  भोपाल  गए  थे  और  उन्होंने  भोपाल  से  दिल्‍ली  तक  के  लिए  एक  सांची  एक्सप्रेस  चलाने  की  बात  कही

 थी  ।  मैं  इस  बात  को  कहना  चाहुंगा  कि  हिन्दुस्तान  के  हर  प्रदेश  की  राजधानी  आज  दिल्‍ली  से  जुड़ी  हुई
 क  सिंह  मध्यप्रदेश की  राजधानी  ही  छूट  गयी  है  जिससे कि  दिल्‍ली  के  लिए  कोई  गाड़ी  नहीं

 आती  ।  स  तो  बहुत  बड़ी  बड़ी  गाड़ियां  वहाँ  से  आती  हैं  लेकिन  दिल्‍ली से से  भोपाल  तक  की  कोई  गाड़ी

 नहीं है  ।

 विदिशा में  जो  कि  मेरा  खद  का  संसदीय क्षत्र  वहाँ  पर  ओवरब्रिज  की  बात  भी  सामने  आयी

 मुझे  खुशी  है  कि  रेल  मंत्री  आदरणीय  श्री  सेठी  जी  ने  पिछले  रेल  बजट  में  इस  ओवर  ब्रिज  के  लिए

 0  लाख  रुपये  मंजर  किये  थे  और  अपने  भी  इस  बजट  में  इसके  लिए  10  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया

 इस  तरह से  इस  ओवर ब्रिज के  लिए  आप  19  लाख  रुपये  दे  रहे  हैं  परन्तु  आज  तक  इस  ओवरब्रिज

 पर  कोई  कार्य  प्रारंभ  नहीं  हुआ  ।

 अन्त  में  मैं  भोपाल
 की

 कोच  रिपेयरिंग  hast  के  जारे  में  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहुंगा  |

 पिछले  दो  वर्षों  से  इस  कोच  रिपेयरिंग  फैक्ट्री  के  निर्माण  की  बात  की  जा  रही  इसके  लिए  चाल  वित्त

 वर्ष  यानी  82-83  वर्ष  में  1.08  करोड़  रुपया  रखा  गया  था  और  जो  83-84  का  बजट  उसमें

 आपने 3.50  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  इस  4.58  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  होने  के  बाद  भी

 आज
 तक

 केवल  कटी  की
 भूमि  के  हस्तांतरण

 का
 ही  काम  हो  पाया  है

 ।  यह  प्रगति  किसी
 भी  हालत में

 संतोषजनक नहीं  है  ।  मैं  निवेदन
 करूगा

 कि  इस  as में  तेजी  इससे  हमारे  कोचिंग के
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 ण्य

 मेंटीनेंस  के  काम  में  प्रगति  होगी
 और

 साथ  ही  साथ  वहां  के  लोगों
 को  रोजगार  के  साधन  भी  उपलब्ध

 होंगे  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  मैं  यह
 भी

 निवेदन  करना  चाहुंगा
 कि

 गुलाबगंज  स्टेशन  पर  अमृतसर  एक्सप्रेस

 और  विदिशा  क्षेत्र  में  मण्डी  बामोरा  से  लखनऊ-बम्बई  एक्स प्र स  के  स्टोरेज मंजूर  करें  ।  इसके लिए  मैं

 आपका  बड़ा  आभारी  होऊंगा  |

 आपने  जो  रेल  बजट  प्रस्तुत  किया  उसके  लिए  आप  बधाई  के  पात्र  हैं
 ।

 रेलवे  रिफार्म  वोट

 के  सुझावों  के  अनुसार  और  आप  अपने  वक्तव्य  के  अनुसार  प्रस्तावों  को  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  करने

 का  पूरा  पुरा  प्रयास  ऐसी  हमें  आशा  है  ।  घन्यवाद  ।

 भरी  ओस्कर  फ़र्नान्डो  :  उपाध्यक्ष  सर्वेप्रथम  मैं  इस  सदन  में  सरकार  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गए  रेलवे  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  ।  कर्नाटक के  लोगों  की  ओर  से  मैं  माननीय  रेल  मंत्री

 का  घन्यवाद करता  हूं  ।

 कर्नाटक के  लोगों  की  गुंटकल  बंगलौर  मीटर  लाइन  के  बड़ी  लाइन में  बदलने की  मांग  बहुत

 पुरानी थी  ।  यह  कार्य  बड़ी  तेजी  से  पूरा  किया  गया  है  और  बंगलौर  तथा  बम्बई  के  बीच  की  यात्रा  और

 अधिक  सुविधाजनक  हो  गई  इस  परिवतेंन  के  कारण  कर्नाटक  जो  राज्य  की  राजधानी

 बंगलौर  और  राष्ट्  की  राजधानी  के  बीच  चलती  ने  1  अप्रैल  1983  से  अपना  मार्ग  बदल  दिया

 कर्नाटक के  लोग  रेल  विभाग के  आभारी  हैं  माननीय  मंत्री  ने  अपने  बजट  में  दो  लाइनों के

 सर्वेक्षण  कराने  की  सहमति दी
 एक

 है  चिकमंगलूर  से  काडर  तक  और  दूसरी  है  कारवर  से  हुबली

 तक
 ।

 इसके  लिए  भी  कर्नाटक  के  लोग  केन्द्रीय  सरकार  के  आभारी  हैं
 और

 सरकार  से  निवेदन  करते  हैं  कि

 सर्वेक्षण  समाप्त  होने  के  तुरन्त  बाद  इन  लाइनों  पर  कार्य  शुरू  किया  जाए  |

 मैं  अपने  निर्वाचन  की
 कुछ  महत्त्वपूर्ण  शिकायतों  की  ओर  आपका  ध्यान  न

 अपना  कत्तव्य  पुरा  नहीं कर  पाऊंगा हमारे  राष्ट्र के  पुरे  रेलवे  के  मानचित्र  में  पश्चिमी  तटवर्ती  रेलवे

 लाइन  सबसे  महत्त्वपूर्ण लाइन  है  जिसके साथ  संबंध  नहीं  जोड़ा गया  बम्बई  में  कार्य  आरंभ  हो  गया

 है  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  से  नम्र  निवेदन  करता  हुं  कि  वह  मंगलौर  से
 भी

 कार्य  आरंभ  करें
 ।

 यह  कार्य

 तुरन्त  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  मंगलौर  में  नया  बंदरगाह  बनाया  जाना है  ।

 एक  स्पंज  लोहा  संयन्त्र  की  यथाशीघ्र  ही  वहां  स्थापना  की  जा  रही  उदपी  के  मामले में  एक

 at  सेना  अड्डे
 की

 भी  स्थापना
 की

 जा  रही  है
 ।

 औद्योगिक  विकास  की
 इन

 बातों
 के

 कारण  यह  पश्चिमी

 घाट  लाइन  बड़ी  महत्वपूर्ण  &  |  यदि  इसे  पुरा
 न

 किया  गया  तो  इस  क्षेत्र  के  औद्योगिक  उत्पादन  का  सही

 आयोग  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  सम्बन्धी  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  विस्तृत  अध्ययन  किया  है  और  यह

 सुझाव  दिया  है  कि  नई  रेलवे  लाईनों  की  स्थापना
 की

 जाए
 ।

 सबे  प्रतिवेदन  के  अनुसार  इस
 क्षेत्र

 में

 नई  रेलवे  लाईन  बनाने  की  दृष्टि  से  बड़े  उद्योगों  की  स्थापना
 की

 जानी  चाहिए
 ।

 दूसरी
 बात  इसमें  यह

 *
 कन्नड़  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 का

 ग्य नपा | कही  गई  है  कि  यहाँ  विपुल  खनिज  संसाधन होने  चाहिए  ।  तीसरे  Sy  | भी  क्षत्र  में  वन  सम्पदा के  भी  अपार

 संसाधन  उपलब्ध  होने  चाहिए  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  विदुर है  जहां  विपुल  खनिज  संसाधन  उपलब्ध  इन  खनिज  संसाधन

 को  लारियों  द्वारा  रेल  मुहानों  पर  पहुंचाया  जा  रहा  है  ।  इसी  प्रकार  उत्तरी  कर्नाटक में  भी  वन  सम्पदा

 के  विपुल  संसाधन  उपलब्ध  यदि  हम  इस
 वन

 सम्पदा  से  लाभ  उठाना  चाहते  हैं  तो  पश्चिमी तट  रेल

 संपर्क  बनाने  से  ही  केवल  ऐसा  हो  सकता  है  ।  मंगलौर  में  पहले  से  बड़े-बड़े  उद्योग  स्थापित  किए  जा  चक  हैं  ।

 वहां  पर  रसायन  उकेरा  कारखाने  लगाये  जा  चुक  हैं  ।  एक  तेल  शोधक  कारखाने  की  वहाँ पर  1985

 तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  मंगलौर  में  भी  शीघ्र  ही  एक  स्पंज  लोहा  संयन्त्र  लग  जायेगा  |

 संयन्त्र  लगाने  सम्बन्धी  सभी  प्रारम्भिक  कार्यवाही  आरम्भ  हो  चुकी  है  ।  राष्ट्रीय

 परिवहन  नीति  समिति  की  रिपोर्टे  में  नई  रेल  लाईन  के  निर्माण  का  कार्य  आरम्भ  करने के  लिए  बहुत ही

 महत्वपूर्ण  कारण  बताये गए  समूचे  पश्चिमी  घाट  में  कोई  रेलवे  संपर्क  नहीं  है  ।  कारबार  में  एक

 सैनिक  अड्डा  बन  रहा  है  ।  यदि  आप  मंगलौर  पत्तन  की  सुरक्षा  को  भी  ध्यान  में  रखे  तो  सामरिक  दृष्टि  से

 भी  सभी  शर्तों  की  gta  हो  जाती  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  सम्बन्धी  समिति  अपने  प्रतिवेदन  में  नई

 रेलवे  लाईन  की  स्वीकृति  के  लिए  विकास  केन्द्रों  पर  बहुत  बल  देती  है  ।  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  के

 सार  यदि  विकास  केन्द्र  होंगे  तो  नई  रेलवे  लाईन  का  निर्माण  किया  जा  सकता  मंगलौर  एक  बहुत  मह

 त्व पूर्ण  विकास  केन्द्र है  ।  मालवे  में  मछली
 पकड़ने  का  एक  बहुत  बड़ा  पत्तन  है

 ।  कारबार भी  एक  महत्वपूर्ण

 विकास  केन्द्र  बन  गया  है  ।  गोआ  सें  विकास  सम्बन्धी  काफी  गतिविधियाँ  चल  रही  इस  प्रकार नई

 रेलवे  लाईन  के  निर्माण  के  लिए  आवश्यक  जिनका  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  सम्बन्धी  समिति  ने

 उल्लेख  किया  पुरी  हो  गई  हैं  और  इस  प्रकार  इस  ऐतिहासिक  पश्चिमी  घाट  रेलवे  लाईन  की  बहुत ही

 आवश्यकता है  ।

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  सम्बन्धी  समिति  ने  मंगलौर-बम्बई रेल  लाईन  के  बारे  में  अपने
 विचार

 क्त  करते  हुए  कहा  है

 को  युक्ति संगत  समुचे  परिवहन  प्रयास  को  कम  करना  एवं  ज़बत मान  व्यस्त

 रेल  लाईनों  पर  भार  कम  नई  रेलवे  लाईनों  के  निर्माण  के  महत्वपूर्ण  मानदंड हैं  ।  ग्रांड

 ट्रंक  बम्बई-मद्रास  तट  लाइन  और  खड़गपुर-टाटानगर  जसे  महत्वपूर्ण

 यातायात  मार्ग हैं  जो  अत्यघिक  व्यस्त  मार्ग  हैं  और  जिन पर  यातायात  व्यस्तता  बढ़ती

 ही  जायेगी  ।  इन्हें  दोहरा  करने  और  विद्युतीकरण  करने  के  बाद  शी  ये  मार्ग  पुरे  यातायात

 का  तथा  और  बढ़ने  वाले  यातायात  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  नहीं  कर  सकेंगे  ।  इसी  संदर्भ

 में  वैकल्पिक art  विकसित  करने की  आवश्यकता है  जहाँ  पर  यातायात को  कम  किया  जा

 सकता है  |

 परिवहन  के  युक्तियुक्त करण  अभिनवीकरण  के  लिए  कुल  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के
 eg

 कुल

 परिवहन  प्रयत्न  को  कम  करना  और  खंडों  को  वर्तमान  संतृप्ति  तंत्र  से  मुक्त  करना  महत्वपूर्ण

 दंड  है  ।  प्रेम-ट्रंक म
 oot  ory

 Ih,  गना  +  OA,  पूर्वी  स  मे  [9  जाइन
 जनाना

 wos  pees  नेजा  Se  en  ee  eee ee
 खंड  जैसे  प्रमुख

 ais
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 हैं  जो  संतृप्त की  स्थिति  में  काम कर  रहे  हैं  और  जहाँ  यातायात  का  घनत्व  बढ़ना  जारी  रहेगा  ।  रेल

 लाईनों  के  दोहरे  करने  और  विद्युतीकरण  के  बाद  भी  ये  मार्ग  रेल  व्यवस्था  में  बढ़ने  वाले  उस  कुल

 यात  को  वहन  नहीं  कर  पायेंगे
 ।

 इस  संदर्भ  में  वैकल्पिक  मार्ग  बनाने  की  तात्कालिक  आवश्यकता  तो  है  जिन

 पर  यातायात  का  विपणन  कियया  जा  सकता  और  साथ  ही  गमन दूरी  को  कम  करने  और  इसके  परिणाम

 स्वरूप  कुल  परिवहन  प्रयत्न  की  कम  करने  की  तत्काल  आवश्यकता  है  ।  कम  हुए  परिवहन  प्रयत्न  के

 शाम  स्वरूप  ऊर्जा  में  हुई  ऊर्जा  की  कमियों  के  संदर्भ  में  अर्थ-व्यवस्था के  लिए  बहुत  मूल्यवान

 बंबई  और  मंगलौर  के  बीच  रेल  लाइन  नहीं  है  ।  इस  रेल  लाइन  की  कड़ी  से  संभावना पूर्ण  समृद्ध  पश्चिमी

 समुद्रतट  के  क्षेत्रों  को  पार  करते  हुए  उत्तर-दक्षिण  की  गमन दुरी  में  600  से  1,000  किसी  तक  कम  हो

 जाएगी  तथा  प्रचंड-टैंक  और  बंबई-मद्रास  मार्गों  पर  भी  भाड़  काफी  कम  हो  जाएगी
 ।

 समिति  के  कहने  पर  महाराष्ट्र  सरकार  के  जरिए  किए  गए  अध्ययन  से  यह  दिखाई  दिया  कि

 यदि  एक  लाइन  विपरीत  यातायात  सहित  यातायात  की  भारी  मात्रा  का  वहन  करने  के  लिए  बनाई  जाएं

 तो  उससे  न  केवल  विंमान  प्रमुख  मार्गों  पर  भीड़भाड़  कम  होगी  बल्कि  इस  क्षेत्र  के विकास  में  सहायता

 भी  मिलेगी ।

 इस  प्रकार  पश्चिमी  तट  रेलवे  लाइन  अनेक  राज्यों  एवं  औद्योगिक  केन्द्रों  की  जोड़ने  में

 एक  नए  इतिहास  का  सृजन  करेगी  ।  कर्नाटक  एवं  केरल  की  जनता  को  इस  नई रेलवे

 लाइन  से  बड़ा  ही  लाभ  होगा  ।  मैं  कर्नाटक  की  जनता  की  ओर  से  माननीय  रेल  मन्त्री  को  बधाई  देता

 हूं  और  इस  मंगलौर-बम्बई  रेल  लाइन के
 निर्माण  को  पूरा  करने  का  उनसे  अनुरोध  करता हूं

 ।

 Sto  पी०  ज्ञ०  कुरियन  :  मैं  बजट  समर्थन  करने के  लिए  खड़ा  हुआ

 हूं  ।  हमारी  चर्चा  हमारी  रेलों  की  गति  की  तरह  ही  धीमी  है  ।

 रेलवे  एक  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  है  ।  जिसमें  अधिकतम  पूंजीगत  निवेश  --37,000  करोड़

 रुपये  है  ।  यह  एक  वाणिज्यिक  उपक्रम  भी  है  ।  अतः  हमें  इसमें  किये  गये  निवेश  के  अनुसार  इससे  लाभ  भी

 मिलना  चाहिए  ।  किन्तु  साथ  ही  यह  स्मरण  रखना  चाहिए  कि  रेलवे  को  कुछ  सामाजिक  दायित्व  भी

 निभाने  होते  हैं  ।  रेल  मन्त्री  महोदय  ने  बजट  प्रस्तावों  को  बनाते  समय  वास्तव  में  वाणिज्यिक  पहलू

 तथा  सामाजिक  दायित्वों  के  बीच  एक  सन्तुलन  बनाए  रखा  है  ।  मैं  इस  पृष्ठभूमि  में  बजट  के  सम्बन्ध  में

 अपने  विचार  व्यक्त  कर  रहा  हूं  ।

 वास्तव में  रेलवे  एक  संकट के  दौर  से  गुजर  रहा  हमारे  रेल  पथों  का  ही  मामला

 61,000  किलो  मीटर  मार्ग  कुल  एक  लाख  किलोमीटर  रेल  पथ  बना  हुआ  है  ।  जैसाकि  मैं

 झता  हूं  कि  इसमें सें  काफी  लम्बे  रेल  पथ  को  हटाना  पड़ेगा  क्योंकि  वह  पुराना  पड़  चुका  है  तथा  खराब हो

 गया  इस  स्थिति  को  बेहतर  ढंग  से  समझने  के  लिए  यह  जानना  जरूरी  है  कि  कुछ  वर्ष  पहले  गति

 बन्ध  बाला  780  किलो  मीटर  का  रेल  पथ  अब  बढ़कर  4486  किलोमीटर  हो  गया है
 ।

 यह  स्थिति इस

 लिए  पैदा  हो  गई  है  क्योंकि  पिछले  वर्षों  में  पर्याप्त  are  निधि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ।  मुझे  प्रसन्नता

 है  कि  माननीय  मन्त्री  ने  अब  इंस  नीति  को  छोड़  दिया  है  और
 पर्याप्त  |  निधि  की  व्यवस्था  करने  का

 अब  सहीं  दृष्टिकोण  अपनाया  पिछले  वर्ष  500  करोड़ रुपये  कलाप  निधि
 का  आबंटन

 भी
 किया

 गया
 था
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 जबकि  उन्होंने 556  करोड़  रुपये  बचें  कर  डाले  ।  इस  वर्ष  850  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  है

 रेलवे  सुधार  समिति  ने  रेलवे  से  अनुरोध  किया  है
 कि

 रेल  पथों
 और

 रोलिंग  स्टाक  के  नवीनीकरण  के  लिए
 कम

 से  कम  2000  करोड़  रुपयों का  आवंटन  किया  किन्तु  वर्तमान  स्थिति  है  ?  इस  वर्ष

 हमारा  योजना  परिव्यय  केवल  1342  करोड़  रुपये  है  और  रेलवे  के  योजना  आयोग  से  अपेक्षाकृत  अधिक

 धनराशि  के  आवंटन  के  प्रयास  असफल  हो  ऐसा  में  नहीं  कहूंगा  किन्तु  वे  प्रयास  सफल  नहीं  हो  सके  |

 अतः  क्योंकि  आवंटित  धनराशि  और  व्यय  में  अन्तर  है  और  इस  कठिनाई  के  कारण  यदि  आप  गणना  करें

 तो  आपको  पता  चलेगा  कि  पांचवीं  पंच-वर्षीय  योजना  के  अन्त  में  18,000  किलोमीटर  पथ  नवीनीकरण

 के  लिए  शेष  बच  है  ।  इस  समय  स्थिति  यह  अब  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  आपने  पथ

 नवीकरण के  लिए  केवल  220  करोड़  रुपये  दिए  मैं  केवल यह  कह  सकता हूं  कि  रेल  पथ  के

 करण  की  गति  अत्यन्त  धीमी  है  जब  कि  रेल  पथ  तेज  गति  से  खराब  हुए  हैं  ।  इसका  परिणाम यह  है  कि

 हमें रेल  पथ  के  नवीनीकरण पर  अधिक  जोर  देने  तथा  उसके  लिए  अधिक  धनराशि  की  व्यवस्था क  रने

 की  आवश्यकता है  ।  चल  स्टाक की  स्थिति भी  अच्छी  नहीं  कम से  कम  47,000  वैगनों

 को  शीघ्र  ही  बदलने  अथवा  ओवर हाल  करने  की  आवश्यकता  है  ।  यदि  मैं  सही  समझता  हूं  तो

 4,000  ४ 1:11  जिनका  प्रयोग  किया  जा  रहा  अपनी  मियाद  पुरी  करली  भर  14  प्रतिशत

 यात्री  डिब्बे  बिल्कुल कबाड़  बन  चुके  हैं  ।  इस  10  प्रतिशत  वैगनों  को  शीघ्र ही  बदलने  की

 यकता है  ।  और  साथ  ही  20%  रेल  पथ  के  बदलने  की  भी  आवश्यकता  है  ।  वर्तमान  स्थिति  यह  है  ।  यह

 वास्तव  में  बड़ी  चौंका  देने  वाली  स्थिति  इसी  पृष्ठभूमि  में  मैं  रेलवे  के  किये-निष्पादन  की  समीक्षा

 कर  रहा  हूं  ।  और  माननीय  मन्त्री  के  प्रस्तावों
 पर

 विचार  कर  रहा  हूं  ।

 रेलवे  के  कार्य  निष्पादन  के  बारे  में  मुझे  यह  कहते हुए  प्रसन्नता हो  रही  है  कि  इस  ay  उसमें

 असाधारण  सुधार  हुआ  है  विशेष  रूप  से  माल  की  ढुलाई  में  सुधार  हुआ  आप  पिछले  वर्ष  के  1950

 लाख  मीटरी टन  की  तुलना  में  इस  वर्ष  2270  लाख  मीटरीटन  के  रिका  आंकड़ों  पर  पहुंच  चुके  हैं  ।  यह

 निश्चय  ही  सराहनीय  बात  विश्व  बैंक  ने  भी  रेलवे  को  उसकी  इस  असाधारण  उपलब्धि  के  लिए

 सराहना  की  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  गति  को  बनाये  रखेंगे  और  कार्यकुशलता  में  और

 बृद्धि  करेंगे  ।

 एक  दूसरा  जिसकी  मैं  प्रशंसा  करना  चाहता  यात्रा  करने  वाली  जनता  की  सुरक्षा  के

 सम्बन्ध  में  है  ।  वास्तव  में  जनता  को  रेलवे  की  सुरक्षा  में  विश्वास  नहीं  रहा  था  ।  यह  स्थिति  हो  गई

 थी  i  किन्तु  अप्रैल  से  1982  तक  अर्थात  पिछले  वर्ष  दुर्घटनाओं  में  26  प्रतिशत  कमी  आई  है  ।

 वास्तव  में  यह  बहुत  ही  अच्छी  बात  है  ।  किन्तु  इससे  नहीं  हो  सकती  ।  एक  प्रतिशत  दुर्घटनाएँ  भी

 बड़ी  गम्भीर  बात  क्योंकि  उसमें  मानव  जीवन  प्रभावित  होता  हमारा  उद्देश्य  दुर्घटनाओं  को

 बिल्कुल  समाप्त  होना  चाहिए  pga  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  यात्रियों  की  सुरक्षा  हेतु  किए  गए  विशेष

 उपायों  के  लिए  बधायी  देता  हूं  ।  लेकिन  मैं  उनसे  अनेक  जांच  समितियों  की  रिपोर्टों  में  की  गई  सिफारिशों

 पर  विचार  करने  तथा  दोषी  व्यक्तियों  चाहे  वे  कोई  भी  हों  के  विरुद्ध  aoa  कार्यवाही  करने  के  लिए

 रोध  करता  हुं  ।

 उन्होंने  किरायों  तथा  भाड़ों  में  उद  भयपूर्ण  तरीके  से  वृद्धि  की  है  ।  इस  वृद्धि  से

 कर  दूसरे  दर्जे  के  याचियों  को  बहुत  धक्का  लगा  है  ।  आप  यात्रियों  से  178  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त
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 राजस्व  एकत्र  करने  जा  रहे  हैं  और  310  करोड़  रुपये  are  में  ife  Bara  करने  जा  रहे  मैं  मानता

 हूं  कि  यह  वृद्धि दो  कारणों  से  जरूरी  हो  गयी
 थी  ।  (1)  योजना  आयोग  ने  आपके  अधिक  राशि

 आवंटन

 करने के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  (2)  आपने  रेलते  को  मितव्ययता के  साथ  चलाने  की  कोशिश

 की  यह  सच  है  कि  रेलवे  विशेषकर  यात्री  यातायात  आधिक  दृष्टि  से  लाभदायक  नहीं  है  ।  हर  वर्ष

 रेलवे  को  यात्री  यातायात मद  में  400  करोड़  रुपये  की  हानि  उठानी  पड़ती  है  ।  आपकी  कोशिशें  उसके  घाटे

 या  उसके  कुछ  भाग  के  घाटे  को  पूरा  करने  की  रही  मुझे  यहां  यह  बात  नहीं  भूलनी  चाहिये  कि  रेलवे

 यातायात  जांच  स्थापित  ने  किराये  तथा  भाड़े  में  भारी  वृद्धि  की  सिफारिश  की  फिर  भी  मंत्री  उस

 सीमा
 तक

 नहीं  बढ़ें  हैं  लेकिन  मैं  समझता  हुं  कि  उन्होंने  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  है
 |

 फिर  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  लोगों  की  अदायगी  की  क्षमता  को  देखते  हुए  यह  वृद्धि  उनके  लिए

 एक  बड़ी  क्षति  इसके  भाड़े  में  वृद्धि  से  मुल्यों  में  भी  वृद्धि  होगी  निस्सन्देह  आप  इस  बात  से

 प्रभावित  हुए  है ंकि
 पिछले  वर्ष  भाड़े  और  किरायों  में  वुद्धि  के  बाबजूद  भी  मुद्रास्फीति  में  2  प्रतिशत  कमी

 हुई  है  और  आप  इस  वर्ष  भी  इसी  प्रकार  की  आशा  रखते  लेकिन  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  हमें  लोगों

 की  प्रतिव्यक्ति  आय  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  हमारे  99  प्रतिशत  लोग  दूसरे  दर्जे

 में  यात्रा  करते  हैं  दृष्टि  से  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  भाड़े  की  इस  वृद्धि  पर  पुर्नविचार  होना  चाहिए  ।

 मैं  सुझाव  दूँगा  कि  कम  से  कम  अनिवार्य  वस्तुओं  को  भाड़े  की  वृद्धि  से  मुक्त  किया  जाना  चाहिए  |

 रेलवे  के  कार्य  निष्पादन  के  बारे  में  मुझे  कहना  चाहिए  कि  इसमें  कुछ  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।

 देखा  गया  है  कि  बिना  टिकट  यात्रियों  की  संख्या  में
 वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  कुछ  क्षेत्रों  में  लोग  समझते  हैं  कि

 बिना  टिकट  यात्रा  करना  उनका  जन्मसिद्ध  अधिकार  है  ।  मैं  अपने  तक  को  सिद्ध  करने  के  लिए  कुछ  आंकड़े

 देता  1982-83  के
 दौरान  उप-शहरी  तथा  गैर-उपशहरी  यात्रियों  की  अनुमानित  संख्या

 290  करोड़  30  लाख  तथा  394  करोड़  90  लाख  थी  जबकि  वास्तविक  संख्या  केवल  165

 करोड़  50  लाख  तथा  346  करोड़  90  लाख  थी  ।  पिछले  वर्ष  उप शहरी  किराये  में  वृद्धि  के  बावजूद  भी

 आपकी
 आय

 में  वृद्धि  नहीं  हुई  इससे  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती है  कि
 बिना  टिकट  यात्रा  में  वृद्धि  हो

 रही  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हर  मामले  में  रेलवे  कर्मचारियों  की  सांठगांठ  होती  है  लेकिन  मैं  अनुभव

 करता  हूं  कि  कर्मचारी  या  तो  अपने  काम  में  सुस्त  हैं  या
 उनकी  इसमें  कोई  न  कोई  सांठगांठ  है  ।

 दूसरी  समस्या  रेलों
 का  देर  से  चलना  मुझे  यकीन है

 कि  मंत्री  महोदय
 ने

 समयबद्धता

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  प्रयत्न  किए  हैं  ।  वास्तव  में  उनका  लक्ष्य  सुरक्षा  तथा

 बताता  निश्चय  ही  इसके  कुछ  प्रभाव  हुए  फिर  आज  अधिकांश  मेल  तथा  एक्सप्रेस  गाड़ियां  देरी

 से  चलती  हैं  ।  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  गाड़ियो ंके
 देर  से  चलने  के  सम्बन्ध  में  कर्मचारियों  पर  जिम्मेवारी

 निश्चित  करने  के  लिए  कोई  प्रावधान  होना  चाहिये  ।  यदि  मुझे  ठीक  तरह  से  याद  है  तो  श्री  हनुमन्तैया  के

 जब  वे  रेल  मंत्री  गाड़ियों के  देर  से  चलने  सम्बन्धी  कर्मचारियों  पर  जिम्मेवारी  निश्चित  करने

 का  प्रयत्न  किया  गया  था  और  उसके  कुछ  परिणाम  भी  निकले  थे
 ।

 अतः  उस  बात
 का

 सुझाव
 भी

 मैं  मंत्री

 महोदय  को  विचारार्थ  देना  चाहता  हूं  ।

 मैं  यहां  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न का  जिक्र  करना  चाहता हूं  ।  इस  बारे में  प्रेस  में
 भी

 एक  विवाद

 चला  था
 ।
 मंत्री  महोदय  ने  उस  बारे  में  एक  साहित्यिक तथा  ठीक  कदम  उठाया  वास्तव में  मैंने  इन्हें
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 इस  बारे  में  लिखा  भी  था  ।  इन  दिनों  सत्तारूढ़  लोगों  को  मार्गदर्शन  की  आवश्यकता  होती

 लेकिन  आश्चर्य हैं  और  मुझे  खुशी  है  और  मैं  आपको  बधायी  देता  आप  कोयले  की  रेक

 आवंटित  करने  सम्बन्धी  स्वविवेक  को  समाप्त  करना  चाहते  आप  जानते हैं  कि  क्या  हो  रहा  है

 कोयला  ले  जाने  के  लिए  te  आवंटन  tag  मंत्रालय  के  स्वविवेक  पर  निर्भर  करता  था  और  आपने  इसे

 समाप्त  करने  के  लिए  एक  उचित  कदम  उठाया  है  ।  उसके  लिए  मैं  आपको  व्यक्तिगत  रूप  से  बधायी  देता

 हूं  ।  क्योंकि  ag  एक  ठीक  कदम  है  जिसे  हर  अधिकारी  को  उठाना  चाहिए |  आप  जानते हैं  कि  हमारे  देश

 में  भ्रष्टाचार का  कारण  विभिन्‍न  स्तरों पर  लोगों को  प्रदत्त  स्वविवेक  की  शक्तियां हैं  ।  स्वविवेक को

 समाप्त  करना  एक  बिलकुल  ठीक  कदम  है  और  उसके  लिए  मैं  आपको
 बधायी

 देता  हूं
 ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  की  समस्याओं पर  प्रकाश  डालता  हूं  ।  वास्तव  में  हमारे  देश  में  61,000

 किलोमीटर  रेलवे  लाइन  है  और  मेरे  राज्य  में  केवल  9  14  किलोमीटर  है  ।  अन्य  राज्यों  में  एकਂ  लाख  की

 जनसंख्या  के  लिए  10  किलोमीटर  रेल  लाइन  है  लेकिन  केरल  में  यह  केवल  4  किलोमीटर  है  ।  यह  उपेक्षा

 जारी  है  ।  मैं  इस  बात  को  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।

 केरल  में  रेल  का  एक  भी  कारखाना नहीं  है  ।  कुछ  समय  पहले  कैरल  में  एक  रेल

 डिब्बे  का  कारखाना  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  था  लेकिन  अब  ae.  भी  अन्यत्र  ही  लगाया  रहा है  और

 अंब  हमारे  पास  कोई  भी  कारखाना  नही ंहै
 ।  रेलवे  लाइन  तथा  कारखाने  के  मामले  में  हमारा  राज्य

 बहुत  पीछे  है  और  हमारी  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।  अतः  मैं  आपके  व्यक्तिगत  विचारार्थ  सुझाव  दूंगा  कि

 केरल  में  दो  रेल  लाइनें  बनाई  जायें  जिसका  सर्वेक्षण  करने  का  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  ।  निस्सन्देह

 केरल  के  तटवर्ती  भाग  में  रेल  लाइन है  लेकिन  केरल  के  पहाड़ी  क्षेत्र  तथा  मध्य  भाग  में  कोई  भी  रेलवे

 लाइन  नहीं  अतः  मैं  उन  क्षेत्रों
 के लिए  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  करने  का  सुझाव  देता  हूं  जहां  रेलवे

 लाइन  नहींहै  आप  कुछ  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  कर  सकते  आपके  लिए  ऐसा  करना  कठिन  नहीं  ss

 ये  रेलवे  लाइनें  (1)  तिरुमाला  पथिनायथिट्टा  पुना लोर  लाइन  तथा  (2)  चेंगान्नूर---कोट्टाराक्यरा

 त्रिवेन्द्रम  मैं  इन्हें  आपके  विचारार्थ  छोड़ता  हूं  ।

 दुसरी  बात  यह  है  कि  वर्तमान  गाड़ियों  में  और  सुविधायें  क्या  दी  जा  सकती  हैं  ।  मैं  आपको  एक

 अपना  अनुभव  बताता  हूं
 ।

 मुझे  कई  बार  न्रिवेन्द्रम  से  अपने  निवास-स्थान  के  रेलवे  स्टेशन  तक  प्रथम  श्रेणी

 में  खड़े  खड़े  आना  पड़ा  ।  एक  दिन मैं  अपने  रेलवे  स्टेशन  आया  और  गाड़ी  चलने  वाली थी  ।  मैं  zr

 श्रेणी  में  गया  और  गाड़ी  के  दूसरी  श्रेणी  के  कम्पार्टमेंट से  कोई  व्यक्ति  प्रथम  श्रेणी  के  कम्पॉर्टमेंट में  जा

 सकता  है  जो  5  अथवा  6  डिब्बों  के  बाद  है  ।  दो  घंटों  तक  मैं  प्रथम  श्रेणी  के  कम्पार्टमैंट  में  जाने  की  कोशिश

 करता  रहा  लेकिन  भारी  भीड़  के  कारण  मैं  जा  नहीं  सका  ।  यह  वाइनड  एक्सप्रेस  दूसरी  श्रेणी  के

 कम्पार्टमेंट में  इतनी  भीड़  थी  कि  मैं  दूसरी  श्रेणी  के  कम्पार्टमेंट  से  चलकर  प्रथम  श्रेणी  के  कम्पार्टमेंट  में  न

 जा  सका
 |

 वाइनड  एक्सप्रेस की  यह  दशा
 यदि

 आप
 अध्ययन

 करे
 तो  आपको  पता  चलेगा कि  वह

 देश
 की  एक  बहुत  भीड़

 वाली
 गाड़ी  है

 ।
 मैं  आपसे  केवल  यही  अनुरोध  करता  हूं  कि  उस  गाड़ी के  डिब्बों

 की  संख्या  16  से  बढ़ाकर  21  की  जाए  और  इसे  दो  इंजन  वाली  बनाया  जाये  ।  संक्षेप  में  आप  उस  गाड़ी
 के  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ायें  और  उसमें  दो  इंजनों  की  व्यवस्था  करें  |
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 मेरा  एक  और  अनुरोध  है  ।  जयंती  जनता  एक्सप्रेस  दिल्‍ली  से  कोचीन  सप्ताह  में  पांच दिन  जा

 रही  यह  केवल  को  वनिन  तक  ही  जाती  आप  इस  प्रवेन्द्र  तक  क्यों  नहीं  बढ़ाते  क्योंकि  कई  बार

 हमें  जयंती  जनता  से  त्रिवेन्द्रम  जाना  पड़ता  केरल  एक्सप्रेस  से  नहीं  क्योंकि  केरल  एक्सप्रेस  सप्ताह  में

 केवल  दो  दिन  चलती  q |

 त्रिवेन्द्रम  राज्य  की  राजधानी  है  और  इसलिए  जे०  जे०  जो  निजामुद्दीन  से  कोचीन

 जाती  को  त्रिवेन्द्रम  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  जिसकी  यात्रा  केवल  4  घंटों की  इसके  लिए  और

 इजन  तथा  डिब्बों  की  जरूरत  नहीं  इसे  आरकनी  से  त्रिवेन्द्रम  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  इसके

 लिए  कोई  अतिरिक्त  व्यय  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 मैं  अनुरोध  करू  गा  कि  वर्तमान  सुविधाओं  के  साथ  तथा  किसी  अतिरिकत  व्यय  के  बिना  ही

 मंत्री  जी  केरल  के  लोगों  के  लिए  इन  दोनों  कामों  को  कर  सकते  हैं  |

 मैं  विद्युतीकरण  के  बारे  में  एक  और  बात  करना  चाहता हुं
 ।  आप  विद्युतीकरण  करने

 जा  रहे  हैं  और  राशि  में  भी  वृद्धि  की  गई  है  ।  लेकिन  हमारी  नीति  पर  पुर्नविचार  होना  चाहिए  |  यह  सच

 है  कि  विद्य/तीक रण  पर  शुरू  में  अधिक  व्यय  होता  है  ।  माग  में  एक  बार  बिजली  लगने  के  बाद  रख  रखाव

 की  लागत  बहुत  कम  है  और  इसके  कार्यकुशलता में  भी  वृद्धि  होती  केरल में  बहुत  बिजली  उपलब्ध

 यह  सच  है  कि  इस  समय  सूखे  के  कारण  बिजली  की  बहुत  कमी  है  ।  यह  एक  असाधारण  स्थिति  है  |

 पिछले दस  वर्षों  से  कोई  भी  सुखा  न  था  ।  केवल  इसी  बार  सूखा  पड़ा  है  ।  लेकिन  यह  अस्थायी  तथा

 धारण  है  ।  बिजली  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  सरकार  विद्युतीकरण  के  लिए  कम  दर  पर  बिजली

 देने  के  लिए  तैयार है  ।  एक  दीर्घकालीन  नीति  के  रूप  में  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  बिजली  जहां  कहीं  भी  उपलब्ध

 वहां  हमें  विद्युतीकरण करना  ही  चाहिए  ।  यदि  राशि  न  तो  राशि  किसी  अन्य  स्रोत  से  लेने  के

 लिए  कोशिश  की  जानी  चाहिए
 ।

 आप  राष्ट्रीयकृत  बैकों  से  राशि  कयों  नहीं  लेते  ?  रेलवे  वहां  से  भी  राशि

 ले  सकती  है
 और  विद्युतीकरण कर  सकती  है  ।

 डीजल  इंजनों
 को

 चलाने  के  लिए  हम  अपनी  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  के  बदले  में  तेल  का  आयात

 कर  रहे  हैं
 ।

 जहां  सम्भव  वहां  हम  विद्युतीकरण क्यों  नहीं  करते  ?  हमारे  देश  में  free का  उत्पादन

 जल  feet  परियोजनाओं अथवा  ताप  विद्युत  परियोजनाओं के  माध्यम  से  होता  हमारे देश  में  इन

 दोनों  प्रकार  की  परियोजनाओं हेतू  कच्चा  माल  उपलब्ध  है  ।  विदेशी  मुद्रा  आरक्षित  निधि  को  बचाने

 तथा  कार्यकुशलता  में  वृद्धि  हेतु  तथा  दीर्घकालीन  नीति  के  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  सुझाव  दूंगा

 कि  वह  इस  ओर  विशेष  ध्यान  दें  तथा  विद्य/तीकरण  के  लिए  अधिक  घन  आबंटित  जहां  कहीं  विद्य/त

 उपलब्ध  विशेष  रूप  से  केरल  राज्य  जहां  विद्युत  अत्यधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  राज्य  सरकार

 विजय त  देने  के  लिए  तैयार  वहां  आपको  विजय  तस्करी
 करना  चाहिए  |

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  रेल  बजट  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 डा०  गोली  यजदानी
 :

 उपाध्यक्ष
 मैं  माननीय  रेलमंत्री

 द्वारा  इस  सभा  में

 पेश  किए  गए  रेल  बजट  के  समर्थन  में  बोलना  चाहूंगा  |
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 मैं  अब  उनका  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  पश्चिमी  दिनाजपुर  जिले की  दयनीय  दशा  की  ओर

 आकर्षित  करना  चाहता  हा  यह  जिला  विभाजन  का  शिकार  हुआ  देश  के  विभाजन  के  समय  इस

 सारे  जिले  को  पूर्वी  और  पश्चिमी  भागों  में  विभाजित  किया  गया  था  ।  इस  जिले  की  मांग  पुरी  करने  वाली

 रेलवे  लाइन  पाकिस्तान  में  चली  गई  और  इत  जिले  में  केवल  बारासोई  से  राधिकापुर  तक  की  रेलवे

 जो  वस्तुतः  पूर्वी  दिनाजपुर  जिले  में  पार्वेतीपुर  तक  रह  जाती  रह  गई  ।  जब  राज्य  का  पुनर्गठन

 किया  गया  तत्र  इस्लामपुर  उप मण्डल  को  पश्चिमी  दिनाजपुर  जिले  में  सम्मिलित  कर  दिया  गया
 1

 पश्चिमी  दिनाजपुर  के  तीन  उप मण्डल  हैं  ।  सितारा  मछली  की  तरह  इसकी  तीन  स्प शिका एं  हैं  ।

 एक  स्पर्शी  के  शीष  पर  उत्तर-पूर्वी  कोने  पर  बालूरघाट  कस्बा  यह  पश्चिमी  दिनाजपुर  जिले  का

 मुख्यालय  है  ।  विभाजन  से  पुर्व  इस  कस्बे  की  माँग  की  पूर्ति  होकर  कलकत्ता  से  सिलीगुड़ी  जाने

 बाली  रेल  लाइन  से  होती  थी  ।  यहां  कोई  रेल  सम्पर्क  नहीं  था  और  जब  इसे  जिला  मुख्यालय  बनाया  गया

 तो  सरकार ने  जिला  मुख्यालय और  शेष  देश  के  बीच  सम्पर्क  बनाने  का  कुछ  प्रयास
 किया

 ।  इस  प्रकार

 1949  विभाजन  1947  में  हुआ  यह  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  था  कि  बालूरघाट  को  मालदा  जिले

 में  इकलौकी से  ger  रेलवे  लाइन से  जोड़ा  इसके  लिए  1949,  1952,  1972  और  1973  में

 लगातार  सर्वेक्षण  किया  गया  ।  रेलवे  लाइन  बिछाने  की  अनुमानित  लागत  भी  बताई  गई  ।  मेरे  पास

 नीय  रेल  मंत्री  का  उत्तर  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  इस  परियोजना  को  इसलिए  आरम्भ  नहीं  किया

 गया  क्योंकि  उन्हें  यह  लाइन  लाभकारी  नहीं  लगी  और  उन्होंने  इसे  छोड़  दिया  ।  मेरे  विस्तार  में  यह

 ठीक  निर्दयता  है  क्योंकि  जब  देश  का  विभाजन  हुआ  था  तब  सरकार  का  यह  दायित्व  था  कि  वह  इस

 विभाजन  से  पीड़ितों  को  पुनः  हम  जानते  हैं  कि  पाकिस्तान  से  भारत  आने  वाले  लोगों  का  कई

 हजार  करोड़  रुपये  व्यय  कर  पुनर्वास  किया  गया  था  परन्तु  देश  के  विभाजन  से  पीड़ित  इन  लोगों  का

 पुनर्वास  नहीं  किया  गया  ।  इनका  पुनर्वास  कयों  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ?  वहां  संवार  के  सभी  साधन

 अच्छी  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  यद्यपि  कोई  सम्पर्क  स्थापित  नहीं  किया  गया  और  बारसोई  से  राधिकापुर  की

 विखंडित  रेलवे  लाइन  केवल  मीटर  गेज  थी  और  जब  कि  स्थिति  इतनी  खराब  थी  और  उसमें  सुधार  की

 आवश्यकता  थी  तत्र  भी  रेलवे  अधिकारियों  ने  कहा  कि  यह  लाइन  लाभकारी  नहीं  होगी  ।  उच्च  पदों  पर

 आसीन  अधिकारी  यह  सब  कैसे  सकते  हैं  ?  क्या  इसका  कारण  यह  है  कि  उन्हें  सर्वेक्षण  का  काम  सौंपा

 गया  था  ?  वे  जिले  में  सम्पर्क  के  सम्बन्ध  में  इम  प्रकार  की  टिप्पणी  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  यदि  यह

 कारी  नहीं  भी  थी  तो  उन्हें  यह  सुझाव  देना  चाहिए  था  कि  इसे  लाभकारी  कसे  बनाया  जा  सकता  है

 क्योंकि  बारसाई  से  राधिका पुर  तक  मार्ग  है  और  रेलवे  मार्ग  को  मौजूदा  लाइन  से  मिलाने  का  काम  बहुत

 आसान  था  और  सर्वेक्षण  के  लिए  जिम्मेवार  अधिकारियों  ने  ऐसा  नहीं  किया  उच्च  पदों पर  आसीन

 atfirnifcat  की  ओर  से  ag  बहुत  निर्दयता  का  काम  था  ।  उस  समय  सरकार  का  इरादा  बार साई  के

 साथ  सम्पर्क  स्थापित  करने  में  लोगों  की  सहायता  करना  था  ।  परन्तु  उच्च  वेतन  पाने  वाले  मालीगाँव  में

 तैनात  अधिकारियों  को  सरकार  को  यह  सुझाव  देने  का  कपा  हक  है  कि  इस  लाइन  को  केवल  मौजूदा

 रेलते  लाइन  से  ही  जोड़कर  बिछाया  जा  सकता  है  और  मौजूदा  रेलवे  लाइन  को  पहले  बड़ी  लाइन  में

 परिवर्तित  किया  जाए  ?  उन्होंने  ऐसा  कभी  नहीं  किया  ।  वे  अपने  कत्तव्य  पालन  में  असफल  रहे  ।  चूंकि

 हम  लोकतांत्रिक  देश  में  रह  रहे  इसलिए  मुझे  यह  पूछने  का  पुरा  हक
 है  कि  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  गया  ।

 देश  का  विभाजन  लगभग  36  नवल  पूर्व  हुआ  था  ।  ये  लोग  अभी  भी  कष्ट  कयों  उठा  रहे  हैं  ?  उनके  यहां

 कोई  रेलते  लाइन  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  माननीय  रेल  मंत्री  महोदय  यदि  चाहें  तो  उनके  पास  काम

 करने  की  कल्पना  शक्ति  है  जो  अन्य  लोगों  में  नहीं  मैं  बालूरघाट--इकलौकी  लाइन  के  निर्माण  कार्य

 को  आरम्भ  कराने  तथा  इसे  बारसाई--राधिकापुर  रेल  लाइन  पर  कल्याण  गंज  से  जोड़ने  तथा

 मौजूदा  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  तत्काल  परिवर्तित  करने  सम्पूर्ण  रेलवे  को  तत्काल  सक्षम
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 बनाने  हेतु  इकलौती  लाइन  को  तक  बढ़ाने  में  उनका  पूर्ण  सेन  करता  हूं  क्योंकि

 यह  काफी  लम्बे  समय  से  विचाराधीन  यह  बहुत  पहले  हो  जाना  चाहिए था  ।  इसे अब  तक  रेलवे की

 अकुशलता  के  कारण  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  रेल  मंत्री  इस  अकुशलता  को  समाप्त  करें  और

 इसमें  हम  उनका  समर्थन  करेंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  न  कहा  है  कि  माननीय  रेल  मंत्री  मालदा  के  लिए  मंत्री  मैं  उसका  कड़ा

 विरोध  करता  हूं  ।  वह  केवल  मालदा  के  लिए  नहीं  अपितु  सम्पूर्ण देश  के  मंत्री  हैं  ।  हमें  प्रसन्नता है  कि

 वह  मालदा  के  हैं
 ।

 हम  जानते  हैं  कि  रेलवे  के  जो  पहले  मंत्री  रहे  उन्होंने भी  अपने  क्षेत्रों के  लिए  बहुत

 कुछ  किया  है  ।  क्या  बोर्ड  प्रमाण  दे  सकता  है  जिससे  सिद्ध  हो  कि  ने  मालदा  लिए  ही  मंत्री  मैं  आपको

 यहां  बता  सकता  हूं  कि  उन्होंने  अपने  बजट  भाषण  में  मालदा  का  उल्लेख  अवश्य  किया  है  परन्तु  उन्होंने

 अनेक  प्रोमो  का  भी  उल्लेख  किया  है  ।  उन्होंने कहा  है  कि

 गंटपलली, षड्  नया  बोगई  गोल्डन-राक
 क  के  है  ०

 और  कृष्ण राजा परम  में  नई  प्रमुख  मरम्मत  वर्कशाप

 इन  स्थानों  में  एक  मालदा  क्या  इससे  यह  सिद्ध  होता है  कि  वह  केवल  मालदा  के  लिए  ही

 उन्होंने  अन्य  अनेक  क्षेत्रों  के  लिए
 भी  काम  किया  क्या इसी  कारण  उन्हें  मालदा  के  लिए  मंत्री

 कहा  जा  सकता  है
 ।

 उन्होंने  मालदा  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  है
 ।

 हम  उनसे  कुछ  करने की  आशा

 करते  हम  मांग  करते  हैं  कि  उन्हें  मालदा  के  लिए  कुछ  करना  चाहिए  और  तत्काल  काम  आरम्भ

 करना  चाहिए  ।  पिछले  36  वर्षों  में  जो  क्षति  हुई  है  उसकी  तत्काल  पूरी  की  जानी  चाहिए  ।  दो  या  तीन

 वर्षों  में  उन्हें  यह  सब  पुरा  कर  देना  चाहिए  ।  तब  हम  उन्हें  बधाई  देंगे  ।

 19.52  आर०  एस०  पैरो  पीठासीन

 मैंने  पिछले  रेल  मंत्रियों  श्री  केदार  पांडे  और  श्री  प्रकाश  चन्द  सेठी को  बहुत  पत्र  लिखे  थे  और

 उन्होंने  उत्तर  में  मुझे  लिखा  था  कि
 इक  नौका  से  बालूरघाट  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण  पर  20  करोड़

 रुपये  खच  होंगे  |  बुनियाद पुर  से  कालियागंज  के  बीच  रेल  लाइन  पर  9  करोड़  रुपये  खर्चे  होंगे  और  are

 साई  से  राधिकापुर  तक  7  करोड़  रुपये  व्यय  कुल 36  करोड़  रुपये  खर्च  होंगे
 ।

 क्या  मैं  पूछ  सकता

 हूं  कि  भारत  सरकार  अथवा  रेलवे  के  लिए  36  करोड़  रुपए  की  राशि  कितनी  बड़ी  है  जिसकी  बजह  से

 थे  लोग  एक  लम्बे  समय  से  कष्ट  पा  रहे  हैं  ?  इस  थोड़ी  सी  राशि  के  लिए  ये
 लोग

 बहुत  कष्ट  उठा  रहे  हैं

 वे  विभाजन  का  शिकार  हुए
 हैं  ।  उन्हें  यह  सब  परियोजनाएं  क्यों  नहीं  दी  गई  इन  परियोजनाओं

 को
 अब  तक  पूरा  क्यों  नहीं  किया  गया  मुझे

 रेल  मंत्रालय
 से  पूछने का  पूरा  हक  है

 ।  उन्होंने  क्या

 किया  ?  उन्होंने इतने  लम्बे  समय  तक  क्यों  नहीं  fear?  मैं  अब
 रेल  मंत्री

 से
 इन  परियोजनाओं  पर

 तत्काल  आगे  काम  करने  तथा  इन्हें  यथासंभव  कम  समय  में  समाप्त  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मैंने  जैसा कि  पहले  कहा  है  कि  जिन  लोगों  को  सर्वेक्षण
 का

 काम  सौंपा  गया  था  उनके

 पास  संकल्पना  शक्ति  नहीं  थी  ।  बालूरघाट  कस्बा  बंगला  देश  की  सीमा  से  कुछ  ही  मील  दूर  सुरक्षा
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 के  प्रयोजन  से  इस  लाइन  को  तत्काल  बनाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यह  सीमा  के  निकट  है  ।

 ary  सेना  में  रहे  हैं  ।  आप  जानते  हैं  कि  सबसे  पहले  संचार  सूचना  और  सम्यक  की  आवश्यकता  होती

 है  ।  ताकि  आप  तत्काल  सफल  सैनिक  कार्यवाही चाहे  वह  पीछे  हटने  अथवा  आगे  बढ़ने  की  कर  सके  ।

 बालूरघाट  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  और  जैसा  कि  मैंने कहा  है  यह  सीमा  के  निकट है  सुरक्षा  के

 पहलू  की  भोर  ध्यान  क्यों  नहीं  दिया जा  रहा  है  ?  मुझे  आश्चर्य  होता  है
 कि

 पहले  वाले  रेलमंत्री  क्या

 करते रहे  |

 मैं  अब  अपना  भाषण  समाप्त  करता
 मैं  कुछ

 और
 बातें  कहना  we  मैं  उन्हें  अन्य  बातें

 बताऊंगा  |  जब  कभी  हमें  रेलवे  प्रणाली  आदि-आदि  में  कोई  सुधार  लाना  होता  है  मैं  उनका  ध्यान  उन

 अन्य  परिस्थितियों  की  ओर  खींचता  हूं  जहां  पर  तुरन्त  ध्यान  fear  जाना  चाहिए  और  कुछ  किया  जाना

 जाहिए  ।  मैं  तुम्हें  बताऊंगा  और  वह  समझ  जायेंगे  क्योंकि  वहू  वहां  के  स्थानीय  व्यक्ति  हैं
 ।

 मैं  मालदा  जिले  में  यह  चाहता  हूं  कि  इस  जिले  में  भालूका  नाम
 का  एक  स्टेशन है  और  यह

 शन  एक  ओर  है  और  मुख्य  नगर  उसके  दूसरी  ओर  है  अतः जब  कोई  मालगाड़ी  वहां  खड़ी  होती है  तो

 जिन  यात्रियों  को  पार  करके  शहर  में  जाना  होता  है  उन्हें  मालगाड़ी  के  नीचे  से  निकलकर  जाना  पड़ता

 है  ।  किसी  प्रकार  की  दुर्घटना  से  बचने  के  लिए  तुरन्त  एक  ऊपरी  पुल  की  आवश्यक्ता  है  ।  और

 हरिश्चन्द्र पुर  और  शमसी  स्टेशनों  के  प्लेटफार्मो  को  ऊंचा  करने  की  आवश्यकता  है  ।  मेरा  रेल

 मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  तुरन्त  कार्यवाही  की  जाए  ।

 इसके  वाद  मालदा  स्टेशन  को  नया  रूप  देने का  कार्य  भी  आरंभ  किया  गया  है  और  अभी

 भी
 चल  रहा  है  और  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  और  स्टेशनों  पर  भी  ध्यान  दें  तथा  मरम्मत  कार्यशालाएं

 अन्य  सुधार  कार्य  करें
 ।

 और  मैं  चाहता हूं  कि  मालदा  जिले की  रेलों  के  लिए  भी  और  अधिक

 शालाएं  और  फैक्टरियां  खोली  जानी  चाहिए  और  उन  लोगों  की  बात  न  सुने  जो  यहਂ  कहते  हैं  कि  वह

 केवल  मालदा  के  लिए  हैं  और  अन्य  स्थानों  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 दल कोला
 और  सिलीगुड़ी  शहर के  लिए  भी  ऊपरिपुल  होना  चाहियें  ।  सिलीगुड़ी में  रेलवे

 लाईन  नगर
 के

 बीच  से  गुजरती है  और  भारी  यातायात  वहाँ  होता  वहां  पर  एक  ऊपरिपुल  होना

 चाहिए ।

 नई  रेलों के  बारे  में  मैं  उन्हें  बताता  हं  कि  कटिहार  से  मालदा  तक  सुबह  एक  और  शास  को
 भी

 एक  रेलगाड़ी चलती  है  ।  इसके  बीच  और  कोई  रेलगाड़ी नहीं  चलती उस  रेल  में  केवल
 8

 मेरा  रेल  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है
 कि  वह  उस  गाड़ी  के  दूसरे  दर्ज  में  यात्रा  करें  और  स्थिति  को  देख

 लें
 ।

 वह  आराम  से  गंतव्य  स्थान
 तक

 नहीं  पहुंच  सकते  हैं  ।  इस  रेल  में  इतनी  भीड़  होती  है  कि  आप

 श्रेणी  के  डिब्बे  में  भी  नहीं  चढ़  सकते  हैं  क्योंकि  उस  पर  छात्र  और  अन्य  लोग  पहले  ही  कब्जा  किए  रहते

 हैं  ।  यह  अधिक  अच्छा  होगा कि  प्रथम  श्रेणी  को  हटाकर  केवल  द्वितीय  श्रेणी  ही  रखी  जाए  |  मैं  यह

 मांग
 भी

 करता  हुं  कि
 या  सवारी-डिब्बों की  संख्या  बढ़ाई  जाए  या  वैकल्पिक रूप में  दिन  के  समय  एक

 अन्य  रेलगाड़ी  चलाई  जानी  यह  आसानी  से  10  बजे  सवेरे  जाकर  3  बजे  अपरान्ह  वापिस
 आ  सकती है
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 ee  सयन

 महोदय साथ  ही  गौड़  एक्सप्रेस से  मिलान  करने  वाली  रेलगाड़ी  भी  नही ंहै  ।  जलपाईगुड़ी  सवा री

 गाड़ी  को  गौड़-एक्सप्रेस  से  मिलान  करना  परन्तु  बह  कभी  समय  पर  नहीं  आती  है  ।  यह  तो  3  ar

 4  घण्टे देर  से  आती  है  ।  और  यह  एक  स्वतन्त्र  रेलगाड़ी  है  ।  यह  वास्तव  में  गौड़  एक्सप्रेस  को  मिलाने  के

 लिए  है  परन्तु  यदि  कोई  इस  नई  जलपाईगुड़ी  सवारी  गाड़ी  से  आता  है  तो  वह  गौड़  एक्सप्रेस  को  नहीं

 पकड़  पाता  कोई  अन्य  गाड़ी  प्रदान  की  जानी  चाहिए  अन्यथा  गौड़-एक्सप्रेस  का  समय  बदल

 दिया  जाना  चाहिए  |

 मैं  आपको  एक  बात  और  बताना  चाहूंगा  ।  गौड  एक्सप्रेस  सियालदाह  से  पौने  दस  बजे  चलती  है

 और  बजे  सांय  मालदा  पहुंच  जाती  मालदा  से  6  बजे  सांय  कटिहार  के  लिए  एक  रेलगाड़ी चलती

 इसका  अर्थ  हुआ  कि  जो  यात्री  गौड़-एक्सईन स  से  कलकत्ता  जाना  चाहते  हैं  वे  इस  रेलगाड़ी  में  नहीं

 बैठ  सकते  हैं  क्योंकि  एक  घन्टे  का  जो  अन्तर  है  ।  यह  एक  सरल-सी  बात  है  ।  परन्तु  गोहाटी  या  कटिहार

 में  बैठे  अधिकारी  ध्यान  ही  नदीं  देते  मेरी  समझ  में  नष्ट  नहीं  आता है  कि  वे  इस  गौड़  एक्सप्रेस की

 समय-सुची  aa  बनाते  हैं  ।  यदि  इसे  सियालदाह  से  एक  घन्टे  पहले  चलने  दिया  जाए  और  यदि  इस

 गाड़ी  को  डेढ़  घण्टे  देर  से  मालदा  से  चलाया  जाए  तो  गौड़-एक्सईन  स  के  ये  यात्री  आराम  से  कटिहार  जा

 सकते  हैं  ।  यह  ताल  मेल  की  एक  मामूली  सी  बात  है  परन्तु  ये  लोग  जिनके  हाथ  में  सारी  बागडोर  है  लोगों

 की  कठिना  इयों  पर  ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  मन्त्री  महोदय  सिलीगुड़ी  से  कलकत्ता  तक  हिमालय-एक्सप्रेस  स  चलाने  की

 बात  सोच  रहे  मैं  उनसे  एक  बात  का  अनुरोध  डालूंगा  कि  जो  रेलगाड़ी  भागलपुर  से  बम्बई  जाती है

 उसे  मालदा  से  चलना  चाहिए  भागलपुर  से  मालदा  तक  दो  घण्टे  की  यात्रा  है  ।  मालदा  हर  तरह  से

 महत्वपूर्ण  है  ।  फिर  मालदा
 से

 रेलगाड़ी  कयों  नहीं  चलाते  हैं  ?  मेरा  यह  निवेदन  है  ।

 मालदा  में  कंडुआ  नाम  का  एक  स्थान  है  |  रमजान  से  एक  मास  पुर्व  वहां  उर्स  होता  है  ।  ife  आप

 वहां  पर  उस  अवसर  पर  जाएं
 तो

 आप  पायेंगे  कि  लोग  अदना  स्टेशन  से  कसे  यात्रा  कर  रहे  होते  आठ

 सवारी-डिब्बों  वाली  केवल  एक  छोटी  सी  रेलगाड़ी  होती  और  उर्स  में  आने  वाले  यात्रियों  की  संख्या

 बहुत  ज्यादा  होती  है
 ।

 केवल  एक  रेलगाड़ी  सवेरे  चलती  है
 और  एक  शाम  को  चलती  वहां  के  लिए

 कम  से  कम  दो  या  तीन  विशेष  रेलगाड़ियां  चलनी  चाहिए  ।  अथवा  आपको इन  रेलों  में  सवारी-डिब्बों  की

 संख्या  बढ़ानी  चाहिए  ।  अब  उर्स  शीघ्र  ही  आने  वाला है  और  मन्त्री महोदय  से  मेरा  निवेदन  है  कि  इस

 मामले  पर  यात्रियों  के  आराम  के  हित  में  विशेष  ध्यान  दें  ॥

 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  स्थानीय  पैसेंजर  रेलगाड़ियों  को  सफाई  के  बारे  में  कुछ

 कहना  चाहूंगा
 ।

 यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण बात  है  क्योंकि  जब  तक
 सफाई  नहीं

 की
 जाती  है  तब  तक  हम

 यात्रा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  और  इन  शब्दों  के  साथ  अपना
 भाषण

 समाप्त  करता  हूँ
 ।

 श्री  अजीत  कुमार  साहा  *
 सभापति  आपने  मुझे  जो  समय  दिया  है  उसके

 लिए मैं  घन्यवाद  करता हूं
 ।

 *चंगला  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी अनुवाद  का  हिन्दी
 रूपान्तर

 |
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 मैं  आपकी  अनुमति  से  बंगला  में  बोलना  चाहूंगा
 ।

 कुछ  समय  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  श्री  डागा  से  कहा  था  कि  रेलवे  लोक  उपयोगी  सेवा  कोई

 वाणिज्यिक उपक्रम  नहीं  है  ।  बजट  में  इस  पहलू  पर  कोई  प्रकाश  नहीं  डाला  गया  है  ।  हमें  ऐसा  लगता है

 कि  रेल  भाड़े  में  वृद्धि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  इशारे  पर  की  गई  है  और  अब  तक  जो  भारिक

 सहायता दी  जाती  रही  थी  उसे  वापिस  ले  लिया  गया  है  ।  अभी  मैं  सब  बातों में  पड़ना  नहीं  चाहता

 मैं  पश्चिम-बंगाल  के  बांकुरा  और  पुरूलिया  जैसे  पिछड़े  जिलों  में  जहां  हमें  कुछ  समस्याओं  का  सामना

 करना  पड़  रहा  उनकी  ओर  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकृष्ट  करूंगा  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  जो  कुछ

 उन्होंने  पश्चिम-बंगाल के  लिए  किया  है  और  जो  HS  करने  का  प्रयास  कर  रहे  उसके  लिए  निश्चय  ही

 धन्यवाद  देता हूं
 ।

 मन्त्री  महोदय  ने  बांकुरा  और  पुरूलिया  का  कुछ  समय  पहले  दौरा  किया  था  वह  वहां

 पर  जनता  से  जहां  पर  बहुत  से  संसद  विधायक  और  व्यापारी  उपस्थित  थे  ।  मैं  भी  वहाँ  पर

 था  ।  मन्त्री  महोदय  के  साथ  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  के  महाप्रबंधक  और  मण्डल  रेलवे  प्रबन्धक  भी  थे  ।  उन्होंने

 वहां  पर  लोगों  को  बहुत  से  आश्वासन  दिए  परन्तु  खेदपूर्ण  मुझे  कहना  पड़  रहा  है  कि  अभी  तक  इनमें

 से  कोई  भी  आश्वासन  पुरा  नहीं  किया  गया  बांकुरा  और  पुरूलिया  के  लोग  लम्बे  समय  से

 हावड़ा के  लिए  एक  तेजगति की  रेलगाड़ी की  मांग  करते  रहे  उन्होंने  मांग  की  और  ध्यान  HTH

 करने  के  लिए  हावड़ा  तक  पद  यात्रा  की  थी  ।  पहले  भी  एक  अन्य  रेल  मन्त्री  श्री  केदार  पण्डित  ने  पश्चिम

 बंगाल  के  मुख्य-मंत्री  के  साथ  उसी  मंत्र  से  बोलते  हुए  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  पुरूलिया  और  हावड़ा

 के  बीच  तीब्रगति  की  रेलगाड़ी  चलायी  जायेगी  ।  व्तंमान  रेल  मन्त्री  श्री  गनी  खान  चौधरी  ने  भी  इन

 स्थानों  के  लोगों  को  एक  आश्वासन  दिया  हैकि  हम  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करेंगे  |  परन्तु  लगभग  छः  मास

 बीत
 चुके  हैं  और  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  हमने  जबर  इस  तीब्र  गति  रेल  गाड़ी  की  मांग  उठाई  तो

 पहले  तो  हमें  बताया  गया  कि  टर्मिनल  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  है  ।  हम  इस  प्रश्न  को  कई  बार  संसद  और

 मन्त्रणा  समिति  में  भी  यह  मामला उठा  चुके  हैं  ।  हमें  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  उत्तर  दिए  गए  थे
 |

 कभी  तो  ag  कहा  गया  कि  यह  तीव्र  गति  रेल  विद्यमान  खड़गपुर  प्लेटफार्म  में  प्रवेश  करने  में  असमर्थ है
 ।

 फिर  यह  कहा  गया  कि  टर्मिनल  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  कुछ  समय  पहले  श्री  चौधरी  ने  कार्य

 कार  समिति  की  बैठक  में  कहा  कि  कुछ  धन  खर्च  करके  पुरूलिया  में  छोटी  लाइन  की  टर्मिनल  सुविधाओं

 को  बड़ी  लाइन  की  टर्मिनल  सुविधाओं  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  कदम  नहीं  उठाए गए  हैं  ।

 पुरूलिया  और  खड़गपुर  से  होकर  हथिया  और  हावड़ा  के  बीच  एक  पैसेंजर

 रेलगाड़ी  चलती  है  ।  हम  मन्त्री  महोदय  से  मिले  थे  और  उन्होंने  उस  क्षेत्र  के  प्रतिनिधियों  के  समक्ष  यह

 आश्वासन  दिया  था  कि  खड़गपुर  और  हथिया  के  मध्यम  चलने  वाली  रेल  के  भाप  इन् जन  को  डीजल  के

 इन् जन  से  बदल  दिया  जायेगा  |  मन्त्री  महोदय  के  साथ  जो  महाप्रबंधक  और  मण्डल  रेलवे  प्रबन्धक  थे

 उन्होंने  भी  आश्वासन  दिया  था  परन्तु  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  गया  इसके  ae  रेल

 हावड़ा  और  खड़गपुर  के  बीच  तो  विद्युत  इन् जन  से  चलती  है  और  खड़गपुर  में  भाप  का  इन् जन  इसमें  लगा

 दिया  जाता  है
 जो

 कि
 लगभग  50  मिनट

 लेता  गाड़ी  प्लेटफार्म पर  50  मिनट  खड़ी  होती  है  और

 परिणाम  स्वरूप  द...) पदव  देर  से  चलती  है  ।
 हमने  यह  प्रश्न  बार-बार  उठाया  है  ।  जो  वाष्प  इन् जन  उपलब्ध

 कराया  गया  वह  रास्ते  में  बार-बार  खराब  हो  जाता  है  ।  जिस  डीजल  इन् जन  का  वायदा  किया  गया
 उसको  भी  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  है  ।  आपने  यह  भी  कहा  था  कि  खड़गपुर-अदरा  सेक्शन  का
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 बिलाता

 का  fade  चरणबद्ध  रूप  से  किया  जायेगा  और  खड़गपुर-मिदनापुर  सेक्शन  के  कार्य  को  हाथ  में

 लिया  जा  रहा  है  ।
 लेकिन

 बजट  दस्तावेजों में  इस  प्रयोजन  हेतु  किसी  आवंटन
 की

 व्यवस्था  नहीं  की  गई

 हम  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  किस  आधार  पर  आश्वासन  दिया  था  ।

 एक  और  बात  यह  है  कि  नीलांचल  एक्सप्रैस  दिल्‍ली  से  पुरी  तक  चलती  है  ।  हमने  श्री  गनी

 खान  चौधरी  की  उपस्थिति  में  रेलवे  अधिकारियों  को  यह  ॒  सुझाव  दिया  था  कि  इस  गाड़ी  को  सप्ताह  में

 दो  बार  भाजपा  तथा  खड़गपुर  के  रास्ते  से  चलाया  जाये  |  इस  समय  यह  गाड़ी  टाटानगर  तथा  राउरकेला

 होकर  खड़गपुर  जाती  है  ।  यदि  इस  गाड़ी  को  गोमा  से  मोड़कर  आदरा
 के

 रास्ते  खड़गपुर ले  जाया  जाय

 तब  इससे  लगभग  70  किलोमीटर  की  दूरी  की  बचत  होगी  तथा  गडकरी  तथा  पुरूलिया  के  पिछड़े  जिले  के

 लोगों  को  दिल्‍ली  तथा  पुरी  की  यात्रा  करने  में  सुविधा होगी  ।  हमें  इसका  उत्तर  यह  दिया  गया  था  कि

 आप  इस  मार्ग  पर  गाड़ी  को  सप्ताह  में  केवल  दो  दिन  चलने  के  लिए  ही  क्यों  कह  रहे  हैं  ?  आप  नियमित

 आधार  पर  मांग  कीजिए  ।  हम  उसके  लिए  व्यवस्था  करेंगे  1.0  लेकिन  हमें  इस  सुविधा  को  अभी  तक

 सप्ताह में  दो  दिन  तक  के  लिए  भी  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  है  ।

 हमने  मंत्री  महोदय
 को  यह  बताया  था

 कि
 बांकुरा  के  लोगों  को  दिल्‍ली  अथवा  हावड़ा  के

 लिए  आरक्षण  कराने
 के  लिए  बस  के  द्वारा  दुर्गापुर  जाना

 पड़ता  है  ।
 इसके  फलस्वरूप  बापुरा के  लोगों

 को  अधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  संसद  सदस्यों  तथा  विधान  सभा  सदस्यों  को  भी

 जिन्हें  बहुत  सी  सुविधायें  मिलती  हैं  कठिनाई  होती  है  तो
 आम  जनता

 का
 तो  कहना  ही  कया है  इसलिए

 हमने  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  किया  था  कि  बिक्री  में  भी  पूर्वी  रेलवे का  एक  टिकट  काउन्टर  खोला

 जाये  जहाँ  कि  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  का  एक  आफिस  पहले  से
 ही

 कार्य  कर  रहा  इससे-हमें  बिक्री

 में  ही  ड्ध ी द्ल्ल  तथा  अन्य  स्थानों को  बुकिंग  कराने  में  मदद  यह  कार्य भी  अभी  तक  नहीं  किया

 गया है  |

 कुछ  समय  पूर्व  मंत्री  महोदय  विभाग  के  मंत्री  थे  ।  वह  अच्छी  तरह  जानते  है

 कि  बाकुरा में  मकिया  स्थान
 पर  कोयले

 की
 उच्च

 श्रेणी  के
 भण्डार

 भारी  मात्रा  में  प्राप्त  हुए  कोयले

 के  इस  भण्डार का  100  वर्ष  या  उससे  अधिक  समय  तक  उपयोग  किया  जा  सकता  इसके  अतिरिक्त

 उच्च  श्रेणी  के  उस  कोयले  को  देश  के  अन्य  भागों  में  ले  जाने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  मकिया-बापुरा

 नई  रेल  लाइन को  तत्काल  बिछाया  जाये ।  पश्चिम  बंगाल की  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध में  एक  समिति

 गठित  की  थी  ।  उस
 समिति  ने  भी  यह  कहा  है  कि  यह  रेलवे  लाइन  बहुत  ही  आवश्यक और  इसका

 शीघ्र  ही  निर्माण  किया  जाना  जब  श्री  चौधरी  साहब  ऊर्जा  मंत्री  तब  उन्होंने  हमें  यह  लिखा

 था  कि  यह  रेलवे  लाइन  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  और  हमें  इस  सम्बन्ध  में  रेल  मंत्री  से
 मिलने

 के  लिए  कहा  गया  था  ।  लेकिन  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं है  हमें यह
 भी

 जानकारी  प्राप्त  नहीं  है  कि  इसके  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  प्रावधान  किया  गया  हैं  अथवां

 नहीं  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  बांकुरा में  कोयले  पर  आधारित  बहुत  से
 उद्योग  स्थापित किए  जा

 सकते हैं  और  इस  पिछड़े  जिले  की  गरीब  जनता  को  काफी  हद
 तक

 लाभ  पहुंचाया  जा  सकता  है
 ।

 केवल

 दो  दिन  पहले  एक  प्रशन  के  उत्तर  में  उद्योग  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ने  यह  बताया  था
 कि

 पिछड़े

 क्षेत्रों  में
 सहायता  देने  के  बावजूद  आधारभूत  ढ़ांचे  की

 कमी  के  कारण  उद्योगपति  अपने  उद्योगों
 को
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 fra  करने  में  दिलचस्पी  नहीं  लेते  हैं  ।  इसके  अलावा  यदि  हम  पिछड़े क्षेत्रों  का  विकास  करना  चाहते  हैं

 कौर  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करना  चाहने  तो  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेआधारभूत  ढ़ाँचे  को  उपलब्ध  कराना

 होगा  ।  नई  रेलवे  लाइनों  के  अतिरिक्त  अन्य  सुविधाओं  को  भी  उपलब्ध  कराना  होगा  ।  दुर्भाग्यवश  इन

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  कोई  भी  नई  रेलवे  लाइन  नहीं  बिछाई  गई  है  ।  केवल  ऐसा  ही  नहीं  है  बल्कि  adam

 लाइनें  जिनका  निर्माण  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  किया  गया  उनकी  स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  ।  उनकी

 स्थिति  बहुत  खराब हो  गई  यदि  मंत्री  महोदय  उनकी  भोर  कुछ  ध्यान  तो  इससे  काफी  मदद

 मिलेगी  ।  उद्योगपतियों  को  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  स्थापित  करने  में  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 मंत्री  महोदय  यह  जानते  हैं  कि  बरकरार  में  बी  oFT}oATo  रेलवे  के  नाम  से  एक  मीटर

 गेज  रेलवे  लाइन  उस  लाइन  पर  पहने  के  3  जोड़े  गाड़ियां  चला  करती  थी  अब  उसको  कम  करके

 केवल  एक  जोड़ा  गाड़ी  कर  गया  फसल  काटने के  समय  पुरूलिया  के  गरीब  लोगों  को

 हुगली  जाना  पड़ता  उनको  केवल  यही  गाड़ी  उपलब्ध है
 ।  गाड़ियों  की  संख्या  कम  कर  देने

 से  इन  गरीब  लोगों  को  बहुत  अत्यधिक  कठिनाई  होती  है  ।  वर्तमान  रेल  पथ  का  भी  कभी  भी  नवीकरण

 नहीं  किया  गया  है  ।  आपको  यह  सुनकर  आश्चर्य  होगा  कि  उस  मीटर  गेज  गाड़ी  का  संचालन

 एक  भाप  वाले  इंजन  के  द्वारा  किया  जाता  है  वह  1938  का  बना  हुआ है  किसी  भी  प्रकार  के  नवीकरण

 अथवा  आधुनिकीकरण  के  लिए  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करता

 हूं  किवे  इस  वर्षों  पुराने  मीटर  गेज  बी०  डी०  आर०  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  कराये  तथा

 बदला  के  साथ  इसका  सम्पर्क  स्थापित किया  जाये  ।  इन  उपायों को  करने  से  इस  पिछड़े  क्षेत्र  के  गरीब

 लोगों  को  काफी  लाभ  होगा  तथा  वे  मंत्री  महोदय  के  आभारी  होंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना

 भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  |

 ait  जयराम  वर्मा  :  सभापति  मैं  प्रस्तुत  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करता

 माननीय  मंत्रीजी  की  अपने  काम  में  रेलवे  प्रशासन  में  कठोर  पा  तथा  संरक्षा  सुरक्षा

 समय  पालन  की  घोषणा  को  पुरा  करने  के  उनके  नेक  माल  यातायात  और  दूसरे  सुधार  कार्यों  में

 बढ़ावा  जो  हुआ  उसको  जारी  रखने  आदि  उनके  प्रयासों  के  लिए  मैं  उनको  बधाई  देता  हूं  ।

 यहਂ  अच्छी  बात  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  क्षेत्राधिकार के  भीतर  सुधार  संसाधनों

 सदुपयोग  करने  और  उन्हें  अधिकाधिक  लाभदायक  बनाने  के  लिए  दृढ़-प्रतिश  पुराने

 सवारी  और  माल  के  डिब्बों  के  बदलाव  के  बकाया  काम  को  उनकी  मरम्मत  एवं  अनुरक्षण  के

 मामले  में  तेजी  लोने  के  उपाय  के  लिए  भी  मैं  उनको  बधाई  देता

 यह  भी  बड़ी  अच्छी  बात  है  कि  ट्रंक  लाइनों  पर  सप्ताह  में  गाड़ियों  को  अधिक  बार  ट्रेनों
 में  डिब्बों  कोਂ  संख्या  उन्हें  खींचने  के  लिए  दो  इन् जन  लगाकर  जो  जनता  को  अधिक  सुविधा  दी

 ला  रही  उसके  लिए  भी  वे  बधाई के  पात्र हैं
 ।  कर्मचारियों  के  सहयोग  से  मानवीय  भलों  को  कम  करने

 का  प्रयास  यह  भी  अच्छी  बात  है  ।  इन  सब  बातों  से  ऐसा  लगता  है  कि  अब  रेलें  ठीक  समय  पर

 चलेंगी  संरक्षित  और  सुरक्षित  चलेंगी  और  इससे  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  को  बल  मिलेगा  तथा  देश  भी  ठीक

 चले  सकेगा  क्योंकि  कहा  जाता  है  कि  जब  रेलें  चलती  हैं  तो  देश  भी  चलता  है  ।

 ag  भी  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  नये  डिजाइन  के  और  अधिक  क्षमता  वाले  माल  डिब्बों  के  निर्माण
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 के  लिए और  पटियाला  में  डीजल  grote  के  पूरी  को  बनाने  के  लिए  कारखाने की  स्थापना  द्वारा

 नीकरण  की  व्यवस्था की  गई  है
 ।

 इस  कार्यक्रम
 को

 कर्जा  लेकर  पूरा  करने  का  काम  किया
 जा

 रहा  यह

 भी  एक  अच्छी बात  है

 मुल् यह् लास  आरक्षित  निधि  में  500  करोड़  के  स्थान  पर  850  करोड़  की  व्यवस्था की  गई  है

 और  जो  रेल  कम्वेन्शन  समिति  ने  लाभांश को  6  प्रतिशत  से  साढ़े  6  प्रतिशत  कर  दिया  है  उसके  कारण

 लाभांश  दायितऋ
 465.47  करोड़ हो  गई  है

 ।
 इसकी  व्यवस्था करने  के  लिए

 मन्त्री  जी  मजबूर हुए  हैं  कि  नये

 संसाधन  जुटायें
 |

 रेलों  के  सुधार  के  लिए  भी  संसाधन  जुटाना  आवश्यक  है
 ।  इसके  लिए  उन्हें  माल-भाड़े

 और  यात्री किराए  में  वृद्धि  करनी  पड़ी ।  यात्री  किराए में  178.90  करोड़ की  वृद्धि  की
 गई  है  और

 भाड़ ेमें  310  करोड़
 की

 वृद्धि  की  गई  है
 ।

 इस  प्रकार  से  488.90  करोड़  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ।  जैसा

 मैंने  पहले  ही  कहा  इसको  पूरा  करने  के  लिए  संसाधन  जुटाना  जरूरी  था  |  लेकिन  मैं  मन्त्री जी से

 प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि  अगर  वे  इसमें  कुछ  थोड़ी  सी  कमी कर  सकें  तो  अच्छा  होगा  ।  द्वितीय  श्रेणी

 के  यातायात  में  अगर  वे  कोई  वृद्धि
 न

 करें  था  वृद्धि  को  कम  कर
 जिससे

 कि  गरीब  tare  पर  ज्यादा

 भार  न  तो  यह  अच्छी  बात  होगी  ।  मंत्रीजी  ने  द्वितीय  श्रेणी  की  एक्सप्रेस  और  मेल  गाड़ियों में

 से-कम
 दो

 रुपये  किराया रखा  यदि  वे  दो  रुपये  के  बजा  एक  रुपया  कर  दें
 तो

 यह  अच्छी  बात  होगी
 |

 इसी  प्रकार  से  साधारण  गाड़ियों  में  जहां  उन्होंने कम  से  कम  80  पैसा  किराया  रखा  है  उसको  भी  यदि

 50
 पैसा  कर  दें  तो  बहुत  अच्छा  होगा

 |

 इसी  प्रकार  से  खाद्यान्न  और  चीनी  आदि  के  माल  भाड़े  में
 जो

 बुद्धि  की  गई  है  उसे  भी  यदि  मंत्री

 जी  कम  कर  सकें  तो  अच्छी  बात  होगी  ।

 इतना  कहने  के  बाद  मैं  मन्त्री  जी  का  घ्यान  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  ओर  ले  जाना  चाहूंगा
 ।

 उत्तर

 प्रदेश  में  फैजाबाद  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  है  जिसमें  भगवान  राम  की  जन्म  भूमि
 भी

 आती  है  ।
 हमारा  जिला

 सदा
 काफी  अपेक्षित  रहा  है  हम  लोग  बराबर  उसके  विकास  के  लिए  प्रयास  करते  लेकिन  उस  ओर

 ध्यान  कम  दिया  गया  है  ।  हमारे  जिले  की  एक  निम्नवत  मांग  रही है  एक  छोटी  मीटर
 गेज  की  लाइन

 मनकापुर  से  कटरा  तक  आती  महज  30  किलोमीटर  की  लाइन  है  ।

 उससे आगे  तक  यह  लाइन  ब्राडगेज  बन  गई  सिर्फ  यह  30  किलोमीटर  मीटरगेज  ही  रह  गई

 इसको  ब्राडगेज  में  बदल  दिया  जाए  ।  सरयू  पर  पुल  बनाकर
 उसको

 अयोध्या
 तक  आशे  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 मनकापुर  से  जो  गाड़ी  चले  वह  अयोध्या  होते  हुए  प्रयागराज  तक
 चले

 ।  इस  प्रकार  यह  ट्रेन  इलाहाबाद

 और  मनका पुर के  बीच  में  चलेगी  ।  फंजाबाद से से  इलाहाबाद के  लिए
 तीनों  गाड़ियों  में  से  कोई  भी  फ़ास्ट

 ट्रेन  नहीं  है  और  उनमें  डिब्बे  भी  बिल्कुल  खराब  यदि  इस  जगह  के  लिए  कोई
 फास्ट ट्रेन  कर  दें  तो

 बहुत  अच्छा  हो  हमारे  फैजाबाद  में  आयें  नरेन्द्र  देव  नगर  स्टेशन  जो
 देश  के

 प्रसिद्ध
 समाज

 वादी  नेता  ara  नरेन्द्र  देव  के  नाम  पर  रखा  गया  इसके  लिए  गया  है  कि  इसको  अपग्रेड

 किया  जाए  |  दरख्वास्त  पांडे  जी  के  मंत्रि त्व काल  में  भी  रही  है
 ।  जब

 वे  एक  1982 को  फैजाबाद

 थे  और  वहां  के  लोगों  ने  उनसे  मांग  की  तो  पांडे  जी
 की

 कृपा  रही  और  इसको  आवश्यक  समझकर  अयोध्या

 के  विकास  के  लिए  पब्लिक  मीटिंग  में  एलान कर  दिया  कि  मनकापुर  कटरा  लाइन  को  ब्राड  भेज  में  बदल

 दिया  जायेगा  और  सरयू  पर  पुल  बनेगा  और  वह  ट्रेन  एक्सचेंज  की  जाएगी
 |

 मीनापुर  से  अयोध्या  होते  हुए

 वहू  इलाहबाद  तक  चलेगी
 |

 यह
 भी

 एलाउंस  केर  दिया
 कि  बा चाय  नरेन्द्र  देव  स्टेशन  को  अपने  किया

 39]
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 जाएगा  |  उसकी  सेवाओं  को  बढ़ाया  जायेगा  ।  लेकिन  मंत्री  ott  के  इस  एलान  को  खटाई  में  डाल  दिया  और

 कह  दिया  कि  यदि  इस  लाइन  को  बढ़ाया  जाएगा  तो  उसमें  यात्री  मौसमी  यात्री  होंगे  ।  मे  री  दृष्टि  में  यदि

 ऐसा  कर  दिया  तो  इलाहाबाद  के  लिए  रास्ता  बहुत  छोटा  हो  जाता  187  किलोमीटर  की

 कमी  हो  जाती  इतनी  दूरी  कम  हो  जायेगी ।  गोरखपुर  डिवीजन  का  हाई  कोट  इलाहाबाद में  है

 गोरखपुर  डिवीजन  के  लोगों  को  हाईकोर्ट  वाले  मामलों  में  इलाहाबाद  जाना  पड़ता  है  ।  इसलिए  थे  यात्री

 कोई  मौसमी  यात्री  नहीं  होंगे ।  यदि  इसको  कर  दिया  जायेगा  तो  कितने  पैसे की  बचत  हो  जाएगी  और

 वहां  के  लोगों  और  ट्रक  से  पुर्व॑ आने  वालों  को  काफी  सुविधा  हो  जायेगी  ।  लेकिन  अधिकारियों  ने  उसको

 खटाई  मे  डाल  दिया  |  यह  कह  दिया  कि  जरूरी  नहीं  है  !

 आचायें  नरेन्द्र देव  स्टेशन  को  अपग्रेड  तो  लेकिन  केवल  स्टेशन  मास्टर के  ए०  एस०

 एम०  के  लिए  नहीं  किया  ।  जो  पुरा  लाभ  मिलना  चाहिए  ae  नहीं  मिल  रहा  है  ।  चार-पांच  वर्षों  के

 अन्दर  उप  स्टेशन  की  आमदनी  दुगने  से  ज्यादा हो  गई  वहां  पर  हर  गाड़ी  रुकती  शहर के  लोग

 चाहते  हैं  कि  यदि  माल  गाड़ियां  यहां  पर
 रुक  सकें और  माल  यहाँ  पर  उत्तर  सके  तो  बहुत  अच्छी  बात

 होगी  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि
 दूसरा  प्लेटफार्म  जो  नीचे  उसको  ऊंचा  किया  जाए  और  वैगन

 की  साइडिंग  की  व्यवस्था  को  और  बढ़ा  दिया  जाए  ।  तो  परिणाम  यह  होगा  कि  वे
 लोग

 जो  आज  रेल  से

 माल  नहीं  मंगाते  ट्रक  से  मंगाते  उनको  आसानी  हो  जायगी  और  वे  ट्रेनों  से  माल  मंगाने  लगेंगे

 तथा  इससे  हमारे  मालभाड़े  की  आमदनी  में  वृद्धि  हो  जाएगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  पिछले  रेल  मंत्री

 श्री  केदार  पांड़े  उन्होंने  घोषणा  भी  की  अब  यह  आपका  गतंव्य  है  कि  आप  इस  पर  ठीक  से  ध्यान

 दें  तथा  उनकी  घोषणा  को  पुरा  करने  की  कोशिश  करें  ।  मुझे  भरोसा है  कि  हमारे  मंत्री  जो  धार्मिक

 भावना  रखते  के  होते  हुए  आगे से  इस  पवित्र  धर्म-स्थान  अयोध्या की  उपेक्षा  नहीं  होगी  तथा  जो

 सुझाव  मैंने  रखे  हैं  वे  उनको  अवश्य  पुरा  करेंगे  |

 मेरे  क्षेत्र  में  एक  तहसीन  हैडक्वाटर  बीजापुर  है  उसका  एक  स्टेशन  एक  क्लेग

 स्टेशन  जिसका  नीति जा  यह  हो  रहा  है  कि  हैडक्वार्टर  जाने  वाले  लोगों  को  बहुत  परेशानी  होती  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  उसको  क्रार्सिग-स्टेशन  में  बदल  दिया  जाय  तथा  जो  सुविधायें  वहां  नहीं  वे  दे  दी

 हमारे  यहां  एक  रेलगाड़ी  साबरमती  से  फैजाबाद  के  लिए  चलती  फैजाबाद  एक  पूर्वी  जिला

 है
 ।

 तथा  बहुत  पिछड़ा  हुआ  जिला  है  ग्रह  गाड़ी  बहुत  लम्बी  फिर
 भी

 gare  गाड़ी  को  तरह से
 चलती  है  तथा  बहुत  से  स्टेशनों  पर  रुकती  है  और  रोजाना  6-6  घण्टे  लेट  होती  एक  बार  जो  इस

 ट्रेन से  सफर  कर  लेता  वह  कान  पकड़  लेता  है  कि  दूसरी  बार  इस  ट्रेन से  सफर  नहीं  करूंगा मैं

 चाहता  हं  कि  इस  को  फास्ट  ट्रेन  किया  जाय  ।  पहले  यह  ट्रेन  वाराणसी  तक  जाती  लेकिन  अब  इसको

 फैजाबाद  में  रोक  दिया  जाताहै  तथा  फैजाबाद  से  एक  लिंक  वाराणसी  के  लिए  जाती

 नतीजा  ag  है  कि  लिक-एक्सप्रेस  साबरमती  एक्सप्रेस  का  इन्तजार  नहीं  करती  है  और  चली  जाती  है  !

 बहुत  बार  ऐसा  होता  है
 जो  उस  गाड़ी  से  वाराणसी  के  लिए  आते  हैं  उनको  फैजाबाद  में

 रुकना  पड़ता  इस  लिए  इस  लिंक  एक्सप्रेस  की  कोई  जरूरत  नहीं  ऐसी  व्यवस्था  की  जाय  जिससे

 यही  ट्रेन  वहां  तक  जाय  ॥

 हमारा  पूर्वी  जिला  बहुत  पिछड़ा  जिला है  ।  हमारे  जिले के  बहुत  से  लोग  बम्बई में  काम  करते
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 लेकिन  बम्बई  से  फैजाबाद  के  लिए  कोई  डायरेक्ट  ट्रेन  नहीं  मैं  दूसरे  सदस्यों  की  तरह  से  किसी  नई

 ट्रेन  के  चलाने  की  मांग  नहीं  कर  रहा  मैं  सिफ॑  इतना  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां से

 लदा  एक्सप्रेस  गुजरती है  उसमें  यदि एक  बोगी  जोड़  दी  जो  लखनऊ  में  116  डाउन  गाड़ी जो

 बम्बई  जाती  है  में  जोड़  दी  जाय  तो  उससे  हमारे  जिले  के  लोगों  की  बहुत  सुविधा  हो  जाएगी
 ।

 इसी  तरह

 से  उघर  से  आने  वाली  ट्रेन  15  भय  में  वह  बोगी  जोड़  दी  जाय  तो  वहां  से  फैजाबाद  आने  वाले  लोगों  के

 लिए  सुविधा  हो  जायेगी ।  इसके  साथ  मैं  यह  भी  प्रार्थना  करता  हूं  कि
 उस

 बोगी  में  अकबरपुर

 गुसाई गंज  और  अयोध्या  के  लिए  कोटा  होना  जिससे  कि  इस  जिले  के  लोगों  के  लिए  सुविधा  हो

 जाय ॥

 एक  निवेदन यह  है  एक  ट्रेन  83  अप  और  84  डाउन  वाराणसी  से  दिल्‍ली के  बीच में  चलती

 है
 ।

 यह  गाड़ी  चार  दिन  फैजाबाद  होकर  जाती  है  और  तीन  दिन  सुलतानपुर  होकर  जाती  है  ।  पहले
 तो

 यह  ठीक  चल  नहीं  लेकिन
 अब

 ऐसा  कर  दिया  गया  है  कि  जिस  दिन  अप  ट्रेन  चलती  उस  दिन  डाउन

 ट्रेन  उस  माग  सें  दो  दिन  नहीं  चलती  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जिस  दिन  वाराणसी  से  अप  टन  चले  उसी

 दिन  डाउन  ca  भी  वहाँ  जाय  ।  इसमें  पैसेन्जसं  को  आसानी  होगी  ।  इसमें  किसी  are  के  खर्चे  की  बात  नहीं

 मुझे  अपने  रेल  मन्त्री जी  पर  पूरा  भरोसा  वे  इस  पर  हमदर्दी  से  विचार  करेंगे  तथा  हमारे  जिले
 की

 आज
 तक

 जो
 उपेक्षा  हुई  है  उसकी  पूति  वे  अवश्य  करेंगे  |  क्योंकि  उनका  अपना  खुद  का  इरादा  यह  है  कि

 जहां  पर  सुविधाएं  कम  वहां  सुविधाओं  को  बढ़ाया  जाए  आर  पैसेन्जर्स के  लिए  तरह-तरह  के  आराम

 की  चीजें
 की

 उन्हें  मुहैया  किया  जाए
 ।

 इसी  ख्याल  से  मैंने  अपने  सुझाव  मन्त्री  जी  के  सामने  रखे  हैं  ।

 मुझे  भाशा  है  कि  वे  अपने  इस  श्य  में  सफल  होंगे  और  मंत्रीजी  मेरे  सुझावों  पर  भी  विचार  करेंगे  ।

 श्री  केवल  राव  पारधी
 :

 सभापति  भादरणीय  रेलमन्त्री जी  ने  जो  रेलवे  बजट

 रखा  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा हुआ  हूं  ।

 महोदय  पीठासीन

 उपाध्यक्ष रेल  ने  अपने  भाषण  में  सुरक्षा  और  समयपालन का  नारा

 दिया  यह  सचमुच  में  अच्छा  नारा  है  और
 मैं  प्रियंका  करना  चाहूंगा कि  जो  नारा  दिया  गया  है

 उस  पर  काम  भी  हो  ।  अगर  रेलें  समय  पर  चलती  हैं  तो  लोग  समझते  हैं  कि  हमारा  देश  भी  बराबर  समय

 पर
 चल  रहा  ठीक  चल  रहा  इसलिए  यह  आवश्यक  है

 कि
 आने  वाले  समय  में  इस  पर  अच्छी  तरह

 से  काम  हो  ।

 उपाध्यक्ष  बजट में  बहुत  सारी  बातें  कही  गयी  मैं  उन  सब  बातों  पर  तो  चर्चा  नहीं

 करूंगा  लेकिन  कुछ  बातें  कहना  चाहूंगा  |  मंत्री  जी  ने  ग्रेट

 आंध्र  कर्नाटक-केरल  एक्सप्रेस  और  मीटर  गेज  पर  दिल्‍ली-अहमदाबाद  और  दिल्‍ली-जोधपुर  गाड़ियां

 राजधानी  एक्सप्रेस  की  तरह  चलाने  का  नये  साल  में  जो  कार्यक्रम  बनाया  उसके  लिए  वे  धन्यवाद  के

 पात्र हैं

 माननीय  मंत्री  जी  ने  आरक्षण  प्रक्रिया में  सुधार  करने  और  दिल्‍ली  एरिया  में  कम्प्युटर  द्वारा

 आरक्षण  करने  की  व्यवस्था  की  इसके  लिए  भी  वे  बधाई  के  पात्र  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  रेल  दुर्घटनाओं  को  रोकने की  तरफ  भी  बिशेष  ध्यान  दिया है

 विद्युतीकरण के  बारे  में  भी
 वे  ध्यान

 दे  रहे  हैं
 ।  छठी  पंचवर्षी

 य  योजना  में  2800  किलोमीटर  की  तुलना

 में  2500  किलोमीटर  का  विद्युतीकरण  करने  की  बात  कही  गयी  है  ।  यह  भी  अच्छा  काम

 रेलवे  बजट  में  जो  बात  कही  गयी  अगर  उसी  माफिक  काम  होवे  तो  जो  लोग  बहुत-सी  बातें

 कहते  उन  बातों  को
 दूर  किया  जा  सकता है  ।  इस  बजट  पर  बोलते हुए  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने

 बहुत  सी  बातें  कही  मैं  विदर्भ  क्षेत्र  से  आता  हूं
 ।

 मेरा  भंडारा  जिला  महाराष्ट्र में  जरूर  है  लेकिन यह

 पिछड़ा  हुआ  एरिया  है  ।  रेलों  में  इनेक्ट्रिफिकेशन  का  काम  बम्बई  से  भुसावल  तक  आ  उधर  हावड़ा

 से  दुर्ग  तक  आ  गया  लेकिन  दुर्ग  से  भुसावल
 तक

 का  प्रोग्राम  पीछे  डाल  दिया  गया  है  ।  दुर्ग  से  भुसावल के

 बीच  कां  प्रोग्राम पहले  लिया  गया
 था

 जो
 कि

 अब पीछे पड़  गया  भुसावल  से  नागपुर  तक  के  लिए
 प्रोग्राम  हाथ  में  लिया  गया  था  ।  उसके  लिए  आपका  पूरा  स्टाफ  वहां  नागपुर  में  15  हजार  रुपये  महीने के

 किराये  पर  मकान  ले  कर  न्र ठा  हुआ  लेकिन  उस  जरिये  से  भुसावल  से  नागपुर  तक  का  काम  अभी  भी

 शुरू  नहीं  हुआ  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  आप  कितनी  लाइनें  चाहते  हैं  ?  इसके  बारे  में  बताइए  ।

 थ्री  केशवराम  पारधी  :  दो-तीन  दिन  पहले  सेरा  नाम  ऊपर  था  ।  लेकिन  बाद  में  नीचे  आ  गया  ।

 मुझे  बोलने  दीजिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  यह  सुझाव  दे  रहा  हूँ  कि  आप  जो  भी  मांग  करें  उसको  बता  ह  ।

 att  केशवराम  पारधी  :  उपाध्यक्ष  हम  लिख  कर  भी  देते  लेकिन  लोगों  की  निगाह

 की  दृष्टि से  अगर  हम  इस  हाउस में  न  बोलें तो  हम  यहां  काहे
 को

 आते  हैं
 ।

 बोलने  वालों में  मेरा  नाम

 बहुत  ऊपर  था  लेकिन  ag  नीचे  ay  गया  ।  लोग  प्रयत्न  करते  उनके  नाम  ऊपर  आ  जाते  हैं  और

 दुसरों  के  नाम  नीचे  चले  जाते  हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 नहीं
 ।

 यह  बात  सही  नहीं  नामों को  वरीयता  क्रमानुसार  ही

 पुकारा गया  मुझे  जो  सुची दी  गई
 आप  उसे

 देख  सकते  मेरा  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 कि

 किस  सदस्य  के  पश्चात  किसका  नाम  आना  चाहिए  ।

 श्री  11:  राम  पारंधी :  उपाध्यक्ष  मैं  इलेक्ट्रिफिकेशन  के  बारे में  कह  रहा था  कि

 भुसावल  से  नागपुर  तक  और  नागपुर  से  दुरग  तक  का  इलेक्ट्रिफिकेशन  का  काम  पुरा  हो  जाने  से

 हावड़ा  लाइन  का  काम  पूरा  हो  जाता  है  ।  इससे  उस  लाइन  पर  काफी  अच्छा  काम  हो  सकेगा  क्योंकि  उस

 लाइन  पर  भिलाई  जैसे  स्टील के  बड़े  बड़े  कारखाने  मैंगनीज  और  पेपर  के  भी  कारखाने हैं  ।

 इलेक्ट्रिक  के  भी  उस  जरिये  में  कारखाने हैं
 1  मैंगनीज  और  तांबे  की  माईनस  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  चन्द्रपुर  से  जबलपुर  वाया  गोन्दिया  होते  हुए  छोटी  लाईन  है  ।  इस  लाईन को

 ब्राडगेज  करने  के  लिए  सर्वे  भी  हो  चुका  है  और  इसके  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  स्लीपर  वगेरह  देने  के

 लिए  स्वीकृति भी  दी  है  ।
 सर्वे

 होने  के  बावजूद भी  अभी  तक  क्राम शुरू  नहीं  किया गया  है  1980 में
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 उस  समय  के  रेलवे  मंत्री  श्री  कमलापति  त्रिपाठी  जी  ने  अपने  अ  जट  भाषण  में  इस  रेल  लाईन  को  ब्राडगेज

 करने  के  लिए  कहा  था  ।  यह  tay  लाईन  डिफेन्स  की  दृष्टि  से  भी  आवश्यक  है  ।  तिरोडी  से  कटनी  रेलवे

 लाईन  जोड़ना  भी  आवश्यक  है  ।  मंत्री जी  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  भंडारा  रोड  से  जवाहर  नगर  के  लिए

 भी  पैसेंजर टेन  sara  डिफेन्स  फैक्टरी के  लोगों  ने  भी  मांग की  है  कि  वहाँ  पर  पैसेंजर टेन

 चलायी  जाए  |  पिछले  दो-ढाई  सालों  से  मैं  मांग  कर  रहा  हूं  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  गांधी  से

 भी  मिला  था  ।  उनकी  तरफ  मे  भी  रेल  मंत्रालय  को  यह  गाड़ी  चलाने  के  लिए  लिखा  गया  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  मंत्री  जी  ने  बड़ा  बढ़ा  दिया  है  जो
 कि

 बसों  से  ज्यादा हो  गया

 मैं  कहना  चाहता  ह  कि  जो  भाड़ा बस  से  भंडारा  रोड  से  जवाहर  नगर  तक  लगता है  वह

 चार  रुपये  है  और  रेल  का  सिफ  डेढ़  या  दो  रुपए र थ  इसी  तुमसर  रोड़  से  नागपुर तक बस  से

 12  रुपए  लगते  हैं  जबकि  पैसेंजर  टेन  में  पाँच  रुपए ही  लगते  देश  में  रेलवे  को  दुरुस्त  रखने  के  लिए

 यह  आवश्यक  है  कि  पेशेन्टस  की  सुविधाओं  को  ओर  भी  देखा  जाए  ॥

 मेरे
 क्षेत्र  भन्डारा  जिले  में  भंडारारोड  स्टेशन  पर  आधे-आधे  घन्टे  तक  गेट  बन्द  रहता

 अगर  किसी  बीमार  व्यक्ति  को  भी  ले  जाना  हो  तो  उसको  भी  काफी  तकलीफ  सामना  करना  पड़ता

 वहां  पर  macfaa  के  लिए  मंजरी  हो  चुकी  है  लेकिन  अभी  तक  यह  काम  शुरू  नहीं  किया  गया  है

 उसी  तरह  तुम सर रोड  आमगांव  में  भी  ओवर-ब्रिज  जरूरी  माननीय  मंत्री  जी  इस  तरफ  अवश्य

 ध्यान द  1

 भिलाई से  त्रिवेन्द्रम  तक  वाया  नागपुर  दक्षिण के  लिए  गाड़ी  चलाने के  लिए  भिलाई
 स्टील

 प्लान्ट  में  आन्दोलन  भी  हुआ  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  यह  गाड़ी  अवश्य  चलाई  जाए  ।  उसी  प्रकार  हावड़ा  से

 बम्बई  वन-डाउन  और  2-47  मेल  तथा  गीतांजली  एक्सप्रैस  ट्रेन  चलती  हैं  ।  गीतांजली  में  तो  ath

 ate  होती  हैं  लेकिन  बन-डा  उन  और  मेल  में  बोगियां  ठीक  नहीं  न  तो  साफ-सफाई  ठीक

 होती  है  और  न  खाने  का  इंतजाम  ठीक  होता
 है  मेरी  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  है  कि  इन  बातों  का  अवश्य

 ध्यान  रखा  जाए  |

 To  पी०  और  तमिलनाडु  एक्सप्रैस  में  भी  अच्छे  डिब्बे  लगते  हैं  ।  हावड़ा  एक्सप्रैस  में  भकरना  क्लास
 की  एक  ही  बोगी  होती  है  जबकि  पहले  तीन-तीन  लगती  थी  ।  फर्स्ट  क्लास  में  पेशेन्टस  धी  सीटें  बुक  होती

 है ंलेकिन जगह  न  होने पर  उन्हें  सैकण्ड  क्लास  थ्री  टॉयर  में  सफर  करना  पड़ता है  ।  इसी  प्रकार  महा  राष्ट

 नागपुर से  कोल्हापुर  तक  चलती  है  ।  वह  गोन्दिया से  कोल्हापुर तक  चलनी  मेरी

 प्रार्थना  है  कि  इस  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाए  ।  जिस  मुताबिक  उसका  महाराष्ट्र  एक्सप्रैस  नाम  है  इसलिए

 गोंदिया से  कोल्हापुर तक  कहा  जाता है  कि  गोंदिया में  मीनल  की  व्यवस्था  नहीं

 लेकिन मैं  इसको  नहीं  मानता  वहां  व्यवस्था हो  सकती  मैं  चाहूंगा कि  इस  एक्सप्रैस को  चलाया

 जाय ।

 माल  डिब्बों  के  कारखानों के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  जैसा  रेल  मंत्री  ने  अपने  भाषण  के

 11  पर  लिखा है  कि  न्यू  गोल्डन  राक

 कृष्ण राज पुरम  में  माल  डिब्बे  के  कारखाने  खोले  wat
 मैं  चाहूंगा  कि  नागपुर  में SLI  "Uy  q  जो  विद्
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 एरिया  का  सबसे  बड़ा  शहर  है  और  जहां माल  डिब्बे  का  बनाने  के  लिए  कहा  गया

 लिए  नागपुर  में  यह  कारखाना  खोला  जाय  या  अमरावती  में  बनाया  जाय  ।  मेरा  निवेदन है
 कि  नागपु

 के  बारे  में  आप  सोचें  और  माल  डिब्बे  का  कारखाना  या  मरम्मत  करने  वाला  कारखाना  वहां  अवश्य

 ला

 20  सूत्री  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  आपने  कहा  है  कि  रेलवे  लाइन  के  दोनों  तरफ  झाड़
 लगाने

 का

 कार्यक्रम है  ।  निवेदन  है  कि  रेलवे  लाइन  के  दोनों  तरफ  काफी  जमीन  है  अगर  उसको  लोगों  को  खेती

 करने  के  लिए  दिया  जायेगा  तो  काफी  उत्पादन  बढ़  सकता  है  ।  यह  अच्छी बात

 अन्त  में  मेरा  निवेदन है  कि  विदर्भ  एरिया  के  लिए  जो  बातें  मैंने  कही  हैं  उन  पर  आप  ध्यान  देंगे

 ऐसी  प्रार्थना करता  और  रेल  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  कृष्ण
 प्रताप  सिह  :

 उपाध्यक्ष
 मैं  अपने

 क्षेत्र
 की  कुछ  बातें  आपके

 सामने  रखना  चाहता  इसीलिए  मैं  खड़ा  हुआ  हुं  ।  वैसे  मैं  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद

 देता  हूं  इस  तरह  का  रेल  बजट  उन्होंने  प्रस्तुत  किया  है  और  साथ  ही  लम्बे  समय  से  रेल  बजट  पर  बहस  में

 भाग  लेने  वाले  सदस्यों की  समस्याओं को  सुन  रहे  मेरे  यहां  की  दो  समस्याए ंहैं
 जिसको

 कई  बार  मैं

 कह  चुका  आज  भी  फिर  कहना  चाहता  हमारे  यहां  एन०  Fo  रेलवे  का  जो  मात  परिवर्तन  किया

 गया  है  उसका  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हो  रहा  छपरा  जो  उत्तरी  बिहार  का  क्षेत्र  है  वह  इस  देश  का  घनी

 आबादी  वाला  जिला  है  और  पहले  हमारे  इलाके के  सोग  मालदा या  बंगाल  में  जाकर  श्रमिक  का

 काम  करते  थे  ।  लेकिन आज  हरियाणा और  पंजाब  की  तरफ  जा  रहे  हैं  भर  जो  यात्री आते  हैं

 उनकों  काफी  कठिनाई का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  कोई  सीधी  गाड़ी  सोनपुर  और  मुजफ्फरपुर

 तक  नहीं इसलिए  कल  जब  आप  बहस का  उत्तर  दें  तो  स्पष्ट  घोषणा  करें कि  एक  सीधी  गाड़ी  मुजफ्फर

 पुर  तक  चलायी  जायेगी  ।  वैसे  आपने  मौयें  एक्सप्रेस  धनवाद  से  गोरखपुर  तक
 दी

 फिर  जमशेदपुर  से

 गोरखपुर के  लिए  दिए  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  गोरखपुर से  लखनऊ तक  जो  गाड़ी दी  है  उसी  को
 बढ़ाकर

 मुजफ्फरपुर  तक  कर  दें  जो  लखनऊ  से  जाती  है  तो  हमारी  समस्या  हल  हो  जायेगी
 ।

 इसमें  आपको  साधन

 जुटाने  की  आवश्यकता नहीं
 जो

 गाड़ी  लखनऊ  से  गोरखपुर  तक  जाती  है  उसकी  बढ़ा  दिया  जाएगा

 छपरा  तक  तो  हमें  सुविधा  हो  जाएगी  ।

 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  महाराजगंज है  जिसका  मुख्यालय  महाराजगंज  मान  परिवर्तन  हुए
 ।

 बाराबंकी  से  समस्तीपुर  तक  5  मीटर  लूप-लाइन  है  ।  दरौंदा  से  महा  राजगंज  सबसे  पुरानी  रेल  लाइन  है  ।

 ara  तक  की  जो  ओरिजनल  योजना  उसमें  उसको  स्वीकृति दी  गई  बराबर  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर

 दिया  गया  है
 कि

 इसको  स्वीकृति
 मिली  जो,हमारा  कार्यक्रम  उसके  बाद  अगर  हम  इसकी  मुख्य

 लाइन  का  कायें  पूरा  कर  देंगे  तो  महाराजगंज  के  मान  परिवर्तन  का  काम  शुरू  कर  देंगे
 |

 चार  बार
 विधान-सभा  का  और  पांचवीं  बार  मुझे  लोक  सभा  का  चुनाव  वहां  से

 लड़ने
 का

 अवसर

 मिला  किसी  चुनाव  में  भी  मैंने  वायदा  नहीं  किया  है  ।  अबकी  बार  एक  वायदा  करके  अपने  क्षेत्र  से
 भाया  हूं  कि  महाराजगंज  जिसको  उखाड़ने  की  बात  बन्द  करने  की  बात  वह  उखड़ने  नहीं

 दूंगा
 ।

 अगर
 माननीय

 मंत्रीजी  चाहते  हैं
 कि

 मैं  फिर  महाराजगंज से  चुनाव  लड़  तो  मैं  आपसे  आग्रह

 करना  चाहता  हूं  कि
 7

 किलोमीटर  लाइन  परिवर्तन  करना  रेलवे  के  लिए  कोई  बड़ी  बात  नहीं है  और
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 खासतौर  से  आपके  लिए  बिल्कुल  बड़ी  बात  नहीं  है  क्योंकि  आपने  जो  ा नणय  किया  है  वह  पूरा  किया

 जहां  भी  आप  रहे  हैं  वहां  आपको  सफलता  मिली  मेरा  निवेदन  है  कि  इसको  स्वीकार  किया  जाये

 और  कल  जब  आप  इसका  जवाब  दें  तो  इस  बात  की  घोषणा  कीजिए  कि  दरौंदा  भहाराजगंज  लाइन  को

 स्वीकृत  किया  जाता  है  और  इस  कायें  को  पूरा  किया  जायेगा |  धन्यवाद  |

 श्री ए०  टी०  पाटिल
 :

 उपाध्यक्ष  मुझे  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  आपने
 जो

 अवसर  प्रदान  किया  उसके  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 माननीय
 रेल

 मंत्री  जी
 के  द्वारा  जो

 बजट  प्रस्तुत  किया गया  है  मैं  उसका  समर्थन करता  हूं  ।

 वास्तव  में  नीति  तथा  कार्यक्रम  के  मामले  में  कठोर  कार्यवाही  करने  के  लिए  मैं  उनको  बधाई  देता  मैं

 उनको  केवल  शुभकामनाएं ही  देना  नहीं  चाहता  हूं  बल्कि  उन्होंने  जो  कार्य  किया  उसके  लिए मैं  उनकी

 सराहना भी  करना  चाहता हूं  ।

 उन्होंने  सबसे  पहला  कार्य  यह  किया है  कि  उन्होंने तदर्थ  आधार  पद्धति  को  समाप्त  किया

 उसमें  सुधार  किया  है  और  उसको  अत्यधिक  तर्कसंगत  बनाया  है  ।  यह  उन्होंने एक  महत्वपूर्ण  कार्य  किया

 है
 जो

 रेलवे  के  इतिहास  में  पहला  कार्य  इसलिए  वह  बधाइयों  के  पात्र

 उन्होंने एक  निश्चित  नीति  भी  प्रतिपादित  की  है  are  कोई  व्यक्ति  इससे  सहमत  हो  अथवा

 नहीं  यह  एक  दूसरा  मामला  है  ।  लेकिन  उन्होंने  निश्चित  रूप  से  एक  नीति  का  प्रारम्भ  किया  है  ।  जो  एक

 साहसिक  नीति  है  जिसके  द्वारा  नये  निर्माण  ard
 को

 निर्धारित  करने  अथवा  व्तनमान  sd में  वृद्धि
 करने

 के  लिए  विद्यमान
 पद्धति

 को
 ठीक

 रखा  जाएगा  ।
 इन  मामलों  के  सम्बन्ध में  उन्होंने एक

 साहसिक  कदम  उठाया  है  जिसके  लिए  वे  सराहना  बधाइयों  के  पात्र

 इसके  साथ  ही  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  कार्यवाहियों  को  करते  समय  शायद  ag  विभिन्‍न

 समितियों
 की

 सिफारिशों
 से

 भलीभांति
 परिचित  नहीं  थे

 ।
 अपने

 बजट
 भाषण

 के
 पृष्ठ

 14
 पर  उन्होंने

 कहा
 है

 —

 विश्वास  है  कि  सदन  इस  बात  पर  मुझसे  सहमत  होगा  कि  नये  काम  शुरू  करने

 और  चालू  कामों  को  लंबित  रखने  से  किसी  उद्देश्य  की  सिद्ध  नहीं  होगी  मेरा

 सर्वप्रथम  प्रयास  यह  होगा  कि  चालू  योजनाओं  को  उपलब्ध  संसाधनों  आधार  पर

 यथाशीघ्र  पुरा  किया  जाये  ताकि  निवेशों  से  aiterfasiter  अधिकतम  लाभ  उठाया

 जा  सके  ी

 यह  एक  वक्तव्य  एक  अन्य  वक्तव्य  में  उन्होंने  कहा  है

 इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  अत्यधिक  नये  सर्वेक्षणों  कों  शामिल  करने  से  कोई

 प्रयोजन  हल  नहीं  होगा  ।  इन  सर्वेक्षणों  के  संबंध  में  वास्तविक  कठिनाइयों  के  अलावा

 अल्प  संसाधनों  का  भी  अपव्यय  क्योंकि  इन  सर्वेक्षणों  के  अन्तगेंत  भाने  वाली

 कई  परियोजनाओं  को  निर्माण  के  लिए  हाथ  में  लिया  जा  सकेगा  (1
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 उसके  पश्चात्‌  उन्होंने कहा  है

 समय  नई  लाइनों  के  निर्माण  की  40  परियोजनाओं  पर  काम  चल  रहा  है  जिन्हें

 वर्तमान  कीमतों  के  अनुसार  पुरा  करने  के  लिए  870  करोड़  रुपये  के  अनुमानित

 व्यय  की  आवश्यकता  जबकि  हम  नई  रेल  लाइन  परियोजनाओं  के  लिए  केवल

 70  करोड़  रुपये  का  नियतन  कर  सके  हैं  ।  इसी  प्रकार  आमान-परिवर्तन  की  स्वीकृत

 परियोजनाओं  को  पुरा  करने  के  लिए  भी  600  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता है
 ।

 योजनागत  आवंटन  के  अंतर्गत  हम  इन  परियोजनाओं  के  लिए  केवल  50  करोड़  रुपये

 का  नियतन कर  सके  हैं  ।

 इन  नीति  संबंधी  वक्तव्यों  और  तथ्यों  को  देखते  ऐसा  लगता  है  कि  कम  से  कम  15  वर्षों
 तक

 an  किसी  भी  नई  परियोजना  या  नई  लाइन  के  लिए  कोई  मांग  या  ae  दावा  ही  नहीं  कर  क्योंकि

 उनके  हिसाब से  इनको  पुरा  करने  में  12  वर्ष लग  लेकिन  उस  समय तक  मुल्य  वृद्धि के  कारण

 इन्हें  पुरा  करने  में  20  वर्ष  का  समय  लग  जायेगा  ।  जनता  के  प्रतिनिधि  इस  सदन  में  20  वर्षों

 तक
 चुप

 बैठे  क्यों
 कि  उन्होंने  कुछ  समय  पहले  कुछ  वायदे  दिये  थे  ।  क्या  हमें  संविधान

 से  यह  दावा

 करने  के  लिए  जो  शक्तियां  मिली  हुई  हैं  कि  राष्ट्र  के लिए  क्या  आवश्यक  उनका  हम  त्याग  कर
 दें

 ?

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  नस्र  निवेदन  करता  हूं  कि  इसको  देखते  अपने  नीति  संबंधी

 वक्तव्य पर  पुर्नविचार  करें  ।  जेसा कि  मैंने  भी  कहा  शायद  उन्हें  पहले  स्थिति को  स्पष्ट  नहीं  किया

 गया

 अब  मैं  उनका  ध्यान  न  केवल  रेलवे  सुधार  समिति  या  रेलवे  प्रफुल्ल  जांच  समिति  बल्कि  राष्ट्रीय

 परिवहन  नीति  समिति  की  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाना  चाहता  जिस  पर  कि  रेलवे  सुधार  समिति  ने

 विचार  किया  था  ।  और  इन  पर  ध्यान  देना  आवश्यक  है  ।  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  संबंधी  समिति  की

 रिपोर्ट के  पृष्ठ  157  पर  नई  रेल  लाइनों  संबंधी  नीति  के  बारे  में  कहा  गया  है  और  शुरू  में  आंकड़े  आदि

 दिये  गये  हैं  ।  पीठ  161  पर  नई  रेल  लाइनों  को  चलने  के  बारे  में  अपनाये  जाने  वाले  मानदंडों के  बारे  में

 बताया  गया  वास्तव  में  पृष्ठ  162  पर  रिपो  की  भाषा  इस  प्रकार  है

 के  सामने  यह  बात  रखी  गई  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  संवृद्धि  के  केन्द्रीयकरण  के

 वर्तमान  स्वरूप  को  और  उसके  साथ  भीड़भाड़  की  उसकी  संचयित  समस्याओं  को  नए

 विकास  केन्द्रों  को  स्थापित  किए  बिना  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  और  यदि  ऐसे  नए

 विकास  केन्द्रों  में  औद्योगिक  कार्यकलाप  आरंभ  होने  हैं  तो  उनके  लिए  रेल ल  लाइनों के

 संपर्क  आवश्यक  हैं  पी

 रिपोर्ट  में  आगे  कहा  गया  है  कि

 सरकारी  अंतस्थता के  जरिए  अविकसित  क्षेत्रों  को  विकसित  करने के  लिए

 लगातार  प्रयत्न  करन ेहोंगे  ।  ये  अविकसित क्षेत्र  अपनी  अनधिगम्यता  के  कारण
 TATA Br की  स्थिति  होते  है  क्
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 ननका

 ओर  आखिर  में  समिति  का  यह  कहना  हैं  कि

 यह  अनुभव करते हैं कि करते  हैं  कि  प्राकृतिक  संसाधनों  के  पर्याप्त
 मात्रा

 में  उपलब्ध होने पर

 भी  स्थिति  में  उन  प्राकृतिक  संसाधनों  के  विकास  और  समायोजन  में

 सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  इसलिए  जिस  किसी  क्षेत्र में  भी  प्राकृतिक  संसाधन  बड़ी  मात्रा

 में  स्पष्ट ही  उपलब्ध  उसके  लिए  नए  संवृद्धि  केन्द्रो ंको  विकसित  करने  और

 आर्थिक  कार्यकलाप को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  एकीकृत  योजना  तेयार की  जानी

 चाहिए  और  ऐसी  विकास  योजनाओं  में  नई  रेल  लाइन  की  व्यवस्था  एक  आवश्यक

 तत्व  इन  योजनाओं में  केवल  वित्तीय  आधारों  की  तुलना  में  सामाजिक-आर्थिक

 लाभों  को  प्राथमिकता  होनी  चाहिए  ।''

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  नीति  संबंधी  वक्तव्य  में  जो  यह  कहा  है  कि

 यह  अपव्यय आदि  मैं  उनका  ध्यान  समिति  की  इन  सिफारिशों  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूं
 :---

 इन  स्कीमों  में  केवल  वित्तीय  आधारों  की  तुलना  में  सामाजिक-आर्थिक  लाभों  को

 मिलता  दी  जानी  चाहिए  ।  इसलिए  ऐसी  परियोजनाओं  को  शुरू  करना  आवश्यक  हो

 सकता है  जिनसे  निर्धारित  6.75  प्रतिशत के  प्रति लाभ की  अपेक्षा कम  प्रतिलाभ

 प्राप्त

 इसलिए  इस  सदन
 व

 इस  सरकार  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  यह
 जो

 होती  संबधी
 बवक्तनव्य  दिया  है  इसे  विभिन्‍न  समितियों  की  सिफारिशों  के  संदर्भ  में  संशोधित  करने  की  आवश्यकता

 जो  कि  काफी  महत्वपूर्ण  और  विस्तृत  हैं  ।  और  अगर  इन्हें  नजरान्दाज  कर  दिया  जाता  तो
 शायद

 गलत  दिशा  की  ओर  जा  रहे  होंगे  और  इस  प्रकार  की  गलती  से  बचने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  मात

 मंत्री  महोदय  ने  जो  नीति  संबंधी  वक्तव्य  दिया  है  हम  उस  पर  पुनर्विचार करें  ।  अगर  इस  पर
 विचार  किया  जाता  तो  मैं  उनका  ध्यान  सभा  पटल  पर  रखे  मानचित्र  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हुं  ।

 भारतीय  रेलवे  कीव  1981-82  की पुस्तक  के  साथ  जो  मानचित्र दिया  गया  अगर  आप  उस  पर

 नजर  डालें
 तो

 आप  पायेंगे  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में  कितना  भारी  असंतुलन  है  ।  अगर  इस  असंतुलन

 को  मिटाना  हैं  तो  इस  तथा  अन्य  समितियों  की  सिफारिशों  और  टिप्पणियों  को  अवश्य  ही  ध्यान  में  रखना

 होगा  ।  इसलिए  इस  नीति  का  संशोधन  करना  होगा  |

 इसमें  कोई  शक  नहीं  फि  समिति  ने  कुछ  मानदंडों
 की  सिफारिश की  वह  यह  हैं  कि  नई  रेल

 लाइन  को  निम्नलिखित  उद्देश्य  पूरे  करने  होंगे  ।  इसे  परियोजना  मूलक  लाइनों  के  रूप  में  नए  उद्योगों  की

 आवश्यकता को  पुरा  करने  या  खनिजਂ  और  अन्य  संसाधनों  का  उपयोग  करने  ;  बीच  की  छूटी  हुई

 लाइनो ंके  रूप  में  काम  करने  जो  वर्तमान  व्यस्त  रेल  मार्गों पर  होने  वाली  भीड़-भाड़ से  है  उस  को

 कम  करने  के  लिए  वैकल्पिक  मार्गों  के  रूप  में  काम  कर  के  लिए  होना  चाहिए
 ।  सामरिक  विचार से

 बनाई  जाने  वाली  लाइनें  और  विकासात्मक  लाइनों  के  रूप  में  नए  संवृद्धि  केन्द्रों
 की

 स्थापना  करना  या

 दूर  के  क्षेत्रों  से  सम्पर्क  जोड़ना  इसका  उद्देश्य होना  चाहिए  ।

 इस  नीति की  समीक्षा करते  हुए  सभी
 बातों

 को
 ध्यान

 में
 रखा  जाना  चाहिए.और अगर  इस
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 नीति  पर  पुनर्विचार  किया  जाता  है  तो  तभी  हम  मंत्री  महोदय  और  सरकार  के  पास  नए  प्रस्ताव  रख

 सकते हैं  ।

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  माननीय  सदस्य  को  इस  बारे में  योजना

 आयोग  को  बताना  चाहिए  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  जब  इसको  संशोधित  किया  गया  तो  समर्थन

 14%  आज  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सेन  4  प्रतिशत  है  ।

 श्री  ए०  टी ०  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  योजना  आयोग  ने  पहले  ही

 रेलवे  के  विकास  और  रेलों  के  विस्तार  के  लिए  कुछ  राशियों  का  आबंटन  किंया  मैं  यहां  पर  उनका

 जिक्र  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  तथापि  योजना  आयोग  को  इस  देश  की  आर्थिक  दशा  को  भी  ध्यान  में  रखना

 होता  और  यह  ऐसे  ही  किसी  राशि  का  ऐसे  नहीं कर  जिससे  कि  सरकार  का  इस

 देश  की  आर्थिक  स्थिति  पर  से  नियंत्रण  छीला  पड़  जाये  ।  इस  लिए  योजना  आयोग  ने  ऐसे  तत्वों  पर  ध्यान

 दिया  होगा  ।  जिनकी  वजह  से  वह  रेलवे  को  ज्यादा  धन  आबंटित  नहीं  कर  सका  ।  जब मैं  इन  बातों  को

 कहता  हूं  तो  मेरा  कहने  का  प्रश्न नहीं  होता ।  मेरा  मत  यह  है  कि  अगर  नीति  यह  है  कि  किसी  भी

 नए  रेलवे  की  परियोजनाओं  पर  विचार  तक  नहीं  किया  जा  और  जो  परियोजनाओं  पहले  चल

 रही  हैं  उन्हीं  पर  ध्यान  संकेन्द्रित  करना  तो  कोई  भी  नई  रेल  लाइन  नहीं  होगी  ।  इस  देश  में  20

 वर्षों  तक  लोगों  को  कोई  भी  स्पष्टीकरण  संतुष्ट  नहीं  कर  पायेगा  ।  अगर  संसद  सदस्य  कुछ  कर  नहीं

 सकते  तो  उन्हें  संसद  में  आकर  शोर  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  ।  सदस्य  ने  लोगों  से  कुछ  वायदे  किए

 होंगे  और  अगर  यह  alas  उनके  जीवनकाल  वर्षों  में--पुरे  नहीं  होते  यह  वायदे  ही  नहीं

 अब  उन्होंने  लोगों  से  कुछ  वायदे  किए  हैं  कि  वे  अपने  क्षेत्र में  कुछ  नई  लाइनें  बनायेंगे  या  उनमें

 सुधार  करेंगे  ।  अगर  इस  नीति  का  पालन  किया  जाता  है  माननीय  सदस्य  को  20  से  25  वर्षों  तक

 इन्तजार  करना  होगा  |  सरकार  की  यही  नीति  है  ?  क्या  संसद  का  यह  रूख  है  ?  कया  संसद  का  यही

 रवैया  है  ?  क्या  सरकार  का  यही  दृष्टिकोण  हैं  कि  लोगों  की  आशाओं  की  पूर्ति  न  की  मैं  बड़ी

 विनम्रता से  कह  रहा  हूं  ।  यह  मेरी  सरकार  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  सरकार  का  सही  ढंग  से  बचाव  किया

 जाना  चाहिए  ।

 केवल  यही  ara  है  कि  अधिकारियों  ने  यह  बातें  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लायी  तब  मैं
 झता  हूं  कि  अधिकारियों  को  सारे  मामले  पर  पुनर्विचार  करना  चाहिए  और  सरकार  के  सामने  सीधा

 करीना  रखना  चाहिए  और  देखना  चाहिए  कि  संबंधित  नीति  में  निर्णय  लिया
 जाये

 मैंने  युक्तियुक्त  बनाने  के  बारे  में  कहा  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता ।  लेकिन मैं  सरल

 शब्दों  में  कहना  चाहता हूं
 कि  अगर  नीति  में  कोई  सुधार  या  अदल-बदल  होता  तभी  हम  सरकार

 और  माननीय  मंत्री के  पास  aq  प्रस्ताव  भेज  सकते हैं
 ।

 कई  एक  प्रस्ताव का  जिक्र  किया  गया  है  ।

 लेकिन  हमें  सरकार  या  मंत्री  महोदय  के  पास  किसी  विशेष  प्रस्ताव को  ले  जाने  का  अवसर  नहीं  मिला

 है  तक  कि  नीति  को  संशोधित  नहीं  किया  मैं  सरकार  के  पास  जाने  के  अपने  अधिकार  का

 प्रयोग  नहीं  करूंगा  |

 जहां
 तक

 स्रोतों
 को

 जुटाने  का  संबंध  निश़्चित ही  इनका  सम्बन्ध  किराये
 और

 भाड़े  में  वृद्ध
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 be

 से  यहां  माननीय  मंत्री  महोदय  को  मुबारकवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  aga  ही  ठोस  कदम  उठाया

 है  और  रेल  प्रफुल्ल  जांच  समिति  की  सिफारिशों  और  प्रतिवेदन को  पूरे  का  पुरा  अनुसरण  किया  है
 ।

 यह  रेल  सुधार  समिति  तीन  या  चार  समितियां  इसने  कहा है
 कि

 दर

 इतनी  होनी  अभी  अपने  बयान में  रेल  मंत्री  ने  किराये  की  चालू  संरचना  को  प्रत्याभूत

 कर
 दिया  उदाहरण  के  तौर  पर  अब  तक  किराये  की  संरचनाओं में  अन्तर  इस  प्रतिशत के  अनुसार

 रखा  जाता है  ।

 द्वितीय  श्रेणी  को  100  माना  जाता  है  ।

 मेल  तथा  एक्सप्रैस  में  द्वितीय  श्रेणी  133  के  स्तर  पर  था  ।

 माध्यमिक  का  स्तर  200  से  250  ati  द्वितीय  श्रेणी  400.

 तथा  प्रथम  श्रेणी  800

 हमारे रेल  मंत्री  ने  पहली बार  बहुत  ही  साहसिक कदम  उठाया है  |  उनके  अनुसार इस  आम

 द्वितीय  श्रेणी  को  मूल घटक  या  आधार  मानकर  100  मान  लिया  ज्ञाए  तो  द्वितीय  श्रेणी  मेल  या  एक्सप्रैस

 140,  वातानुकूलित  कुर्सी  300,  प्रथम  श्रेंणी  550,  तथा  ए०  सी०  सी०  1100  पर  रखी गई  है  और

 फिर  उन्होंने कहा  है  कि  दूरी  के  हिसाब से  दरों  में  तदनुसार  परिवर्तन  हो  जाएगा  ।  ऐसा  करके  उन्होंने

 दूरदर्शी  प्रणाली को  बनाए  रखा  है  |  समिति  द्वारा  भी  उसको  इसी  प्रकार  बनाए  रखा  गया  था  ।

 मैंने  समिति
 की  रिपोर्ट  को

 पढ़ा  है  और  उन  को  भी  देखा है  जिन्हें  समिति  द्वारा  किराये

 की दूरदर्शी  संरचना  को  स्वीकार करते  समय  ध्यान में  रखा  गया  है  ।

 उनके  कथनानुसार  किराये  की  प्रणाली  दुरी  के  आधार  पर  किराया  धीरे-धीरे  ढालू  दर

 से
 घटता  यह  कमी  लागत  संरचना  आदि के  अनुरूप  उदाहरण  के  लिए  यात्रा

 टिकटों  की  बिक्री  या  टिकटों  को  एकत्र  किया  जाना  या  ऐसी  ही  अन्य  बातें  ।  यह  बिल्कुल

 ठीक  उपकरणों  तथा  कर्मचारियों  का  बेहतर  उपयोग  लम्बी  दूरी  की  यात्राओं  में  ही  सम्भव  है  ।

 कि  जितनी  लम्बी  यात्रा  होगी  उतनी  ही  कम  लागत  आयेगी  |  लम्बी  यात्राओं  के  किराये  उतने  से  अधिक

 नहीं  है  जितने  कि  यात्री  दे  सकते हैं  ।  सभी  श्रेणियों में  एक  ही  जैसी  प्रणाली  तथा  ढांचा  होना  चाहिए  ।

 हमने  संरचना  दर  50  पैसे  ली  है  और  रेल  मंत्री  के  भाषण  के  पृष्ठ  26  के  अनुसार :

 “9  कि०  मी०  50  पैसे

 150  कि ०  मी ०  6  पैसे

 151  से  400  कि०  मी ०  5  पैसे

 401  से  750  कि०  to  4  पैसे
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 7151  से  1200  fo  मी ०
 3.5  पैसे

 1200  से  अधिक  3  पसे

 जहां  तक  पहले  आधार  का  सम्बन्ध  है  यात्रा
 लागत  पर  उसी प्रकार  से  लम्बाई  के  सम्बन्ध  में

 50  पैसे  का  पहले  से  ही  प्रावधान  उदाहरण  के  लिए  frat  की  बिक्री  तथा  टिकट

 त्रीकरण के  लिए  50  पैसे  की  व्यवस्था  पहले ही  की  गयी  है  ।  यदि  अब  यह  आधार  प्रारम्भ  में  50  पैसे की

 व्यवस्था करके  हटा  दिया  चाहे  आप  एक  कि०  मी०  की ग्राम करें  या  10  कि०  मी ०  की  आपको

 50  पैसे  तो  देने  ही  पड़ेंगे  और  फिर  दूरी  के  हिसाब  से
 पा

 अधिक  की
 दर  से  अतिरिक्त देना

 पड़ेगा  |  तो

 इस भगा घार  को  कायम  नहीं  रखा  जा  सकता  |  उपकरणों  तथा  कर्मचारियों  का  बेहतर  उपयोग  लम्बी  दुरी

 की  यात्राओं में  सम्भव  है  ।  इसलिए  जितनी  लम्बी  यात्रा  उत्तरी  ही  कम  लागत  होगी  |  यह  मैं  समझ

 सकता हुं  ।  परन्तु  100%  से  घटाकर  50%,  तक  कम  कर देना  सरकार  की  संसाधनों को  जुटाने  की

 इच्छा  के  विरुद्ध  जाएगा  ;  मैं  इसकी  अधिक  गहराई  में  नहीं  मैं  रेल  मंत्री से  विस्तार  से

 चर्चा  करूंगा  ।  क्योंकि  इसमें  गणनायें  तथा  कुछ  आंकड़े  व  अन्य  बातें  मैं  सुझाव  दूँगा  कि  भिन्न

 दूरियों  के  लिए  5  लैबों  के  बजाय--और  निसंदेहਂ  समिति  ने  भी  इसकी  सिफारिश  की  है--क्या  हम

 तीन  स्लैब  वहीं  बना  सकते  i  अर्थात्‌  1  से  400  401 से  1200  तक  और  1201  तथा  इससे

 अधिक  हम  .  ऐसा  कर  सकें  तो  शायद  इससे  निर्धन  वर्ग  के  यात्रियों  पर  भार  कम  करना  सम्भव  हो

 सकेगा  ।  क़्योंकि  समिति  द्वारा  किए  गए  यात्री  जनसंख्या  सर्वेक्षण  के  अनुसार  87  प्रतिशत  यात्री  निम्न

 में  यात्रा  करते  और  केवल  शेष  यात्री  ही  उच्च  श्रेणी  में  यात्रा  करते  केवल यही  जब

 थोड़ी  दूरी  की  यात्रा  होती  है  तो
 ने  साधारण  द्वितीय  श्रेणी  में  यात्रा  करते  दूसरे  शब्दों

 तम  भार  देश  के  सबसे  निर्धन  लोगों  पर  पड़ता  यदि  मेरे  सुझावों  पर  विचार  किया  जाए  तो  शायद

 देश,के  गरीब  वर्गों  के  लोगों  को  राहत  देना  सम्भव  हो  सकेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करने  की  कोशिश  कीजिए  |

 श्री  ए०  ato  पाटिल  :
 मैंने  इस  नीति  पर  नियम  के  अनुरूप  कि  यह  सामान्य  चर्चा  है  अपने  चुनाव

 क  #  क  ७
 क्षेत्र  के  विषय  में  कुछ  नहीं  कहा  है  कि

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  और  संसदोय  कार्य  विभाग में  मल्लिका जु
 न  )  :

 आपका  दृष्टिकोण  विस्तृत  है
 |

 श्री  एं०  डी ०  पाटिल :  मुझे  छोटे  धरातल  पर  भी  आना  क्यों  कि  जैसा  कि  मेरे  विद्वान

 मित्र  कह  चुके  उसी  पर  आना  है  ।  मैं  उन्हें  आर्थिक  तकलीफ  नहीं  दूगा  |  मगर  रिकार्ड

 कें  लिए  बस  मैं  थोड़ा  सा  जिक्र  करूंगा  और  समाप्त  कर  दूँगा  ।

 पहली  बात  जिसका  मुझे  उल्लेख  करना  है  वह  यह  इस  समिति  द्वारा  बताये  गये  सिद्धान्तों

 या  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  पश्चिम  तटीय  रेलवे  आवश्यक  क्योंकि  यह  सभी  शर्तों  को  पुरा
 करती

 है--यह  परियोजना उन्मुख  दो  रेल  क्ष  त्रों  बीच  at  अनुपस्थिति  कड़ी  इसका  सामरिक
 महत्व इससे  पिछड़  हुए  क्षे  त्र  का  विकास  होगा  और  रिपोर्ट  में  भी  इसके  लिए  सिफारिश  की  गई

 342



 रेल  बजट  1983-84  पर  सामान्य  चर्चा--जारी 12  1904 (

 ना

 इसक ेलिए  सरकार ने  इस  बजट  में  वह  1983-84  के  लिए  केवल  एक  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।

 मैं  इस  बात  पर  जोर  देता  उनसे  आग्रह  करता  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  प्रावधान  में  वृद्धि

 और  इसे  कम  से  कम  6.50  करोड़ पये  कर  दें  ताकि  हम  इसके  कार्य  को  किसी  विशेष  अवस्था  तक  पहुंचा

 सक  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनको  यह  भी  बता  दीजिए  कि  वे  किस  स्रोत  से  पेसा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  ए०  टी०  पाटिल  मी  प्रयोजन  के  लिए  मैंने  यह  कहा  है  कि  जिस  तरीके  से  मैंने  बताया  है

 उस  तरीके  से  हम  संसाधन  जुटा  सकते  हैं  ।  मैंने  एक  उदाहरण  दिया  परन्तु ऐसे  और  भी बहुत  से  हो

 सकते  हैं
 अब

 मेरे  पास  अन्य  बातों  में  जाने  का  समय  नहीं  अन्यथा  मैं  स्पष्ट  कर  देता  ।  बहुत  से  तरीके

 हैं  जिनसे  रेलवे  के  हित  के  लिए  संसाधन  जाए  जा  सकते  हैं  जो  कि  योजना  आयोग  द्वारा  किये  जाने  वाले

 आवंटनों  से  पाक  होंगे  |

 दूसरे  मैं  उनका  ध्यान  मान खुदे  बेलापुर  रेलवे  लाईन  की  ओर  आकर्षित  करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  आपके  चुनाव  क्षेत्र  की  समस्या  है  ।

 श्री  ए०  टी  ०  पाटिल  हां ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अन्त  में  सदस्य  इसी  बात  पर  आ  जायेंगे  ।

 श्री  ए०टी०  पाटिल
 :

 मैंने  पहले  यह  ही  बता  दिया  मैंने  निस्संकोच  होकर  आपको  बतला  दिया

 था  |  उस  रेलवे  लाईन  को  दिसम्बर  1991  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य  इसकी  लागत  74-75  करोड़

 रुपये  आंकी  गई
 पर  1983-84  तक  बजट  में  केवल  एक  .  करोड़  रुपये  का  प्रावधान किया

 इसके  अतिरिक्त  यह  महानगरीय  परिवहन  परियोजना  मैं  उनका  ध्यान  एक  और  छोटी  सी  बात  की

 ओर  आकर्षित  करू  और  वह  बम्बई  में  चौथे  टर्मिनल  के  जिए  fate  में  52  हेक्टेअर  भूमि  के  अजन

 से  सम्बन्धित  है  ।  मैं  उनकों  यही  सुझाव  दू  गा  कि  विरोधी  के  बजाय  यदि  यह  टर्मिनल  करता  में  स्थापित

 किया  जाय  तो  अधिक  अच्छा  क्यों  किं  सरकार  द्वारा  दिये  गये  नोट  के  अनुसार  इसके  द्वारा  पश्चिमी

 पूर्वी  तथा  मनख़ुर्द-बदलापुर  क्षेत्र
 की

 भी  सेवा  की  जाती  है  ।  तो  इसके  लिए  सबसे  उपयुक्त  स्थान  करता

 ही  होगा  ।  यह  असम्भव  नहीं है
 ।  सम्मान  के  साथ मैं  यह  कहता  हूं  कि  कुछ  tel  बातें  है ंजो  शायद  मंत्री

 महोदय  के  ध्यान  में  नहीं  लायी  गयी  हैं  ।  और  शायद  वह  विरोधी  क्षत्र  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  हैं

 वास्तव  में  लगता  है  कि  उन्होंने  इसको  स्वीकार  कर  लिया  मैं  उनसे  अतिसम्मान  के  साथ  निवेदन

 करता  हूं  कि  वें  इस  टर्मिनल  की  स्थिति  के  ऊपर  बिचार  करें  ।  टर्मिनल  अत्यावश्यक है  तथा  जरूरी  है

 परन्तु  इसकी  स्थिति  भी  महत्वपूर्ण  है  ।  कुछ  बातें  हैं  जिन्हें  मैं  उनको  व्यक्तिगत  रूप  से
 स्पष्ट  यदि

 वे  मुझे  ऐसा  करने  की  अनुमति  देंगे  ।

 इन
 शब्दों

 के  साथ  मैं  अपना  मत  व्यक्त  करने  के  लिए  मुझे  दिए  गए  इस  अवसर  के  लिए
 आपको

 quiz न् धन्यवाद  देता  यद्यपि  मैं  अपने  विचारों  को  a  हुंह  व्यक्त  नहीं  कर  पाया  हू  ।  मैं  इस  बजट  का  पूर्णरूपेण

 सेन  करता  हूं
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 ——

 श्री  ईरा  अनबारासु  :
 आज

 जिन  वक्ताओं
 ने

 वादविवाद  में  भाग  लिया
 उन सभी

 के

 भाषण  मैंने  सुने  ।  कुछ  सदस्यों  जिनमें  श्री  सुल्तानपुरी भी  सम्मिलित  कहा  है  कि  रेल  मंत्रालय  तथा

 योजना  आयोग  के  बीच  कोई  समन्वय  नहीं  है  ।  मैं  इस  से  भी  एक  कदम  आगे  जाकर  यह  कहता  हू  कि
 रेल

 योजना  आयोग  तथा  वित्त  मंत्रालय  के  बीच  कोई  समन्वय  नहीं  है  ।

 रेल  मंत्रालय  परियोजनायें  बनाता  योजना  आयोग  उन्हें  स्वीकृत या  अस्वीकृत  करता है

 और  वित्त  मंत्रालय  कभी  धन  स्वीकृत  करता है  और  कभी  नहीं  करता  ।  समन्वय  के  अभाव  में  इस  प्रकार

 की  भ्रांति  पैदा  हो  जाती  है  ।  इस  लिए  इस  समस्या का  समाधान  यह  है  कि  रेल  मंत्री  को  वित्त  मंत्री  की

 तरह  योजना  आयोग  का  सदस्य  बनाया  जाना  चाहिए ।  मैं  समझता  हू  कि  उससे  इस  समस्या  का

 धान  हो  जायेगा  |  केवल  यही  रेल  मंत्री  का  धन  पर  भी  नियन्त्रण  होना  चाहिए  ।  यदि  धन  पर

 उनका  कोई  नियन्त्रण  नहीं  होगा  तो  वह  स्वीकृत  की  जा  रही  परियोजनाओं  के  अनुसार  धन  आवंटित

 नहीं कर  सकते  ।  इसलिए मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  रेल  मंत्री  को  भी  वित्त  मंत्री  की  भांति  योजना  आयोग

 का  सदस्य  बनाया  जानां  चाहिए  |

 अपने  चुनाव  क्षेत्र  की  समस्या पर  आते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा कि  पिछले  तीन  वर्षों
 से  मैं

 मद्रास

 से  चिगलपुट  और  विलुपुरम  तक  रेलवे  लाईन  को  दोहरा  करने  का  प्रावधान  करने  वाली  परियोजना

 लिए  मांग  करता  आ  रहा  हु  ।  प्रतिवर्ष  मुझे  यही  उत्तर  दिया  जा  रहा  है  कि  इसको  अगले  वर्ष  के  बजट  में

 शामिल  कर  लिया  कि  इस  पर  अगले  बजट  में  विचार  किया  जायेगा  |

 वास्तव  पिछले ay  जब  मैंने  वाद-विवाद में  भाग  लिया  था  तो  मैंने  यहां  तक  कहा  था  कि

 रेल  मंत्री  ने  इस  वर्ष  परियोजना  को  शामिल  नहीं  किया  तो  मैं  उनका  घेराव  करूगा  ।  लेकिन  रिपोर्ट  में

 इसका  कोई  परिणाम  दिखाई  नही ंदेता  ।  मैं  यहां  धरना  देकर बैठ  सकता  हुं  लेकिन  वह  उचित  नहीं है
 क्योंकि  मैं  सत्तारूढ़  दल  का  प्रतिनिधित्व  करता  हू  ।  यदि  हमारे  मुख्य  मंत्री  एम०  जी०  आर०  की  भांति

 हर  व्यक्ति  यहां  थोड़ी  सी  प्रसिद्धि  के  लिए  धरना  देकर  बैठना  चाहता  तो  हमारा  देश  आगे  नहीं बढ़

 सकेगा ।  मेरी  भी  इच्छा  वसा  करने  की  नहीं  है  ।  मेरा  प्रशन  यह  है  कि  मैं  रेलमंत्री  से  स्पष्ट  उत्तर  और  यह

 आश्वासन  लेना  चाहता  हूं  कि  मद्रास  से  चेंगलपुट  और  विलुपुरम  तक  ae  दोहरी  रेलवे  लाइनें  अथवा  बड़ी

 लाइन  शामिल  की  जाएगी  अथवा कम  से  कम  सिद्धांत  रूप  में  रेलमंत्री  को  वहाँ  की  गम्भीर  स्थिति  को  देखते

 हुए  इसे  स्वीकार  कर  लेना  मैं  आपको  बता  सकता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  कितनी  कठिनाई

 हो  रही  है  |  उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  मद्रास  विशेषकर  तटीय-ला।इन  पर  लोग  रहते

 हैं  ।  इस  क्ष  त्र  में  अत्यधिक  भीड़-भाड़  है  और  इसी  कारण  उनका  मद्रास  में  निवास  स्थान  नहीं  है  ।  वे  कहीं

 भर  चेंगलपुट
 या

 तेंबारम  और  अन्य  स्थानों  पर  रहते  हैं  और  वे  यहां  आते  हैं  और  मद्रास  से  वापिस  जाते

 हैं  कौर  ऐसे  लोगों  की  संख्या  करीब  25,000  वे  प्रतिदिन  चेंगलपुट से  मद्रास  आते  हैं  और  वापिस

 चेंगलपुर  जाते  यहां  तक  कि  मासिक  टिकट  धारियों  को  भी  कई  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा

 है
 ।

 वे  एक्स प्र
 स

 गाड़ियों  से  यात्रा  नहीं  कर  सकते
 ।  पहले  उन्हें  इसकी  अनुमति  थी  लेकिन अब  इस  पर

 रोक  लगा  दी
 गई

 है
 ।

 और
 इसी

 कारण  पिछले  वर्ष
 जनता

 और  रेलवे  सुरक्षा  बल  पुलिस  के  बीच  झगड़ा

 हुआ  था  यहां  तक  कि  बैंक  प्रबंधकों  और  हैड  पलकों  और  शाखा  अधिकारियों  जैसे  जिम्मेदार  व्यक्तियों

 भी  गिरफ्तार  किया  गया
 ।

 अभी
 तक

 यह  मामला  लंबित  है  ।  मैंने इन  सभी  मामलों के  बारे में

 वेदन  किया  है  वहां  पर  बहुत  भीड़-भाड़  है  ।  मैं  रेल  मंत्री  से
 अनुरोध  करता  हूਂ  कि  चेंगलपुट से  गुजरने
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 वाली  किसी  एक  गाड़ी  के  साथ  एक  अतिरिक्त  डीसी  जोड़ा  जाये  ताकि  मासिक  टिकट धारियों  को

 गाड़ी  में  ठीक  उपयुक्त  जगह  मिल  जाये  ।  मैं  विशेषकर  दोहरी  लाइन  या  इस  बड़ी  लाइन  के  लिए

 मंत्री  महोदय  से  आश्वासन  लेना  चाहता  हू  और  मुझे  आशा  है  कि  सिद्धांत रूप  में  रेल  मंत्री  इसे  स्वीकार

 करेंगे  |  मुझे  विश्वास  है  कि  आप  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।  अन्यथा  मैं  यही  कहूंगा कि  यदि  आप  इस  परियोजना

 को  शामिल  और  स्वीकार  नहीं  जो  कि  काफी  समय  से  लम्बित  तो  मैं  बहिष्कार  करूगा  |

 मैं  रेलवे  मंत्री के  ध्यान  दक्षिणी रेलवे  मजदूर  संघ  के  बीच हुए  झगड़े  के  सम्बन्ध में  दिलाना

 चाहूं गा  ।  यह  काफी  समय  सें  लम्बित  पड़ा  मैंने  इसके  art  में  पहले  aga  रेल  मंत्री  श्री  केदार  पांडे

 और  बाद  में  अन्य  रेल मंत्री  श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  को  लिखा  था  ।  वे  इसमें  उलझे  मामलों  को  समझते थे  ।

 दक्षिणी रेलवे  मजदूर  संघ
 के  कुछ  मतभेद

 के
 कारण  दो  गुट  बन

 गए  एक  Te  नेता  राज्य  सभा  के

 नीय  सदस्य  श्री  हनुमन्तय्या  हैं  और  दूसरे  गुट  के  नेता  कोई  अन्य  ब्यक्ति  हैं  ।  उन्हें  गुमराह  किया  जा  रहा

 है  और  वास्तविक  तथ्यों  से  अवगत  नहीं  कराया  जा  रहा  है  ।  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  ।  श्री  सेठी

 ने  उस  गुट  की  मान्यता  समाप्त  कर  दी  थी  |  अचानक  एक  दिन  मैंने  देखा  कि  उस  गुट  की  मान्यता  बहाल

 कर
 दी

 यह
 AAT  की

 बात  है  ।
 पुनः

 मैंने  इस  मामले  पर  प्रधानमंत्री  से  बात  की  ।  प्रधानमंत्री ने  बहुत
 स्पष्ट  निर्देश  दिवा  ।  उन्होंने  समस्या  को  बहुत  अच्छी  तरह  समझा है

 |  उन्होंने  उस  गुट  विशेष  की  मान्यता

 वापिस  लेने  के  लिए  निर्देश  जारी कर  दिया  है  ।  लेकिन यह  आइये  की  बात है  कि  वह  पत्र इस  माननीय

 रेल  मंत्री  के  समक्ष  नहीं  रखा  गया  है  ।
 मंत्रालय  में  एक  अन्य  सुपर-मैन  है--मैं  नहीं  जानता  कि  यह

 मौत  कौन  है
 ।  वह  सुपर  मंत्रिमंडल का

 मंत्री  हो  सकता  मैं  नहीं  जानता
 ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि

 उन्होंने  मंत्रिमंडल-सचिंव  से  एक  परिपत्र  निकलवाया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  सभी  पत्र-व्यवहार  रेलवे

 के
 राज्यमंत्री

 के
 माध्यम

 से  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  नहीं  जानता कि  वह  सुपर-मैन कौन  सतर्क

 बहुत  से  रेल  मंत्री  आये
 और

 चले  मैं  नहीं  चाहता  कि  रेल  मंत्रालय में  इस  तरह  की भ्रांति बनी

 रहे  ।  यह  राष्ट्र-विरोधी  जो  श्री  जाज॑  फर्नाडीस  का  अभिन्न  सहयोगी  जो  20

 गाड़ियां  फूंकने  का  दावा  करता  उसे  रेलवे  मजदूर  संघ  के  नाम  से  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  ।

 पुरे  दक्षिणी  क्षेत्र  में  वास्तविक  समस्या  यहਂ  है  प्रधानमंत्री  तथ्यों  को  समझती  हैं  ।  माननीय

 प्रधान  मंत्री  ने  जो  विदेश  जारी  किए  हैं  उन्हें  रेल  मंत्री  के  समक्ष  नहीं  रखा गया  है  ।  मुझे  यह  कहते हुए

 दुःख  होता  है  ।  मुझे  यह  बात  बड़े  दुःख  से  कहनी  पड़ी  ।

 अब  मैं  तमिल  में  बोलूँगा ।

 44
 यह  बात  बड़े  दुःख  से  कह  रहा  हूं  ।  मैं  इसका  उल्लेख  सामान्य  रूप  में  नहीं  कर  रहा  हूं

 ।  यह

 मेरे  हृदय  की  व्यथा  का  प्रतिबिंब  मैं  यह  भी  स्पष्ट कर  देना
 चाहता हुं

 कि
 मैं

 इसका  उल्लेख  किसी

 व्यक्ति  विशेष  के  विरुद्ध  प्रतिशोध  की  भावना  से  नहीं  कर  रहा  मैं  केवल  इतना  चाहता  हूं  कि  रेल

 विभाग  में  सुधार  होना  चाहिए  और  रेल  कर्मचारियों  को  उन्नति  करनी  रेलवे  को  कार्येक्षम

 बनाकर  देश  को  प्रगति  करनी  चाहिए  ।  रेलवे  को  राष्ट्र  की  अव्यवस्था  में  महत्त्वपूर्ण  भूमिका  अदां  करनी

 चा
 दए  |  |

 -_  व  थ  ॥:  ८:  a
 afr  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  ब  चे  ि  ्  कार  नदी  रूपान्तर
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 आप  जानते  हैं  कि  जनता  की  आवाज  ईश्वर  की  आवाज  है  जिसके  महत्व को  लोकतंत्र में

 कम  नहीं  किया  जा  सकता  |  लोगों  की  इच्छाएं  पुरी  की  जानी  चाहिए  ।  लेकिन  अब  यहां  मंत्री  की  अवाज

 ईश्वर  की  आवाज  बन  गई  है  ।  इसे  किसी  भी  कीमत  पर  बदला  जाना  चाहिए  |

 मैं  अपने  माननीय  रेल  मंत्री  द्वारा  उठाए  गए  साहसिक  कदम  की  सराहना करता  मैं  यहाँ
 रेल  मंत्री  की  चापलूसी  या  खुशामद  करने  नहीं  आया  हुं  लेकिन  हमें  यह  तथ्य  स्वीकार  करना  चाहिये  कि

 अब  जबकि  उन्होंने  इतना  साहसिक  कदम  उठाया  है  उन्हें  अपने  ही  विभाग  में  हो  रही  गड़बड़ी  को  रोकने

 के  लिए  आगे  बढ़ना  चाहिये  ।  अन्यथा  देश  रेलवे  प्रशासन  को  नुकसान  होगा  |

 मैं  रेल  मंत्री  का  ध्यान  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  नमक  उत्पादकों  को  आवंटित  किए  गए  वैगनों

 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  रेलवे  बोर्ड  ने  नमक  के  परिवहन  के  लिए  केवल

 खुले  fed  ही  देने  का  निर्णय  लिया

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कई  छोटे  उद्योग  विशेष  रूप  से  नमक  का  उत्पादन  करने  वाले

 ढके  वैगनों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  उन्हें  विशेष  रूप  से  वर्षा  के  मौसम  में  नमृक  की  ढुलाई  में

 अत्यधिक  कठिनाई  होती  विशेष  रूप  से  वर्षा  ऋतु  में  ।  बैगन  आवंटित  करने  केबारे  में  रेल  मंत्रालय  की

 नीति  मुझे  समझ  में  नहीं  आई  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  वैगन  उपलब्धता  की  स्थिति  बहुत  ही

 है  और  वैगन  बिना  किसी  कठिनाई  के  उपलब्ध  परन्तु  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  वे  एक  स्थान  से  दूसरे

 स्थान  तक  नमक  की  ढुलाई  के  लिए  कुछ  वैगन  आवंटित  क्यों  नहीं  करते  Ha:  मैं  रेलमंत्री  से  नमक  की

 ढुलाई: हेतु  कुछ  ढके  बैगन  उपलब्ध  कराने  हेतु  नीति  में  परिवर्तन  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 पिछले  वर्ष  मैंने  रेल  बजट  पर  हुई  चर्चा  में  भाग  लिया  था  मैंने यह  कहा  था  कि ग्रांट

 ट्रंक  एक्सप्रैस  का  नाम  बदल  कर  भारती  एक्सप्रेसਂ  कर  दिया  हम  सब  जानते  हैं  कि  पिछले  वर्ष

 हमने  भारती  शताब्दी  मनाई  इसके  लिए  हम  प्रधान  मंत्री  को  धन्यवाद  देते हैं
 ।  उन्होंने  श्री  कमलापति

 त्रिपाठी  की  अध्यक्षता  में  इस  उद  तय  हेतु  एक  समिति  का  गठन  किया  था  ।  वह  समस्या  को  समझती  हैं

 वह  राष्ट्र  कवि  के  महत्व  को  समझती  पिछली  बार  जब  मैंने  अनुरोध  किया  था  तो  उसे  स्वीकार  नहीं

 किया  गया  |  जहां  चाह  वहां  राह  और  इसीलिए  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  राष्ट्रकवि  भारती  की

 स्मृति  में  ग्रांट  ट्रंक  एक्सप्रेस  का  नाम  बदलकर  भारती  एक्सप्रेस  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  मद्रास  स्थित  great  कोच  फैक्ट्री  के  विस्तार  कार्यक्रम  को

 आरम्भ  किया  जाना  है  क्योंकि  तमिलनाडु  में  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  मैं  आपसे  अनुरोध  करता

 हूं  कि  इन्टेल  कोच  फैक्ट्री  के  विस्तार  कार्यक्रम  को  किसी  और  राज्य  में  ले  जाने  की  किसी  को  भी  aig:

 मति  जाए  ।  कृपया  विस्तार  कार्यक्रम  तमिलनाडु  में  ही  पुरा  करने के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति ०, द्

 अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड़  gra  कषगम  पहले  ही  केन्द्र  पर  दोषारोपण  कर  रहा  इस  मामले

 विशेष  पर  मैं  भी  उनके  साथ  हूं  ।  अनुरोध  करता  हुं  कि  setae  कोच  मद्रास  के  विस्तार

 कार्यक्रम  को  शीघ्र  ही  आरम्भ  किया  जाए  ।
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 जब  मैं  रेले  बजट  का  अध्ययन  कर  रहा  था  तो  मैंने  पाया  कि  उपनगरीय  मासिक  टिकटों

 के  किराया  में  68°  विधि  की  गई  है  ।  प्रतिशत  के  लिहाज  से  द्वितीय  श्रेणी  का  किराया  प्रथम  श्रेणी  से

 अधिक  है
 ।

 मद्रास  से  दिल्‍ली  तक  के  प्रथम  श्रेणी के  किराए  में  5%  विधि  हुई  है  जबकि  द्वितीय  श्रेणी  के

 किराए में  10%  की  वृद्धि  हुई  मालभाड़ ेमें  9%  की  वृद्धि  हुई  इस  प्रकार  द्वितीय  श्रेणी  के

 किराए  में  वृद्धि  करना  अनुचित  वृद्धि  है  ।  अतः  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  मामले

 पर  विचार  करें  और  द्वितीय  श्रेणी  के  किराए  में  कमी  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  क  सम्भव  एक  ओर  आप  सुझाव दे  रहे  हैं  और दूसरी ओर  आप

 इसका  विरोध कर  रह  हैं  ।

 श्री ईरा  अनबारासु  :  488.9  करोड़  रुपये  के  कूल  राजस्व  में  से  178.9  करोड़  रुपये  किराए

 में  वद्धि  से  आयेंगे  और  310  करोड़  रुपये  मालभाड़ै  में  विधि  से  आयेंगे  ।  ये  आंकड़े  काल्पनिक

 ये  आंकड़े  रेलवे  बोर्डे  के  वित्त  आयुक्त  द्वारा  बजट  प्रस्तुत  करने  के  बाद  प्रेस  को  दिए  गए  हैं  ।  मुझे  आश्चर्य

 है  कि  रेलवे  को  यात्री सेवाओं  के  मामले  में  हर  वर्ष  400  करोड़  रुपए  ay  की  हानि  क्यों  हो  रही  है  जबकि

 ag  प्रति  वर्ष  किराए  और  मालभाड़ै  में  नियमित  रूप  से  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।

 प्रारम्भ  मैं  यह  सुझाव देता  हूं
 कि

 जब केन्द्र  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों को  दिए  गए  ऋण
 को  पंजी  ढ़ांचे  का  एक  भाग  बनने  की  अनुमति  दे  रहा  है  तो  रेलवे  पर  भी  पुरानी और  जिले-शीर्ण  सम्पत्ति

 के  लिए  सामान्य  राजस्व  को  अंशदान  करने  का  बोझ  न  डाला  जाए  उदाहरण  के  लिए  जब  18000

 किलोमीटर  रेल  को  तत्काल  पथ  बदलने  और  उसके  नवीकरण  की  आवश्यकता  तो  इस  सम्पत्ति  से

 सामान्य  राजस्व  में  किस  प्रकार  अंशदान  करने  की  आशा  की  जा  सकती  वैगनों  और  सकड़ों  की

 मरम्मत  की  जानी  है  जिसके  कारण  15  प्रतिशत का  अभाव  हजारों  वैगनों  और  सकड़ों को  बदलने

 की  आवश्यकता है  ।  आप  रेलवे  से  इस  प्रकार  की  सम्पत्ति  से  सामान्य  राजस्व  में  अंशदान  करने  की  आशा

 कसे  कर  सकते  हैं  |

 मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि  यदि  रेलवे  द्वारा  अपनी  सम्पत्ति  तथा  रेलवे  द्वारा  ढोई  जाने  वाली

 वस्तुओं  की  नियमित  चोरी  को  रोकने  के  लिए  कड़े  कदम  उठाए  जाते  हैं  तो  इसमें  490  करोड़  रुपये का

 अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  हो  सकता  है  ।  दुलाई  के  समय  वस्तुओं  के  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  के  कारण

 बज ेके  रूप  में  बहुत  अधिक  राशि  का  दावा  किया  जाता  ।  बिना  टिकट  चलने  के  कारण  कई  करोड़

 रुपयों  की  हानि  हो  रही

 बिना  टिकट  यात्रा  को  रोकने  के  लिए  पुलिस  और  रेलवे  पुलिस  बल  को  दिए गए
 विशेष

 कारों  के  अतिरिक्त  प्रत्येक  जंक्शन  स्टेशन  पर  मजिस्ट्रेट  की  fafa  की  जाए  और  बिना  टिकट  यात्रियों

 बौर  अन्यःअप्रसधों  लिए  उसी  स्थान  पर  तत्काल  सजा  दी  जाए  अन्यथा  .  मामले  अनेक  वर्षों  तक

 लटके  रहेंगे  ।  ऐसा  कदम  उठाने  से  विभिन्‍न  अपराधों  को  रोकने  में  सहायता  मिलेगी  और  रेलवे  को  भी

 राजस्व  का  लाभ  मिलेगा |

 इसके  द्वितीय  श्रेणी  का  एक  यात्री  अपने  साथ  35  किलो  और  प्रथम  श्रेणी  का  यात्री

 50  किलो वजन  ले  जा  सकता  मामले  में  वर्गीकृत  भिन्नता  कीं  जानी  चाहिए  ताकि  लम्बी  दूरी

 347



 ara  मंत्रणा  समिति  3  1981

 के  यात्री  अधिक  वजन  ले  जा  सकें  ।  अब  दिल्‍ली में  आगरा  जाने  वाला  एक  यात्री  अपने  साथ  35  किलो

 वजन
 ले  जा  सकता  है  और  दिल्‍ली  से  त्रिवेन्द्रम जाने  वाला  यात्री  भी  35  किलो  वजन  ले  जा  सकता

 दिल्‍ली
 से

 मद्रास  अथवा  त्रिवेन्द्रम  तक
 जाने  वाले  लम्बी  दूरी के  यात्री  को  अपने  साथ  अधिक वजन  ले  जाने

 की  सुविधा  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  अभिसमय  समिति  को  रेलवे  की  एक  स्थायी

 समिति  बना  दिया  इससे  रेलवे  की  वित्त  व्यवस्था  का  प्रतिदिन  मूल्यांकन  हो  सकेगा  ॥

 माननीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  धन  के  अभाव  के  कारण  रेलवे  की  चाल  परियोजनाओं को

 वित  नहीं  होने  दिया  जाएगा  और  धन  के  अभाव  के  कारण  कोई  नई  परियोजना  आरम्भ  नहीं  की

 इस  संबंध  में  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  का  ध्यान  कारूर--डिडीगल--टूटी  कोरिन--तिरुनेलवल्ली
 ब्राडਂ

 गेज  लाइन  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जिस  पर  42.5  करोड़  रु०  व्यय  होंगे  परन्तु  अब  तक

 केवल 3  करोड़  रु०  व्यय  किए  गए  हैं  और  इस  बजट  में  इसके  लिए  केवल  1.75  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान है  ।  इस  गति  से  इस  योजना  को  पुरा  करने  में  चार  दशक  लगेंगे  ।  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  आग्रह

 करता  हूं  कि  इस  परियोजना  को  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिए  अधिक  राशि  का  प्रावधान  किया  जाये
 ।

 मैं  यहां  एक  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं  ।  जब  आप  एक  परियोजना  को  आरम्भ  करते  हैं  तब

 आपको  पहले  एक  या  दो  वर्षों  में  तीन  चौथाई  राशि  वच  करने का  प्रयास  करना  चाहिए ।  यदि  आप

 इसे  कई  वर्षों  में  पुरा  करने  की  योजना  बनाएंगे  और  कुछ  ही  राशि  आवंटित  करेंगे  तो  परियोजना  हो

 प्रभावित  होगी  ही  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  देर  की  जाएगी  तो  लागत  में  भी  वृद्धि  हो  जाएगी  |

 ait  ईरा  अनबारास  :  रेल पथ  मानचित्र में  तमिलनाडू  का  आठवाँ  स्थान है  ।
 पक्षी

 रेलवे  के  साथ  सदा  सौतेला  व्यवहार  किया  गया  है  परन्तु  अब  रेलवे  का  राज्य  कार्य  भार  संभालने
 के

 बाद  रेलवे  के  राज्य  मंत्री  दक्षिण  रेलवे  के  कर्नाटक  क्षेत्र  को  विकसित  करने  में  अत्यधिक  रुचि  ले  रहे

 कछ  माननीय  सदस्यों  ने  उन्हें  कर्नाटक  रेल  मंत्री  कहा  उन्होंने  कर्नाटक  में  नई  रेल  लाइन  बिछाने  में

 अत्यधिक  रुचि  ली  है  ।  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  को  मालदा  के  रेल मंत्री  नहीं  कहूंगा  जैसा  कि  कुछ  मान

 नीय  सदस्यों ने  कहा  परन्तु उन्हें  तमिलनाडू  राज्य के  लिए  अधिक  धन  उपलब्ध  कराना  चाहिए
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  रेल  मंत्रो  कल  उत्तर  देंगे  ।

 काय  मंत्रणा  समिति

 चालीसवां  प्रतिवेदन

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में
 उप

 मंत्री  मल्लिका जु

 मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  चालीसवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 9.30  स०  पर

 तत्पयचात्‌ च्च्  लोक  सभा  4  1983/13.

 1904  के  ग्यारह  बजे
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 K-13  नवीन  far
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